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हिन्दी और प्र का भाषाओं को शिक्षा का माध्यम वनाने के लिए यह आव- 
श्यक है कि इनमें उच्चकोटि के प्रामाणिक ग्रन्थ अधिक-से अधिक संख्या में तैयार 
किये जाये । शिक्षा मंत्रालय ने यह काम अपने हाथ में ले लिया है और इसे बड़े 
पैमाने पर करने की योजना वनायी है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और 
अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ 
भी लिखाये जा रहे हैं । यह काम राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों 
की सहायता से आरम्भ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्ये शिक्षा- 
मन्त्रालय स्वयं अपने अधीन करा रहा है । प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक हमें इस 
योजना में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सर- 
कार की दव्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भारत की सभी शैक्षणिक 


संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन 
किया जा सके । 


यह पुस्तक भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्राछय की ओर से उ० प्र० हिन्दी संस्थान 
के हिन्दी समिति प्रभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसके अंग्रेजी संस्करण के 
लेखक सिनसिनाटी-विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हेराल्ड एमू० विनाके पी-एच. डी. 
हैं ओर इसका हिन्दी अनुवाद डॉ० पद्माकर चौवे ने किया है। आशा है कि भारत 
सरकार द्वारा मावक ग्रन्थों के प्रकाशन-सम्वन्धी इस' प्रयास का सभी क्षेत्रों में 
स्वागत किया जायेगा । 


भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री 
भारत सरकार 


+ 
जब्त 

“पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहास” द्वितीय खण्ड आज से लगभग 8 वर्ष 
पूर्व हिन्दी समिति, सूचता विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पूर्वी एशिया 
के नवजागरण का उन्मेपषकारू था जिसने पाठक वर्ग को उन्न समस्याओं की ओर 
विज्वेप आकर्षित किया जिनके आह्वान पर संघर्ष और उत्तर्ग का नया इतिहास 
निर्मित हो रहा था। तब से अब तक याँग-सी-क्याँग और गंगा में वहुत पानी वह 
चुका है। चीन और भारत दोनों साम्राज्यवादी वन्धनों से मुक्त ही नहीं हुए, 
गरीबी, शोपण और वंपम्य के विरुद्ध जिहाद बोलते हुए बहुत आगे बढ़ चुके हैं । 
द्वितीय महायुद्ध के वाद चीन में माओ-युग और भारत में गाँतवीयुग के साथ-साथ 
जापान का भी कायाकल्प हो गया । अब पूर्व एशिया सर्वधा नये परिवेश में अपने 
ही अन्तविरोधों से जूझ रहा है, फिर भी इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण से साम्य- 
बाद, गणतन्त्र और सेनिक निरंकुशता के दोले में क्षूछते हुए उत्तर-पूर्वी और दक्षिण- 
पूर्वी एशिया को अपनी पूर्व यात्रा के चरण चित्नों से नये पथारोहों का संवान 
लगाने अथवा अपने युगान्तरकारी अभियानों के औचित्य अनींचित्य के आकलन 
का अवलम्ब मिल सकता है । हम अब उस मोड़ पर आ गये हैं जहाँ से इक्कीसवीं 
सदी का चौराहा घूमिल सा दिखने लगा है। सतत्‌ अन्वेषी मानवता अपने ही 
अनुभवों के आधार पर यदि विद्व वच्धुत्व के स्वप्नों को साकार कर सकी तो 
इतिहास की ये कड़ियाँ उसके भावी पथ को प्रशस्त करने में सहायक हो सकेगी, 
इसी बीच हिन्दी समिति अपने पुरोगामी विकास-क्रम में हिन्दी संस्थान का रूप छे 
चुकी है, जिसमें हिन्दी ग्रस्थ अकादमी भी जमुना के रूप में आ मिली है । अन्तस्तू 
में सरस्वती तो प्रवाहित है ही। अस्तु, पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहास का 
द्वितीय संस्करण अब उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की ओर से प्रकाशित हो रहा है 
जिसका में अभिनन्‍्दन करता हूँ । 


विनोद चन्द्र पाण्डेय शिवमंगल सिह “सुसन” 
निदेशक उपाव्यक्ष 

उ० प्र० हिन्दी संस्थान, उ० प्र० हिन्दी संस्थान, 
लखनऊ लखनऊ 
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बाईसवाँ अध्याय 


मंचरिया पर. जापान का प्रभाव 


सुदूर पूर्व. के देशों में १९३१ तक जो परिवतेन हुए उनका वर्णन पिछले 
अध्यायों में किया जा चुका है। उस वर्ष कई आन्दोलन आरम्भ हुए जिनका मंचूरिया, 
चीन और जापान के लिए बड़ा महत्त्व था। पश्चिमी देशों के लिए, जिनके सुद्र 
पूर्व में अपने हित थे, वे विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थे। यहाँ पर उन आन्दोलनों के 
तात्कालिक कारणों तथा परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। इस संदर्भ में 
मुख्यतया मंचूरिया और जापान की स्थिति पर वर दिया जायगा। १९३१ में मंचू- 
रिया के संकट के फलस्वरूप चीन के तीन पूर्वी प्रान्तों में चीनी राष्ट्रीयता का उदय 
हुआ । इसलिए मंचूरिया में जापान की स्थिति पर राष्ट्रीयता के प्रभाव की समीक्षा 
और उसका मृल्यांकन कर लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे १९३१ में तथा उसके 
पश्चात्‌ जापान द्वारा प्रवतित अभियानों को समझना आसान होगा | इन अभियानों 
का जापान की आचन्तरिक शक्तियों के सांथ क्‍या सम्बन्ध था, यह जान लेना भी 
आवश्यक है। १९३१ में जापान में कुछ ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हुई जिनका उक्त अभि- 
यानों से निकट संवंव था । उनके परिणाम केवल मंचू रिया के लिए ही नहीं, स्वयं 
जापान और उसके द्वारा चीन तथा पश्चिमी संसार के लिए भी बड़े महत्व के थे । 
मंचूरिया के संबंध में जापान की नीति की प्रतिक्रिया स्वयं जापान में ही हुई, और 
वह आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों दृष्टियों से प्रभावित हुआ। इस प्रकार १९३१ में 
तथा उसके वाद जो घटनाएँ घटीं, उनके कारण तथा प्रभाव जानने के लिए पहले 
जापान की स्थिति पर विचार करना होगा । 


(१) जापान : १९३१ में आन्तरिक दशा 


जापान ने १९३१ तथा उसके पश्चात्‌ सुदूर पूर्व में अपने प्रयोजन की सिद्धि 
के छिए परिवतंन करने प्रारम्भ किये । उस समय खास जापान की जनसंख्या लगभग 
७ करोड़ थी । यह संख्या उसकी राष्ट्रीय झाक्ति की द्योतक है। इसका महत्त्व अच्छी 
तरह समझने के लिए १८५४ के जापान पर भी एक नजर डालूनी होगी, जब कि 
कामाडोर पेरी ने उसकी खोज की थी । तव जापान तीन करोड़ से कम तंगहाल में 


२ पूर्वे एशिया का आधुनिक इतिहास 


रहनेवाले छोगों का राष्ट्र था, जिसकी आर्थिक स्थिति मध्ययुग-जैसी थी । जब १८९४ 
में जापान ने आधुनिक युग का अपना पहला युद्ध चीन के विरुद्ध छेड़ा, तब भी 
उसकी लगभग यही स्थिति थी। शेष संसार उसे एक नवोदित दुर्बल राष्ट्र के रूप में 
ही देखता था। अपने को आधुनिक संसार के अनुकूल बनाने तथा साथ ही बढ़ी हुई 
जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के निमित्त जापान ने क्षि-आधार को न छोड़ते 
हुए भी अपना उद्योगीकरण कर लिया था । उसने अपने राज्य-क्षेत्र का विस्तार भी 
किया । लेकिन इससे उसे अपनी प्रति वर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा 
करने में कोई वास्तविक सहायता नहीं मिली । यह इस बात से स्पष्ट है कि एक 
ओर तो मुख्य द्वीपों की जनसंख्या में वृद्धि हुई और दूसरी ओर चोसेन में पाँच छाख 
से कम, तंवान और कराफ़ुतों में से प्रत्येक में ढाई लाख से भी कम और प्रथम 
विश्वयुद्ध के अन्त में उसके शासन के अन्तर्गत आये हुए द्वीपों में २०,००० से कम 
जापानी बसे । गैर-एशियाई संसार से उसका संपर्क था; लेकिन वह अपने साम्राज्य 
के बाहर लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहित करके अपनी जनसंख्या का हल करने 
में असमर्थे रहा। इसका कारण यह भी था कि परिचमी देझों ने साधारणतया अपने 
यहाँ जापानियों को न बसने देने की नीति अपना रखी थी । एशियाई देक्षों में भी, 
जिनमें चीन और मंचूरिया, फिलिपाइन्स और “स्ट्रेट्स सेटलमेन्ट्स'” सम्मिलित हैं, 
जापानी बड़ी संख्या में नहीं बसे । यह इस तथ्य से प्रकट है कि १९३५ तक दस 
छाख से कम जापानी साम्राज्य के बाहर बसे थे। जापान के नियन्त्रणाधीन नये 
राज्य मंचूकुओ की स्थापना होने पर भी कुछ ही जापानी बाहर जाकर बसे । 
बस्तियों के रूप में उपनिवेशन के प्रयत्वत भी लगभग असफल ही रहे । 

इस प्रकार जनसंख्या की समस्या का जितना भी हल निकल पाया, वह 
उद्योगीकरण के कारण ही संभव हुआ | परन्तु एक औद्योगिक राज्य के रूप में जापान 
में साधनों की कमी थी । उद्योगीकरण की सफलता के लिए थह भी आवश्यक था 
कि जापानी वस्तुओं के लिए निरंतर अधिकाधिक मंडियाँ उपलब्ध होती रहें । जब 
मंडियाँ और साधन दोनों राज्य के बाहर हों तो यह स्थिति संकटपूर्ण होती है। 
इसका अर्थ यह होता है कि उद्योगों पर निर्भर लोगों की जीविका खतरे में बनी 
रहती है । परिणाम यह हुआ कि जापान के उद्योगीकरण के फलस्वरूप उसकी विदेश- 
नीति आर्थिक दृष्टि से फिर से निर्धारित की गयी । इस नीति के अनुसार जापान ने 
अपने पहले की उत्कृष्ट आकांक्षा पर दृढ़ रहते हुए भी नयी आवश्यकता को स्वीकार 
कर लिया । पे 
फलत: जापान के १९३१-४१ के विस्तारवादी कार्यों को अच्छी तरह समझने - 
के लिए यह जरूरी है कि उसके उद्योगीकरण पर एक तो उपयुक्त इष्टि से विचार 
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किया जाय और दूसरे यह देखा जाय कि इस उद्योगीकरण का स्वयं उसके आर्थिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर क्‍या प्रभाव पड़ा । चूँकि आधुनिक उद्योग 
और उसके कतिपय सामाजिक परिणामों पर विचार किया जा चुका है, इसलिए 
यहाँ पर इस विपय पर हाल की कुछ घटनाओं की पृष्ठभूमि में भी विचार कर लेना 
उपयुक्त होगः, किन्तु इसके लिए कुछ पिछली वातों को दृहराना आवश्यक है । 

यह स्मरणीय है कि उन्नीसवीं शताब्दी का जापान पर्याप्त रूप से एकीकृत 
ओऔर सामाजिक दृष्टि से समांग देश था। शासक भौर शाप्तित वर्गों के बीच 
विभाजन की रेखाएँ वितरण की रेखाएँ नहीं थीं। किन्तु शासक वर्गों के भीतर फूट 
पड़ गयी थी जो अंशत विभिन्न कुछों के वीच और अंशतः दो विशेष वर्गों के बीच 
पड़ी थी । इनमें एक वर्ग वह था जिसके हित सैनिक सेवाओं में केन्द्रित थे और 
दूसरा वर्ग वह था जिसने असे निक अधिप्ठान का पुनस्संगठन तथा प्रवन्ध अपने हाथ 
में ले लिया था। इस प्रकार १९३६ में तथा उसके पश्चात्‌ प्रकट हुई आनन्‍्तरिक फूट 
काफी पहले ही स्पष्ट हो गयी थी। कुछ समय वाद, लेकिन १९३० के काफी पहले, 
आन्तरिक तथा वाद्य दोनों प्रकार की नीतियों की दिश्या निर्वारित करने के संबंध 
में सेना तथा नौनसेनवा के सेनापतियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये, किन्तु अन्य 
परिवतंनों के कारण शासक वर्गों में पड़ी हुई इस फूट ने एक नया रूप ग्रहण 
कर छिया । 

जैसे-जैसे जापान में आथिक दृष्टि से परिवर्तन हुए वैसे-वैसे राज्य के भीतर 
एक नये प्रकार के महत्त्वपूर्ण हित का उदय हुआ । यह पूँजीवादी हित था जो इसके 
पूर्व-चणित उद्योगीकरण से उत्पन्न हुआ था, और भू-हित के छिए विछकुछ विरुद्ध 
था। नये उद्योग का विकास सरकार अपने उद्देश्यों की पूति के छिए करना चाहती 
थी । अतः यह विकास सरकार तथा पूँजीपतियों के घनिष्ठ सहयोग से हुआ । इन 
परिस्थितियों में और संभवतः कुछ हद तक विकास की गति तेज होने के कारण भी 
जापान में औद्योगिक शक्ति तथा नियंत्रण कुछ ही छोगों के हाथों में अपेक्षाकृत 
काफी पहले ही केन्द्रित हो गया। पश्चिम के औद्योगिक देशों में इस प्रकार का 
केन्द्रीकरण विकास के परवर्ती चरण में हुआ था। सेना तथा नौ-सेना और सिविरू 
नोकरशाही की शक्ति पहले से ही अपेक्षाकृत थोड़े-से प्रभावशाली नेताओं के हाथ में 
चली था रही थी । अब उनकी बरावरी करनेवाली एक और ताकत उत्पन्न होने 
ऊगी । वह ताकत थी थोड़े-से शक्तिशाली उद्योग एवं एजीपतियों की । 

कुछ आँकड़े देने से इस स्थिति की समझने में सहायता मिलेगी। चीन-जापान 
युद्ध के समय कम्पनियों की कुल नाममात्र पूंजी ३०८० राख येन थी । १८९५ से 
जापान की औद्योगिक पूंजी सी गुनी से अधिक बढ़ गयी है, और उसकी कारोबारी 


ह पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहात 


पूंजी पचास गुनी से अधिक बढ़ी है। १९२९ में कुछ पंजी का अनुमान १३,७९० 

७५८,००० येन था। अब अधिकतर पृजी, अर्थात्‌ ४४.७ प्रतिशत, विनिर्माण उद्योगों 
तथा खनन-उद्योग में रूुगी है। वाणिज्य तथा बैंकों में केवछ ४२.७ प्रत्तिशत पजी 
लगी है। यद्यपि छोटे-मोटे उद्योग काफी बडी संख्या में थे, तथापि यह महत्त्व की 
बात' है कि ६५ प्रतिशत से अधिक जापानी पूंजी कम्पनियों की कुछ संख्या के १.५ 
प्रतिशत परं छगी थी.। ये १९२९ के आँकड़े हैं, किन्तु इनसे जो प्रवृत्ति परिलक्षित 
होती है वह उसके बाद कुछ बढ़ी ही, घटी नहीं | यहाँ यह बता देना अप्रासंगिक न 
'होगा कि इन वड़ी-बड़ी कम्पनियों का स्वामित्व शेयरों के जरिये बड़े पैमाने पर बेटा 
हुआ नहीं था-.। इससे यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि औद्योगिक 
स्वामित्व और इस प्रकार आर्थिक शक्ति कुछ ही छोगों के हाथों में केन्द्रित थी और 
'फलस्वरूप उसका प्रभावका री उपयोग विशेष प्रयोजनों के छिए किया जाना संभव था। 


जापान के विकास के इस पहंलू को और अच्छी तरह समझने के लिए केवल 
सुमिटोभो कम्पनी का दृष्टान्त ले लेना काफी होगा । इसकी पंजी १५०० लाख येव 
थी और वह सम्बद्ध कम्पनियों के द्वारा, जिनकी कुछ पूंजी १८०० लाख येन थी, 
बैंक तथा न्यास-व्यवसाय, घिजली के तार तथा उर्वरक के निर्माण-कार्य, तवे और 
कोयले के खनन-कार्ये, भाण्डागार-जीवन-बीमा, भवन-निर्माण जैसे.विभिन्‍्न कार्यों 
पर भी नियंत्रण रखती थी । समपाइर्वी कम्पनियों पर भी, जिनमें ४९५ लाख येन 
की अतिरिक्त पूँजी छगी थी, उसका नियंत्रण था । मित्सुई कम्पनी का भी ऐसा ही 
दूसरा इष्टान्त है । इसकी पूँजी ३००० लाख येन थी तथा संबद्ध और समपारर्ी 
कम्पनियों के साथ मिलाकर इसकी सम्मिलित पूँजी ८००० लाख येन से बधिक 
थी । यह कम्पनी भी सुमिटोंमो कम्पनी की तरह विभिन्‍न प्रकार के व्यवसाय करती 
थी । उपयुक्त दो कम्पनियों की तरह जिस तीसरी कम्पनी ने राज्य के भीतर ही 
औद्योगिक साम्राज्य स्थापित कर रखा था, पह मित्सूविशी कम्पर्नी थी । राज्य के 
माध्यम से अपने हितों का संरक्षण करना इन पंजीपतियों के लिए लाभदायक था । 
'कुछ सीमाओं के भीतर इतनी शक्ति उनके हाथ में थी कि वे अपने हितों पर विचार 
करने के लिए राज्य को बाध्य कर सकते थे । 
इस प॑जीवादी हित के एक निश्चित महत्त्वपूर्ण आकार ग्रहण करवे तक राज- 
नीतिक दलों ने भी जापान के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास कर लिया। जता 
कि कहा जा चुका है, संवैधानिक प्रणाली के प्रवत्तेन के पहुले दशक में, विभिन्न दा 
ने डाइएट में बाधा डारू सकने के अपने अधिकारों का प्रयोग करके असेनिक तथा 
सैनिक नौकरशाही के हाथ से शासन की वागडोर छीन लेने का प्रयत्न किया। इस _ 
सिद्धान्त को मनवाने में असमर्थ होने पर कि मंत्रिमंडल प्रतिनिधि-सभा में वहुसंख्यक 
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दल से बनाया जाय, यह तरीका अपनाया गया कि वहुसंख्यक दरू कुछ पद प्राप्त 
होने के बदले में सरकार का समर्थन करे। यह व्यवस्था १९०० से १९१२ तक 
चली । इस अवधि में सीपूकाई ने, जो वहुसंख्यक दल था, वारी-बारी से सैआंजी 
और कतसूरा सरकारों का समर्थन किया । वाद में मंत्रिमंडलों में वहुसंख्यक दल को 
अधिक स्थान मिलने के साथ-साथ उनपर उसका नियंत्रण भी वढ़ गया। किन्तु 
१९१८ में हारा सरकार के बनने तक वस्तुतः किसी एक दल की सरकार नहीं वनी 
थी। एक मदान्ध राष्ट्रवादी द्वारा श्री हारा की हत्या कर दी जाने के वाद कुछ समय 
तक किसी एक दल का मंत्रिमंडल न बनाने का सिद्धान्त मान्य रहा, किन्तु १९२४ 
के चुनाव के वाद एक दल की सरकार वनने की दिद्या में प्रगति हुई । १९२५ में 
पहली वार वालिय पुरुष मताधिकार की व्यवस्था करने के लिए कानून बना । तब 
से १९३२ तक सरकारें प्रतिनिधि-सभां में वहुसंख्यक दर के समर्थन के आधार पर 
नियमित रूप से वनायी गयीं । ऐसा प्रतीत होता था कि पाइचात्य देशों की तरह 
जापान में भी एक-दंलीय सरकार वनाने की प्रणाली स्थापित हो गयी है। 
दधासन-तंत्र के एक-दलीय सरकार की भोर अग्रसर होने की इस अवधि में 
विभिन्‍न दल पूँजीपणियों के उपकरण मात्र वन गये थे। सीपुकाई प्रारम्भ में भूस्वामी 
वर्ग के हितों का संरक्षण तथा प्रोन्नति करता था.। पर बाद में वह मित्सुई हितों 
का समर्थक हो गया, और अंज्वतः उनका प्रवक्ता ही वव गया। मिनसीटो पहले के 
कई ऐसे दलों के मिल जाने से वना था, जिनका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक हितों की 


प्रोन्नति करना था और वह स्पष्टतः बड़े व्यवसाइयों का दछ था। इस प्रकार 


१९२५ के वाद जापान की एकदरकीय सरकार बड़े-बड़े उच्चोगों के हितों को पूरा 
करती जी जिन पर संकेन्द्रित पूंजी अथवा वित्तीय हितों का नियंत्रण था। वीच-वीच 


में, विशेषकर सीपुकाई के शासन में, भू-स्वामी वर्ग भौर खासकर भृस्वामियों के 
हितों को पूरा करने का प्रयत्न किया ग्रया । 


सैनिक तथा वसनिक दोनों प्रकार की पुरानी नौकरशाही, जो सामंत 
अभिजात वर्ग के जमाने से चली भा रही थी, विभिन्न दलों के साथ मिलकर या 
उनके आदेशानुसार कार्य करने छगी | इन दलों के प्रभावशाल्वी पूँजीपतियों से मिल 
जाने से जो भौतिक लाभ हुए, उनमें नौकरघाहीं ने भी अपना हिस्सा वेंठा लिया । 
यह तथ्य समय-समय पर नौ-सेनापतियों, थरू-सेनापतियों और विश्विप्ट दलों तथा 
व्यवसायों ने नेताओं के भ्रष्टाचार कांडों से प्रकट होता रहता था। इनमें से सबसे 
पहला भ्रष्टाचार कांड १८८१ में होक्वेडो के उपनिवेशन का था । इसमें बोकूमा पर 
दोपारोपण किया गया था कि उसने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह कांड 
किया था । एक दूसरा दृष्टांत १९१३ के नी-सेना “भ्रष्टाचार कांडों” का हैं जिनके 
कारण ऐडमिरल यामामोटो की सरकार का पतन हुआ । हाल में ही एक ऐसा कांड 


हर पुत्र एशिया का आधुनिक इतिहीप॑ 


भोर हुआ जिसमें कुछ रेयन तथा इस्पात निर्माण-कार्यो के शेयरों की कपटपूर्ण विक्री 
में वित्त -मंत्री का हाथ पाया गया । 


जापान में जिस प्रकार की शासन-प्रणाली थी, उसमें दलों के द्वारा मंत्रिमंडल 
तथा डाइएट पर इस प्रकार के नियंत्रण का इतना अधिक महत्त्व न होता यदि इसके 
साथ ही अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि प्रिवी कौंसिल, चेम्बर्स आच पीयसे और यहाँ 
तक कि इम्पीरियल हाउसहोल्ड मिनिस्ट्री में भी प्रविष्ट न हो गये होते । इन स्थानों 
में भी नये घनी अभिजात वर्ग ने अपने प्रतिनिधि पहुँचा दिये या खानदानी अभि- 
जात-वर्ग के सदस्यों को अपने साथ मिल्ला लिया | अन्तिम एल्डर स्टेट्समैन, श्रिन्स 
सेआंची का, जो प्रधानमंत्री का चयन करने में सम्राट को सलाह देते थे, सुमिटोमो 
हितों से संबंध था ।' 

वाशिंगटन सम्मेलन के बाद पदारूढ़ सरकारों द्वारा अनुसरित सामान्य 
नीति मुख्यतया पूजीवादी हितों से प्रभावित थी। प्रारम्भ में औद्योगिक संकेन्द्री- 
करण की अनुमति दी गयी और १९२९ के बाद तत्कालीन सरकार ने सक्रिय रूप 
से उसकी अभिवृद्धि की । आथिक नीति उद्योगपतियों के हित की. रप्ठि से निश्चित 
की जाती थी। इसी प्रकार टैरिफ तथा कोटा कायम किये गये । १९२७ के वित्तीये 
संकट के बाद उद्योगों का जो अभिनवीकरण आरम्भ किया गया था उससे श्रमिक- 
वर्ग के हितों का बलिदान करके उद्योगपतियों की स्थिति मजबूत की गयी। उद्योगों 
के लिए स्थापित उपदान-प्रणाली का प्रसार किया गया । इसके फलस्वरूप सरकार 
द्वारा समर्पित एकाधिकार व्यवसाय युद्धोत्तरकालीन अवधि में आशिक संकटीं का 
सफलतापूर्वक सामना कर सका । 

किन्तु राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्वों की स्थिति कमजोर ही 
गयी । दुकानदार और छोटे-मोटे व्यवसायी मन्‍्दी तथा उद्योग के बढ़ते हुए संकेन्द्री- 
करण के धवकों को एक साथ बरदाइत न कर सके ! वे न केवल ऋण में ड्बते जा. 
रहे थे--१९३२ में यह ऋण कुल २५ खरब येन था--व ल्कि बैंकिंग एजेन्सियाँ, जिन॑- 
पर वे वित्त-पोषण के छिए निर्भर रहते थे, खुद संकट में पड़ी थीं; और वे पर्यात 
मात्रा में ऋण देने में असमर्थ थीं। इस' प्रकार जापानी समाज के इस वर्ग में उस 
स्थिति के प्रति, जो भंशतः बाह्य कारणों से और अंज्तः आंतरिक घटनाओं से 
उत्पन्न हुई थी, असंतोष पैदा होने रूगा । 

औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । अन्य परि- 
स्थितियों में वे संभवत: प्रभावकारी यूनियनें बनाते या अपने राजनीतिक दलों के 
द्वारा अलग से कार्यवाही करने का मार्ग अपनाते।॥ १९२५ में तथा उसके परचात 
राजनी तिक संगठन वनाने का प्रयत्त किया जासे लगा, परन्तु इसे तत्काल कोई विशेष 
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सफलता नहीं मिली, जिसका आंशिक कारण यह था कि श्रमिकों में आन्तरिक फूट 
थी और अंशतः यह कारण भी था कि औद्योगिक तथा कृपि-अ्रमिक समान आधार 
ढूँढ़ने में असमर्थ रहे। लेकिन मुख्य कारण यह था कि राजनीतिक प्रयोजन के लिए 
श्रम-संगठन बनाने के प्रस्तावकों की खतरनाक विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता 
था भौर उनके प्रति राज्य के शत्रु के रूप में व्यवहार किया जाता था। श्रमिकों 
की यूनियनें वनाने में भी इसी प्रकार की कठिनाई सामने आयी | इस कार्य में 
निश्चित रूप से सबसे बड़ी वाघा देश में प्रचलित पैतृक परम्पराएँ थीं। दूसरी समस्या 
उद्योगों में ल्लरियों की बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति थी जो अपने को अस्थायी 
रूप से सेवायोजित समझती थीं । किन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद १९३० तक 
यूनियनों की संख्या बढ़कर ७७ हो गयी थी और उनके सदस्यों की कुल संख्या 
३,५०,००० थी। किन्तु ये यूनियनें, दक्षिण केन्द्र तथा वाम तत्त्वों में विभाजित होने 
के कारण, राजनीतिक शक्ति के रूप में कमजोर थीं । फिर भी उन्होंने अथिक दृष्टि 
से अपने सदस्यों के हितों को कुछ हद तक आगे बढ़ाया । लेकिन देश की प्रचलित 
दह्या के प्रति असंतोष का आभास हड़तालों की बढ़ती हुई संख्या तथा तीव्रता से 
मिलता था । 


जापान की तत्कालीन दशा के प्रति वेचेनी और असंतोप सबसे अधिक गाँवों 
में था। यद्यपि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का आघार कृषि ही बना रहा, तथापि राज्य 
की नीति उद्योग को संरक्षण देने की थी। काइतकारी में वृद्धि होने तथा युद्धोत्तर- 
कालीन वर्षों में भूस्वामियों और काइतकारों के संघों के बीच संघ छिड़ने का उल्लेख 
किया जा चुका है । इससे कृषकों के असंतोप तथा उसके कारण का अन्दाज छंगाया 
जा सकता है । इस असंतोष का एक कारण यह भी था कि १९२६ के बाद क्ृषि- 
पदार्थों के मुल्य लगातार गिरते रहने के फलस्वरूप काइतका रों तथा भृू-स्वा मियों दोनों 
पर ऋण का घोझ बढ़ता गया । बैंक आव्‌ जापान द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार 
जापान के त्तीच सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्ृपि-पदार्थों, अर्थात्‌ चावल, गेहूँ और कच्चा 
सिल्क, का सूचकांक १९२६ में १०० से कम होते-होते १९३१ में ४५.५ रह गया ।२ 
इस अवधि में जापान के किसानों की कुल आय लगभग आधी रह गयी और उनके 
ऋण में भी इतनी ही बढ़ती हुई | कर बढ़ गये और कृषषीतर पदार्थों के मूल्य अगर 
कहीं वास्तव में बढ़े नहीं तो कृषि-पदार्थों के मुल्यों के समान गिरे भी नहीं । 

इस स्थिति के परिणामस्वरूप कृपि-दक्षेत्र में भू-स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही 
करने के निमित्त काश्तकार-संघों से अधिक शक्तिशाली संगठन बनाने के आन्दोरून 
का सूत्रपात हुआ । सहकारी समितियों ने जापान के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर लिया । १९३५ में इनके सदस्यों की संस्या ५५ लाख हो गयी थी | लेकित्त 
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इतने अधिक सदस्यों के होते हुए भी इनका 'राजनी तिक प्रभाव बहुत कम था । इसका 
कारण एक तो यह था कि ये समितियाँ पुरानी सामंती विचारघारा से प्रभावित 
थीं ओर दूसरा यह था कि शासन-तन्त्र के प्रति सम्मान का भाव पूर्ववत्‌ बने रहते 
से वे असंतोष व्यक्त नहीं कर पाती थीं। किन्तु इन समित्तियों तथा श्रम संगठनों के 
माध्यम से जितना असंतोष व्यक्त होने लगा था, उससे आनेवाले सामाजिक संकट 
के संकेत स्पष्टतया मिलने छगे थे । जापान में नयी शक्तियाँ उत्पन्न हो रही थीं। 


(२) नेतृत्व सेना के हाथ में 


इस असंतोष का लाभ एक पुरानी शक्ति ने उठाया । वह पुरानी शक्ति थल- 
सेना और कुछ भंश तक चौसेना थी । इन दोनों सेनाओं में एक लम्बे भर्से से क्रमश 
चोशू तथा' सत्सूमा कुलों का प्रभाव था; विशेष कर चोशू कुल का अत्यधिक प्रभाव 
था। उन कुछों का नियंत्रण उछ्च निदेशात्मक पदों पर एकाधिकार कर छेने के 
कारण था । किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ एक नया तत्व उभरकर शासन-तन्त्र 
में अपने लिए प्रभावशाली स्थान बनाने लगा । जैसे-जैसे मृत्यु या त्यागपत्र के कारण 
पुराने नेताओं के स्थान रिक्त होने लगे, वेसे-वैसे उनका स्थान तब तक दबे हुए 
तत्त्वों ने लेना शुरू किया । ये तत्त्व मूलतः कम प्रभावज्ञाली कुलों के थे। उनका 
सम्बन्ध जापानी समाज में अपेक्षाकृत छोटे भू-स्वासियों और निम्न मध्यवर्ग से था। 
१९२० और १९२७ के बीच ३० प्रतिशत नये अधिकारी छोटे भू-स्वामियों, घनी 
किसानों तथा शहरी क्षेत्रों के मध्यवर्ग के परिवारों से आये थे और यह प्रतिशत 
लगातार बढ़ता गया । ये जवाब अधिकारी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण 
पूंजीवादी एकाधिकार का विरोध केरने छग्े । इसके साथ ही अपने व्यक्तिगत हित्तों 
के कारण से वे सेना में पुराने रूढ़िवादी कुलों के जनरलों को चुनौती देने छंगे ।४ 
इन जनरलों के स्थान पर पहले से 'ही वे छोग रखे जा रहे थे जो नये दृष्टिकोण से 
सहानुभूति रखते थे । १९३० तक मध्यसमूह के ये अधिकारी, जिनमें जनरल म्यूटो 
अराकी, मजाकी तथा हंयासी सम्मिलित थे, सर्वोच्च युद्ध-परिषद्‌ का नियंत्रण प्राप्त 
करने लगे ॥* 

सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव इस कारण भी पुष्ठ तथा दृढ़ होता गया कि 
अनिवायं भर्ती की. प्रणाली प्रचलित होने से उन वर्गों के युवक भी थलनसेना तथा 
नौ-सेमा में भर्ती होने लगे जो आध्िक दृष्टि से अत्यधिक पीड़ित थे । अतः प्रचार के 
लिए अनुकूल अवसर देखकर उंनके समक्ष सरकार और व्यापारियों के गठबंवबन की 
कड़ी आलोचना की जाने लगी तथा इस संबंध के कारण राजनीति में व्याप्त भ्रष्टा- 
चार पर वल्' दिया जाने लगा | इस अकार विभिन्‍न दलों तथा उनसे सम्बंद्ध छोगों 


के प्रति जो थोड़ा-बहुत सम्मान-शैप था वह भी कम होने छूगा । 


मंचुरिया पर जांपांन का प्रश्ना॑ ४ 


यह सत्य है कि इस प्रचार के पीछे व्यत्तियत स्वार्थ था । आतंकवादी प्रवृत्ति 
की देशभक्त समितियों के, जिनकी संख्या वढ़ती जा रही थी, उपायों के प्रति 
सहिप्णुता की भावना प्रकट करने के पीछे भी व्यक्तिगत स्वार्थ था। लेकिन इस प्रचार 
तथा आतंकवादी प्रवृत्ति के छोगों के उद्देश्य को इष्टि से ओझल कर देना ठीक न 
होगा। उन्हें वास्तव में राज्य के कल्याण की चिन्ता थी। भ्रष्टाचा र-कांडों में ऊंचे-ऊँचे 
पदों पर जासीन अधिकारियों को ग्रस्त देखकर हर देशभक्त यह अनुभव करता था 
कि शासन-व्यवस्था में कहीं-न-कढीं गड़वड़ी है। भ्रप्टाचार के कई कांड तो प्रकाश 
में आने ही नहीं पाते थे। इन उच्च-पदस्थ बधिका रियों का इस प्रकार के कांडों में 
प्रकट हाथ होने में युवक अधिकारियों को सेना का नियंत्रण पाने में सुविधा प्राप्त 
हुई दूसरी सुविवा उन्हें यह थी कि वे अपने छाभ के छिए उद्योगपतियों से एका 
करने को तत्पर थे । इस प्रकार देश भक्तिपूर्ण कौर हृदयस्पर्शी प्रचार करने के लिए 
अच्छा आधार बन गया था ।. 

. अभी ऊपर जिस व्यक्तिगत हित का उल्छेख किया गया हैं उसका पता इस 
वात से रूगता है - कि १९२२ के बाद के वर्षों के वजटों में थलू-सेना तथा नौन्सेना 
को कम महत्त्व दिया जाता रहा | नॉनसेना के मामले में वाशिंगटन सम्मेलन के 
समझौतों के आवार पर उसका व्यय न वढ़ाने का एक उचित वहाना था । अन्तर- 
राष्ट्रीय समझाते के जरिये नौं-सेना का प्रसार इस प्रकार सीमित रखने की अवधि 
१०९३० के रूंदन समझीते के आधार पर वढ़ायी गयी। ठेकिन जब इस समझौते को 
अनुसमर्थन के छिए डाइएट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो नौ-स्ेना के युवक वर्ग 
ने इसका जबर्दस्त विरोध किया। ये दोनों समझौते दक्लीय सरकारों द्वारा किये गये 
थे, जो इसके फलस्वरूप विनियोगों में कमी के लिए भी उत्तरदायी थे। 

यही वात सेना के विनियोगों में भी होने की संभावना उत्पन्न हो गयी । 
मिनसीटो सरकार का कार्यक्रम यह भी था कि और कोई ऋण छिये विना ही वजद 
का संतुलन किया जाय | नौ-सेना का व्यय अन्तरराष्ट्रीय समझातों के आधार पर 
स्थिर कर लिया गया था। आन्तरिक दक्षा को देखते हुए सहायता तथा अन्य नागरिक 
प्रयोजन के लिए किये जानेवाले व्यय को कम करना सम्भव नहीं था । कर पहले 
से ही बढ़े हुए थे | व्यय कम करने का सवसे अच्छा अवसर सैनिक वजद में मिला | 
इसका ओऔदचित्य उन वार्ताओं के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता था जो 
दाल्तलाल्नों में सामान्य रूप से कमी किये जाने के लिए हो रही थीं । दूसरे शब्दों में 
इन सब वात्तों के फलस्वरूप प्रतिरक्षा सेवाओं का कुछ हद तक सिमटना अनिवार्य 
था। इसका अर्थ यही था कि जो अधिकारी पहले से ही थरू-सेना और नौ-्सेना में 
थे उनके आगे बढ़ने के अवसर सीमित हो जायें बौर इस प्रकार उनके आगे बढ़ने 
की उच्चाकांक्षाओं में बावा पड़े । 


१० पुत्र एशिया का आधुनिक इतिहास 


व्यक्तिगत हित और देश भक्ति के इन उद्देश्यों का बड़ी सरछता से विदेश्ञ 
नीति से समन्वय किया जा सकता था । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह अभियोग संतोषप्रद 
रूप से लगाया जा सकता था कि वाशिगटन सम्मेलन के बाद से विभिन्न दलों द्वारा 
कमजोर विदेश नीति का अनुसरण किया जा रहा था | १९२९-३१ से सरकार पर 
इस वात के लिए बड़ा दबाव डाला गया कि वह मंचूरिया में, जिसे चीनी सपष्टू- 
वादियों की नीतियों से बड़ा खतरा था, जापानी हितों की रक्षा के लिए इृढ़तापूर्वक 
कोई कार्यवाही करे। ये सब वातें सरकार-विरोधी प्रचार का आधार बन गयीं और 
सेना के नेताओं की प्रेरणा पर उन्हें देशभक्त समितियों के माध्यम से चारों ओर 
फैलाया गया । भागे क्‍या होनेवाला है, इसका आभास एक “देशभक्त” द्वारा १९३० 
में प्रधान मन्‍्न्री हामामूची की हत्या कर दिये जाने पर मिला। यह तक दिया जाने 
लगा कि मंचूरिया के संबंध में एक दृढ़ नीति अपनाकर जापान का आध्थिक संकट 
हल किया जा सकता है। लेकिन साथ ही यह मत भी व्यक्त किया गया कि ऐसा 
तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर सेना अपने हाथ में ले ले क्योंकि जापान 
के जीवन में वही एक निस्प्रह तथा अष्टाचार से मुक्त शक्ति है। उसके तत्त्वावधान 
में मंचूरिया का कुछ पूंजीपतियों के हित के बजाय राष्ट्र के हित के लिए शोषण 
किया जाय । इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि सेना शासनतंत्र अपने हाथ 


में ले ले और राजनीतिजन्नों तथा उनके प्ूजीपति मित्रों के बदले जनता के हिंत में 
राज्य का शासन चलाये तो जापान की स्थिति सुधर जायगी । 


इस प्रकार १९३१ में तथा उसके पश्चात सेना द्वारा अधिकार सत्ता-गभ्रहण 
का मार्ग प्रशस्त हो गया। निस्संदेह एक अर्थ में यह सत्ताग्रहण अनधिकार नहीं था । 
निर्णय करने का अधिकार अन्तिम रूप से केवल सम्राट्‌ को था। युद्ध तथा नौ-सेना 
के मंत्री, परामर्शदाता के रूप में, उनके पास सीधे पहुँच सकते थे, लेकिन दूसरे 
मंत्रियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी। अतः जब सम्रादु मंत्रिमंडल के परामर्श के 
बजाय युद्ध तथा नौ-सेना मंत्री की सम्मति मान छेते तो जो कार्य अन्य परिस्थितियों 
में ऋत्तिकारी माना जाता वह इस प्रकार विधिक रूप से मान्य हो जाता । जहाँ 
तक महाद्वीप में की गयी कार्यवाहियों का संबंध था, उन्हें इसलिए मान छिया जाता 
था कि वे युद्ध तथा नौ-सेवा मंत्रियों द्वारा की जा चुकी थीं। इसी प्रकार चूँकि 
सरकार सेना पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण रखने, उसके द्वारा किये गये कार्य 
निर्धारित करने तथा उसे उन्हीं कार्यों के करते तक सीमित रखने की स्थिति में नहीं 
थी, इसलिए सरकार तथा राष्ट्र दोनों उस कार्य के समर्थन में, जो किया जा चुका 
होता, एक हो जाते और प्रयत्न यही करते कि आगे अनधिकृत कार्यवाही न की 
जाय। इसके अतिरिक्त जापान में सेना ने अपना प्रचार तत्काल तेज कर दिया भौर 
भातंकवादी देशभक्त समितियों ने उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारियों के 


मैचुरिया पर जापान कां प्रभाव ११ 


लिए भी अपना मतभेद व्यक्त करना खतरनाक बना दिया, मौखिक तथा शारीरिक 
दोनों प्रकार के लगातार प्रह्मारों के फलस्वरूप मिनसीटो सरकार कमजोर हो गई, 
और अन्त में उसका पतन हो गया । उसका पतन सेना की मंचूरिया में प्रसार करने 
की नीति की विजय का द्योतक था | साथ ही इससे मंचूरिया सम्बन्धी नीति की 
जापान की आन्तरिक राजनीति में हुई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भी व्यक्त हुईं । 


(३) मंच्रिया के प्रश्न का फिर से उठाया जाना 

ऐसा प्रतीत होता था कि १९०५ के पद्चात्‌ जापान द्वारा चीन के प्रति 
अनुसरित आक्रामक नीति वाशिंगटन सम्मेलन के कारण बदल जायगी। इस नीति 
का सर्वाधिक आक्रामक रूप १९१५-१९१८ के वीच प्रकट हुआ था । वाशिग्रटन में 
जापान ने न केवल खुले द्वार की नीति की परिवद्धित परिभाषा स्वीकार की थी 
और उसे कार्यान्वित करने के लिए सहमति दी, वरन्‌ अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ 
चीन की स्वतंत्रता और प्रादेशिक तथा प्रशासनिक अखंडता का सम्मान करने का 
दायित्व भी स्पष्टत: स्वीकार किया । इसके पहले जापान ने लीग प्रतिज्ञापत्र के 
हस्ताक्षरकर्ता के रूप में यह दायित्व स्वीकार कर लिया था कि वह सदस्य राज्यों 
को स्वतंत्रता और बखंडता का सम्मान करेगा तथा वाह्य आक्रमणों से उनकी रक्षा 
करेगा और विवादों के सम्बन्ध में युद्ध प्रारम्भ करने के पूर्व मध्यस्थता, समझौता 
या न्‍्यायारूय के निर्णय के जरिये उनका निवटारा करने का प्रयत्न करेगा । इस 
दृष्टिकोण से नी-भ्क्तियों की संधि का प्रभाव यह पड़ा कि उक्त प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद 
१० के सिद्धान्त चीन पर स्पष्ट रूप से छागर किये गये और इस प्रकार चीन के प्रति 
प्रतिज्ञापन्न के दायित्व को पक्‍क्रा कर दिया गया । नी-श्वक्तियों में से एक जापान 
भी था | उसने इस वात के लिए सहमति दे दी कि वह चीन की तत्कालीन राज- 
नीतिक स्थिति का लाभ अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करेगा । यह भी 
समझौता हुआ कि चीन को अपने राजनीतिक हल स्वयं ढूंढने का पुरा और निर्वाध 
अवसर दिया जाय। इसके अतिरिक्त शान्तुंग शक्ति से शान्तुंग प्रदन समाप्त हो गया। 
भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न पैदा होने की सम्भावना जैसे ही प्रकट होने 
लगी बसे ही वाशिगटन में जापानी प्रतिनिधि मंडरू ने १९१५ की माँगों के पाँचवें 
समूह को भविष्य में वार्ता किये जाने के निमित्त वापस ले लिया । 

इन सव वातों के साथ-साथ आांग्ल-जापानी संधि तथा छाना्सिग-इश्नी 
समझौता समाप्त हो जाने से यह प्रतीत हुआ कि सुदूर पूव॑ में अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में 
एक नये युग का सूतरपात होगा। १९२४ में जापान को अपवर्जित करने का अधिनियम 
वनने तक जापान और अमेरिका के सम्बन्ध सुबरते रहे, चीन और जापान के वीच 
धत्रता भी मित्रता में परिणत न हो सके, ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता था । 
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- उपयुक्त अन्तिम वक्तव्य में यथार्थता की दृष्टि से किचित्‌ संशोधन करना 
अपेक्षित है। वाशिंगटन में यह स्पष्ट हो गया था कि चाहे जापान आगे विस्तार 
करने का प्रयत्न न भी करे, पर वह मंचूरिया में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखना 
चाहता. है। उसने १९१५ की संधियों का निराकरण करना स्पष्टतः अस्वीकार कर 
दिया, जिनके आधार पर रेछ और साज-सामान सम्बन्धी रियायतों तथा क्वान्तंग 
राज्य-क्षेत्र के पढे की अवधि ९९ वर्ष बढ़ा दी गई थी और जापा नियों को मंचू रिया 
में कृषि के प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था । 
जापान इस बात पर बरावर जोर दे रहा था कि १९१५ की संधियां वेध हैं। चीनी 
सरकारें उन्हें प्रचलित मानने से इन्कार कर रही थीं। इस मतभेद के कारण भविष्य 
में उनके बीच विवाद की सम्भावना थी 

सब बातों को देखते हुए १९२७-२९ के वर्षों को छोड़कर, जब जापान में 
तनवाका सरकार सत्तारूढ़ थी, वाशिंगटन सम्मेलन के बाद जापान सरकार की चीन 
सम्बन्धी नीति समझौते की थी । इस प्रकार यह निष्कषे निकाला जा सकता था 
कि सुदूर पूर्व की ज्ांति को जापान शीघ्र भंग नहीं करेगा और यह कि चीन तथा 
जापान में मंत्री बढ़ती जायगी । 

. इस मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को वढ़ाने की इच्छा के जो ठोस प्रमाण उपलब्ध थे 
उनके अतिरिक्त भी अन्‍य ऐसे प्रमाण थे जिनसे उक्त निष्कर्ष का समर्थन होता था। 
यह उचित ही कहा गया है कि जापान के साम्राज्यवाद का सीधा सम्बन्ध वहाँ की 
सरकार पंर सेना और नौसेना के नियन्त्रण से था और वह कुछ सीमा तक इस 
नियन्त्रण की ही उपज था। परन्तु, जैसा उल्लेख किया जा चुका है, १९१२ के 
बाद जापान की राजनीति की प्रवृत्ति यह रही कि शासन पर राजनीतिक दलों का 
नियन्त्रण स्थापित हो और सेना तथा नौ-सेना का प्रभावकारी नियन्त्रण मंत्रिमंडल 
के हाथ में रहे । 

इसके.अतिरिक्त जापान की आर्थिक स्थिति, मजबूत नहीं थी । युद्धोत्तरकाली न 
: सनन्‍्दी और १९२३ के जबर्दस्त भूकम्प के कारण वह और भी जटिल हो गयी । इस 
कारण उसके द्वारा विदेश में कोई साहसिक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं 
था। उस देश की आर्थिक आवश्यकताओं का सही-सही मूल्यांकन करके यही निष्कर्ष 
निकलता था कि,जापान का मुख्य हित मंडियाँ प्राम करने मे है । जापान की वस्तुओं 
के लिए . विदेशों में दो महत्त्वपूर्ण मंडियाँ थीं--चीच और भमेरिका | ये मंडियाँ 
जापान के लिएं,त्भी तक सुरक्षित.रह सकती थीं जब तक वह चीन के श्रति सम- 
झोतामूलक नीति अपनाये रहता। जापान के विदेश-मंत्री वैरन. शिवेहारा के १९२७ 
में. कहे गये शब्दों में : “हमारे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी राष्ट्र 
के हितों में अनुचित हस्तक्षेप किए बिना ही विदेश से व्यापार बढ़ाने पर अपना 
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ध्यान और शक्ति केन्द्रित करें । हमारी दृष्टि राज्य-क्षेत्रों पर नहीं, मंडियों पर है । 
हम विदेशों से अपने सम्वन्धों में संश्रय नहीं, आथिक समैक्य चाहते हैं ।!”* चीन के 
कच्चे माल और खनिज साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के बदले उत्तकी मंडी पर 
अभिरुचि रखनेवाला जापान उसके प्रति समझौतापूर्ण नीति अपनाने के लिए 
बाध्य था । 


शिदेहा रा-नीति चीन पर कोई जो र-जरवेदस्ती किये विना उसके साथ संधियों 
के संशोधन के विपय में वार्ता चलाने की थी। यह नीति नानकिग और त्सिनान 
मामले में भी उचित समझौता कर लेने की थी। त्सिनान का मामला तनाका 
के नियंत्रणवाद में पुरानी दृढ़” नीति को फिर से अपनाये जाने के फलस्वरूप 
हुआ था । 

पुरानी नीति के एक वार फिर से अपनाये जाने से यह स्पष्ट था कि पुराने 
दृष्टिकोण में अभी काफी बल है । इसके अतिरिक्त इस समची अवधि में जापान की 
प्रवृत्ति मंचुरिया और चीन के प्रति अपबनायी गयी नीतियों में भेद करने की.रही । 
मंचूरिया में जापान का हित उसके साधनों पर आधारित था, न कि उसकी मंडियों 
पर। प्रदन यह था कि जापान ने काफी हानि सहकर मंचूरिया में रूस से जो 
अधिकार प्राप्त किये थे और जिन्हें उसने १९०५ के वाद साववानीपूर्वक समेकित 
करके वढ़ाया था, उन्हें वनाये रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो क्या वह वहाँ 
की मंडियों का त्याग करने को तैयार हो जायगा । 

१९२८ में खास चीन में ग्राहकों को नाराज करने का खतरा मोल लेकर भी 
जापान ने राष्ट्रीय सेनाओं को चांगा-त्सो-लिन का पीछा करते हुए मंचूरिया में प्रवेश 
करने से रोक दिया और उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी चांग-ह्यूए-लियांग को 
चेतावनी दे दी कि वह नानकिंग का अधिकार न साने । इससे काफी पहले १९२३ में 
इसी प्रकार का खतरा मोल लेकर जापान सरकार ने पेकिंग सरकार के एक और 
सुझाव को स्वीकार नहीं किया था। सुझाव इत्तना ही था कि चूँकि क्लान्तुंग राज्य- 
क्षेत्र के पट की मुठ अवधि समाप्त हो गथी थी, इसलिए उसके सम्बन्ध में वार्ताएँ 
आरम्भ की जायें, जिससे वह चीन को पुनः वापस मिल सके । मुकटेन-आन्तुंग 
रेलवे के सम्बन्ध में पन्द्रह वर्ष की रियायत की अवधि १९२३ में पूरी हो जानें पर 
उसे चीन को लौटा देने की प्रार्थना पर भी जापान ने नकारात्मक रुख अपनाया । 
दोनों मामलों में जापान ने १९१५ की संधियों के वध होने का तक देकर अपने पक्ष 
का समर्थन किया । 

दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जापान की सरकार मंचूरिया 
में प्रात्त अधिकारों को ९९ वर्ष की अवधि तक बनाये रखने के लिए हहप्रतिन्ञ हर 


१४ पु एशिया का आधुनिक इतिहास 


चाहे इसका चीन-जापान के सम्बन्धों पर कुछ भी प्रभाव क्‍यों न पड़े । इस दृढ़ रुख 
का कारण जापानियों की यह प्रवक्त घारणा थी कि मंचू रिया का जापान के अधिकार 
में रहना केवछ जापान के कल्याण के छिए ही नहीं, उसके अस्तित्व के लिए भी 
अत्यावश्यक था। इस रष्टिकोण का आधार प्रत्यक्षतः यही था कि उद्योगीकृत जापान 
के लिए मंचूरिया के कोयले, लोहे तथा अन्य साधनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक था। 


चीन ने जिन नीतियों का अनुसरण किया उनसे जापान की स्थित्ति के 
संकटापन्न होने की संभावता थी । चीन की खोये हुए अधिकार प्राप्त करने की इच्छा 
वड़ी दीवार के दक्षिण के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी। चांग-त्सो-लिन के नियंत्र ण- 
काल में मंचू रिया के प्रशासन से जापान के जो सम्बन्ध थे वे उसके लिए संतोषप्रद 
थे। लेकिन इस अवधि में भी ऐसी घटनाएँ घट ही जाती थीं जिनसे इन दो देशों 
के सम्बन्ध बिगड़ जाते थे । इनसे यह पता चलता था कि अधिक दजाक्ति के कारण 
ही इन घटनाओं के बाद जापान के प्रभाव को समाप्त कर देने के प्रयत्न नहीं हो पाते 
थे। चांग-त्सो-लिन जापान के विरुद्ध कार्यवाही करने के' बजाय उत्तरी मंचूरिया में 
रूसी प्रभाव को समाप्त करने में गा था | उसने १९२६ में रूसियों की स्थिति को 
अस्त-व्यस्त कर देने के लिए जो प्रयत्न किये थे, उन्हें चांग-ह्यूए-लियांग ने नानकिंग 
के उत्साहित करने तथा समथन प्रदान करने पर १९२८ में दोहराया । जापानियों 
का यह अनुभव करना अनुचित नहीं था कि जेसे ही चीनी अपने को शक्तिशाली 
अनुभव करेंगे वे उसी नीति का अनुसरण दक्षिणी मंचूरिया में भी करेंगे और यह कि 
मास्को के विरुद्ध सफलता मिलने पर वे वही व्यवहार उनके साथ भी करेंगे । इससे 
१९२९ में जब रूस चीती पूर्वी रेल पर पुनः प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के 
लिए बल ग्रयोग के अतिरिक्त अन्य उपाय भी काम में छा रहा था, तो जापान की 
उसका कोई विरोध न करने की नीति स्पष्ट हो जाती है । 

इसके अतिरिक्त यह भी मानना होगा कि समय के साथ-साथ चीन की स्थिति 
सुच्ढ़ होती जा रही थी और इसके फलस्वरूप जापान की स्थिति कमजोर हो रही 
थी । यह प्रक्रिया तभी रुक सकती थी जब चीन को इस वात के लिए राजी कर 
लिया जाता कि वह १९१५ की मंचूरिया की संधियों को नेकनीयती से स्वीकार 
करके व्यवहार में लाये। पहली बात यह थी कि मंचूरिया में जापानी और चीनियों 
की संख्या में अन्तर बराबर बढ़ता जा रहा था । १९२१ से १९३१ के बीच में खास 
चीन के उत्तरी प्रान्तों, विशेषतः शझान्तुंग प्रान्‍्त से, चीनियों के प्रवसन के कारण 
उनकी संख्या त्तेजी से बढ़ रही थी । उत्तर चीन में गरहन-्युद्धों तथा वार-बार पड़ने- 
वाले दुर्भिक्षों के कारण लोग बड़ी संख्या में मंचुरिया में आते जा रहे थे । यदि ये 
कारण न होते तो भी निस्संदेह चीनी मंचुरिया में जाकर वसते । संभव है उस 
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दक्शा में यह संख्या कुछ कम होती । इस क्षेत्र के नियंत्रण के लिए चले हुए संघर्ष के 
संबंध में महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि चीनी किप्तान वहाँ की भूमि पर कब्जा करते 
जा रहे थे, और जापानी उतनी ही संख्या में दहाँ आकर वस नहीं रहे थे। इस प्रकार 
१९३० तक वहाँ की जनसंख्या लगभग २९० छाख हो गयी थी जिसमें से कुछ दो 
लाख पचास हजार जापानी, लगभग आठ लाख कोरियाई और एक लाख रूसी थे। 
थोड़ी-सी संख्या में मंचूरियों, मंगोलों और अन्य 'देशा' लोगों को छोड़कर शेष सब 
चीनी थे। इस प्रकार नियंत्रण के लिए निर्णायक संघर्ष होने के पूर्व जितना ही 


अधिक समय बीतता गया, उतना ही जापानियों के लिए निरन्तर वढ़ती हुई चीनी 
जनसंख्या के सामने टिके रहना कठिन हो गया ! 


जापानियों की जनसंख्या न वढ़ सकने का एक कारण यह भी था कि वे 
कृपि-प्रयोजन के लिए भूमि प्राप्त करने में असमर्थ रहे | अपनी इस कमजोर स्थिति 
को ठीक करने के लिए जापानियों ने १९१५ में भूमि खरीदने के अधिकार की माँग 
की। इसे स्वीकार करने के वजाय चीनियों ने पट्टे पर भूमि प्राप्त करने का अधिकार 
दे दिया। परन्तु १९१५ के इस समझौते को लागू करने के लिए जो प्रयत्व किए गए 
वे असफल रहे, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने पट्टे के समझोतों को पूरा करने में 
बाधाएँ डालती शुरू कर दीं। इन समझौतों को लागू करने के संबंध में चीनियों की 
अनिच्छा के कारण चीन का जापान के साथ लगातार संघर्ष होता रहता था । जापानी 
किसान में पहल करने के ग्रुण का अभाव होने तथा उसके चीनी और कोरियाई 
किसानों से सफलतापूर्वक मुकावला करने में असमर्थ रहने के कारण भी जापानियों 


के बजाय चीनी उस क्षेत्र पर कव्जा करते जा रहे थे जिसपर जापान अपना नियंत्रण 
रखना चाहता था । 

इस स्थिति का विचित्र पहलू यह था कि जायानी रेल से चीनियों को मंचूरिया 
आने में सुविधा हुई और दक्षिण मंचूरिया की रेल की सहायता से इस क्षेत्र में 
फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किये गये उनसे मंचूरिया के सम्पन्न 
हो जाने के कारण चीनी वहाँ आने के लिए आक्ृष्ट हुए । 

समय बीतने के साथ-साथ चीनियों की स्थिति सुद्ढ़ होते का एक दूसरा 
कारण यह भी था कि उन्हें रेल-निर्माण का कार्यक्रम पूरा करने का अवसर मिल 
गया। इसके पूरा हो जाने के वाद दक्षिण मंचूरिया की रेलवे छाइन का वाणिज्यिक 
महत्त्व घट जाता और आशिक दृष्टि से उसका प्रभाव कम हो जाता । कुछ समय तक 
जापान दक्षिणी मंचूरिया में रेल के निर्माण के लिए गैर-जापानी विदेशी पूँजी का 
प्रयोग निपिद्ध करके उसका निर्माण रुकवा देने में सफल रहा | जापान सरकार का 
कहना था किचीन ने दक्षिण मंचूरिया की रेल के समानान्तर या उससे प्रतियोगिता 
करनेवाली रेलवे छाइनें विदेशी पूँजी से न बनने के लिए सहमति दी थी* किन्तु 
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पेकिग पर अन्कू नियस्त्रण-काले में जापानियों ने कुछ रेलवे छाइनें बनाने के लिए 
धन दिया। दक्षिण मंचूरिया की रेलवे के लिए इन लाइनों का बन जाना लाभदायक 
था क्योंकि इसके द्वारा उत्तरी मंचूरिया की उपज को ब्लाडीवोस्टक के बजाय दैरें 
के जरिए बाहर ले जाने में आसानी होती थी । बाद में चीनियों ने इन ऋणों का 
भुगतान इस आधार पर नहीं किया कि वे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
दिए गए थे। इन ऋणों के साथ-साथ १९१७ के तथाकथित निशिहारा ऋणों का 
भी भुगतान नहीं किया गया था। इन्हें वापस पाने का जापान के पास केवल यही 
उपाय था कि किसी प्रकार चीनी सरकार के रुख में परिवर्तत हो जाय ! 


इससे भी महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि चीनियों ने उस क्षेत्र में भी अछूग से 
रेलवे लाइयें बना छी थीं जिसमें पहले केवल दक्षिण मंचूरिया की रेल चलती थी । 
उन्होंने यह भी प्रयास किया कि यातायात की दृष्टि से चीन-जापान की रेलों का 
संबंध जापानी रेलों के बजाय' चीनी रेलों से जुड़ जाय । रेलों के निर्माण के संबंध 
में चीनियों के प्रयत्त असफल नहीं रहें, यह इस तथ्य से प्रकट होता है कि सितम्वर, 
१९३१ तक चीनियों ने घिना किसी की सहायता के लगभग एक हजार किलोमीटर 
लम्वी रेलवे लाइनें बना ली थीं और वे उन्हें चला रहे थे । **"** वतंमान संघ 
छिड़ने के पहले दो वर्षों में चीनियों ने इन विभिन्न रेल-छाइनों को महान्‌ चीनी 
रेल-प्रणाली का रूप देकर चलाने का प्रयत्न किया और यह भी प्रयास किया कि 
यदि संभव हो तो समस्त माल को केवल चीनियों द्वारा चलायी जानेवाली रेलों 
रेलों से भेजा जाय । मार के समुद्र द्वारा वाहर ले जाये जाने के निमित्त ये चीनी 
रेल काइनें पींगकाऊ (न्यूचर्वांग)--संभाव्य रूप से हुलुटाव--के चीनी वन्दरगाह 
तक बिछायी गयी थीं । इसके फलस्वरूप चीनियों ने अपनी रेछवे-प्रणाली के सभी 
भागों के लिए सीधे यातायात का प्रबन्ध किया और महत्त्वपूर्ण सेक्‍्शनों में अपनी 
छ-लाइनों त्था दक्षिण मंचुू रिया की रेल-लाइनों के बीच इसी प्रकार के समझौते 
करना अस्वीकार कर दिया । जापानियों ने दावा किया कि इस भेदभाव से दक्षिण 
मंचूरिया की रेल को उत्तर मंचूरिया के वहुत-से मालभाड़े से वंचित किया गया 
है क्योंकि सामान्‍्यतया यह माल उसकी कम-से-कम कुछ रेछों से होकर दर तक 
जाता ।* इस प्रकार चीनियों की रेल सम्बन्धी नीति यह थी कि अन्ततः मंचुरिया 
में जापान की स्थिति कम महत्त्वपूर्ण, और हो सके तो, संकटापन्न बना दी जाय । 
इन्हीं बातों के कारण जापान और चीन में काफी संघर्ष होने छगा । 


एक प्रदन दक्षिण मंचूरिया- के रेलवे के क्षेत्र में रेलवे ग्रार्ड रखने का था । 
दक्षिण मंचूरिया की रेल को दी ययी रियायत के अनुसार उत्त क्षेत्र के प्रशासन का 
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पूर्ण तथा अनन्य अधिकार उसे दिए जाने की जापानियों ने यह व्याख्या की कि 
इस सन्धि से उन्हें रेलवे-गा्ड रखने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन चीनियों ने 
उनकी यह व्याख्या नहीं मानी । यह जो भी हो, दक्षिण मंचूरिया की चीनी जन- 
संख्या के बीच जापानी सैनिक टुकड़ियों की उपस्थिति ही निरन्तर संघर्ष का कारण 
बन गयी । 


कोमिंगतांग के तत्त्वावधान में चीन के सैद्धान्तिक एकीकरण से भी मंचूरिया 
के तनाव में कोई कमी नहीं आयी । जापान ने झ्ञान्तुंग में अपनी सेनाएँ तैनात कर 
दी थीं जिन्होंने च्यांग-काई-शेक की सेनाओं को उत्तर की भोर बढ़ने से रोका। 
इसके फलस्वरूप त्सिनानफू में १९२८ में उनके वीच मुठभेड़ हो गयी जिससे चीनियों 
की जापान विरोधी भावनाएँ उमड़ गयीं । इसके वाद जब चांग-त्सो-लिन की पराजय 
का खतरा पैदा हो गया तो जापान ते यह घोषणा कर दी कि मंचूरिया में उसके 
विशेष हित होने के कारण उसके लिए यह आवश्यक हो गया हैं कि वह तीन पूर्वी 
प्रान्तों में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखे । इससे चीनियों की विरोध-भावता और 
भी उग्र हो गयी । और जब इस नीति का अनुसरण करते हुए जापान की सरकार 
ने प्रमुख चीन सेनापति को यह सूचित किया कि चांग-त्सो-लिन के अपनी पराजित 
सेनाओं के साथ बड़ी दीवार के उत्तर की ओर जाते समय राष्ट्रवादियों को उसके 
विरुद्ध मंचुरिया तक युद्ध करके देश की एकता को पूरा नहीं करना चाहिए," तो 
राष्ट्रीय सरकार और साथ ही तब तक मौजूद पेकिंग सरकार ने यही उत्तर दिया 
कि उक्त नीति का लागू किया जाना “चीन के आच्तरिक मामलों में दखल देना 
ही नहीं होगा, बलिक क्षेत्रीय प्रभुसत्ता का परस्पर सम्मान करने के सिद्धान्त का 
घोर उल्लंघन भी होगा ।”” जापान द्वारा अपने हित-क्षेत्र की घारणा का इतना 
स्पष्ट उल्लेख किये जाने से राष्ट्रीयता के समर्थकों में क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक 
था। इससे यह निष्कष॑ निकाला जाना निद्चित था कि मंचूरिया में जापान की 
विजेष स्थिति को समाप्त करके ही पूर्ण राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती है । 

जब चांग-ह्यूए-लियांग को अपने पिता से उत्तराधिकार में तीन पूर्वी प्रान्तों 
का नियंत्रण मिला, तो उस युवक मार्शल ने स्वेच्छा से उक्त क्षेत्र को नानकिग के 
अधिकार में दे दिया। जापान सरकार ने इस प्रकार का एका न करने की उसको 
सलाह दी थी। प्रशासनिक स्वायत्तता बनी रही, लेकिन विदेशी मामलों का निदेशन 
और राष्ट्रीय हित के विषय नावकिग को हस्तास्तरित कर दिये गये । इसके पहले 
जापानियों ने मंचूरिया के प्रश्नों पर सीधे मुकदेन सरकार से वार्ताएँ की थीं, लेकिन 
अब मुकदेन में राष्ट्रीय झंडा फहराने के बाद वहाँ की सरकार ने आग्रह किया कि 
विदेश सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर राष्ट्रीय सरकार के विदेश कार्यालय के द्वारा बातचीत 
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की जाय । मुकदेन सरकार की तुलना में रा प्रवादी सरकार पर सीधे दवाव डालना 
आसान न था। चांग-त्सोलित की सरकार की तरह राष्ट्रवादी सरकार विवाद-प्रस्त 
मामछों का हछ जल्दी निकाल लेने को तैयार न होती थी। अपनी शर्तों पर ही 
वह कोई हल स्वीकार करती थी । 

यह अत्यंत कठिन समय था| चीन में साम्राज्यवाद के विरोध में राष्ट्रीयता 
पर बल दिया जा रहा था और बाहरी शक्तियाँ अपने बचाव में उसके प्रति अपेक्षा- 
कृत अधिक समझौततामूलक रुख अपनाने के लिए बाध्य हो रही थीं। उधर जापान 
सरकार का नेतृत्व बैरत तनाका के हाथों में था। उसकी सरकार ने युद्ध-पूर्व की 
इढ़ नीति को अपनाया, लेकिन इस तीति से चीन की राष्ट्रीय भावना तीन्र और 
कंटु ही हो सकती थी । निस्‍्संदेह तनाका की नीति के अनुसार मंचूरिया में जापान 
की विशेष स्थिति पर बल दिये जाने से ही चीनी राष्ट्रवादियों का यह दृढ़ निश्चय 
ओर भी पक्‍का हो गया कि वे झीघ्रातिशीघत्र मंचूरिया-में अपने खोये अधिकार' 
वापस लेंगे । 

१९२९ में चीन का ध्यान अस्थायी रूप से रूस की ओर युड़ा और संधि के 
संशोधन पर मुख्य रूप से जोर दिया गया | परच्तु जब राष्ट्रीय टेरिफ्‌ लाग कर दिया 
गया और क्षेत्राधिकार संबंधी अधिकार वापस पाने में कुछ सफलता मिल गयी, तो 
१९२९ के बाद दक्षिणी मंचुरिया में जापान की ओर अधिक ध्याव दिया जाने लगा। 
इसके वाद विरोध वरावर बढ़ता गया और घटनाएँ अधिक घटित होने लगीं । 
कोमितांग संगठनकर्त्ताओं को मंचूरिया में राष्ट्रवादी सिद्धान्त का प्रचार करने के 
लिए भेजा गया । इस प्रकार के प्रचार का मंचरिया पर जबर्दस्त प्रभाव निश्िठ 
था क्योंकि वहाँ चीनी भूमि पर विदेशी हितों, न्‍्यायारूयों, पुलिस, गार्डों या संबिकों 
का वास्तविक अस्तित्व प्रत्यक्ष था । राष्ट्रीय स्कूलों के पुस्तकों के माध्यम से राष्ट्रीय 
दल का प्रचार स्कूलों में भी होने लगा। लूपोर्निंग पीपुल्स फारेन पालिसी ए सौ दिये- 
शन-जँसे संघ वनने रूगे । वे राष्ट्रीय भावना को उभारते तथा तीत्र करते थे और 
जापान विरोधी आन्दोलन चछाते थे ।** 

जैसे-जैसे जापान-विरोधी भावना और व्यक्तिगत रूप से जापानियों के विरुद्ध 
की गयी कार्यवाही में वृद्धि होने छगी, बैसे-वैसे जापानियों का अपनी स्थिति को 
बनाये रखने का मिश्चय भी दृढ़ होता गया क्योंकि वे इसे अपने आशथिक कल्याण 
के लिए आवद्यक समझते थे। १९३१ की गरमियों में वानपाओोशान तथा नाकामूरा 
कांडों के कारण आग में घी की आहुति पड़ गयी । ये कांड सित्तम्बर के सा के 
लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे । पहलेवाले मामले में की श्यिाइयों ! मे किसी 
चीनी कम्पनी से भूमि पट्टे पर छी थी। कम्पनी ने वह भूमि वास्तविक चीनी 
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स्वामियों से पट्टे पर छी थी। मूल पदट्दे में यह शर्ते थी कि इसकी वैधता, जिला 
मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी शर्तों का अनुमोदन किये जाने पर निर्भर करेगी | दूसरी 
वार पट्टे के लिए करार पर हस्ताक्षर करने के पूर्व जिछा मजिस्ट्रेट का अनुमोदन 
प्राप्त नहीं किया गया क्‍योंकि उसमें यह शर्ते नहीं रखी गयी थी कि उसकी वेघता 
उसमें जिला मैजिस्ट्रेट के अनुमोदन पर निर्भर होगी। को रियाइयों की सफलता भूमि 
की सिंचाई पर निर्भर थी । कोरियाइयों ने तत्कारू आवश्यक गड़्ढों को खोदना 
और बाँध का निर्माण करता आरम्भ कर दिया । इससे पड़ोसी चीनी भू-स्वा मियों 
में, जिन्होंने किसी भी पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, शभ्ुता की भावना 
जाग्रत हुई । कुछ समय तक वार्ता चलाने के पश्च|त् चीनी किसानों ने कोरिया इयों 
को भगा दिया । जापान की कॉनन्‍्सली पुलिस कोरियाइयों की सहायता के लिए 
आयी । उसने उक्त क्षेत्र का नियन्त्रण अपने हाथ में ले छिया और कोरियाइयों ने 
अपना काम समाप्त किया। बहुत-सी मुठभेड़ें हुईे। यद्यपि किसी ओर भी कोई हताहत 
नहीं हुआ, तथापि कोरिया तथा जापान दोनों में सनसनीखेज समाचार प्रकाशित 
हुए । इसके फलस्वरूप कोरिया और जापान में चीन-विरोधी दंगे हुए । इनसे चीनी 
उसी प्रकार उत्तेजित हो उठे, जिस प्रकार पहले की घटनाओं से कोरिया तथा जापान 
का जनमत क्षुव्व हो उठा था। विवादइग्रस्त प्रश्नों पर वार्ताएँ आरम्भ की गयीं, 
लेकिन सितम्बर, १९३१ तक अन्तिम रूप से कोई समझौता नहीं ही पाया था । 


१९३० तथा १९३१ में जिन घटनाओं! ने चीन भौर जापान के वीच कटु 
भावनाएँ उत्पन्न कर दी थीं, उनकी पूर्णाहुति वाकामूरा कांड से हुई | इस कांड का 
विशेष महत्त्व यह था कि इसका जापानी जनमत पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसमें 
जापान की सेना का एक अधिकारी भी अन्‍्तग्रेस्त था। कैप्टन नाकामूरा की जूत 
१९३१ में चीनी सैनिकों ने “मंचूरिया के एक निर्जन क्षेत्र में हत्या कर दी। यद्यपि 
वह एक जापानी सैनिक अविकारी था, जो सक्तिय ड्यूटी पर आया था और जापान 
की सेना के आदेशानुसार किसी मिशन पर था, तथापिं जब हारविन में चीनी 
प्राधिकारियों ने उसका पासपोर्ट जाँचा था तो उसने अपने को कृपि-विशेषज्ञ वताया 
था। उसके वास्तविक स्वरूप और स्थिति का पता चीनियों को वाद में चला । 
फिर भी जापानी यह हठ करते रहे कि कंप्टेन नाकामूरा तथा उसके साथियों की 
हत्या अनुचित थी और उससे जापानी सेना तथा राष्ट्र के प्रति दर्पपूर्ण अनादर की 
भावना प्रकट होती थी; उनका दरढ़तापूर्वक कहना था कि जिन परिस्थितियों में हत्या 
हुई उनकी सरकारी तौर पर जाँच प्रारम्भ करने में मंचूरिया के चीनी प्राधिकारियों 
ने देर की। वे उक्त घटना का दायित्व नहीं लेना चाहते थे और उनका यह दावा 
सच्चा नहीं था कि वे उक्त कांड के तथ्यों का पता रूगाने का भरसक प्रयत्न कर रहे 
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थे।'* चीनियों का जोर देकर यह कहना था कि कैप्टेंन नाकामूरा को उसके पास- 
पोर्ट की जाँच करने के लिए रोका गया जिसे देश के भीतर के भागों की यात्रा करते 
समय अपने पास रखना उसके तथा दूसरे विदेशियों के लिए आवश्यक था। भाग 
निकलने की कोशिश करते समय उसे एक सन्‍्तरी ने गोली मार दी; और उसके 
पास से जो दस्तावेज प्राप्त हुए उनसे सिद्ध होता था कि वह या तो सैनिक जासूस 
था या किसी विशिष्ट सैनिक मिशन पर आया हुआ कोई अधिकारी धा। छेकिन 
इस तथ्यों के बावजूद उसकी मृत्यु के कारण जापानी जनमत बहुत ही क्षुब्घ हो 
उठा । इससे यह भावना, जो सेना में बहुत पहले से ही विद्यमान थी, वलवती हो 
गयी कि यदि जापान अपनी स्थिति बनाये रखना चाहता है तो चीन के प्रति एक 
हृढ़ नी ति अपनायी जानी चाहिए। इस प्रकार १८ सित्तम्बर की सैनिक प्रतिक्रिया के 
लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। 

अतः इस अध्याग्र '? में वणित बहुत-से विवादों तथा घटनाओं के परिणाम- 
स्वरूप अगस्त, १९३१ के अन्त तक मंचूरिया को लेकर चीन और जापान के संबंध 
अत्यन्त कटु हों गये । यह दावा प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि इन दो देझों के 
बीच ३०० मामलों का निवटारा होना शेष था और उनमें से प्रत्येक को हल करने 
के लिए एक पक्ष ने सभी शान्तिपूर्ण उपायों का सहारा लिया था। ये तथाकथित 
मामले बड़े विवादास्पद अर्नों से उत्पन्न हुए थे, जिनका आधार मूल रूप से दुराराध्य 
नीत्तियाँ थीं। एक पक्ष दूसरे पर यही अभियोग रूगाता था कि उसने चीव और जापान 
के समझोौतों की शर्तों का उल्लंघन किया है, उनकी एक-तरफा व्याख्या की है या 
उनकी उपेक्षा की है | प्रत्येक पक्ष के पास दूसरे के विरुद्ध उचित शिकायतें थीं । 


सितम्बर में चीनी प्रश्नों, विशेषतः नाकामसूरा कांड के संबंध में जनमत 
बहुत प्रबल हो गया । वार-बार यह मत व्यक्त किया जा रहा था कि मं॑चूरिया में 
इतने विवादों को बिना निबटारे के पड़े रहने देने की नीति से चीनी प्राधिकारी 
जापान की अवहेलना करने छगे हैं। यह एक छोकप्रिय नारा बन गया कि सभी 
शेष विवादों का थदि आवश्यक हो तो बलप्रयोग से निबंटारा कियो जाय'। समाचार 
पत्रों में इस बात का स्वतन्त्रतापूर्वक उल्लेख किया जाने छगा कि सशल्न बलप्रयोग 
का निर्णय किया गया है और इस उद्देश्य के लिए एक योजना पर विचार-विमर्श 
करने के निमित्त युद्ध मन्‍्त्राठलय, जनरल' स्टाफ तथा अन्य प्राधिका रियों के बीच 
सम्मेलंच हुआ है। * ्ः क्‍ 
यदि जापान तथा चौत और विज्येपतः मंचूरिया में बढ़ती हुई कदुता के संदर्भ 
भें १८ सितम्बर की घटना को देखा जाय तो बाद को घट नाएँ समझ में भा सकती 
- हैं। वह घटवा इतनी दी थी कि दक्षिण मंचू रिया की रेलवे लाइन के एक भाग की 
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पटरियाँ वम-विस्फोट से नष्ट हो गयी थीं । यद्यपि क्षति गंभीर नहीं थी, तथापि 
इसके दूरगामी परिणाम हुए। जापानियों ने दावा किया कि बम चीनी सैनिकों ने 
रखा था । चीनियों ने इससे इन्कार किया । इस विस्फोट के संबंध में तथ्य जो भी 
हों और उत्तरदायित्व जिसका भी हो, इसका परिणाम यह हुआ कि जापानी सैनिकों 
ने पहले मुकदेन और उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और फिर 
मंचूरिया में चीती सैनिक तथा असैनिक अधिकार घीरे-बीरे समाप्त कर दिये गये । 
यह कार्य १९३१ के अन्त तक लगभग पूरा हो गया था । 
(४) मंच्रिया संकट 
इस बीच चीनी सरकार ने तुरन्त छीग भाव नेशन्स से प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 
११ के अनुसार अपील की | कौंसिल का सत्र चल रहा था। इसलिए उसने अविलम्ब 
इस समस्या पर विचार करना आरम्भ कर दिया | ३० सितम्वर तक उसने एक 
संकल्प की शर्तें तैयार कर कीं। विवादियों सहित सब सदस्यों ने संकल्प के पक्ष में 
मत दिये जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि परिस्थितियों के अचुस्तार जितनी 
जल्दी संभव हो जापान उस सीमित क्षेत्र को, जिसपर उसका कब्जा था, खाली कर 
दे। परिस्थितियों के अनुसार खाछी करने की शर्तं स्वीकार करने के प्रत्यक्षतः दो 
कारण थे | एक तो सदस्य नहीं चाहते थे कि जापान को यह प्रतीत हो कि उसपर 
अनुचित दवाव डाला जा रहा है। दूसरे जापानी यह हठ कर रहे थे कि वे अपनी 
सेनाएं तभी हठा सकेंगे, जब ढाकुओं-लुटेरों से उनकी सम्पत्ति की रक्षा का आश्वासन 
उन्हें दिया जायगा । चीनियों का नियंत्रण कमजोर पड़ जाने के बाद से ये डाकु- 
लुटेरे अधिक सक्रिय हो गये थे । किन्तु जब अक्टूबर में कौंसिल' की फिर बैठक हुई 
तो यह पता चला कि सितम्धर समझौते के अनुसार अपना कब्जा हटाने के वजाय 
जापानियों ने उसका विस्तार कर लिया था। इस वार जो संकल्प स्वीकार किया 
गया वह एकमत से स्वीकार्य नहीं हुमा, क्‍योंकि जापान ने आपत्ति की थी । इस 
संकल्प में इस बात की पुष्टि की गयी थी कि रेलवे क्षेत्र से जापानी सेनाएँ वापस 
बुला ली जायें और एक समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी थी, जिसके भीतर 
सेनाएँ पूरी तौर से वापस बुला ली जानी थीं। जब नवम्बर में पेरिस में कॉसिल 
को फिर बैठक हुई तो उसके सामने यह स्थिति थी कि जापान ने २० सितम्बर के 
संकल्प '* और इससे भी अधिक अनुल्लंघनीय अक्टूबर-संकल्प की शर्ती का पालन 
करने के बजाय अपने अधिकार के क्षेत्र का विस्तार कर लिया धा। कौंसिल के 
अगले सन्न में १० दिसम्बर को यह निर्णय किया गया कि एक जाँच-कमीशन स्थापित 
किया जाय, जो मंचूरिया में जाकर वहाँ की स्थिति की जाँच करे और साथ ही 
चीन की दशा की उस सीमा तक जाँच करे जहाँ तक उनका सम्बन्ध मंचूरिया के 
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विवाद से था। इस बार जापातियों ने इस बात से सहमति प्रकट की कि थे कमीशन 
की रिपोर्ट आने तक चिचचाऊ से, जो उनके नियन्बण-क्षेत्र से बाहर था, चीनी 
प्राधिकार मिटाने के लिए आगे न बढ़ेंगे और इस प्रकार स्थिति को और न बिगाड़ेंगे। 
किन्तु ३ जनवरी, १९३२ तक चिनचाऊ पर सशस्त्र आक्रमण करके उसपर कब्जा 
कर लिया गया । 


.. जैनेवा में इस अवधि में जब वार्ताएँ चल रही थीं तो जापान सरकार न 
केवल कब्जा किये हुए क्षेत्र को ही बढ़ा रही थी, वल्कि अपनी कूटमी तिक स्थिति में 
भी परिवर्तन करने में छगी थी । जापान पहले सहमत हो गया था कि वह मंचूरिया 
की अशान्त स्थिति को देखते हुए जितनी भी तेजी से होगा अपनी सेनाएँ वापस 
बुला लेगा। लेकिन बाद में वह यह हुठ करने रूगा कि वह तभी अपनी सेनाएँ वापस 
बुलायेगा, जब चीनी सरकार के सांथ उन सिद्धान्तों के वारे में समझौता हो जायगा 
जो उन दो देशों के बीच विभिन्न विवाहइग्रस्त प्रश्नों के. भिबटारे पर लागू किये 
जायेंगे। किन्तु चीनी इसी बात पर जोर दे रहे थे कि वार्ताएँ आरम्भ करने के 
पूर्व जापानी सेनाएँ वापस बुल्य ली जायेँ । 

इस स्थिति में चीन की प्रतिक्रिया यह हुई कि जेनेवा से अपीक् करने के 
अतिरिक्त उसने वानपाओशान कांड के बाद जापानी वस्तुओं का बहिष्कार आरम्भ 
कर दिया । यह' बहिष्कार कितना प्रमावकारी था, इस वात का पता इस तथ्य से 
लगता है कि चीन को जापान का निर्यात सितम्बर, १९३१ के १२५,७०६,००० ये 
से घट कर दिसम्बर, १९३१ में ४,२९९,००० येव रह गया?* ! इस मुख्य मंडी- के 
हाथ से निकल जाने के तत्काल' गंभीर परिणाम हुए । इसके फलस्वरूप जनवरी, 
१९३२ में चीनी-प्रतिरोध समाप्त करने के' लिए जापानी युद्धपोत शंधाई भेजे गये जो 
सही तौर पर बहिष्कार संगठन का केन्द्र समझा जाता था। उस समय तथा वाद में 
बहिष्कार को चीन द्वारा जापान के विरुद्ध आक्रामक कार्य घोषित किया गया । 
“इस घोषणा का इन दो देशों के बीच शान्ति बनाये रखने के इष्टिकोण से गंभीर 
परिणाम ही हो सकता था । 

बलपूर्वक वहिष्कार की समाप्त करने के इस ग्रयत्त से सवका ध्यान अस्थायी 
रूप से मंचूरिया से हटकर शंधाई पर केन्द्रित हो गया । जापान ने जितना सोचा 
था, चीन का प्रतिरोध उससे प्रवक्त था । इसका फल' यह हुआ कि जापानी और भी 
अधिक उलझ गये । अन्ततः उन्होंने वार्ता द्वारा शंघाई के मामले को निवटाना ही 
ठीक समझा । ये वार्ताएँ अन्तरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा तत्त्वावधान में चकायी गयीं । 
५ मई, १९३२ को युद्धवन्‍्दी समझौता हो गया और जापानी सेनाएँ शंघाई से वापस 
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इस वीच मंचूरिया के संबंध में कुछ ओर भी घटनाएँ घटी । ७ जनवरी, 
१९३२ को अमेरिकन सेक्रेटरी आवब्‌ स्टेट मि० स्टिम्सेन ने अपनी सरकार की इस 
नीति की घोपणा की कि वह राष्ट्रीय नीति की पूर्ति के लिए युद्ध का परित्याग किये 
जाने के इृप्टिकोण से उन लोगों या परिवर्तनों को मान्यता नहीं देगी जो कैलाग 
ब्रायन्ड संधि जैसे अन्तरराष्ट्रीय लिखतों के अन्तर्गत अभिनिषिद्ध उपायों को काम में 
छाकर प्राप्त हुए हों वा किये गये हों । इस प्रकार अमेरिका ने अपनी नीति में 
परिवर्तत करके स्पणएतः पहल की । इसके पहले वह चीन-जापानी विवाद का निवटारा 
करने के लिए जेनेवा में किये जानेवाले प्रयत्नों को केवल अपना समर्थन प्रदान 
करता रहता था | 

मार्च में सम्पूर्ण विवाद लीग की कौंसिड से उसकी असेम्वछी को संक्रमित 
कर दिया गया । असेम्बली ने घटनाओं पर नजर रखने के लिए उन्नीस सदस्यों का 
एक कमीशन गठित किया? । उसने प्रतिन्नापन्न के सिद्धान्तों तथा कौंसिल के संकल्पों 
की वैंबता की पुनः पुष्टि की और जाँच कमीशन की, जिसे नियमानुसार गठित 
किया गया था भर जो उस समय सदूर पूर्व में जाँच कर रहा था, रिपोर्ट पर विचार 
करना आरम्भ किया। इस कमीशन ने प्रतिज्ञापत्र के उल्लंघन के संबंध में लीग के 

सदस्य-राज्यों द्वारा छाग्र किये जाने के निमित्त स्टिम्सन का मान्यता न देने का 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया ।7 
(५) नया राज्य-मंचकुओं 

१९३२ के वसंत में जो दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना हुईं, उसकी पृष्ठभूमि जापानी 
आधिपत्य की सम्पूर्ण अवधि में तंयार हो रही थी । यह घटना चीन से स्वतंत्र एक 
नये राज्य की स्थापना थी । इसकी स्थापना की घोषणा १८ फरवरी, १९३२ को 
की गयी । च्यांग-ह्यूए-लियांग का शासन समाप्त करने के साथ-साथ, जिसे जापा नियों 
का एक वड़ा लक्ष्य बताया जाता था, जापानी नियंत्रणावीन क्षेत्रों में स्थानीय 
सरकारों का संगठन भी हो रहा था। अन्त में इन सवको मिलाकर नया राज्य बनाया 
गया, जिसका नाम मंचूकुओ रखा गया । इसके राज्य-क्षेत्र में चीन के तीन पूर्वी 
प्रान्त तथा जेहोल का प्रान्त सम्मिलित था । किन्तु जेहोल के प्रान्त का नियंत्रण 
१९३३ के वसंत तक प्राप्त नहीं किया गया। इस वसंत को वहाँ सैनिक कार्यवाहियाँ 
प्रारम्भ की गयीं और जापानी सेनाओं ने चीनी सेनाओं तथा अधिका रियों के निर्वकू 
प्रतिरोध को समाप्त करके उन्हें वहाँ से निकारू वाहर किया ! 

४ मार्च, १९३२ को चीन के सिहासन-च्युत सम्राट ने, जिसे १९३२ में गही 
त्यागने के वाद मि० हेनरी पृ थी कहा जाता था, नए राज्य का नेतृत्व ग्रहण किया 
और रीजेन्ट की उपाधि घारण की। ९ मार्च को एक संघटनात्मक विधि प्रस्यापित 
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की गयी । यह विधि सिविक्त अधिकारों की प्रत्याभृमि विधि के साथ मंचुकुओं का 
पहला संविधान बनी । इस संघटनात्मक विधि द्वारा सर्वोच्च कार्यकारी ग्राधिकार 
रीजेग्ट में विहित किया गया और यह व्यवस्था की गयी कि कार्यका री, विधान, न्याय 
और पर्यवेक्षण विभाग उसके निदेशानुसार कार्य करेगे । इस प्रकार वनी सरकार 
को वे सभी अधिकार मिल गये जिनका प्रयोग पहले चीन की प्रान्तीय सरकारें और 
केन्द्रीय सरकार करती थीं। इसके साथ ही उसे समुद्री सीमाशुल्क तथा नमक-कर 
की वसूली करने का भी अधिकार सिल गया । नमक कर के मामले में इस प्रकार 
का अधिका२-ग्रहण विदेशी प्रशासनिक अधिकारों का उल्लंघन था । 


जापान ने नये राज्य को १५ सितम्बर, १९३२ की मान्यता प्रदान की । इस 
प्रकार मान्यता देकर जापान ने संसार को एक प्रकार से इस आशय का नोटिस दे 
'दिया कि वह मंचूरिया के प्रइन का कोई ऐसा हल स्वीकार नहीं करेगा जिससे 
यथापूर्व स्थिति आंशिक रूप से भी वापस हायी जाने की संभावना हो । एक बार 
यह असफल प्रयास भी किया गया कि (लीटन) जाँच कमीशन: द्वारा लीग अपेम्बली 
में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक जापान सरकार नये राज्य के संरक्षण के लिए 
अपने को निर्णायक रूप से वचनबद्ध न करे। रिपोर्ट पर पेकिंग में ४ सित्तम्बर, १९३२ 
को हस्ताक्षर किए गये । सभी प्रश्नों पर रिपोर्ट जापान के विरुद्ध थी, लेकिन उसमें 
' विवादों के निवटारे के छिए जो सिफः रिशें की गयी थीं, उन्हें थदि स्वीकार कर 
लिया जाता तो उससे मंचूरिया में जापान की स्थिति कमजोर होने के बजाय मजबूत 
ही होती, क्‍योंकि ऐसी ही स्थिति १९३० में थी। किन्तु रिपोर्ट और सिफारिश 
जापान सरकार को स्वीकार न थीं। असेम्बली हारा १७ फरवरी, १९३२ को उनके 
स्वीकार किये जाने के कुछ ही समय बाद जापान मे औपचारिक रूप से छीग भाव 
नेशन्स से हट जाने का नोठिस दे दिया । 

१९३१-१९३१ के वर्षों की घटनाओं के प्रभाव को यहाँ पर संक्षिक्ष रूप में. 
दे देना अप्रासंगिक न होगा। मंचूरिया से चीन का प्राधिकार निश्चित रूप से समाप्त 
क्र दिया गया था । किन्तु चीनी सरकार ने किसी संधि या अन्य संशोधन द्वारा 
इस परिवर्तन को स्थायी रूप में मान्यता नहीं दी थी । मंचूकुओं को न केवल 
नानकिंग सरकार ने मान्यता नहीं दी थी, वरन्‌ अमेरिका और लीग आव्‌ नेशत्स के 
सदस्य राज्यों मे भी अमेरिकन सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट द्वारा परिभाषित मान्यता न देने 
के सिद्धान्त का अनुसरण करना जारी रखा | इस प्रकार उक्त परिवर्तच को स्थायी 
स्थिति के रूप में मान्यता नहीं मिली । ु 

जापान के अतिरिक्त चीन ही ऐसा राज्य नहीं था, जिसके मं॑चू रिया में निहित 
स्वार्थ तथा महत्त्वपूर्ण स्थिति थीं। मंचूकुओं की स्थापना से उत्तरी मंचू रिया में रूपी 
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स्थिति पर कुछ उसी प्रकार का प्रभाव पड़ा था जिस प्रकार का चीनी स्थिति पर । 
नये राज्य ने अपनी सीमाओं में उस राज्य-क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया जिसे 
इसके पूर्व जापान ने स्पष्टत: रूस का हितनक्षेत्र माना था और उसने चीनी पूर्वी 
रेलवे में चीनी अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया । नयी सरकार ने जिस भवधि 
में रूसी क्षेत्र में अपने प्राधिकार का विस्तार किया, उसमें रूस और जापान के वीच 
लगातार संघर्ष होते रहे । किन्तु चूंकि सोवियत सरकार जापान के साथ अघोषित 
युद्ध में न फँसने के लिए रृढ़प्रतिज्ञ थी, इसलिए युद्ध न होने पाया । लेकिन रूस का 

रेलवे में हित होने के कारण उनके बीच संघर्ष का एक कारण बना रहा। इस संघर्ष 
को चीनी पूर्वी रेलवे को वेचकर ही समाप्त किया जा सकता था और तभी जापान 
और रूस के बीच मैत्रोपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकते थे । इसके अतिरिक्त जापान 
का उत्तरी तथा दक्षिणी मंचुरिया पर नियन्त्रण होने से इन दोनों देशों के वीच एक 
ही सीमानन्‍्त रेखा भी थी । इससे भी संघर्ष की स्थिति तव तक वनी रहने की आशंका 
थी, जब तक दोनों पक्षों के सन्‍्तोषानुसार सीमान्‍्त रेखा के सम्बन्ध में कोई समझौता 
नहो जाता। | 


(६) मंच्रिया में साहसिक कार्यवाही की जापान के भीतर प्रतिक्रिया 

- मंचूरिया में की गयी कार्यवाही की स्वयं जापान के भीतर भी महत्त्वपूर्ण 
प्रतिक्रिया हुई, यह कार्यवाही क्वान्तुंग सेनानायकों ने प्रारम्भ की थी, जिन्हें जापान 
के आर्मी हाई कमान्‍्ड का समर्थन मिला था। चूंकि मंचूरिया में सैनिक कार्यवाही 
की ही जा चुकी थी, इसलिए सरकार को वाध्य होकर उन लोगों के कार्यों का 
उत्तरदा यित्व अपने ऊपर लेना पढ़ा, जिनपर जापानी शासन-प्रणाली की विचित्र 
विशेषताओं के कारण वह प्रभावकारी नियंत्रण नहीं रख सकती थी । इसी समय 
मिनसीये सरकार ने उन कार्यवाहियों में, जो की जा चुकी घीं, कुछ इस प्रकार के 
संशोघन-परिवरतेंन चाहे जिनसे वे लीग के प्रतिज्ञा-पत्र तथा संधि की झतों के अनुरूप 
हो जायें । इसका नतीजा यह हुआ कि उसपर “दोनों ओर से प्रहार होने छूगे और 
उसका, जैसा पहले बताया जा चुका है, दिसम्बर, १९३१ में पतन हो गया। 
किन्तु इसके फलस्वरूप, जैसी कि सेना के उम्मवादियों ने प्रत्याशा की थी, ऐसी 
सरकार नहीं बन पायी जो भ्रष्ट राजनीतिक दलों के लोगों से मुक्त हो । अन्तिम 
बुजुर्ग राजनी तिज्ञ” प्रिन्स सैआंजी के परामर्श पर वयोदवृद्ध सीयूकाई नेता त्युयोत्ञी 
इनूकाई ने तलयी सरकार बनायी । इस प्रकार एक दल के स्थान पर दूसरे दरू की 
ही सरकार वनी और तटस्थ सेनानायकों के हाथ में आन्तरिक राजनीतिक शरक्ति 
नहीं आने पायी । इसका अर्थ यही हुआ कि आपत्तिजनक दलीय प्रणाली वनी रही । 
किन्तु सीयूकाई, मिनसीटो की तुलना में अपेक्षाकइत मधिक दृढ़ विदेश-तीति का 
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समर्थक न ओर उससे यह आशा की जा सकती थी कि वह सेनानायकों की मंचूरिया 
संबंधी नौति का जोरदार समर्थन करेगा | इसलिए इस सरकार की स्थापना के प्रटि 
उनकी जो प्रतिक्रिया हुई उसका कारण जापान की आन्तरिक दवा थी, न कि विदेशों 
से उसके संबंध । ह 

डाइएट के चुनाव फरवरी, १९३२ में हुए और चूंकि चुनाव-संगठन पर 
सीयूकाई का नियन्त्रण था, इसलिए वह बहुमत से मिवसीटो का स्थान ग्रहण करने के 
लिए चुना गया। अतः शासन की दलीय प्रणाली को समाप्त करने का संघर्ष फिर से 
आरम्भ किया गया । चुनाव के पहले ही ९ फरवरी को भ्रृतपूर्वं वित्तमंत्री इनौए की 
हत्या कर दी गयी । एक महीने बाद मित्सुई हितों के प्रधान वैरन डान को गोली 
मार दो ययी । “ये हत्याएं ब्लड ब्रदरहुड लीग द्वारा की गयी थीं जिसकी स्थापना 
१९३० में लेफपिटनेंट फूजिमा तथा निचिरेन पन्थ के वौद्ध पुजारी मिस्सो इनौए ने की 
थी ।?”१ पुलिस की सूचना के अनुसार राजनीतिज्ञों, पैजीपतियों और उद्योगपतियों 
की ह॒त्याएँ करने का भी आयोजन किया गया था। अच्ततः १५ मई को स्वय॑ प्रधान 
मंत्री इनुकाई को सार डाला गया और अन्य आतंकवादी कार्य किये गये । यद्यपि 
सेना के प्रधानों ने इन कांडों के सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की तथापि ये 
हत्याएँ और आतंकवादी कार्य सेना तथा नौ-सेवा के युवक अधिका रियों, विद्यार्थियों 
और किसानों के संगठनों द्वारा आयोजित तथा निष्पादित किये गये थे, जो दलीय 
सरकार और पूँजीपतियों के विरुद्ध किये जा रहे तीत्र प्रहार से अत्यधिक उत्तेजित 
हो उठे थे। इसके अतिरिक्त हत्यारों पर जिस प्रकार मुकहमे चलाये गये और उन्हें 
जो दंड दिये यये उनसे सेना के वास्तविक रुख का पता चलता है। उनके साथ ऐसा 
व्यवहार किया गया माचो वे हत्यारे न होकर अभागे देशभक्त थे | वास्तव में उनके 
मुकदमों के जरिये पश्चिमी शक्तियों पर, जो जापान के प्रसार का विरोध कर रही 
थीं, दोषारोपण किया गया था। जिन छोगों को हृत्याओं के लिए दोषी पाया गया 
उन्हें बहुत ही हलके दंड दिये गये । अपराध करने के बाद और मुकदमा समाप्त होने 
के बीच की अवधि में उन्होंने जितना समय जेल में व्यत्तीत किया उसे ही उन्तकी 
दंडावधि मान ली गयी । 

इस बार समझौते के रूप में ऐडमिरल सैटो के नेतृत्व में एक ये र-दल्ीय मंत्रि- 
मंडल बनाया गया । यद्यपि यह मंत्रिमंडल गैर-दलीय था, तथापि उसमें सीयुकाई 
के तीन प्रतिनिधि और मिनसीटों के दो प्रतिनिधि सम्मिलित होने से उनके दलों 
को यह आंशिक . रूप से स्वीकार्य था। समझौते के आधार पर वनायी गयी इस 
सरकार में दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक थे युद्धशील सेनावायक जनरल 
अराकी, जो युद्ध मंत्री थे। दूसरे थे वित्त मंत्री कोरे कियो ताकाहाशी। यह सरकार 
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केवल' १९३४ तक रही । इसका पतन वित्त संबंधी एक भ्रष्टाचार कांड के कारण 
हुआ जिसमें उपवित्त मंत्री का हाथ था। इन परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता 
था कि छोग पिछले दशक की अपेक्षा कम शुद्ध राजनीतिक वातावरण की ओर 
छोटना चाहते हैँ । किन्तु इससे १९३०-३२ की अवधि के तीकब्र संघर्ष की स्थिति 
तत्काल नहीं लौटने पायी, क्योंकि संभवतः नये सेनानायक पुराने प्रकार के संवंधों 
के कतिपय छाभों को समझने छगे थे। इस कारण ऐडमिरल भोकाडा के नेतृत्व में 
एक नया मंत्रिमंडल तुरन्त बनाया गया | इसकी नीति के बारे में यह घोपणा की 
गयी कि वह उदार होगी, किन्तु यह सुविदित तथ्य था कि नये प्रधान मंत्री मजबूत 
नौसेना के प्रवकछ समर्थक थे । इसी नौसैनन्‍्यवादी सरकार ने वाशियटन नौ-परिसीमन 
(नेवल लिमिटेशन) संधियों को समाप्त कर दिया । 

इस प्रकार १९३६ के प्रारम्भ तक जापान की आन्तरिक राजनीति में अपेक्षा- 
कृत शान्ति रही । नये सेना तथा नौ-सेना नायकों ने प्रत्यक्षतः बृजीपतियों तथा 
राजनीतिक दलों से उसी प्रकार मित्रता कर ली थी जैसी १९०० के बाद दो 
दह्ाव्दियों तक रही थी और जिसकी वे कड़ी आलोचना कर रहे थे । किन्तु २० 
फरवरी, १९३६ को जो चुनाव हुए और जिनसे यह प्रतीत होता था कि पुरानी 
स्थिति फिर वापस आ जायेगी, वे तूफान के पहले की अन्तिम शान्ति के द्योत्तक थे । 
चुनाव के फलस्वरूप मिनसीटो डाइएट में पुनः प्रमुख दछ वन गया । उसके सदस्यों 
की संख्या २०५ थी। सीमूकाई के सदस्यों की संख्या घटकर कुछ १७४ रह गयी; 
शोवाकाई के, जो एक फासिस्ट पार्टी थी, २० सदस्य थे; कोकुमिन्डोम के १५ सदस्य 
चुने गये; श्रमिक दक के १८ चुने गये; स्वतन्त्र सदस्य २५ थे और अन्य सदस्यों की 
संख्या ९ थी । 

मिनसीटो के डाइएट के वहुसंख्यक दर के रूप में चुने जाने का कुछ संबंध 
संभवत्त: राजनीतिक प्रयोजन के लिए की गयी हत्याओों से थ्रा | पूर्व॑वर्ती वर्षो में 
भी इस प्रकार के प्रत्यक्ष आक्रमण का भय वना रहता था। लोकमत पहले के हत्यारों 
के विरुद्ध नहीं था। सेनानायकों ने अनिच्छापूर्वक उनपर मुककमे चलाये थे और जो 
दंड दिये थे उन्हें बहुत हल्का माना जा सकता था | बहुत-से मामलों में तो ये दंड 
भी तुरन्त रह कर दिये गये थे। जिन संगठनों के सदस्य ह॒त्याओं के छिए उत्तरदायी 
थे, उन्हें तोड़ा नहीं गया था और न उसी प्रकार के अन्य संगठनों को हतोत्साहित 
किया गया था । भुझ्य रूप से आतंकवादी उपायों पर जोर देनेवालके सेनिक-फासिस्ट 

संगठनों के सदस्यों की संख्या वड़ी थी और वे बड़े प्रभावशाली थे । 

यद्यपि १९३४ भीौर १९३५ में प्रमुख राजनीतिज्ञों की हत्याएँ नहीं हुईं, 

जैसा पूव्ववर्ती दो वर्षों में हुआ था, तथापि इस वात का पर्याप्त प्रमाण था कि यदि 
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सरकार बाहर के अनुत्तरदायी तत्त्वों की सहायक नहीं थी तो कम-से-कम नाजायज 
राजनीतिक कार्यवाहियों को रोकने में असमर्थ थी ।*? इस प्रकार सत्ताधारी 
सैनिक प्राधिकारियों को, जो प्रचार तथा आतंकवाद के सहारे सत्तारूढ़ हुए थे, अब 
चुनाव के केवढू ६ दिनों बाद हृत्याओं का नये सिरे से सामना करना पड़ा । 
ऐडमिरल वाइकाउन्द मकाडो सैटो, लाडे फीथर आव द प्रिवी सील, वाइकाउन्ट 
ताकाहाशी, जो कुछ ही समय पहले मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री वने थे, और जनरल 
जो तारों वातानावे सेना के युवक अधिकारियों द्वारा मार डाले गये। प्रधान मनन्‍्त्री 
ऐडमिरल ओकाडा के छिप जाने और ठीक से न पहचाने जाने से उनके प्राण 
बच. गये । 

इस बार सम्राट और आर्मी हाईं कमाण्ड ने गंभीर रुख अपनाया । सम्राट 
ने डाइएड को सम्बोधित करते समय उक्त घटना का प्रयरक्ष उल्लेख निम्नलिखित 
शब्दों में करते का अभूतपूर्व कदम उठाया, . “हमें उस घटना के लिए खेद है जो 
टोकियो में फरवरी में हुई । हम अपनी स्वामिभक्त प्रजा, - सरकार और असैनिक 
तथा सैनिक जनता से आज्ञा करते हैं कि वे सब एक होकर राष्ट्र का कल्याण करेंगे।'”*+१ 
सेनानायकों ने जिस तेजी से एक उच्च सैत्तिक न्यायालय गठित किया और उसने 
जितनी शीघज्रता से हत्या में भाग लेनेवालों के विरुद्ध मुकदमों की कार्यवाही शुरू 
कर दी उससे उनके रुख में परिवर्तंत दिखाई दिया। मुकदमों को लम्बा खींचने या 
स्थगित करने के बजाय, जिससे लोकमत श्ानन्‍्त होने पर सदा की तरह हल्के दंड दिये 
जा सके, न्‍्यायारूय ने ७ जुलाई के विद्रोह के सतह नेताओों को मृत्यु-दंड दे दिया 
और इसके विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं दी । सभी सेना के अधिकारी थे । इसके 
अतिरिक्त सम्राद के निदेशानुसार सैनिक परिषदें और हाई कमाण्ड पुनस्संगठित 
किये गये । चूँकि सेना ने राजनीति पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया था, इसलिए 
वह अब ऐसी घटनाओं को पुनराश्ृत्ति को रोकना चाहती थी। 


निस्संदेह सरकार को पुनस्संगठित करना आवश्यक था। सेना और नो सेना 
तथा राजनीतिक दलों के पसंद होने पर निर्दलीय विदेश मंत्री कोकीहिरोता को ९ 
मार्च, १९३६ को प्रधान मंत्री वना दिया गया । उनकी नियुक्ति की देश के भीतर 
भौर वाहर अनुकूछ प्रतिक्रिया हुई लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि जापान में 
शक्ति-संतुलन में कोई परिवतेंन हुआ था । हो सकता है सेना और नौसेना के बीच 
शक्तिन्‍संतुलव में कोई परिवतेन हुआ हो । इसके अतिरिक्त सरकार बनते समय सेना 
ने अपनी ओर से युद्ध-मंत्री देने से इन्कार करके शक्ति का परिचय दिया । उसका 
कहना था कि उसकी शर्तें मान ली जाने पर ही वह युद्ध-मंत्री दे सकती है । इस 
प्रकार तयी सरकार बनने से नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुतआ । 
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(७) सैनिक शासन का आन्तरिक प्रभाव-१९३३-३६ 


क्या नये शासकों ने चार वर्ष तक आन्तरिक तथा विदेश नीति का नियंत्रण 
अपने हाथ में रहने पर भी उस द्षा में कोई सारबान्‌ सुधार किया जिसके वे कड़े 
आलोचक थे ? 

आर्थिक दृष्टिकोण से यह मानना पड़ेगा कि संतुलूत पहले की ही तरह बना 
रहा। कृषि की दक्षा में कोई सारवान्‌ सुधार नहीं हुआ | यह इस तथ्य से प्रमाणित 
हो जाता है कि १९३२ में ४०० करोड़ येन का कुल अनुमानित कृपि-ऋण वढ़कर 
४८० करोड़ येन हो गया । १९३६ में यह ऋण वढ़कर लगभग ६०० करोड़ हो 
गया ! इसकी तुलना में कुछ कृषि आय २१८ करोड़ ८० छाख येच हुई । कृषि के 
लिए कुछ सरकारी सहायता दी गयी थी । यह तीन प्रकार से दी गयी--( १) सहायता 
के निमित्त कुछ घनराशि निर्धारित करके, जो विलूकुछ अपर्याप्त थी; (२) भायात 
किये जानेवाले खाद्यान्नों पर टैरिफ लगाकर और (३) घरेलू क्रपि-मूल्यों को वितिय- 
मित करने का प्रयास करके कृपि-क्षेत्र में एक सफल कार्य भी हुआ । पंचवर्षीय गेहूँ 
आयोजना सफल रही जिससे १९३२२ के बाद गेहूं के उत्पादन में ६० प्रतिशत की 
वृद्धि हो गयी और जापान को वाहर से गेहूँ मंगाने की आवश्यकता नहीं रही 4 अन्य 
खाद्य पदार्थों में वह पहले से ही आत्मनिर्भर था । गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि का मूल्य 
किसान की दृष्टि में यह नहीं था कि उससे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता उत्पन्न हो गयी, 
बल्कि यह था कि गेहूँ को चावल के साथ एक पुरक फसछ के रूप में बोने के कारण 
उसकी आय में उसी प्रकार की बढ़ती हो गयी जैसी रेशम के कीड़े को पालने 
से होती है। १९३० के बाद कृषि आय में कमी का कारण अंशतः १९३३ में अधिक 
उत्पादन था। इसके वाद ही १९३४ में बहुत ही कम फसछ हुई। १९३३ में फसलछ 
वड़ी अच्छी हुई थी और इसके वाद के वर्ष में उत्पादन में कमी होने के कारण उस 
फसल के अनाज के भाव वढ़ गए थे, लेकिन सरकार की स्थिरीकरण प्रणाली के 
प्रवतेन के कारण किसान इन बढ़े हुए भावों का ल्‍हाभ नहीं उठा पाये । मन्‍्दी के 
फलस्वरूप अमेरिका में कच्चे सिल्क की माँग कम हो जाने से आय में कमी हो गई। 
देश में और उसके वाहर रेयन उद्योग के विकास से भी सिल्क की माँग पर प्रभाव 
पड़ा । चूंकि रेशम-उत्पादन गाँवों में एक महत्त्वपूर्ण-अनुपूरक व्यवसाय था, इसलिए 
सिल्क की माँग तथा मुल्य में कमी होने का जापानी किसानों पर अत्यधिक दु्भाग्य- 
पूर्ण प्रभाव पड़ा । 

मंचूरिया में जापान के प्रसार से जापान की कृषि की दद्या सुधरने की जो 
भविष्यवाणी को गयी थी वह फलीभूत नहीं हुईं। उदाहरणार्थ, विस्तृत उपनिवेशन 
के सम्बन्ध में सेनानायकों ने जिन आयोजनाओं के कार्यान्वित किये जाने की घोषणा 


३० पुर्वे एशिया का आधुनिक इतिहास 


की थी, उनमें एक भी सफल नहीं हुईं । लेकिन मंचुरिया में प्रसार करने से कोई 
अत्यक्ष छाभ॒ च मिलने पर भी उसपर हुए व्यय का एक बड़ा भाग किसानों को 
वहन करता- पड़ रहा था। सेना, नौसेना का व्यय १९३०-३१ के ४४ करोड़ २८ 
लाख बैत से वढ़कर १९३४-३० में ९३ करोड़ ७३ छाख येन हो गया । १९३५-- 
३६ के वजट में और वृद्धि की गयी तथा १९३६-३७ में और अधिक वृद्धि की माँग 
की गयी । ये सभी वृद्धियाँ मंचू रिया पर अधिकार जमाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं 
थीं। ज॑से, नौ-सेवा के व्यय की वृद्धि की माँग नौ-सेना परिसीमन समझौता समाप्त 
कर देने के कारण हुई थी । फिर भी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, 
व्यय में ये सब वृद्धियाँ उस नयी नीति के परिणामस्वरूप हुई थीं जिसका ह॒ठपुर्वक 
अनुसरण जापान सुद्रपूर्व में करता चाह रहा था । 

करों का कितना प्रतिशत किसानों को देना पड़ रहा था, यह निम्नलिखित 
आँकड़ों से स्पष्ट होगा । “३०० येन के वाषिक आय-वर्ग के किसान-मालिक ३५ 
प्रतिशत करों के रूप में देते थे, जब कि विनिर्माता १५ और व्यापारी १२५ प्रति- 
शत देते थे । ५०० येन के वर्ग में भू-स्वामी लगभग ५१, किसान-मालिक ३१-५, 
विनिर्माता १८ और व्यापारी १४ देते थे ।!'** इस प्रकार पिछले कई वर्षो की ध्ढ़ 
विदेश चीति के कारण बढ़ते हुए करों का सवसे अधिक भार किसानों पर पड़ा, जब 
कि उन्हें उससे वहुत ही कम लाभ हुआ था। 

दूसरी ओर १९३१ के बाद उद्योगों में काफी वृद्धि हुईं । किन्तु यह कहना 
कि यह वृद्धि निश्चयात्मक विदेश नीति का भचुसरण किये जाने के कारण हुई, 
पुर्णतया अथवा संभवत: बड़ी सीसा तक भी सही नहीं है। उस समय कई बातें ऐसी 
हुईं जिनसे व्यापार का चरम उत्कर्प हुआ । यह स्थिति १९३५ में भी रही, लेकिन 
१९३६ में व्यापार की गति मन्द होने लगी । व्यापार के उत्कर्प का एक कारण 
निस्संदेह महाद्वीप में सैनिक कार्यवाहियाँ थीं। इससे रौनिक साज-सज्जा पर व्यय 
बढ़ गया और देश्व में भारी उद्योग को प्रोत्साहन मिला । मंचूकुओं की नीतियों पर 
मिथन्व्रण होने से जापान वहाँ ३ करोड़ लोगों के बाजार पर अपना आधिपत्य बनाए 
रखने में सफल रहा । १९३४ में मंचुकुओं में किए जाने वाले आयात का ६५ प्रति- 
शत माल जापान से जाता था जब कि इसकी तुलना में १९२९ में यह प्रतिशत ४२ 
था। मंचूरिया में कृषि, उद्योग और संचार के विकास के लिए जापान अपनी पूजी 
रूगा रहा था। जापान के व्यापार की वृद्धि करने में इसका महत्त्व राजनीतिक 
मियन्त्रण से भी अधिक था, यद्यपि ये दोनों बातें कारण और प्रभाव के रूप में 
परस्पर सम्बद्ध थीं। बहरहाल, इस तथ्य को अस्वीकार या दृष्टि से ओझल नहीं 
किया जा सकता कि मंचूरिया में नयी स्थिति के फलस्वरूप जापानी उद्योग को 
प्रोत्साहन मिला । । 
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दूसरी ओर १९३२ के वाद अन्यत्र भी जायान के व्यापार में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई, जिसका कारण वाहर पूंजी लगाना नहीं था। यह पहले भी कहा जा चुका 
है कि यह वृद्धि पूर्व और पश्चिम के व्यापार सम्बन्धों में प्री तौर पर हेर-फेर हो 
जाने और पहले की प्रक्षत्ति के जारी रहने का संकेत मात्र थी। यहाँ इतना ही उल्लेख 
कर देना पर्याप्त होगा कि व्यापार के इस चरम उत्कप से जापान उन वाजारों में 
भी प्रविष्ट हो गया जहाँ पहले केवल पश्चिमी देशों का एकाधिपत्य था। उसका 
निर्यात मुद्रा-उपार्जव की दृष्टि से १९३५ के अन्त तक १९२९ के स्तर से कुछ ऊपर 
था, तथा परिमाण की दृष्टि से उससे काफी अधिक था, लेकिन डालर की दृष्टि से 
१९२९ के स्वर्ण-मुल्य से काफी कम था। आयात भी मुल्य तथा परिमाण दोनों 
इृष्टियों से बढ़ा था। परन्तु यह महत्त्वपूर्ण वात है कि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद १९३५ 
में पहली बार उसका व्यापार छाभप्रद रहा । इससे भी महत्त्वपूर्ण बात आन्तरिक 
अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से यह थी कि आयात का रूप काफी वदरू गया था । जापान 
मुख्यतया कच्चे माल या आधी तैयार वस्तुएँ मंगाता था और निर्यात निमित वस्तुओं 
का करता था। इस प्रकार नया जापान सिल्क के वजाय सूती बस्लों का सबसे बड़ी 
मात्रा में निर्यात करता था। १९३५ में ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में जापान ४० प्रतिशत 
अधिक सूती कपड़े का निर्यात करता था । ब्रिटिश भारत और चीन को सूती बस््रों 
का निर्यात करनेवाले देशों में प्रथम स्थान जापान का था। नीदरलंण्ड्स इण्डीज 
का लगभग पूरा वाजार उसके हाथ में था। वह फिलिपाइन्स को कुछ सूती बस्त्रों 
का ६४ प्रतिशत निर्यात करता था । १९३१ और १९३३ के बीच केन्द्रीय अमेरिका 
को उसके निर्यात में ५०० प्रतिशत और दक्षिण अमेरिका को ३०० प्रतिशत से अधिक 
वृद्धि हुई । यह बढ़ा हुआ व्यापार १९३६ तक चलता रहा । उस समय तक लैटिक्त 
अमेरिकी देशों ने अपने देशों वी व्यापार की दशा खराब होते देख जापान की 
वस्तुओं के आयात पर प्रतिवन्ध लगा दिये। १९३६ में पूर्वी एशिया में भी जापान 
ओर ग्रेट ब्रिटेन दोनों से किये जानेवाले आयात में कमी हुई। इस कारण पुरानी 
स्थिति फिर वापस लाई जाने के आन्दोलन का सूत्रपात हुआ क्योंकि जापान के 
व्यापार में ब्रिटेन को तुलना में बहुत काफी कमी हुई थी । 


व्यापार का अचानक चरम उत्कर्ष होने के कई कारण थे । पहला कारण 
यह था कि जापानी श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती थी, लेकिन कम-से-कम वस्त्रों 
के उद्योग में, इससे जापानी श्रमिक की उत्पादन-क्षमता में कोई कमी नहीं हुई थी । 
दूसरा कारण यह था कि १९२७ के बाद जापानी उद्योग के अभिनवीकरण से उसकी 
प्रतियोगी क्षमता वहुत वढ़ गयी थी। तीसरा कारण यह था कि सरकार के तत्त्वावधान 
में विदेशों में व्यापार के प्रयोजन के लिए उद्योग का संगठन किया गया । सरकार 
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पदा नये बाजार ढूँढ़ने था पुराने बाजार का प्रसार करने का प्रयत्न करती रहती 
थी। इससे भी व्यापार का प्रसार हुआ। चौथा कारण था येन का अवमूल्यन । 
मिनसीटो सरकार ने स्वर्ण-अधिरोघ छगाया था, लेकिन उसका पतन होते ही यह 
अधिरोध हटा लिया गया जिसंके फलस्वरूप येन का अवगूल्यन कर दिया गया । 
इससे जापान को अस्थायी रूप से विदेशी बाजार ढूँढ़ने में बड़ी सुविधा हुई | पहले, 
दूसरे और चौथे कारणों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि जापान अपेक्षाकृत कम 
मूल्य पर अपना माछ बेचने में समर्थ हो गया । इसके फलस्वरूप उसने उन वाजारों 
में भी प्रवेश करके उन्हें हथिया लिया जिनका शोषण पहले यूरोपीय राज्य या 
अमेरिका करते थे । यह सफलता जापान ने उस समय आस की जब विदव मंदी से 
भ्रस्त था और प्रत्येक राज्य ने अपने बाजारों को संरक्षण देने के लिए बहुत-से प्रति- 
बन्ध लगा रखे थे । 

इस व्यापार-उत्कर्ष से जापान के भीतर ऐसा प्रत्तीत होता था मानो, सम्रद्धि 
तो नहीं, वड़ी सक्तियता वहाँ भा गयी है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि क्ृपि 
पर आधारित हूमभग आधी जनसंख्या को इससे कोई लाभ नहीं पहुँचा था और 
ओद्योगिक श्रमिकों की आय में भी कोई वृद्धि नहीं हुई थी । इस औद्योगिक प्रसार में 
मुख्यतया बड़े-बड़े उद्योगपतियों वे भाग लिया था और उन्हें ही इससे छाभ पहुँचा । 


जापान के बाहर इस व्यापार-उत्कर्ष का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 
जिन देशों के बाजारों में जापान घुस गया था उनमें उसके. प्रति झश्रुता का भाव 
उत्पन्न हो गया । १९३२ के बाद के वर्षों में व्यापा रिक हितों के कारण आऑग्ल-जापानी 
संबंधों में काफी तनाव आ गया और कनाडा तथा जापान में व्यापारिक विवाद 
आरम्भ हो गया ! वे एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्यवाही भी करने लगे । 
१९३६ के आरम्भ में इस विवाद के संबंध में उनमें समझौता हुआ, किंतु इसका अंतिस 
रूप से निबटारा तब भी न हो पाया। अपने लिए वाजार सुरक्षित रखने के उद्देश्य 
से जाप्न ने आस्ट्रेलिया से, जिससे वह बड़े परिमाण में खरीदारी करता था, यह 
हुठ करना आरम्भ किया कि वह भी बड़े परिसाण में जापानी वस्तुएं खरीदे। १९ ३ दर 
में जापान और आस्ट्रेलिया में भी वार्ताएँ आरम्भ हो गयीं। इनके परिणाम पर ग्रंट 
ब्रिटेन की भी अभिरुचि थी, क्योंकि आस्ट्रेलिया द्वारा जापान से अधिक खरीदारी 
करने से ब्रिटेन के माल की खफ्त कम हो जाती । अमेरिका भी उन देशों में सम्मिलित 
हो गया जितपर १९३५ में जापान के व्यापार के प्रसार का प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ रहा था। अमरीकी व्यापारी इस वात से क्षुब्ध थे कि उन्हें स्वयं 5 देश में 
तथा पिलिपाइन्स और अन्य राज्य-क्षेत्रों में भी, जहाँ अमेरिका के हित बन्तग्रस्त थे, 
जापानी माल -की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार एशिया 
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महाद्वीप में जापान की सैनिक नीतियों के कारण उसके प्रति पश्चिम के: देशों में जो; 


शन्ुता के भाव जाग्रत हुए थे उनमें आलोच्य अवधि में व्यापार के इस उत्कर्ष के 
कारण और भी वृद्धि हुई। किन्तु शन्नुता की इस भावना का अनुमान लगाते समय 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि जापान का उद्योगीकरण हो जाय तथा उस माध्यम 
से अपनी जनसंख्या की समस्या का हल करने के उसके प्रयासों की ताकिक निष्पत्ति 
यही हो सकती थी कि वह वाजारों की खोज करे | 


(८) मंचृकुओ में जापान की स्थिति 
मंचुरिथा का संकट वास्तव में पहले की प्रवृत्तियों का ही एक उभरा हुआ 
रूप था। उसके फलस्वरूप सबसे अधिक उल्लेखनीय परिवतंन जापान की महाद्वीपीय 


स्थिति में हुए । यह पहले. कहा जा चुका है कि एक स्वतन्त्र, किन्तु जापान के 


अत्यधिक संरक्षित आधीन-क्षेत्र के रूप में मंचुकुओ की स्थापना, सेना के सत्तारूढ़ 
होने का पहला फल था । उसके बाद इस स्थिति को सुरढ़ करना भी आवश्यक था । 
मार्च, १९३२ में संघटनात्मक विधि के अधीन सरकार के संगठित किये जाने का 
जिक्र पहले किया जा चुका है। दो वर्ष वाद अन्तरिम प्रणाली के रूप में रीजेन्सी 
का परित्याग कर दिया गया और एक साम्राज्यिक प्रणाली की स्थापना करके रीजेंट 
को म॑ंचुकुओ का सम्राट्‌ बना दिया गया । इस परिवर्तेंन को समाविष्ट करने के 
निम्ित्त संशोधन कर देने के वाद १ मां, १९३४ को एक अध्यादेश जारी किया 
गया, जिसमें संघटनात्मक विधि की पुष्टि की गयी और इस प्रकार साम्राज्यिक 
सरकार का संगठन तैयार हो गया । सम्राट को राज्य का सर्वोच्च शासक वत्ताया 
गया, कितु वह अपने अधिकारों का प्रयोग प्रिवी कौन्सिक तथा स्टेट कौन्सिल (राज्य 
परिषद्‌) के परामर्श से करता था। एक लेजिस्लेटिव कौन्सिल (विधान परिषद्‌) की 
भी व्यवस्था की गयी थी, किन्तु उस समय तक उसकी व्यवस्था नहीं की गयी थी । 
उसके परामर्श विषयक कार्य स्टेट कौंसिल या प्रिवी कौन्सिल करती थी । इसका 
गठन सदस्यों की नियुक्ति करके किया गया । सुपरवाइजरी पयवेक्षण कौन्सिक का 
गठन भरी इसी प्रकार किया गया । उसका मुख्य कार्य राज्य के हिसाव-किताव की 
जाँच-पड़ताल करना था। दस प्रशासनिक विभागों और सामान्‍य कार्य वोर्ड (जनररूू 
अफेयर्स बोड) की भी व्यवस्था की गयी थी यद्यपि यह व्यवस्था सीधे संघटनात्मक 
विधि में नहीं की गयी थी। इस परिपद्‌ के पास वजट का कार्य था और वह राष्ट्रीय 
नीतियों का पर्यवेक्षण भी करती थी । 

_.. मंचूकुओ पर जापान का नियन्त्रण भिन्न-भिन्न रूपों में परिलछक्षित होता था 
और विभिन्न उपायों द्वारा रखा जाता था। सामान्य कार्य बोर्ड में, जो राज्य- 
परिपद्‌ के भीतर नीति-निर्धारण करनेवारी एजेन्सी थी, अधिक संब्या जापानी 
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अधिकारियों की थी। विभागाध्यक्ष गैर-जापानी होता था, लेकिन उसके अधीन 
मुख्य-मुख्य प्रशासनिक पदों पर जापानी होते थे। अधीनस्थ सिविल सेवा के पदों 
को भरते समय भी मंचूरियों की तुरूना में जापानियों का अनुपात अधिक रखते की 
प्रवृत्ति थी। १९३६ के अन्त में समग्न रूप से सरकार की सभी प्रशासनिक शाखाओं 
की, जिनमें प्रान्तीय कार्याढ्य भी सम्मिलित थे, सिविल सेवा के तीन उच्च वर्गों 
में लगभग ४० प्रतिशत मंचूरिया निवासी और ६० प्रतिशत जापानी रखने की प्रवृत्ति 
थी ।7 निम्नतम वर्ग में १९३६ में मंचुरियों तथा जापानियों की संख्या लगभग 
बराबर थी, जब कि १९३३ में ७४० जापानियों की दुलना में १५४७ मंत्री थे । 
प्रत्यक्षतः ये जापानी प्रशासक मंचूकुओ सरकार के अधिकारी थे, न कि जापानी 
सरकार के । फिर भी वे अपने लिए निर्देश जापानी सरकार से लेते थे और उसी 
के हितों की रक्षा करने की उनसे आशा की जाती थी । 

जापान के प्राधिकार का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व निम्तलिखित करते थे- 
(१) ववान्तुंग में पट्टे पर लिए गए राज्य-क्षेत्र क्वान्तुंग लोज्ड टेरीटरी) का गवर्नर, 
जिसका राज्य-क्षेत्र में सिविल क्षेत्रा घिकार तथा राज्य-क्षेत्र और रेलवे प्रक्षेत्र में पुलिस 
प्र नियन्त्रण और दक्षिणी मंचूरिया की रेलवे के प्रशासन के निदेशन का कुछ सीमा 
तक अधिकार था, (२) क्वान्तृंग सेना का कमाण्डर-इन-चीफ (प्रधान सेनापति), 
(३) दक्षिण मंचूरिया की रेलवे, जो रेबवे प्रक्षेत्र के भीतर असेचिक प्रकार के कई 
उद्यम चलाती थी; और (४) देश में बिखरे हुए प्रदृतिक अधिकारी, जो राज्यक्षेत्रा- 
तीतता के कारण जापानी प्रजा पर प्राधिकार का प्रयोग करते थे। इसके भत्तिरिक्त 
१ अक्टूबर, १९३२ को नये मंचूकुओ की राजथानी सिवरकिग में एक राजदूत नियुक्त 
किया गया । १९३२ में तथा उसके पदचात्‌ इन सभी विभिन्न प्राधिकारियों को, 
जिनमें कभी-कभी संघर्ष हो जाता था, एक प्रधान के अन्तर्गत रखा गया । क्वान्तुंग 
सेना के प्रधान सेनापति को पट्टे पर लिए गये राज्य-क्षेत्र का गवर्नर और मंचुकुंओो 
का राजदूत भी बनाया गया। इससे जापानी सेना के प्राधिकार के अन्तर्गत असेनिक 
परामर्शदाता तथा प्रशासक और इस प्रकार मंचूकुओ सरकार भी आ गयी । फल- 
स्वरूप सेना ने जापान में जो एकछत्न राज्य स्थापित करना चाहा था, लेकिन आंशिक 
रूप में ही कर पायी थी, उसे मंचुकुओ में स्था पित करने हर वह सफल हो गयी । 
इसका परिणाम उक्त क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा महत्त्वपूण सिद्ध हुआ । 

जापान तथा जापानी हिंतों के प्रति नये राज्य की नीति की घोषणा एक 
संलेख में १५ सितम्बर, १९३२ को की गयी । चीन के साथ की गयी सन्धियों, जिनमें 
१९१५ की सन्धियाँ सम्मिलित थीं, के आधार पर जापान ने मंचुरिया में जिन 
अधिकारों और हितों का दावा किया था, उन सबको उर्क्त संलेख द्वारा मान्यता 


मंचुरिया पर जापान का प्रभ्नाव ३५ 


: दी गयी। इसके साथ ही सभी निजी और राजकीय संविदों तथा रियायतों को भी 
स्वीकार किया गया । इसके बदले में जापान ने मंचूकुओ की रक्षा करने तथा नये 
राज्य में शान्ति और व्यवस्था वनाए रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर छिया। 
इसका फल हुआ कि मंचूकुओ के असैनिक प्रश्मासन पर नियन्त्रण होने से जापान 
को उसकी ग्रह तथा विदेश नीति में सामान्य निदेशन का अधिकार तो था ही, अब 
उक्त संलेख हारा उसे राज्य के भीतर सैनिक काययवाही करने का भी संदिग्ध 


अधिकार मिल गया । वस्तुतः इससे मंचुकुओ जापानी साम्राज्यिक प्रणाली में एक 
संरक्षित राज्य बन गया । 


मंचूकुओ में जहाँ तक गेरजापानियों के अधिकारों तथा हितों का संबंध था 
नयी सरकार ने १४ मार्च, १९३२ को सत्रह विदेशी राज्यों को भेजे गये अपने पत्र 
में अपनी नीति का निर्वारण इस प्रकार किया था--(१) विश्वास, एकता, न्याय, 
शान्ति और अन्तरराष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों के अनुसार अपने विदेशी संबंधों को 
बनाए रखना; (२) चोनी गणतन्त्र द्वारा विदेशों से की गयी सन्धियों की शर्तों पर 
आधारित दायित्वों को अन्तरराष्ट्रीय विधियों तथा परिपाटी के अनुसार ग्रहण करना 
और उन दायित्वों का निर्वहन निष्ठापृर्वक करना; (३) मंचूरिया राज्य की सीमाओं 
के भीतर विदेशों के लोगों द्वारा प्राप्त अधिकारों का न केवछ सम्मान करना, वल्कि 
उन्हें तथा उनकी संपत्तियों को पूरा संरक्षण भी देना; (४) विदेशों के लोगों को 
मंचू रिया में आने तथा वहाँ वसने के लिए आमन्त्रित करना और समस्त जातियों के 
प्रति समान तथा यथोचित व्यवहार करना; (५) विद्व-अर्थ-व्यवस्था में अपना 
योगदान देने के निमित्त विदेशों से व्यापार तथा वाणिज्य की सुविधा देना; (६) 


मंचूरिया के राज्य के भीतर विदेश्ञों के छोगों की आथिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में 
खुले दरवाजे के सिद्धान्त का पाछन करना ।* 


मंचूकुओ सरकार की घोषित नीति के सम्बन्ध में कोई शिकायत करने का 
किसी भी तीसरे पक्ष के पास कोई कारण नहीं था। फिर भी विदेशियों ने, जिनके 
मंचूकुओ में अपने हित थे, नयी स्थिति में अपने भविष्य के सम्बन्ध में इस आधार 
पर काफी भय तथा चिन्ता प्रकट की कि व्यवहार में वह नहीं किया जायगा, जिसकी 
घोषणा की गयी है । उनके अधिकांश भय अंशत- सही निकले, क्योंकि व्यवहार में 
घोषित सिद्धान्तों के प्रतिकूछ कार्य किया गया। मंचूकुओं का विकास जापान ने 
अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया भौर इसमें जापानी प्रूँजी रूगायी गयी 
थी। इसका फल यह अवश्य हुआ कि मंचूकुओ के विदेशों से होनेवाले व्यापार में, 
विशेपतः आयात में, जापान का अनुपात बढ़ गया । किन्तु व्यापार के रुख पर 
नियन्त्रण रखने के लिए जापान जो उपाय काम में छाया, वे स्पष्टतः उस सिद्धान्त 
के प्रतिमुछ थे, जिसके अनुसार उसने विदेशों से सम्बन्ध रखने की घोपणा की थी । 
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इसका एक दृष्टान्त उस समय सामने आया, जब २१ फरवरी, १९३५ को एक 
“विधि के अधीन, जो १० अप्रैल को प्रभावी हुई, तेछ का एकाधिकार स्थापित किया 
गया। विधि में यह व्यवस्था थी कि बशुद्ध तेछ का भायात तथा उसे शुद्ध करने के 
लिए मंचूरिया पेट्रोलियम कम्पती स्थापित की जाय । इस कम्पनी की पूँजी ५० 
लाख येन थी जिसमें से ३२० छाख येन सरकार तथा साउथ मंचूरिया रेलवे कम्पनी 
को लगानी थी और शेष २० लाख येन का विभाजन ४ जापानी तेर-कम्पनियों में 
"किया गया । विदेशी कम्पनियों को भाग नहीं लेने दिया गया । किन्तु उन्हें यह 
अधिकार दिया गया कि वे लाइसेन्स लेकर तेल का आयात कर सकती हैं और 
लाइसेत्स प्राप्त करके ही उसे साफ भी कर सकती हैं। उसी विधि के अधीन एक 
आयल मोनोपली (तेल एकाधिकार) ब्यूरो यठित किया गया और पेट्रोलियम के 
पदार्थों के विक्रय तथा वितरण का पूर्ण नियन्त्रण उसके हाथ में दे दिया गया । इस 
विधि के लागू होने का परिणाम यही होता कि विदेशी कम्पनियाँ इस कार्य से अलग 
हो जायेँ। ये कम्पनियाँ मंचूरिया में तेल का बड़े पैमाने पर व्यापार कर रही थीं 
और उनमें से कुछ के बड़े-बड़े विक्रम-संगठन भी थे । 


- तैछ का एकाधिकार तुरत्त ही राजनम्रिक विवाद का विषय बन गया । 
इसके विरुद्ध जापान से विरोध प्रकट किया गया कि उसके इस कार्य से व्यापार के 
समान अवसर देने के वचन का उल्लंघन हुआ है। पहले तो जापानियों ने यह कह- 
कर उत्तरवा गित्व से ग्ुुंकरने का प्रथत्त किया कि यह कार्यवाही एक स्वतन्त्र राज्य 
ने की है। किन्तु फिर उन्होंने सावंजतिक नीति का आधार छेकर यह सिद्ध करना 
चाहा कि इससे खुले द्वार रखने के वचन का उल्लंघन नहीं होता । उनका कहना 
था कि यह वचनबद्धता अन्य राज्यों की तरह सन्धि द्वारा लिया गया दायित्व न 
होकर, मंचूरिया की ओर से स्वेच्छापूर्वक एकतरफा की गयी नीति की घोषणा थी | 
>राजनयिक विचार-विमर्श के समय यह संकेत दिया गया कि जो राज्य मंचूकुंओ को 
भान्‍्यता नहीं देते उनके सम्बन्ध में उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि उन्हें 
वह वे ही सुविधाएँ देता रहे जो मान्यता देनेवाले राज्यों को दी गयी थीं) कुछ 
बातों से यह प्रतीत होता था कि एकाधिकार का सर्जन जापान का एक साहसिक 
कार्य था जिसका आयोजन उसने भंशतः एक विशेष उद्देश्य से किया था। वह इस 
प्रकार पर्चिमी राज्यों पर इस बात के लिए दवाव डालना चाहता था कि वे 
मंचुकुओ के मान्यता व देने की नीति का परित्याग कर दें । 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टिम्सन ने जनवरी, 
१९३२ में जो नीति निर्धारित की थी और जिसे लीग के सदस्य राज्यों ने स्वीकार 
करके राग किया था, उसे लीटन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर चीन- 


| 
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जापान विवाद के हल न होने पर जारी रखा गया था। जेनेवा में एक विशेष 
समिति इसलिए गठित की गयी थी कि वह विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त नीति के लाग्र 
किए जाने के सम्बन्ध में व्योरे तैयार करे और उसका पर्यवेक्षण भी करे | मान्यता 
देने के विरुद्ध वनाए गए इस संयुक्त मोर्चे से १९३६ तक एक ही सदस्य राज्य हटा। 
एल सलवाडोर गणराज्य ने मई, १९३४ में मंचूकुओ को मान्यता दे दी । इसका 
कारण उसने वाणिज्यिक आवश्यकताएँ बतायीं। अपनी स्थिति के कारण रूस, 
_ मान्यता न देने के छीग के निर्णय से वँधा न होने पर भी, स्वतन्त्र रूप से इसी पर 
चल रहा था। वाद में वह मंचूकुओ को तथ्येन मान्यता देने की दिश्या में और राज्यों 
से आगे वढ़ गया । उसने साइवेरिया में शीनकिंग के वाणिज्य-दूत रखे जाने का 
स्वागत किया और मंचूकुओ में अपने वा णिज्य-दुत-अधिका रियों की स्थिति को नियमा- 
नुकूल बना दिया। चीनी. पूर्वी रेलवे के मंचुकुओ को बेचे जाने के पूर्व रूस ने उसके 
तथा जापान के प्रतिनिधियों से वार्ताएँ की थीं। किन्तु रूस ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि इन कार्यवाहियों में किसी का अभिप्राय विधि-मान्यता देना नहीं था । मंचुूकुओ 
में बद्धहितवाला दूसरा प्रमुख राज्य चीन था। लेकिन वह तथ्येन मान्यता देने की 
ओर इतना आगे नहीं वढ़ा था। किन्तु वह १९३४ में उसके साथ कुछ विशेष प्रवन्ध 
करने के लिए राजी हो गया । एक प्रवन्ध यह किया गया कि पेकिग-मुकदेन रेलवे 
पर सीधा यातायात पुनः चालू कर दिया गया और उसने मंचूकुओ से आनेवाली या 
वहाँ जानेवाली डाक को छेना प्रारम्भ कर दिया | क्रिन्तु दोनों मामलों में जो 
समझौते हुए थे उनमें सावधानीपूर्वक मान्यता न देने के सिद्धान्त की रक्षा की गयी 
थी । इस प्रकार मंचुकुओं का सम्बन्ध जापान से यही था कि वह उसपर आश्रित 
था। अच्तरराष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों ने उसे मान्यता न देकर इसी तथ्य पर 
बल दिया था । 


तेल जैसे पदार्थों पर एकाधिकार स्थापित करने का वस्तुतः यही प्रभाव पड़ा 
कि विदेशी कम्पनियों को वलात्‌ विक्रय की शर्तों के कारण मंचूरिया छोड़कर जाना 
पड़ा। किन्तु जहाँ तक विदेशी कम्पनियों की संपत्तियों का संबंध था, उत्तरी मंचूरिया 
में चीनी पूर्वी रेलवे में रूसी हित की समाप्ति मंचूकुओ में १९३३ के बाद की सबसे 
उल्लेखनीय घटना थी जिसका विदेशी हितों पर प्रभाव पड़ा । तथ्य तो यह है कि 
१९३१-३२ में मंचू रिया पर जापानी सेनाओं का कब्जा हो जाने के वाद ही चीनी 
पूर्वी रेलवे का भविष्य तय हो गया था । इसके वाद प्रश्न इतना ही रह गया था 
कि रूसी अधिकार तथा हित किन शर्तों पर समाप्त किए जायेंगे और उसमें कितना 
समय लगेगा। इसमें वाघा तभी पड़ सकती थी, जब सीवियत सरकार जापान- 
नियन्त्रित राज्य की सीमाओं को भामूर तक बढ़ाने का प्रभावकारी प्रतिरोध करने 
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को तैयार हो जाती | उस समय या उसके बाद भी रूस ऐसा करने को तैयार नहीं 
था। इसलिए उसके लिए एक ही विकल्प था कि सड़कों के लिए वह जितनी अधिक 
धनराशि वसूरू कर सके, करे | 


चीनी पूर्वी रेलवे का प्रश्न रूस-जापान के संघर्ष का केवछ एक अंग था । 
इसलिए मूल्य के अतिरिक्त अन्य बात्तों के कारण भी इस सम्बन्ध में जटिलता था 
जाती थी। १९३३ में सोवियत रेलवे अधिकारियों की गिरफ्तारी के कारण वार्ताएँ 
कुछ समय को स्थगित रहीं। किन्तु अन्य बातों में रूस और जापान के संबंध जटिल 
बने रहने पर भी १९३४ में उनमें वार्ताएँ फिर आरम्भ हुई और सफल होने तक 
जारी रहीं। समझौता यह हुआ कि मंचूकुओ कुछ १४ करोड़ येन का भुगतान रुस 
को करेगा और वरजखास्त किये गये अधिकारियों को प्रतिकार के रूप में ३ करोड़ 
५० लाख येन देगा । रेल का वास्तविक क्रय-मूल्य १४ करोड़ येन था । इसका 
भुगतान मंचूकुओ को अंशत: नगद रूप में और अंशतः वस्तुओं के रूप में करना था । 
इस भुगतान के संबंध में जापान अन्ततः गारंटी देने के लिए सहमत हो गया और 
इस प्रकार उसने रूस की थह माँग मान ली कि वह समझौते में प्रत्यक्ष रूप में भाग 
ले। समझौते के अच्तगंत वित्तीय आवद्यकता की पृति करने के लिए मंचूकुओ ने 
एक जापानी सिन्‍्डीकेट से ऋण लेने का प्रवन्ध किया । इन सम्बन्ध में स्वत्व का 
हस्तान्तरण २३ माच, १९३५ को किया गया और कणों के छिए रेलवे की संपत्ति 
को गिरवी रखा गया। चीन ने, जिसका उक्त सम्पत्ति में हित था, इस लेन-देन का 
विरोध किया १ लेकिन उसने अपने विरोध को केवल किपिवद्ध करते के लिए ही 
ऐसा किया । उसकी आवाज सुनी जाएगी, ऐसी उसको कोई आज्ञा नहीं थी । 


चीनी पूर्वी रेलवे के हस्तान्तरण से रूस मंचूरिया से अछूग हो गया । इससे 
जापानी अधिकारों तथा हितों को सुरक्षित करने का आन्दोलन, जो १९३१ में 
आरम्भ किया गया था, पूरा हो गया । जापान ने जितनी आशय की थी उससे 
अधिक प्रसार उसका ही गया। १९३१ के पूर्व उसने उत्तरी मंचूरिया को अपने हित- 
क्षेत्र कं बाहर मान छिया था । इस प्रकार जो आन्दोलन चीनी विरोध के वावजूद 
जापान का आधिपत्य दक्षिणी मंचूरिया में स्थापित करने के लिए आरम्भ किया 
गया था वह अपने मूछ लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ गया था । सस्पूर्ण मंचूरिया 
से विदेशी हिंठ, अर्थात्‌ गैर-जापानी हिंत, १९३४ तक समाप्त हो गये थे । यदि इन 
हिंतों का भनन्‍त ही जापान का छक्ष्य होता तो उसके बाद सुदूर पूर्व में शान्ति उलन्न 
होने की आशा की जा सकती थी । किन्तु हुआ बिलकुल इसके विपरीत । यहाँ तक 
कि रूस और जापान के संबंध तक नहीं सुधरे । रेल के स्वामित्व के अतिरिक्त अन्य 
विवादास्पद प्रदनों के कारण भी संघर्प पैदा होता रहता था। जापान के अत्तिम 
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उद्देश्यों के संवंध में अनिश्चितता की भावना होने से भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होती थीं । 

सौहार्दपूर्ण संवंध स्थापित करने के लिए रूसियों ने १९३२ के वाद बार- 
वार अनाक्रमण सन्धि करने का प्रस्ताव किया । इसी प्रकार की सन्वियों के रिए 
वे अपनी पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्यथों से भी वार्ताएँ कर रहे थे । इस आधार 
पर किए गये पहले प्रस्ताव के दूसरी ओर कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई । किन्तु 
वाद में जापानियों ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सम्मत्ति में इस प्रकार की सन्धि 
पर विचार करने के पूर्व सभी विवादास्पद प्रश्नों का हुल कर लिया जाना आवश्यक 
है । इस रुख से दूसरे देशों में यह मत दृढ़ हो गया कि जापान का पूरा लक्ष्य अभी 
पूरा नहीं हुआ था । 

१९३३ और कुछ हद तक १९३४ में जिन प्रश्नों के कारण रूस और जापान 
के संबंब विगड़ जाते थे उनमें एक श्रशन सीमा का भी था, क्योंकि मंचूकुओ की 
स्थापना से सद्धान्तिक रूप से न भी सही, व्यवहार में दोनों के बीच एक ही सीमा- 
रेखा वन गयी थी । विशेपतः १९३३ में दोनों ओर से एक दूसरे पर सशक्त आक्रमण 
करने के आरोप लगाये गये । सीमा पर स्थित नदियों में नीचाल्न-अधिका र के प्रदन 
उठ खड़े हुए, जिससे उनके संबंध और भी विग्ड़ गये । किन्तु अगस्त, १९३४ में उन 
दोनों में जलमार्गों के उपयोग के लिए नियम बनाने के निमित्त एक संयुक्त प्राविधिक 
कमीशन गठित करने का समझौता हुआ । नये नियमों को दोनों ने स्वीकार कर 
लिया भौर उन्हें जनवरी, १९३५ के वाद लागू किया गया । इस प्रकार यदि संघर्प 
का एक दूसरा कारण पूरी तौर से दूर न भी हुआ, तो भी कम-से-कम उसकी तीज्नता 
में कमी भा गयी। दूसरी घटनाएँ अन्य क्षेत्रों में नीति तथा संबंधों में परिवतंत होने 
के साथ-साथ बढ़ती या घटती रहीं । 


आरम्भ के वर्षों में इत घटनाओं का बड़ा कारण सुद्र पूर्व में रूस का सैनिक 
इप्टि से कमजोर होना प्रतीत होता है। इसके साथ ही उस समय यह घारणा भी 
विद्यमान थी कि रूस पूर्णतया शान्ति चाहता था । यह निष्कपं निस्संदेह इस तथ्य 
के आधार पर निकाला गया कि मास्को ने उत्तरी मंचू रिया में प्रारम्भिक अधिकार 
की अवधि में अपने हितों के संरक्षण के रहिए कोई सख्त कदम नहीं उठाये। परिणाम 
यह हुआ कि जापानी सेनाओं का सीमा पर रूसी स्थिति का पता छूगाने के लिए 
आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता गया । 

जापान ने प्रारम्भिक सफलताएं प्राप्त करने के वाद अपना प्रसार जारी रखा 
तो इसकी रूस पर यह प्रतिक्रिया हुई कि उसने अपने ही राज्य-क्षेत्रों के भीतर अपनी 
सेनिक तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तीज प्रयत्न करने आरम्भ कर दिए। 
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इन प्रयत्नों के दो रूप थे। रूसियों ने द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में सुदूर पूर्व के 
लिए की गयी व्यवस्था को तेजी से छागू करना आरम्भ किया | इस आयोजना के 
उन पहलुओं पर विशेष बल दिया गया जिनसे युद्ध आरम्भ होने पर सुद्दर पूर्व का 
क्षेत्र आत्म-निर्भर रह सके । राज्य उपनिवेशन प्रणाली द्वारा जनसंख्या- की वृद्धि की 
गयी, जिससे युद्ध के समय सैनिक शक्ति कम न होने पाये । सुदूर पूर्व के राज्य-क्षेत्र 
का कृषि-उत्पादन इतना बढ़ा दिया गया कि वह खाने के मामले में आत्म-निर्भर 
हो गया । १९३३ के बाद कोयले का उत्पादन २४०,००० से बढ़ाकर २,०००,००० 
टन कर दिया गया । उत्तरी संघलीन में तेल का उत्पादन भी इसी प्रकार बढ़ाया 
गया और उद्योगों का विकास भी शुरू कर दिया गया। इनमें से अधिकांश योजनाएँ 
१९२८ की पहली आयोजना में सम्मिलित थीं, लेकिन वास्तविक प्रगति १९३३ से 
हुई और इसका वड़ा कारण सुदूर पूर्व में रूसी राज्य-क्षेत्र को जापानी प्रसार से 
उत्पन्न खतरा था । कर ' 

रूस द्वारा अपनाया गया दूसरा रक्षात्मक उपाय रेल का निर्माण था। १९०५ 
से ट्रान्स-साइवेरिया रेलवे को दृहरी पटरीवाली बनाये का विचार किया जा रहा 
था। अन्ततः १९३३ के वाद यह काये आरम्भ किया गया और मंचूरिया की सीमा 
तक रेल की दुहरी लाइन बिछा दी गयी। इस प्रकार युद्ध होने पर रूस को सेनाओं 
को छात्र, ले जाने और सामान पहुँचाने में पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो गयी । जापान से 
युद्ध होने की स्थिति में आसूर रेलवे को बड़ा खतरा था, क्योंकि यह सीमा से छूग- . 
कर ही जाती है। इसलिए १९३१४ सें बैकाल झील से ओखोत्सक सायर तक एक 
नयी रेल बनाने की योजना वनायी गयी जिसे दो वर्ष के भीतर वनकर तैयार हो 


जाना था । 

सीमा पर खुफिया तहखानों' जैसी रक्षात्मक प्रणाली प्री करके और पाग्ना- 
निचनाया, व्लागोवेसचेंस्क और खबारोवस्क में मजबूत सैनिक अड्डे स्थापित कर 
लेने- से रूप ने अपनी स्थिति और भी सुद््ध कर छी । वायुसेना का विस्तार इस सीमा 
तक किया गया कि वह आतक्रमणात्मक तथा: रक्षात्मक दोनों अ्रकार की कार्यवाहियों 
के लिए बहुत ही शक्तिशाली हो गयी । अन्ततः युदृर पर्व में कस की सेनिक भक्ति 
बहुत बढ़ा दी गयी । वहाँ उसके दो लाख पचास हजार सर्वोत्क्ष्ठ सेनिक तैंचात होने 
का अनुमान था । 

सैनिक दृष्टि से. रूसियों की शक्ति बढ़ने का महत्त्वपर्ण प्रभाव यह हुआ कि 
उत्तरी सीमा पर जापान का अत्यधिक हंठ दिखाने का रुख ढीला पड़ गया और 
इससे निस्संदेह सीमा-घटनाएँ कम हो गयीं जितके कारण उन दो देझों के मैत्रीपूर्ण 
संबंधों में व्याघात पड़ता रहता था । किन्तु इससे जापान के मन में एक बड़े अर्से से 
रूस के प्रति बना हुआ भय का भाव तीज हो गया । उसके लिए जो चीज स्पष्टतः 
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रक्षात्मक उपाय थी, उसकी कल्पना जापानियों ने अन्ततः मंचू रिया: में अपनी स्थिति 
के प्रति और मंचूरिया के द्वारा स्वयं जापान के प्रति खतरे के रूप में की । इसलिए 
रूसियों ने जब अनाक्रमण सन्धि करने की इच्छा फिर प्रकट की, तो जापानियों ने 
उत्तर में समात सीमा-रेखा पर असेन्‍्यीक्ृत क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव 
को मानने से सोवियत अधिकारियों ने इन्कार कर दिया क्‍योंकि उनका विचार था 
कि उन्होंने उपयुक्त ढंग से किलावन्दी की है और वह उनके राज्य-क्षेत्रों की रक्षा 
के लिए आवश्यक है.। किलाबन्दी के पीछे उनकी स्थिति निश्चित और मजबूत थी, 
परन्तु उसे आक्रमण का आधार नहीं बनाया जा सकता था । 
दूसरी ओर १९३३ के बाद मंचूकुओ में जो कार्यवाहियाँ की गयीं उनके 
संवंध में रूस को यह शिकायत थी कि वे रूसी राज्य-क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए 
की जा रही हैं। इस' प्रकार वर्तमान तथा आयोजित दोनों प्रकार की रूसी रेलें रूस 
के पूर्व और पश्चिम के बीच में थीं। किन्तु केवल उन रेलों को छोड़कर, जो मंगोलिया 
में प्रवेश करने और जेहाल*१९ से रेल . द्वारा संबंध . स्थापित करने के लिए बनायी 
गयी थीं, वाकी जितनी भी नयी रेल छाइनें जापानियों ने मंचकुओ में वनायीं या 
बनाने का आयोजन किया वे साइवेरिया की सीमा तक जाती थीं । इस प्रकार यह 
प्रतीत होता था कि जापानी संचार-प्रणाली का प्रयोजन रूसी राज्य-क्षेत्र में आक्रमण 
करना था। इससे उत्तर में जापानी सेनाएँ अपेक्षाकृत अधिक तेजी से कार्यवाही कर 
सकती थीं, जब कि रूसी सेनाएँ दक्षिण में उत्तनी गतिशील न हो पाती । रूस की 
भायोजनाओं का आधार रक्षा था और जापान का आधार गतिशी लरूता तथा प्रसार- 
विस्तार प्रतीत होता था । 


रूस और जापान में संभाव्य युद्ध के दो और कारण थे | एक पुराना था और 

दूसरा, जो राजनीतिक दृष्टि से अधिंक महत्त्वपुर्ण था, नये प्रसारवादी आन्दीलून से 
सीधे संवंधित था । पुराना विवाद रूसी मत्स्य-क्षेत्र में जापानियों के प्रवेश करने 
के प्रश्न पर था। जापान के लिए इसका विज्येष महत्त्व था क्योंकि मछछी उसके 
राष्ट्रीय आहार का मुख्य थंश् है। कोई समझौता न होने से जापानी मछुए दीघे काल 
से उत्तरी समुद्र-तटीय जल में मछली पकड़ने जाया करते थे। उनका वास्तव में यह 
विचार था कि उन्हें रूसी समुद्री सीमा में मछली पकड़ने का अधिकार है । जैसे ही 
रूस अपने सुदूर पूर्वी राज्य-क्षेत्र में निश्चित रूप से अधिक रुचि लेने छूगा, वेसे ही 
मत्स्य-क्षेत्रों से जापानियों को निकाल बाहर करने के प्रयत्त आरम्भ हो गये। अंत 
में दीघ॑ वार्ताओं के पर्चात्‌ पोर्टसमाउथ संधि के अनुरूग्नक के रूप में एक मत्स्य 
उपसंधि पर हस्ताक्षर किये गये । इसमें सुदूरपूर्वीय तट पर उन क्षेत्रों को निर्वारित 
“ किया गया जहाँ जापानी मछली पकड़ सकते थे और वे क्षेत्र भी निर्धारित किये 
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गये जहाँ वे नहीं जा सकते थे । वे शर्तें भी तय कर दी गयी थीं जिनपर थे मत्त्य- 
उद्योग का विकास कर सकते थे, अर्थात्‌, रूसी राज्य-क्षेत्र में डिब्बायस्दी स्टेशन, 
डिपो आदि बना सकते थे। ब्लाडिवोस्टक में वाषिक नीलासों की प्रणाली चालू की 
गयी जहाँ इन मत्स्य-क्षेत्रों के पट्टों के लिए जापानी भी रूसियों की तरह बोलियां 
बोल सकते थे। यह उपसंधि १९१९ तक प्रचलित रही और उस वर्ष उसका नवी- 
करण न होने में वह व्यपगत हो गयी । व्यवहार में यह उपसंधि अब भी सुदुरपूर्वीय 
मत्स्य-क्षेत्रों में जापानी अधिकारों का चार्टर है क्योंकि १९२८ में जिस नयी मत्त्य- 
क्षेत्र-उपसंधि में जापान ने सोवियत सरकार के साथ हस्ताक्षर किये उसमें पुरानी 
उपसंधि के कुछ ब्योरे में ही परिवर्तन किया गया । १ इन समझौतों के आधीन जापानी 
हितों की न केवल' संरक्षण ही दिया गया, वरन्‌ उनका प्रसार भी हुआ । इसका 
अंशतः कारण यह था कि रूस की अपने सुरक्षित क्षेत्रों का उपयोग करने में कोई रुचि 
नहीं थी । किन्तु १९२८ के बाद सोवियत सरकार इस स्थिति के प्रति अधिकाधिक 
चिन्ता व्यक्त करने छगी ! १९३० तक १९२८ के ४२ मत्स्य-क्षेत्रों की तुरूना 
में ३१३ मत्य्य-क्षेत्र थे । यह पहली बार था कि रूसियीं के भत्स्थ-क्षेत्रों की संख्या 
जापानियों से अधिक थी । १९३० से रूसी प्रतियीग्रिता के कारण सावधानी पूर्वक 
स्थापित किये हुए जापा नियों के संपूर्ण मत्स्य-उद्योग को खतरा पैदा हो गया। मत्स्य- 
क्षेत्रों के लिए सोवियत प्राधिकांरी रूबल में अधिक मूल्य की माँग करने लगे, और 
इस अवस्था में रूबल के मूल्य के घटने-बढ़ने की संभावना के कारण रूबल-य्ेन की 
समता दर सरकारी तौर पर बनाये रखना जापान के' लिए असम्भव था। इस कारण 
परिमाण तथा मूल्य दोनों की दृष्टि से जापान के मत्स्य-हितों का १९३० से १९२३ 
तक तेजी से छृास हुआ भौर पिछड़े हुए सोवियत उद्योग ने तेजी से अगति की ।** 
जापानियों ने अपनी प्रतियोगी स्थिति बनाये रखने का प्रयत्न किया और नये 
समझौते के लिए दबाव डाला । बाद में फिर से सोच-पिचार करने के फलस्वरूप 
१९३२ में एक ऐसा समझौता हुआ । किन्तु इससे वास्तव में जापान की स्थिति नहीं 
सुधरी, यद्यपि इसमें जापानियों के कतिपय ऐसे अधिकारों की पुष्टि की गयी जिनके 
लिए वे दृढ़तापूर्वेक दावे करते रहे थे । वाधिक नीलामों में सोवियत सरकार के उद्यम 
अधिकाधिक भाग छेने छगे थे जिससे जापान की कठिनाइयाँ बढ़ गयी थीं। लेकिन 
सत्रसे बड़ी समस्‍या यह पैदा हुई कि रूबल का येन से क्‍या संबंध हो । १९३१ में 
प्रति रूबछ पर ३२.३ येन की दर निश्चित की गयी । ६१९३४ में यह दर बढ़ाकर 
७५ यरेन कर दी गयी । ये दरें नीलामों के बाद उस समय छाग्र की गयीं जब 
जापानियों ने पुरानी दरों पर भुगतान करना चाहा । उसकी वोलियाँ रूसियों द्वारा 
अयपान्य घोषित कर दी गयीं। किन्तु वार्ताओं के पश्चात्‌ नये सिरे से नीलाम करने 
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और फिलहाल पुरानी दरें लागू करने का निश्चय किया गया | यह समझीता १९३६ 
तथा उसके वाद के लिए किया गया, किन्तु शर्ते यह रखी गयी कि यदि कोई पक्ष 
इसे अस्वीकार कर दे तो यह निष्प्रभावी हो जायगा। जैसे ही इस समझौते की 
अवधि बढ़ाने या उसे निरस्त करने का समय निकट आया, जापान सरकार ने 
सम्पूर्ण उपसन्धि को संशोधित करने के वजाय एक गौर अनुपू रक समझौता करने की 
इच्छा प्रकट की । किन्तु रूसियों ने प्रस्ताव किया कि १९३२ के अनुप्रक समझोते 
की अवधि चढ़ायी जाय और इसके वाद संभाव्य संशोधनों के संबंध में विचार- 
विमर्श आरम्भ किया जाय । एक राष्ट्रीय महत्त्व का प्रइन उठ खड़ा हुआ जिसका 
संबंध केवल मत्स्य-क्षेत्रों में काम करनेवालों से ही नहीं, बहुत-से दूसरे सोपाश्विक 
व्यवसायों से भी था। इस बार जापानियों का रुख अपने हितों को किसी तरह 
बचाने का था। . 
जैसा पहले कहा जा चुका है, जापान ने मंचुकुओ में प्रशासन तथा पर्यवेक्षण 
के लिए जो व्यवस्था स्थापित की थी उससे आन्तरिक विकासक्रम का नियंत्रण 
क्वान्तुंग सेनानायकों के हाथ में आ गया था । उन्होंने इस नियंत्रण का प्रयोग दो 
प्रकार से किया । संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर सैनिक तथा' सामरिक प्रयोजनों को 
सिद्धि की गयी और स्थूछ रूप से पूजीपतियों को अपने हिंत में मंचुरिया का विकास 
तथा शोषण करने दिया गया । इसलिए सेना ने एक आथिक नियंत्रण नीति निर्धारित 
की, जिसके द्वारा सामान्य आथिक नियोजन की व्यवस्था की गयी तथा उन उद्यमों 
पर निवेन्धन लगाये गये जिनका संवन्ध राष्ट्रीय रक्षा तथा विशिष्ट कम्पनियों के 
राष्ट्रीय या सावंजनिक प्रवन्ध की सावंजनिक उपयोगिता या सार्वजनिक लाभ से 
था। और अन्य ऐसे उद्यमों के पर्यवेक्षण की भी व्यवस्था गयी थी जिनका प्रवन्ध 
गेर-सरकारी व्यक्ति निर्बाघ रूप से कर सकते थे। इस नीति में छोगों के कल्याण 
तथा हित और उनकी जीविका के अनुरक्षण के विचार से आवश्यक समायोजन किया 
जा सकता था ।** इस प्रकार प्रत्यक्षत. इस नीति का अभिप्राय यही था कि एक 
ऐसी प्रणाली स्थापित करके, जिसे राज्य-पूँजीवाद भी कहा जा सकता था और राज्य 
समाजवाद भी, मंचूरिया का शोषण सम्रग्न रूप से जापानियों के हित में किया जाय। 
कुछ अवधि तक प्रयोग करने के पश्चात्‌, जिसमें मुख्यता साउथ मंचूरियन रेलवे कम्पनी 
के माध्यम से जापानी पूँजी लगाये जाने से काफी विकास हुआ था, १ मई, १९३७ 
को एक औद्योगिक नियंत्रण विधि (इंन्डस्ट्रियल कन्द्रोल छा) अधिनियमित की गयी 
थी। इस विधि में उन्नीस मुख्य उद्योगों को, जो सरकार के पर्यवेक्षण में रहेंगे, राष्ट्रीय 
रक्षा और सुदड़ राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के निमित्त आवश्यक निर्वारित किया गया 
था। निजी उद्योग को सान्त्वना देने के लिए कहा गया कि अन्य सभी औद्योगिक 
गतिविधियों पर वन्धचन या नियंत्रण नहीं रहेंगे ।''**“इस विधि में बड़े सीधे-सादे 


(जे -० ककनन * कक > कन->-लर की 2 मध 


जाके ++. पका नेअपनक। 


९४ पर्व एशिया का आधुनिक इतिहास 


ढंग से सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों को मुख्य उद्योग बताया गया था। और कुछ थोड़े 
से छोटे-मोटे उद्योग ही स्वतंत्र व्यवसायियों३? के छिए छोड़े गये थे। इस प्रकार उक्त 
विधि द्वारा सेना की प्रारंभिक नीति पूरी हो गयी । इस विधि के अधिनियमित 
होने के पहले जापान में इस वात का दबाव डाला जा रहा था कि मंचुकुओ में 
निजी पूंजी छगाये जाने के पहले के निर्वेन्चन हटा लिए जायें या कम कर दिये जाये। 
उक्त विधि के अधिनियमित होने से सेना की नीति की निर्णायक विजय हुई और 
ऐसी परिस्थितियाँ तैयार हो गयीं, जिनमें क्वान्तुंग सेना का यह उद्देश्य पूरा हो 
गया कि 'मंचुकुओ में एक ऐसा आथिक तथा सैनिक अड्डा बनाया जाय जो अधिक- 
से-अधिक आत्म-निर्भर हो ।' यह उल्लेखनीय है कि इस दिज्षा में क्वान्तुंग सेना 
जितना आगे बढ़ी उतवा ही उसे टोकियो के नियंत्रण तथा निदेशन से मुक्त होकर 
मंचूकुओं में नीति-निर्घारण करने का अधिकार मिलता गया | 


(९) मंचकुओ का विकास 


मंचूकुओं की स्थापना के पश्चात्‌ जापान द्वारा चहाँ लगायी गयी पूंजी प्रति 
वर्ष बढ़ती रही । १९३२ में यह पूँजी ९ करोड़ ७२ लाख येन थी और १९३८ में वह 
बढ़कर ४३ करोड़ १० राख येन हो गयी ।३)१ इन विधियों का उपयोग इन कामों 
में किया गया--रेलों का निर्माण करना, संचार-प्रणारी का प्रसार करना, वर्तमान 
लोहे तथा कोयले के उद्योगों की सुविधाएँ बढ़ाना, संसाधनों का नया उपयोग 
आरम्भ करना, शहरों का आधुनिकीकरण करना, जिसमें शी न किग में राजधानी बनाने 
के प्रयोजना्थ एक बिलकुल नये शहर का निर्माण सम्मिछित था और सार्वजनिक 
उपयोगिता का विकास करना। इस प्रकार क्लषि-प्रधान देश का उद्योगीकरण 
करने के लिए जापानी पूंजी लगायी गयी । इतनी बड़ी धनराशि के लगाये जाने 
का प्रभाव यह हुआ कि जापान के समुद्रपारीय विनियोजन का सुझ्य केद्ध मंचूकुओ 
बन गया; लेकित इसका बहुत बड़ा भार स्वयं जापान पर पड़ा क्योंकि विनियोजन 
के लिए उपलब्ध उसकी पूँजी का अधिकांश भाग वाहर छग गया और जिन उद्योगों 
पर वह लगा उनसे तत्काल कोई छाभ होने की संभावना नहीं थी । 

मंचूरिया में मुद्रा-प्रणाली का सुधार करके जापान ने एक महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । मंचूकुओ के युआन को इकाई बनाया गया और विभिन्‍न स्थानीय मुद्राओं 
के स्थान पर उस इकाई को प्रचलित करने तथा मंचुक्रुओ से जापानी बैंक नोढों को 
बापस छे लेने के लिए कार्यवाही की गयी। इस प्रकार मुद्रा-प्रणाली में समानता आ 
गयी । युआन मूलतः रजत-सुद्र के रूप में चीनी डालर से संबद्ध था, यद्यपि प्रारम्भ 
से ही यह एक नियंत्रित सुद्रा थी क्योंकि चाँदी के निर्यात पर रोक छूगा दी गयी 
थी । १९३५ में इसका मूल्य जापानी येल के वरावर कर दिया गया और तथाकथित 


मंचरिया पर जापान का प्रभाव ४५ 


बेन-ब्लाक बनाने की शुरुआत की गयी । इन दोनों मुद्राओं की जापान सरकार का 
समथथन प्राप्त था । 

जापान ने दूसरा बड़ा सुधार यह किया कि मंचूरियन रेलवे प्रणाली और 
उसके विस्तार को एक में मिला दिया । भूतपूर्व चीनी सरकार की रेल लाइनीं और 
रूस से खरीदे जाने के वाद चीनी पूर्वी रेलवे का प्रवन्ध १९३५ में साउथ मंचू रियन 
रेलवे कम्पनी को सौंप दिया गया और इस प्रकार उन्हें जापनी रेलों से मिला दिया 
गया । इससे निःसन्देह साउथ मंचूरियन रेलवे कम्पनी का महत्त्व वढ़ गया । इसका 
महत्त्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि मंचूरिया में विकास के प्रयोजन के लिए जापानी 
पूँजी लगाने का यह मुख्य माध्यम थी। यह पूँजी रेलों का जाल विछाने में लगायी 
गयी जिसके फलस्वरूप चार वर्ष की अवधि (१९३२-३६) में रेल पथ की लरूम्बाई 
में ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई नयी रेलें बिछाने का उद्देश्य मुख्यतया सामरिक था, 
किन्तु जिन छाइनों का निर्माण किया गया था वे डाकुओं-लुटेरों के विरुद्ध दीर्षे 
अभियात चलाने में उपयोगी थीं और इसके अतिरिक्त नयी बस्तियाँ बसाने के लिए 
आ्थिक दृष्टि से लाभदायक थीं। नये राजमार्गों का निर्माण करके, जिनपर बसें 
चलती थीं, तथा नदी नौ-परिवहन में वृद्धि करके संचार-साधनों में और वृद्धि की 
गयी । इसके अतिरिक्त मंचूरियत एविएशन कम्पनी द्वारा संचालित वायु-मार्गों से 
मंचूकुओ के मुख्य नगरों का संबंध एक दूसरे से जुड़ गया । मंचूरिया टेलीफोन तथा 
टेलीग्राफ कम्पनी ने देलीफोन तथा ठेलीग्राफ प्रणाली का प्रसार कर दिया । यही 
कम्पनी रेडियो प्रसारणों को भी नियंत्रित करती थी। उसका श्ीनकिंग में एक 
शक्तिशाली नया स्टेशन बना ।** 


(१०) जापान की आ्थिक जीवन-रेखा--मंच्‌रिया 


मंचूरिया को १९३१ तथा उसके पहले जापान की आशथिक जीवन-रेखा 
घोषित किया गय्या था | इसका मुख्य आशय यही था कि उसके साधनों का उपयोग 
जापान के उद्योग के लिए अत्यावश्यक था तथा उसके आधार पर और अधिक 
उद्योगीकरण करके जापान अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण कर सकेगा । 
इसी संबंध में इसे ऐसा क्षेत्र भी समझा गया था जिसमें समुचित परिस्थितियों में 
जापान को अतिरिक्त जनसंख्या जाकर वस सकती थी । इन दोनों रृष्टियों से संचूरिया 
से जापान को निराशा हुई। यह सही है कि आयात की हुई जापानी पँंजी की 
पहायता से मंचूकुओ में उद्योगों का प्रसार किया गया । किन्तु अंशतः द्स कारण 
कि वचाक्तुंग आर्मी कमान्‍्ड मंचूकुओ को युद्ध की स्थिति में आत्मनिरभेर बनाना 
चाहता था, उसका विकास जापान के उद्योगों के पूरक के रूप में न होकर उसके 
प्रतियोगी के रूप में हुआ । कच्चे छोहे का उत्पादन बढ़ाया गया । फुसन में शेल से 
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अधिक मात्रा में तेल निकाला जाने रूंगा और औद्योगिक नमक तथा बीनकेक के 
उत्पादन में भी वृद्धि की गयी । इन सब उद्योगों में जापान के लिए कच्चे माल की 
सप्लाई मंचूरिया का शोषण करके बढ़ायी गयी । किन्तु कोयले, ऐमोनियम सल्फेट 
ओर सोडा ऐश के उत्पादन की सीधी प्रतियोगिता जापानी उद्योग से थी। इस 
प्रकार यह स्पप्ट हो गया कि यदि मंचू रिया का विकास, विशेषतः सेनानायकों द्वारा 
आयोजित रीति से, जारी रखा गया तो जापानी उद्योग को देश के भीतर ही प्रति- 
योगिता का सामना करना पड़ेगा या मंचूरिया में जापानी वस्तुओं की खपत कम 
हो जायगी । इस वस्तुस्थिति के कारण जापान का हित मंचूरिया से उत्तरी चीन 
को स्थानान्तरित हो गया । 

इन सब वातों के होते हुए भी मंचुरिया पर जापान के राजनी तिक नियंत्रण 
का तत्काल फल यह हुआ कि नये राज्य को उसका निर्यात वढ़ गया । १९३९ में - 
मंचूरिया को जापान ने जितने मार का निर्यात किया था उससे २ करोड़ ५० लाख 
युआन के मुल्य का अधिक माल' का आयात अपने यहाँ किया था । १९३६ में उसने 
मंच्कुओ से जितना मार खरीदा उसकी तुलना में उसके हाथ २७ करोड़ युआन के 
मूल्य का अधिक माल बेचा । इस परिवर्तेन का कारण अंशत: जापान को मंचुकुओ 
के निर्यात में कुछ कमी थी, परन्तु बड़ा कारण जापान द्वारा उक्त राज्य के विकास 
के प्रयोजन के लिए बड़े पैमाने पर पजी छूगाया जाना था । फलस्वरूप इस प्रसार 
से जापान के सुस्थापित निर्यात-उद्योगों, जैसे वस्रोद्योग, की स्थिति नहीं सुधरी । 
इसका प्रभाव यह हुआ कि'जापान के आथिक जीवन में हल्के उद्योगों के वजाय 
भारी उद्योगों पर बल दिया जाने लगा और इस प्रक्रिया में औद्योगिक महत्त्व के 
कच्चे माल के लिए बाह्य देशों पर उसकी निर्भरता घटने के स्थान पर बढ़ती गयी । 
जापान में शाखछ्ात्रों के उत्पादन में वृद्धि के कारण भी भारी उद्योगों पर व दिया 
जाने गा और शजत्रात्नों की आवश्यकता महाद्वीप में सैनिक शक्ति के विस्तृत प्रयोग 


के कारण हुई । 
जहाँ तक मंचूरिया में उपनिवेशन का संबंध था, १९३१ और १९३७ के वीच 


बहुत ही कम जापानी वहाँ जाकर बसे । १९३१ में सुकदेन घटना घटित हुईं थी 


तथा १९३७ में जापान और चीन के बीच खुला संघर्ष आरम्भ हुआ जिसे जापानियों 
ने चीनी घटना की संज्ञा दी | इस अवधि में मंचुकुओ की जापानी जनसंख्या दुगुती 
से अधिक हो गयी, जैसा १९३५ की जनगणना के अनुसार जापातियों की कुछ 
५०१,२०१ की संख्या से विदित होता है। इस संख्या में ८३४, ५३६ कोरियाई 
तथा फारमोसा के आप्रवासियों को भी जोड़ दिया जाय तो कुल योग १,३३५,७९० 
होता है। लेकिन अधिकांश जापानी कर्मचारी, प्राविधिक रेलवे तथा ओौद्योगिक 
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विशेपज्ञ और व्यवसायी थे । क्ृपक वहुत कम थे | इस प्रकार के आप्रवास से जापान 
के क्ृपि-प्रधान गाँवों में जनसंख्या का भार कम नहीं हुआ । इसके लिए राज-सहायित 
उपनिवेशन प्रायोजनाएँ आरम्भ करने का प्रयत्न किया गया । ऐसा करना तभी 
संभव हुआ जब जापानियों के कृपकों के रूप में बसने के संबंध में जो राजनीतिक 
बाधाएँ थीं उन्हें १९३३ में चीनियों ने हटा दिया । जापानियों को वसाने के लिए 
किये गये प्रारम्भिक प्रयत्नों का स्वरूप सैनिक था । सशख्न प्रारक्षित सैनिकों ने यह 
कार्य जापान के समुद्रपारीय मंत्रालय के पर्यवेक्षण में आरम्भ किया था| १९३६ के 
अंत तक पाँच ऐसी वस्तियाँ वसायी जा चुकी थीं जिनकी कुछ जनसंख्या मई, १९३७ 
में ४,२४५ थी । यह संख्या वहुत कम थी। इसके अतिरिक्त साउथ मंचूरियन रेलवे 
कंपनी ने “रेलवे लाइनों के दोनों ओर संरक्षित गाँवों में भूतपुर्वं सै निकों को वसाया”*, 
और कुछ लोग निजी प्रयास से या “स्वतंत्र” रूप से बसे। १९१७ के अन्त में 
इन विभिन्न असरकारी वस्तियों की कुछ जनसंख्या २१५० थी भौर परिवारों की 
संख्या ११३८ थी । इस प्रकार कृषक आप्रवासियों के आधे उक्त पाँच 8रकारी वस्तियों 
में बसे थे ।33 

इन वस्तियों को वसाकर जापान ने एक प्रकार का प्रयोग किया था जिसके 
द्वारा उसने यह पता लगाना चाहा था कि चीन में कृषकों के रूप में जापानियों को 
वसाना कहाँ तक संभव है । यह निष्कर्ष निकालने पर कि यह संभव है, उपनिवेशन 
का एक वीसन-वर्षीय कार्यक्रम १९३७ में आरम्भ किया गया । इसके अनुसार उस 
अवधि में मंचूरिया की भूमि पर १० छाख परिवार वसाये जाने थे। नयी योजना 
के अनुसार मुख्यतया सरकारी पर्यवेक्षण तथा सरकार की प्रत्यक्ष सहायता से सामूहिक 
रूप में उपनिवेशन किया जाना था। स्वतंत्र रूप से वसनेवालों के लिए भी व्यवस्था की 
गयी थी । १९४० तक अंशतः युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण आयोजन में प्रतिवर्ष 
परिकल्पित संख्या में जापानी नहीं बसे । उदाहरणार्थ, १९३७ में छह हजार परिवार 
वबसाये जाने थे, लेकिन इनमें से केवछ १५०० परिवार वसाये जा सके । फिर भी 
इस दिशा में जितनी प्रगति हुई उससे यह स्पप्ट था कि जापान सरकार उपनिवेशन 
की योजना को यथासंभव शीघ्रता से भागे बढ़ाने के लिए उढ़प्रतिन्न है । 


अनुभव से यह पता चल गया था कि यदि मंचूरिया की जापान का उप- 
निवेशन-क्षेत्र वनाना है, तो कोरियाई तथा चीनी आप्रवास को नियंत्रित करना 
होगा क्‍योंकि स्वेच्छा से मंचुरिया में आकर वसनेवालों में मुख्य स्थान जापानियों 
का न होकर चीनियों का था और हित्तीय स्थान को रियाइयों का था। चीन-जापान 
के खुले संघर्ष के पूर्व राजनीतिक कारणों से भी जापानियों के चीन में बसने में वाधा 
पड़ती थी । लेकिन इसके साथ ही यह भी तथ्य था कि स्वतंत्र क्ृपि-प्रतियो गिता में 
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, जापान से आकर बसनेवाले छोग चीन और कोरिया से आकर वप्नेवालों की 
वराबरी नहीं कर पाते थे | दूसरे शब्दीं में, जापानियों के लिए भूमि सुरक्षित रखना 
आवध्यक था क्योंकि तभी राज-सहायित उपनिवेशन के सफल होने की आशा की _ 
जा सकती थी। इसके फलस्वरूप स्थायी रूप से बसने के लिए इच्छुक को रियाइयों 
को पूर्वी मंचू रिया के कुछ ही क्षेत्रों में बसने की अनुमत्ति दी गयी | इसके आगे उनसे 
जापानी बस्तियों के लिए भूमि तैप्रार करने का प्रारंभिक कार्य लिया जाता था । 
संचूकुओ की स्थापना के बाद चीनी आप्रवास सीमित कर दिया गया और १९३५ 
के बाद सख्ती से नियंत्रित कर दिया गया । केवल ऋतु-विशेष में निर्माण-कार्य, 
खनिजकर्म और क्ृषिकाये करने के लिए श्रमिकों को निर्धारित संख्या में उक्त प्रदेश 
में आने दिया जाता था। इस प्रकार मंचुक्ुओं के निवासियों के हितों के बजाय 
जापानियों के संरक्षण के लिए आथिक नीति का विकास किया गया था । 


(११) सावंजनिक व्यवस्था का अनुकरण 

किसी सरकार की सफलता की प्रारम्भिक कसौटी यही होती है कि बह 
किस सीमा तक शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रख सकती है। मंचुकुओ तथा स्वयं 
चीन में चीनी शासन पर जापान ने यही कसौटी छागू की थी और निष्कर्ष निकाला 
था कि चीनी शासन अपर्याप्त है। मंचुकुओ में दीनी शासन के अंतर्गत डकती तथा 
लूट-मार आम वात थी और इस कारण सावजनिक व्यवस्था बनी नहीं रह पाती 
थी । १९३२ में स्थापित जापानी मंचूकुओं शासन का सुख्य कार्य डकती तथा लूट- 
मार को समाप्त करता था! जनता की पूर्ण तथा स्वैच्छिक निष्ठा और समर्थन 
न मिल पाने से यह कार्य उसके लिए और भी कठिन हो गया था । इसका फल यह 
हुआ कि पहले तो कुछ छोग कृषि की पूर्ति के छिए एक “कठोर” व्यवसाय के रूप में 
डकैती तथा लूट-मार करते थे । लेकिन जब ऐसे लोग भी यह काम करने लगे जो 
तये शासन के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध के रूप में डकेती तथा लूट-मार करते थे। उनका 
उद्देश्य राजनीतिक अधिक होता था, आर्थिक कम । व्यवसाय के रूप में डाके डालने- 
वालों तथा राजनीत्तिक उद्देश्य से यह काम करनेबालों के बीच कया अन्तर था, 
यह बताना असम्भव है । जापानियों ने इन दोनों को डाकू-लुटेरे घोषित किया था। 
पहले प्रकार के डनू-लुटेरों की संख्या आथिक स्थिति, विशेषतः कृषि की द्या के 
अनुसार, घट या बढ़ सकती थी । कठिन समय में किसी भी सरकार के लिए डाकुओं- 
लुटेरों को बलप्रयोग द्वारा दबाना एक समस्या होती है। लेकिन अच्छा समय भाने 
पर ये ही डाकु-लुटेरे विना अत्यधिक वरू-प्रयोग के ही समाज में मिलकर शाच्त तत्त्व 
' बन जाते हैं। दूसरे प्रकार के डामु-लुटेरे केवल' बल-प्रयोग हारा या ऐसा शासन 
स्थापित करके, जिससे जनता को संतोप हो, समाप्त किये जा सकते हैँ । वल-प्रयोग 
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की सफलता उसी अनुपात में आसान या कठिन होगी जिस अनुपात में गुरिल्लों को _ 
ग्रामीणों का समर्थन मिलेगा । ग्रामीणों का समर्थन इस 0३ पर निर्भर करेगा कि 
वे सरकार और अर्थव्यवस्था से कहाँ तक संतुष्ट हैं । (८ 


आथिक दृष्टिकोण से डकँती की समस्या के और कठिन हो जाने का कारण ” 
यह था कि जापानी शासन के प्रारम्भिक वर्षो में मंचुरिया की कृषि को दशा अच्छ 
नहीं थी । १९३२ और १९३४ के बीच फसल वहुत कम हुईं जिसके फलस्वरूप मंदी 
आ गयी । मुख्य फसल, जिससे समृद्धि की माप की जा सकती थी, सोयावीन थी । 
यद्यपि उत्पादन १९३० के ५,३००,००० टन से गिरकर १९३४ में ३,३५०,००० 
टन हो गया तथापि १९३२ के पश्चात्‌ सोयाबीन के दाम गिर गये। इसका 
कारण यह था कि राजनीतिक सम्बन्धों के कारण चीनी वाजार वन्द हो गया और 
विश्व में, विद्येपतः जर्मनी में, जो सोयावीन का प्रमुख खरीदार था, उसकी माँग 
कम हो गयी । 

जापान द्वारा कृष्येतर विकास पर वल' दिये जाने से किसानों की दशा सुधा रने 
के लिए कोई संत्तोपजनक कदम न उठाये जा सके । मंचूकुओ की सरकार ने अनेक 
फसलें बोने की प्रणाली चालू की और उससे दीर्घावधि में, विशेषतः यदि नयी 
फसलों के लिए मंडियों का विकास किया जाता तो, किसानों की दशा सुधर 
सकती थी। परन्तु उस समय जापानी निर्माण-कार्यों के फलस्वरूप शहरों की समृद्धि 
में किसान भागीदार नहीं वन सके ।- नयी रेछों तथा राजमार्गों के निर्माण की 
योजना मुख्यतया सामरिक इष्टि से बनायी गयी थी | इस कारण किसान उनसे 
भी अपनी स्थिति तत्काल सुधरने की आशा नहीं कर सकते थे । इस प्रकार ऐसे 
रचनात्मक उपाय नहीं किये गये जिनसे गाँवों के समृद्ध हो जाने से डरकती-लटमारी 
कम हो जाती । इसके अत्तिरिक्त चीनी जनता स्वेच्छा से नयी राजनी तिक व्यवस्था 
मानने को तैयार नहीं थी जिसके कारण मंचूरिया को चीन से अहूग कर दिया गया 
था | यदि जनता नयी व्यवस्था से संतुष्ट होती तो राजनी तिक डक॑ती-लटमार, अर्थात्‌ 
मंचूरिया में वचे हुए चाँग हयूए लियांग के सैनिकों तथा जापान-विरोधी अन्य लोगों 
हारा चलाया गया ग्रुरिल्ला युद्ध धीरे-धीरे कम होकर समाप्त हो जाता, किन्तु 
डकंती-लूटमार के बढ़ जाने तथा अव्यवस्था के फैलने के कारण जापान को सैनिक 
बल का प्रयोग करना पड़ा । 

१९३७ के जापान-मंचूकुओ वर्ष-बोघर (जापान मंचूकुओ इबर बुक) में दस 
पृष्ठों में माचं, १९३२ से मार्च, १९३५ तक मंचूकुओ सेना द्वारा डर्कती-लूटमार के 
दमन का काल्‍र-क्रम दिया गया है ) इससे पता चलता है कि जापानी इस समस्या में 
कितने उलझी हुए थे गौर उन्हें डकती-छूट मार का दमन करने में कहाँ तक सफलरूता 
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मिली । परन्तु सरकार के इस कथन के बावजूद कि डकैती-लूटमार का दमन करने 
ओर इस प्रकार देश में शान्ति स्थापित करने में उसे सफलता मिली, १९ ३६ में 
सेना-प्राविकारियों ने गाँवों के लोगों को संरक्षित गाँवों में एकच्र करने की प्रणाली 
चालू कर दी"""“दूरस्थ फार्म-ग्रह जल डाले गये और कुछ जिलों में खड़ी फसलें 
जलाकर राख कर दी गयीं। प्रत्येक गाँव के चारों ओर किसानों को ऊँची-ऊँची 
सिट्टी की दीवारें बनानी पड़ीं । बाहरी लोगों के प्रवेश पर नियन्त्रण रखने के लिए 
स्वयं गाँववालों के नाम रजिस्टरों में दर्ज किये गये । गाँव के मुखिया को इस बात 
के लिए उत्तरदायी बनाया गया कि उसके गाँव में कोई डाकु-लुटेरा शरण न पाये । 
इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर पाने पर उसके लिए मृत्यु-दंड की व्यवस्था 
थी । जो गाँववाले अपने निवास संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाते उन्हें फौरन 
फाँसी पर ऊटका दिया जाता । कभी-कभी कुछ जिलों में एक-एक दिन में दस-दस 
आदमियों को फाँसी दे दी जाती थी । १९३७ के मध्य तक इस प्रकार के २००० से 
अधिक संरक्षित गाँव बसा द्विये गये थे। इस कार्यक्रम से प्रभावित क्षेत्रों की कुछ 
जनसंख्या ५० और ६० लाख के बीच होने का अनुमान था ॥30 इस प्रकार की 
कड़ी कार्यवाही से यह बोध नहीं होता कि मंचुकुओ के पहले चार वर्षों में की गयी 
प्रत्यक्ष सेनिक कार्यवाही से डकेती-लूटमार का दमन कर दिया गया । इससे तो यही 
विदित होता है कि डकीती-लटमार बढ़ गयी थी जिसमें गाँववालों का भी सहयोग 
था। यह निष्कर्ष इस बात से भी निकलता है कि राज्य की आय का बड़ा भाग 
रक्षा-प्रयोजनों के लिए तयुक्त किया जाता रहा । रक्षा के अन्तर्गत डकैती-लूटमार 
का दमन भी था । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मंचूरिया में स्थित 
जापानी सेना (अर्थात्‌ क्वान्तुंग सेना) में, जो मंचुकुओ की सेना से भिन्न थी, १९३३ 
से १९३७ तक की अवधि में कमी करने के वजाय वृद्धि की जाती रही। इसका मुख्य 
कारण रूस से संघर्ष की संभावना तथा चीन के प्रति अनुसरित नीति भी थी। किन्तु 
इससे यह तथ्य भी प्रकठ होता था कि नग्रे राज्य और उसके अन्तगंत स्थापित शासन 
को लूगातार जापानी संगीनों के सहारे की आवश्यकता रहती थी क्योंकि उसे 
मंचूरिया की जनता का स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त नहीं था । इस प्रकार तीन पूर्वी 
प्रान्तों में चीनी प्रशासन के अन्तगंत शान्ति और व्यवस्था की जो स्थिति थी उसमें 
. आलोच्य वर्षों में मंचूरिया पर जापानी अधिकार के फरूस्वरूप कोई विशेष परिवतंन 


नहीं हुमा। ह 
जापानी अधिकार की अवधि में ये तीन वातें उल्लेखनीय हैं---कृपि-संकट, 


देश को डाकुओं-लुटेरों से मुक्त करने में असफलता और सरकार के समर्थन के लिए 
सैजिक शक्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता | लेकिन इनका कारण केवल जापानी 
नीति, विशेषतः उसकी सकारात्मक नीति, नहीं थी | आर्थिक दशा के संबंध में यह 
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वात विशेष रूप से छागू होती है। फसलों के खराव होने के मुख्य कारण ये थे--- 
बाढ़, डर्कती, लूटमार और राज्य-प्रतिरोध के फलस्वरूप निरंतर विद्यमान राजनी तिक 
थस्थिरता | जैसा कि कहा जा चुका है, विश्व-स्थिति के कारण मंचूरिया के मुख्य 
खाद्यान्न सोयाबीन का निर्यात कम हो गया था । लेकिन १९३६ में एक त्रिपक्षीय 
वस्तु-विनिमय समझौता हो जाने से जमेनी में सोयावीन का निर्यात पुनः गारम्भ 
हो गया । इस प्रकार १९३८ तक इसका निर्यात “संघर्प-पूर्वं” स्तर तक पहुँच गया 
था। निर्यात किये गये सोयाबीन का मूल्य ७१ करोड़ ४४ राख मंचूरियन युआन 
था । किन्तु कृपि-उपज का ही निर्यात होता रहा और औद्योगिक विकास के लिए 
जापानियों ने जो पजी छगायी थी उससे कोई भी ऐसा उद्योग विकसित नहीं हुआ 
जिसकी वस्तुओं का निर्यात करना संभव होता | वस्तुतः जापान हारा लगायी गयी 
इस पूंजी से निर्यात की दृष्टि से जो स्थिति पैदा हुई वह जापानी अधिकार के पहले 
की स्थिति से कुछ भिन्न थी। जापानी अधिकार के पहले मंचूरिया सामानन्‍्यतया 
आयात से अधिक निर्यात करता था। १९३२ के वाद और विशेषतः १९३६ के वाद 
क़ृपि-उत्पादन बढ़ जाने पर जापान-मंचूकुओ ग्रुट की दृष्टि से व्यापार का संतुलन 
अनुकूल था, लेकिन जापान और मंचूक्ुओं की दृष्टि से प्रतिकूद था । इसका कारण 
यह था कि नगरीकरण तथा उद्योगीकरण के लिए जापान से उत्पादन-वस्तुओं का 
आयात किया गया और १९३७ में चीन के साथ युद्ध होने तक जापान को किये 
जानेवाले निर्यात में कमी हुई । निर्यात में यह कमी इस घारणा के विपरीत थी कि 
मंचूरिया जापान के लिए कच्चे माल की संपूर्ति का अपरिहार्य स्रोत वन जायेगा । 


(१२) मंच्‌कियों की स्थापना का सामाजिक तथा सांस्क्तिक प्रभाव 


मंचूरिया तथा उसकी जनता पर नये शासन की स्थापना के प्रभाव का 
अनुमान लगाने के लिए जापानी नीति के एक और पहलू का उल्लेख करना आवश्ण्क 
है। यह आर्थिक विकास से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का पहलू 
है। दीर्घ काल से यह स्वीकार किया जाता रहा था कि चीन के, जिसमें मंचूरिया 
सम्मिलित था, विकास की एक समस्या अफीम और उससे बने पदार्थों के प्रयोग पर 
नियंत्रण रखने की थी। इस समस्या के संबंध में चीन की भिन्न-भिन्न सरकारों ने 
पृथक्‌-पृथक्‌ ढंग से कार्यवाही की थी । सरकार पर जिन तत्त्वों का नियंत्रण होता 
उन्हीं के अनुसार कार्यवाही भी होती थी। लेकिन १९३१ के वाद मंचूरिया में 
जापानियों ने जो कुछ किया वह चीन द्वारा अपने सवसे अधिक कुशासन की अवधि 
में किये गये कार्यों से किसी भी दशा में अच्छा नहीं था। ओपियम मोनोपली व्यूरो 
ही पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की एजेन्सी था। उक्त समस्या का हू करने का उसका 


५२ एवं एशिया का आधुनिक इतिहास 


दृष्टिकोण प्रत्यक्षतः राजस्व में वृद्धि करने का था, न कि मादक पदार्थों के नियंत्रण 
का । जितने क्षेत्र में विधिक रूप से अफीम बोयी जा सकती थी उसे बढ़ा दिया गया 
ओर घूमपान के अनुज्ञापत्नों का शुल्क कम करके तथा फुटकर विक्रेताओं पर नियंत्रण 
शिथिलू करके अफोम और उससे बचे पदार्थों का सेवन काफी बढ़ा दिया गया । 


यह घोषणा की गयी कि वाँग-ठाओ के राजसी मार्ग के सिद्धान्त के आधार 
पर भंचूकुओ के लिए नीति निर्धारित की जायेगी। इसके अनुसार नयी व्यवस्था को 
प्राचीन चीनी-प्रणाली के उन पहलुओं से जोड़ने का सजग प्रयत्न किया गया जिनसे 
शासकों के प्राधिकार के प्रति निष्ठा-भावना जागृत होती थी । किन्तु कन्फ्यूशियन 
का यह संशीधत अस्वीकार कर दिया गया कि ऐसे अधिकारियों का शासन होना 
चाहिए जो वस्तुतः परोपकार की दृष्टि से कार्य करें। इस संशोधन के अनुसार 
जनता को विद्रोह का भी अधिकार था। नीति-निर्धारण सम्बन्धी उक्त सिद्धान्त का 
अर्थ व्यवहार में यह रूूगाया गया कि वह “फासिज्म तथा वोलशेविज्म के बीच 
सर्वोत्कृष्ट मध्यमान है । इस प्रकार वह सिद्धान्त न राष्ट्रवादी था, न साम्यवादी । 
जापान द्वारा की गयी इस व्याख्या का प्रमाण शिक्षा के संबंध में अनुसरित उसकी 
नीतियों से मिलता है । 
चीनी नियंत्रण के अंतिम वर्षों की तुलना में शिक्षा पर कुल व्यय छगभग 
आधा कर दिया गया। जापान के अधिकार के वाद वर्षों तक बजट में शिक्षा के 
लिए निर्घारित घनराशि में वृद्धि के बजाय कमी की जाती रही । १९३८ के अनु- 
मानित व्यय का केवल २.२ प्रतिशत स्कूछ-अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए निर्धारित 
किया गया था, जब कि १९३४-३५ में यह प्रतिशत ३.२४ था । इसकी तुलना में 
सैनिक प्रयोजन के छिए कुल आय का ४० प्रतिशत निर्धारित किया गया था । स्कूलों 
के लिए वित्त-व्यवस्था में कमी का कारण वे विभिन्न समस्याएँ थीं जो नये राज्य की 
स्थापना तथा संगठन के कारण उत्पन्न हो गयी थीं। नयी व्यवस्था के सांस्क् तिक 
प्रभाव की दृष्टि से संभवत: अधिक महत्त्व की वात यह थी कि जापान का पूरा ध्यान 
प्रारस्भिक शिक्षा तथा प्रारस्थिक स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण पर लगा था| चीनी 
प्रणाली के अंतर्गत जिन कालेजों और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की गयी थी वे 
अब समाप्त हो गये ये । पंचानवे प्रतिशत स्कूल प्रारस्मिक थे। शेप पाँच ग्रतिशत 
मिडिल तथा प्राविधिक स्कूल थे । सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली में सान-मिन-चु प्रथम के 
विचारों और इस अ्कार चीनी राष्ट्रीयता को व्यक्त करनेवाली पुरानी पाव्य-पुस्तकों 
को स्वभावतः कोई स्थान नहीं दिया गया । इनके बंदछे में नयी पाय्य-पुस्तकों के 
द्वारा जिम विचारों का प्रतिपादन किया गया उनमें सम्राट के प्रति सम्मान, जापान 
' सें घर्निष्ठ संम्बन्ध के लाभ, सदुगुण की कन्फ्यूशियतव घारणा, उचित आचरण, ओआभचित्य 


मंचरिया पर जापाने का प्रभाव ५३ 


तथा परोपकार पर बल दिया गया था । इन सभी वातों से अभिभूतता की प्रध्ृत्ति 
उत्पन्न होती है और स्वाग्रह की भावना क्षीण होती जाती है। शिक्षा का उद्देश्य 
नये शासन के प्रति स्वामिभक्ति की भावना विकसित तथा केन्द्रित करना था। इस 
प्रकार स्वयं जापान की शिक्षा-प्रणाली में जिन बातों पर जोर दिया जाता था 
उन्हीं पर चीन में भी दिया गया | इसके साथ ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था न करके 
सारा ध्यान व्यावसायिक शिक्षा पर दिया गया और सरकारी पदों पर जापानियों 
की अधिकाधिक नियुक्ति की गयी | ये सब तथ्य जापान के इस उद्देश्य को स्पष्ट 
कर देते थे कि वह चीनी जनता के अधिकांश भाग को उसके नये राष्ट्रीय जीवन 
में अनुसेवा की सुनिर्धारित स्थिति ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहता था 
और शासन के पद केवल जापानियों तथा कुछ थोड़े से चीनियों के लिए सुरक्षित 
रखना चाहता था जो जापान में विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के वाद उसे 
स्वीकार हो ।* जापानियों ने निश्चय ही कुछ थोड़े-से विद्याथियों को जापानी 
विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण पाने के निमित्त चुनकर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
का अवसर दिया । 


प्रारम्भिक स्तर पर सिद्धान्त-बोघन के निमित्त एक ओर प्रेस तथा समाचा र- 
सेवाओों पर सेन्सर लगाकर उन पर नियंत्रण रखा गया और दूसरी ओर १९३२ में 
स्थापित कांकाडिया सोसाइटी ने अपनी कार्यवाहियों द्वारा सकारात्मक योगदान 
दिया । यह सोसाइटी देशभक्तिपूर्ण प्रचार-कार्य करती थी जिससे मंचूरिया में शासन 
तथा जापान को जनता का समर्थन प्राप्त हो । नयी परिवर्तित स्थिति को जनता 
स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर ले, इसके लिए स्कूल पहले से ही कार्य कर रहे थे। उक्त 
सोसाइटी की भूमिका इन स्कूलों का साथ देने की थी। इसका उद्देश्य मचू रिया का 
चीन से बोद्धिक तथा भावात्मके संबंध तोड़कर उसे जापानी सांस्कृ तिक क्षेत्र के 
अंतर्गत लाना था। लेकिन जापान को इस समस्या की ओर निरंतर जितना ध्यान 
देता पड़ता था, उसको देखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि इस कार्य में उसे 
चीन के साथ युद्ध छिड़ने के समय तक सफलता नहीं मिली थी । 


तेईसवाँ अध्याय 
युद्ध का पुर्व रंग 


(१) उत्तरी चीन में जापानी दबाव (१९३३-३५) 


मंचूकुओ की वैधानिक स्थापना तथा १९३७ में जापान और चीन के वीच 
युद्ध प्रारम्भ होने के वीच के वर्ष जहाँ एक ओर मंचूकुओ की स्थिति के स्पष्टीकरण 
के लिए भहत्त्वपुर्ण हैं, वहीं जापान का दवाव इस बीच चीन पर कितना बढ़ता गया, 
इस' दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। जापान का दबाव निरन्तर मजबूत होता गया--इसके 
मूल में चीन की घरेलू परिस्थितियाँ भी थीं, लेकिन ये घरेलू परिस्थि तियाँ भी इसलिए 
पैदा हुई थीं कि इस बीच जापान और चीन के सम्बन्ध निरन्तर विगढ़ते जा रहे 
थे। यहाँ यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि विदेशी और देशी दोनों प्रभाव एक- 
दूसरे से प्रभावित थे और सामान्य रूप से विचार-घिम्श में स्पष्टता लाने के लिए 
आवश्यक है कि इन दोनों तत्त्वों को सफाई के साथ अलग-अलरूग देखा जाय । यहाँ 
यह उचित होगा कि चीन के तीन पूर्वी प्रदेशों के वाहर १९३२ के बाद जापान की 
नीति का विकास कैसे हुआ, इस पर पहले विचार किया जाय । 

१९३२ तक आते-थाते मंचूरिया पर से चीन के सैनिक और शासनाधिकार 
लगभग समासर हो गये । सीमा के शहर वचिगचाऊ पर जापानी सेना का कब्जा होने 
के बाद से यह बात विलकुल स्पष्ट हो गयी थी । किसी भी स्तर पर चीनी सेना 
द्वारा जापान का प्रतिरोध नहीं किया गया और इस बीच अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, जसे 
लीग आव्‌ नेशन्स या इस प्रकार की और संस्थाओं पर भरोसे की पुकार की गयी | 
दांंघाई में चीनी सेनाओं ने शक्तिशाली प्रतिरोध किया, खास करके १९३२ में, जब 
कि जापानियों ने मंचूरिया की परिस्थिति के विरोध में किये जानेवाले चीनी 
बहिप्कार को तोड़ने के प्रयत्त छुरू किये । इससे पता लगता है कि चीन मंचूरिया 
के अलावा अपने बाकी १८ प्रदेशों की रक्षा के मामले में कड़ी नीति अपनाना 
तवाहता था। ु 
चीन की इस इच्छा का प्रमाण तब मिला, जब २१९३३ के प्रारम्भ में शांशी- 
बान प्र जापानी हमला हुआ । जापान का यह हमला असल में जोहील प्रदेश पर 
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आक्रमण करने का संकेत मात्र था । युवक सेनापति चैन शूलियांग, जो इसके पहले 
पीरकिंग क्षेत्र के व्यवस्था आयुक्त थे और जो मंचूरिया से जापानियों द्वारा भगाये जा 
चुके थे, इस समय आगे आये, गौर उन्होंने टी० वी० सुंग के साथ मिलकर एक संयुक्त 
वक्तव्य दिया, जिसमें जापानियों के मुकावले में त्व तक लड़ने की वात कही गयी 
थी, जब तक चीनी सेना का आखिरी आदमी बचा रहेगा। इस घोषणा के वाद भी 


ब्क 


जोहोल प्रदेश पर जापानियों का अधिकार उतनी ही तेजी से हुआ, जितनी तेजी 


ना [के 


से चीनी प्रतिरोध टूठा । जोहोल प्रदेश की राजघानी चिगतेह पर बिना किसी युद्ध 
के जापानियों ने ३ मार्च को अधिकार कर लिया । 


जब लड़ाई उत्तरी चीन में वढ़ी, तव चीनी सेनाओं ने होपेई प्रदेश के दरों 

की रक्षा करनी शुरू की । जापानी सेना लून नदी की ओर बढ़ने में विशेष सफलूू 
हुई थी, फिर भी, जापानियों ने अपनी सेनाएँ आगे नहीं बढ़ायीं। यों यह तय था 
कि यदि वे आगे बढ़तीं तो चीनी सेनाएं पीछे हट गयी होतीं । इसके बदले समझौते 
की वातचीत शुरू हुई और यह तय होने छूगा कि होपेई"-शासन में कौन-कौन से 
व्यक्ति रहेंगे । इस सम्बन्ध में जापान का यह प्रयत्न था कि ये व्यक्ति जहाँ तक हो 
सके जापानी पक्ष के हों । इन समझोते की वातों से तांगकू-संधि का मसौदा तैयार 
हुआ, जिसपर २५ मई, १९३३ को हस्ताक्षर हो गये । इस समझौते के अनुसार 
पीकिग-त्यानंसिन का पूरा क्षेत्र असेनिक क्षेत्र कर दिया गया और वहाँ से चीनी 
सेनाएँ हट गयीं । इस क्षेत्र में शान्ति भौर व्यवस्था चीनी पुलिस सेना के जिम्में 
सोंपी गयी और इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि इस पुलिस सेना में जापा न-विरोधी 
सशस्त्र टुकड़ियाँ नहीं होंगी । वाक्सर-व्यवस्था के अनुसार जापान को यह अधिकार 
था कि वह त्तेनसिन गौर सांचाऊ के चीच की रेलवे लाइन के साथ-साथ अपनी 
सेनाएँ चीन में रखे। अब इस नये समझौते के कारण जापान इस स्थिति में आ गया 
कि स्थानीय शासन पर बरावर अपने प्रभावशाली दवाव का प्रयोग करता रहे और 
समझोते की चौथी" घारा के अनुसार शान्ति-रक्षा करनेवाली सेनाएँ अपने स्थानीय 
शासन की तुलना में जापान की तरफ अधिक आकपित हैं कि नहीं, इसकी बरावर 
पुष्टि करता रहे। यदि कोई प्रति-दवाव इस क्षेत्र में पड़ सकता था तो वह केवल 
नानकिंग से ही पड़ सकता था। यद्यपि समझौते का पालन होने लगा, फिर भी जापानी 
सैनिक अधिकारियों की ओर से इस क्षेत्र में वर्तमान स्थिति की आलोचना वरावर 
होती रही । इस क्षेत्र में नियुक्त राज्य-कर्मंचारियों पर वरावर यह दोप रूगाया 
जाता रहा कि वे जापानियों के साथ सहयोग नहीं करते । जापानी और चीनी 
वाशिन्दों के बीच भी विभेद बढ़ते रहे और यह भी कहा गया कि उस क्षेत्र के 
विद्यार्थियों को जापान विरोधी प्रचार के लिए वरावर उकसाया गया है। जापान के 
इषप्टिकोण से स्थिति में त्तव तक भी कोई सुधार नहीं हुआ, जब तक च्यांगकाई शेक 


५६ पुव॑ एशिया का आधुनिक इतिहास 


के व्यक्तिगत ध्यान देने से ऐसे कुछ अधिकारी उस क्षेत्र से हटा नहीं दिये गये, जिनके 
कार्य जापानियीं की दृष्टि से अवांछनीय थे । यह भी सम्भव नहीं हुआ कि जापानी 
शासन जिन शर्तों को नापसन्‍्द करता था, उनपर विचार करने के लिए च्यांग को 
सहमत किया जा सके । गुप्त रूप से जापान की ओर से बरावर यह प्रयत्न चलता 
रहा कि इस ज्षेत्र में ऐसी एक व्यवस्था और उसको चराने के लिए ऐसे अधिकारी 
रखे जाये, जो जापान के लिए उपयुक्त हों । वहीं दूसरी ओर ध्यांग और नामकिंग 
सरकार की जोर से उत्तरी प्रदेशों पर कुछ सीमा तक अपना आधिपत्य बनाये रखने 
का ग्रयत्न वरावर होता रहा । 


जहाँ तक उत्तरी चीन का पअ्रश्त था, जून, १९१३ से लेकर जून, १९३५ तक 
के दो वर्षों में चलनेवाली खींचतान का परिणाम इतना अवश्य हुआ कि जापान की 
स्थिति इस क्षेत्र में काफी दृढ़ हो गयी । असैनिक क्षेत्र पर चीन के हट जाने के वाद 
जापान का अधिकार इस ह॒द तक बढ़ गया कि उसकी ओर से सैनिक कार्रवाइयों 
की संभावना पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गयी । डीरेन में जुलाई, १९३३ में होने- 
वाले अधिवेशन में यह तय हुआ कि जापानी हमले के समय जिन असेनिक लोगों थे 
जापान की सहायता की है, वे शान्ति-सुरक्षा-सेनाओं में नियुक्त कर लिये जायें । 
चीन की तुलना में जापान को पुछिस सेना पर अधिक अधिकार दिया गया ! इस 
अधिवेशन में जापान द्वारा की गयी तीन अन्य माँगें? चीजियों द्वारा नवम्वर में चुपके 
से स्वीकार कर ली गयीं । इसी स्वीकृति के परिणामस्वरूप चीन और मंचूरिया के 
बीच की डाक की सुविधा पुनः स्थापित की गयी | यों इस बीच इस बात की काफी 
सावधानी बरती गयी कि चीन के मंचूरिया प्रदेश के उससे निकल जाने की कोई 
स्वीकृति इस बीच घोषित न की जाय । संधि की एक झर्त के अनुसार जापान के 
लिए यह भी सम्भव हो गया कि वह निर्धारित जगहों में जापानी सेवाओं को जमीन 
ओर निवास के स्थान पट्टे पर दे सके । इस सबका स्पष्ट तात्पये था कि जापानी 
उत्तर के एक सीमित क्षेत्र में अपनी स्थिति दृढ़ करने में असमर्थ हो गये थे । इस 
दिशा में और अधिक प्रयत्न १९३५ के प्रारम्भिक महीनों में वहीं किये जा सके ! इस 
चीच १९३४ में जो भी प्रमुख राज्य-शासनिक प्रयत्न किये यये, वे तानकिय में ही 
हुए, पीकिंग में इस बीच लगभग सन्नाटा रहा । ये कदम आंशिक रूप से इसलिए 
उठाये गये कि उत्तर में चीनी यह प्रयत्न कर रहे थे कि जो सुविधाएँ जापानियों 
को दे दी गयी हैं, उनका परिणाम कम-से-कम परिलक्षित हो, जब कि जापानी सेना 
अपनी शक्ति भर अपनी नयी प्राप्त स्थिति को वरावर मजबूत कर देना चाहती थी। 
जापान द्वारा डाछे गये दवाव के कारण चीनी अधिकारियों ने घुटने टेक दिये और 
उन्होंने फिर कुछ सुविधाएँ जापान को दे दीं। इच सुविधाओं को जुलाई, १९३५ में 
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होनेवाले होमेत्सु समझौते में मूर्त रूप में देखा जा सकता है । यो इन छूटों के संवंच 
में वरावर असहमति थीं, फिर भी चीग ने जापान की कुछ माँगों को स्वीकार कर 
ही लिया | ये माँगें थीं--अवांछित सेनाओं तथा अफसरों का क्षेत्र से हटाया जाना, 
कुमितांग संगठन का उन क्षेत्रों से निष्कासन करना, जहाँ जापानी स्वार्थ स्थापित 
हों तथा जापान-विरोदी प्रयत्नों को समाप्त करने के लिए मजबूत कारवाई करना । 


(२) जापान और मंगोलिया 


इस वीच जापान द्वारा भीतरी मंगो लिया के चहार और सुयान प्रदेशों पर 
मजबूत हमला शुरू किया गया। ये दोनों ही प्रदेश मंचूकुओ ओर उत्तरी चीन में 
जापानी स्थिति को मजशथ्ूूत करने की दृष्टि से तात्कालिक महत्त्व के थे। इससे जापान 
के रूस तथा चीन के परस्पर के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता था । वाशिगटन अधि- 
वेशन के पहले और वाद में भी, रूस और जापान चीन में अपनी-अपनी स्थिति के 
लिए लड़ते आ रहे थे। जापान ने पहले-पहल निश्चित रूप से १९१५ में भीतरी 
मंगो लिया में अपनी रुचि प्रद्शित की थी और वहाँ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसने 
दवाव डालना शुरू किया था, जव कि रूस ने अपनी नीति वाहरी मंगोलिया पर 
केन्द्रित कर रखी थी । इस बीच वाहरी मंगोलिया में विचित्र तरह के सम्बन्धों का 
विकास हो रहा था। यहाँ यह स्मरणीय है कि चीनी प्रजातन्त्र की स्थापना के साथ- 
साथ ही मंगोलों के वीच भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने का आन्दोलन जोर पकड़ रहा 
था। इसके परिणामस्वरूप १९३३ तक आवते-आते वाहरी मंग्रोलिया रूगभग एक 
स्वतन्त्र क्षेत्र वन गया | यों तव भी वह चीन की अधीनता में था। उस क्षेत्र में 
मंगोलों की अपनी सरकार थी और मंगोलों और रूस के वीच सम्बन्ध घनिष्ठ हो 
रहे थे। यहाँ राज्य के हर विभाग में रूसी सलाहकार विराजमान थे गौर मंगोरू 
सेना सही अर्थो में रूसी नियंत्रण में थी । मंगोल अर्थ-नीति रूस के साथ बेबी हुई 
थी गौर वाहरी मंगो लिया संभवतः विश्व का पहला क्षेत्र था, जिसके निवासी रूसी 
प्रभाव-क्षेत्र में सम्मिछित हुए थे ४ 

यह मंगोलों के स्वतन्त्र होने का आन्दोलन जितना चीन-विरोधी था, उतना 
ही हस के पक्ष में भी था। यह भीतरी मंगोलिया के घास के लम्वे-चौड़े मैदानों में 
चीन के आने तथा मंगो लिया तक चीनी शासन के वाहरी भाग के विरुद्ध की जाने- 
वाली एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया थी । चीन की इस नीयत का पता भीतरी मंगोलिया 
में काफी पहले, १९२८ में ही, चल चुका था। उसके वाद भीतरी मंगो लिया में चीन 
ओर आगे तक घुसता चला गया था । चीन के इस दवाव के का रण उस क्षेत्र के कबीले 
या तो अपने-अपने झुण्डों के साथ पीछे हटने को वाघष्य किये गये या नष्ट कर दिये 
गये | इस वढ़ाव की गति रोकने के लिए वाहरी मंगोलिया का स्वतन्त्र शासन स्थापित 
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हुआ, जिसको १९२२-२३ में रूस ने स्वीकृति भी दी थी । इस सम्बन्ध में चाहे इवेत 
झुसी हों चाहे छाल, दोनों ही एक दृष्टि के थे और दोनों ने ही इस क्षेत्र में स्वतन्त्र 
सरकार स्थापित करने में मदद की थी। रूस ने सोवियत शासन में, १९२७ में चीन 
के' साथ अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने के लिए बाहरी और भीतरी मंगो लिया पर चीन 
का प्रभुत्व मान लिया, लेकित उसके साथ ही बाहरी मंगोलिया का स्तर लगभग 
स्वतन्त्र शासन के रूप में भी स्वीकार किया गया था। वंश-परम्परा से चले आते 
हुए राजाओं के हाथ से शासन ले लिया गया और कुमितांग के संकेत से इस क्षेत्र में 
पूंजीवाद-विहीन और बीच के क्षेत्र में समाजवादी भर्थ-तीति स्वीकार की गयी। 
भीतरी संभोलिया सें चीनी सहायता से सामंती सम्बन्ध चलते रहे, इसलिए यह क्षेत्र 
जनतांत्रिक प्रजातन्त्र के क्षेत्र में नहीं भा सका । इसलिए जब जापानी सेनाएँ १९३१ 
के बाद मंचूरिया में घुसीं, तब केवल बाहरी मंग्रोलिया ही रुठी प्रभाव-क्षेत्र में 
था, भीतरी संगो लिया रूस और चीन के बीच उस समय एक प्रत्यन्त देश का कार्य 
करता रहा | 

१९१५ में जापान ने पहली बार चीन के सामने अपनी माँगे रखीं, जिनसे 
संगोलिया में उसके निहित स्वार्थ का संकेत मिला । छेकिन १९३२-३३ तक भी वे 
इस क्षेत्र के भीतर घुसने में समर्थ न हो सके । जब उन्होंने मंचूरिया पर अधिकार 
स्थायित कर लिया, तब वे इस स्थिति में आये कि मंगोलिया के साथ सीमागत 
संभावनाओं पर विचार कर सकें। मंचूरिया के साथ जोहोछ के जुट जाने से ये 
सेनाएँ और नजदीक आ गयीं। मंचूकुओ की विधिवत्‌ स्थापना के बाद यह देखा 
गया कि रूगभग २० लाख मंगोल भी उत क्षेत्र में रह गये हैं । इस प्रकार जापान 
के अधिकार में मंगोल राष्ट्र का बाहरी या भीतरी मंगोलिया की तुलना में कहीं 
ज्यादा हिस्सा था । ये मंगोल मंचुकुओ में एक अरूस प्रदेश में संगठित किये गये और 
स्वतन्त्रता की सीमा तक उनके साथ उदार व्यवहार किया गया । यह इस दोहरी 
आशा में किया गया था कि इससे मंचुकुओ में बसे हुए मंगोल जापान की स्थिति 
को आसानी से स्वीकार कर छेगे और फिर उनका उपयोग भीतरी मंगोलिया के 
राजाओं और प्रधानों को मंचुको के साथ मिलने के लिए चुम्बकीय आकर्षण के रूप 
में किया जा सकेगा । यह भी भाज्या की गयी कि अन्तिम मंचू सम्राट को मंत्रकुओ 
के सम्राट के रूप में प्रतिफ्ठित करने से बाकी मंगोल भी इस नये शासन में आ जायेंगे, 
क्योंकि ये राज-वंश मंगो छिया और चीन के वीच के सम्बन्ध जोड़नेवाले थे । 

ऊपर से उदार दीखनेवाली जापानी नीति से जब कोई तात्कालिक मनचाहा 
लाभ नहीं मिला, तो जल्दी ही यह नीति परिवर्तित कर दी गयी, लेकिन भीतरी 
मंगों लिया के राजा जापानी प्रभाव-क्षेत्र में आने की संमावना से नान किस में अपने 
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प्रभाव का उपयोग करने लगे । इससे उन्हें इतनी सफलता अवद्य मिल्ली कि १९३४ 
में उस क्षेत्र के लिए चीन की स्वीकृति से एक स्वतन्त्र शासन की स्थापना हुई और 
चीन द्वारा इस क्षेत्र के उपनिवेशीकरण की प्रगति को रोकने के सम्बन्ध में भी वे 
एक समझौता करने में सफल हुए । इससे सम्प्रति मंचूकुओ के अर्ध-स्व॒तन्त्र मंगोलों 
के पक्ष में स्वेच्छा से जाने की उनकी प्रवृत्ति पर काफी रोक अवश्य रूग गयी । 
निष्कर्ष यह निकला कि शक्तिशाली जापान के साथ कमजोर और राजनीति की 


दृष्टि से पिछड़े चीन को उनके मुकाबले में स्वतन्त्रता की रक्षा करना अधिक कृष्टकर 
हो गया ! 
इस प्रकार १९३४ में मंगोलों के १३ विभाजन हो गये। वे मंचेकुओ के सिंगान 


प्रदेश, भीतरी मंगो लिया के चीनी अधिकार-ज््षेत्र के प्रदेश और वाहरी मंगोलिया के 
रूसी प्रभाव-क्षेत्र के मंगो लियाई प्रदेश में वेट गये । यह वात पुनः स्मरण कर लेनी 
है कि संगठित बाहरी मंगोलिया-प्रजातंत्र भीतरी मंगो लिया को अपने साथ मिलाने 
में असमर्थ रहा । इसका कारण तो भीतरी मंगोलिया प्र चीव का सजबूत प्रभाव 
भी था, लेकिन मूलतः यह इसलिए भी सम्भव नहीं हो सका कि भीतरी मंगोलिया 
के राजा अपने सामंती अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे । 

१९३५ में प्रादेशिक स्वतंत्रता देने की नीति से कोई लाभ न होते देखकर 
जापान ने भीतरी मंगोलिया में स्वतन्त्र दवाव डालना शुरू किया। सीमा के एक 
झगड़े के कारण जनवरी में जापान ने चहार में सैनिकों का प्रयोग किया, जिसके 
परिणामस्वरूप प्रदेश का एक टुकड़ा काटकर मंचुक्रुओ शासन में मिला लिया गया । 
जून में घटित होनेवाली एक दूसरी घटना के कारण जापानी और आगे बढ़े तथा 
उन्होंने चीन से यह मनवा लिया कि चहार में कुर्मितांग की सभी शाखाएँ काम 
करना बन्द कर देंगी और चांगपेई से सभी चीनी सेनाएँ हटा दी जायेगी तथा पूर्वी 
चहार" को असै निक क्षेत्र वना दिया जायगा । उसी समय भीतरी मंगोलियाई परिपद्‌ 
के सामने यह प्रस्ताव किया गया कि पूरा क्षेत्र स्वेच्छा से मंचूकुओो शासन में 
सम्मिलित हो जाय । जुलाई में जापानी शासन ने एक सैनिक और नागरिक परामशों- 
दाताओं की नियुक्ति की घोपणा की और इस प्रकार कारूगन पर जापानी राज- 


नीतिक प्रभाव की स्थापना हो गयी | यह पूरे भीतरी मंगी लिया का सवसे महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। 


भीतरी मंगोलिया में जापान के इस प्रकार घुसने से एक यह सूचना मिली 
कि अन्त में बाहरी मंगोलिया को पूर्व और दक्षिण-पूर्व की तरफ से घेरा जायगा । 
इसके कारण रूस को सावधान होना पड़ा और रूस बोर जापान के सम्वन्धों में पुनः 
तीव्रता आ गयी । मंचूकुओ की स्थापना के वाद से ही जापान तथा रुस-शासित 
प्रदेशों के वीच एक सीमा स्थापित हो ही गयी थी, उसके साथ ही आमूर के साथ-साथ 
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सटे हुए उत्तरी क्षेत्र में भी एक मिली-जुली सीमा बन गयी थी । इस बीच मंचूकुओ 
ओर मसंगोलिया के वीच वहुत-सी अनिर्धारित सीमा-रेखाओं के कारण झगड़े चलने 
लगे थे। इनमें से पहला झगड़ा जनवरी, १९३५ में उठा । दोनों पक्षों में से हर-एक 
ने अपने-अपने दावे पर वक्त दिया ! ये झणड़े इसीलिए हुए कि एक पक्ष के विरुद्ध दूसरे 
पक्ष की सेनाएँ सीमा .की गलत दिशा की तरफ बढ़ गयीं । इस समस्या के समाधान 
के लिए जो प्रयत्त किये गये, उनमें आंशिक सफलत्ता ही मिली । मंगरोलिया और 
मंचूकुओ के प्रतिनिधियों का जो भधिवेशन ३ जून, १९३५ को हुआ, उसमें बहुत 
जल्दी ही इस प्रश्न पर गतिरोध आ गया, क्योंकि उसमें मंगोलों ने यह माँग स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया कि तात्कालिक सीमा-सम्बन्धी झगड़ों के अलावा और 
भी विषयों को वातचीत्त में शामिल किया जाय | जापान-अधिकृत मंचूरिया की इच्छा 
थी कि मंगोलिया को व्यापार तथा निवास के लिए खोलने के प्रश्न पर समझौता 
हो जाय । इस प्रश्न पर समंगोल अधिकारी विचार करने को तेयार नहीं थे । यों 
वे बाशिन्दों के प्रतिनिधियों की अदला-बदली पर तैयार हो गये थे । उन्होंने स्पष्ट 
शब्दों में कहा कि प्रतिनिधियों का अधिकार-क्षेत्र इतना ही होना चाहिए कि वे सीमा 
के झगड़ों के समझौतों के सम्बन्ध में बातचीत कर सके । मंचूकुओ इसके लिए तैयार 
हो गया, लेकिन उसने यह बात अवश्य कही कि जहाँ तक प्रतिनिधियों की संख्या 
ओर उनको पुन:स्थापित की जानेवाली जगहों का प्रश्न है, इसका निर्णय बाद के 
अधिवेशन में होगा । 

समझौते की बातचीत अक्टूबर में फिर चली, लेकिन जापान द्वारा इस बात 
पर जोर दिये जाने से कि ३ प्रतिनिधियों की नियुक्ति दोनों देशों के प्रमुख शहरों 
में भी की जानी चाहिए, इस समस्या का समाघान नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में 
जापान द्वारा दी गयी सारी घमकी वेकार गयी और मंगोलर के प्रतिनिधि सीमा- 
सम्बन्धी प्रतिनिधियों की नियुवित के अतिरिक्त और किसी बात पर राजी नहीं 
किये जा सके ) 

सीमा पर होनेवाले इस तरह के श्षगड़ों के बारे में जापान का विचार यह्द 
था कि ये इसलिए हो रहे हैं कि दोनों प्रदेशों के बीच की सीमाएँ पूरी तरह से 
निर्धारित नहीं की जा सकी हैं । रूस ने यह बात छढ़ता के साथ कही कि मंचूरिया 
ओऔर साइवेरिया के बीच की सीमाएँ पूरी तरह निर्धारित हैं भौर इसके लिए वह 
संधियों और उन्तको पुष्ठ करनेवाले नकझों को प्रमाण सहित प्रस्तुत कर रहा था। 
जापानी इस तरह की संधियों और नकशों को इन सीमाओं को निर्धारित करने का 
आधार नहीं मानते थे और वे वरावर यह जोर दे रहे थे कि सीमाओं का नयी 
तरह से निर्धारण होना चाहिए। जहाँ तक मंचूरिया-मंगो लिया सीमा की सम्वच्य 


था, कोई विस्तृत घटा-वढ़ी होने का प्रश्न नहीं था । रिवाज तंथा परम्परा ने- आह 
वात काफी पहले से तय कर दी थी, लेकिन जब जापान ने अपना साम्राज्य बढ़ाने - 
की योजना बनायी, तो उसने सामरिक महत्त्व की दिशा में सीमा की समस्या पर न 
सिरे से सोचना शुरू किया | ऐसी हालत में यह स्वाभाविक था कि वह परम्परा से 
मान्य सीमा से काफी आगे वढ़कर नयी सीमा-रेखा वनाने की वात सोचे । यह तय 
था कि जब त्तक सीमा के प्रदन पर कोई समझौता न हो जाता, सीमा सम्बन्धी ऐसे 
छोटे-मोटे झगड़े वरावर चलते ही रहते । ह 
लेकिन जो वात छोटी-मोटी घटनाओं को लेकर शुरू हुई, जब इक्क्रे-दुक्के 
संतरी या रक्षक एक-दूसरे पर ज्लपट पढ़े, वही वाद में चछकर धीरे-बीरे गम्मीर 
रूप घारण करने लगी, तब दोनों प्रदेशों में सीमा पर नियुक्त सेनाओं की संख्या 
बढ़ा दी गयी । दोनों स्पष्ट रूप से एक-दूसरे की शक्ति का अंदाज छगाने को सन्नद्ध 
हो गये से छगते थे । इस प्रकार १९३४-३५ की छिट-पुद घटनाएँ १९३६ में द 
संघर्पों का रूप ले बैठी । इसी प्रकार की एक घटना १९३६ की ८ से १० फरवर्र 
के वीच मंगोरू-मंचू रिया सीमा पर हुई, जिसमें कई सो जापानी तथा मंचूकुओ सेंचिक 
ट्रकों, ठकों और हवाई जहाजों की मदद से मंगो छिया की सीमा में ६ मीरू तक घुस 
गये थे और इसपर जोरों की छड़ाई हुई थी । इस जापानी हमले के वाद जब प्रति- 
बाक्रमण बारम्भ हुवा, तो जापानियों की हालत खराब हो गयी गौर वे अपनी 
सीमा के पीछे तक हटने को बाध्य किये गये। इससे भी खतरनाक स्थिति तव आयी, 
जब मंचूकुओ-साइवे रिया सीमा फर रूगभग ४,००० रूसी सैनिकों ने जापान-मंचुकों 
सीमा पर लूगभग २,५०० सैनिकों का मुकावछा किया। यह घटना १९३६ के मार्च 
२० से २९ तक घटी । यदि इस अवसर पर दोनों ओर के सीमाधिका रियों ने निर्णय 
में जरा-सी चूक की होती, तो संभवतः इस घटना से दोनों देश एक बड़ी छड़ाई में 
गये होते । स्पष्ट था कि इस प्रकार की लड़ाई के छिए उनमें से उस समय 
भी तेयार नहीं था। यों इससे यह भवद्य हआ कि दोनों को अपने-अपने प्रइनों 
उत्तर मिल गया और जिससे यह निरचय हो गया कि हर देश अपनी सीमा का 
अतिक्रमण रोकने के लिए छड़ने से पीछे नहीं हटेगा । विदोपकर जापान यह मानने 
के लिए वाध्य हो गया कि घीरे-बीरे बागे बढ़ने और कब्जा करने की जो नीति 
चीन और भीतरी मंगोलिया में वरावर सफल हुई, फिलहाल साइवेरिया या वाहरी 
मंगो छिया के मामले में काम में नहीं छायी जा सकती, खासकर जब कि इन दोनों 
के पा रूस खड़ा हो । एक बार जब यह सत्य स्पष्ट हो गया, तो फिर सीमा के 
झगड़े घीरे-बीरे छिट-पुट झगड़ों के स्तर पर उतर आये । 
इन सारी संवियों और जापानी दवाव के विरुद्ध प्रतिरोधों के बीच रूस 
वरावर वाहरी मंगो छिया की सरकार की पीठ पर खड़ा रहा । ३१ मार्च, १९३६ 


है! "6! 


8| 


पी । है। 


का] 


काइ 


६२ पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहास 


को रूस और बाहरी मंगोलिया के बीच हुए सुरक्षा तथा परस्पर सहायता के समझौते 
की घोषणा की गयी और बाद में स्टालिन ने इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए 
कहा कि संचुकुओ द्वारा बाहरी संगो लिया पर किया गया कोई भी हमला रूस पर 
हुआ हमल्य ही माना जायया। इस सुरक्षात्मक समझौते से मंचूकुओ की सीमा पर 
होनेवाले हमले रुक गये । इसके साथ ही जापानी सेना-समर्थकों को इस तर्क को 
ओर आगे बढ़ाने में मदद मिली कि भविष्य के लिए सामरिक कार्यों पर और अधिक 
ध्यान दिया जाय । उधर रूस हारा तव तक कोई विशेष रुख स्पष्ट नहीं किया 
जा सकता था, जव तक कि जापान द्वारा किया गया सीमा-नियंत्रण साइवेरिया पर 
रूस के स्थापित प्रभुत्व को समाप्त कर देने की स्थित्ति में न आ जाय । यह बात 
' भी सत्य से बहुत दूर नहीं होगी कि वांहरी मंग्रोलिया पर जापान के आधिपत्य 
स्थापित करने की कोशिश, सुदृूरपृर्वत स्थित रूस से सम्बन्धित थी। सीमा में घुसले 
के प्रयत्त का एक और कारण यह भी था कि जापानी रझूस के भीत्तरी मंगोलिया 
और उत्तरी चीन के बीच एक पत्यच्त क्षेत्र चाहते थे । भब इसपर यह प्रइन उठ 
सकता है कि क्या ये स्वार्थ इतने महत्त्वपूर्ण थे कि उन्ते कारण रूस के साथ युद्ध 
भी न बचाया जा सके ? यहाँ आकर ऐसा लगता है कि इन कारंबाइयों के पीछे 
एक या अनेक यूरोपीय राज्यों का जापान को वरावर आश्वासन अवश्य मिलता 
रहा होगा । ह 
इस तरह का एक आश्वासन २५ नवम्बर, १९३६ को जमंनी-जापान द्वारा 
किये गये कुर्मितांग विरोधी मसविदे में देखा जा सकता है। यों स्पष्ट रूप से सोवियत 
शासन के मुकाबले यह समझौता कुरमितांग की कारवाइयों पर ज्यादा जोर देता है, 
फिर भी, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिन और टोकियो के बीच एक काम- 
काजी राजनीतिक मैत्री का सम्बन्ध स्थापित हो गया था। इससे जापान को, 
जमंनी की भाँति एक दूसरे अन्तरराण्ट्रीय कम्यु निस्ट संगठन-विरोधी देश इटली के 
साथ भी मिलने-जुलने का आधार मिल गया । दो अमुख और शक्तिशाली यूरोपीय 
शक्तियों से जापान के इस कम्युनिस्ट विरोधी समझौते के कारण रूस की जापान- 
प्रतिरोध-क्षमता में कमजोरी भा गयी। दूसरी ओर मछली का शिकार करने के संबंध 
में चल रहे समझौते की वात चीत की सम्भावनाएँ भी इससे घृमिल हो गयीं । 


(३) जापान द्वारा अपनी नीति का पुनः स्पष्टीकरण 


बाहरी मंग्रोलिया के रुस द्वारा संरक्षित किये जाने के वाद जापान के लिए 
मगण्य प्रतिरोध तथा मंचूरिया के वाद सर्वाधिक आकर्षण का क्षेत्र भीत्तरी मंगोलिया 
और चीन ही रह गया | उत्तर में स्थानिक रूप से दवाव डालने की नीति के काल 
में जापान की सामान्यतः क्या नीति द्वोगी, इसका अंदाज छग गया था गौर 
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इसकी प्रारम्भिक विकसनश्ञील प्रक्रिया पर हम अभी-अभी विचार कर चुके हैं । उक्त 
मीति सम्वन्धी सिद्धान्त का सामान्य स्पष्टीकरण जापानी-मुनरो-सिद्धान्त की घोषणा 
में समाहित देखा जा सकता है। ऊपर से तो पूर्वी एशिया की घोषित यह मुनरो- 
नीति पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों से चीन को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित 
की गयी-सी लगती थी | उसमें स्पष्ट कहा गया था कि इन पर्िचिमी देशों की 
नीतियाँ पूरव में शान्ति, व्यवस्था और स्थिरता के लिए इस प्रकार की होनी चाहिए 
कि वे जापान को संतोष दे सर्के, उस जापान को जो सुद्दरपूर्व में शान्ति का संरक्षक 
है और यूरोप के आक्रमणों के विरुद्ध चीन की सार्वभौमता का संरक्षक है। इसे 
स्पष्ट करते हुए जापानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने १८ अग्रेछठ, १९३४ को 
कहा था--- 

४इसमें दो मत नहीं हो सकते कि जापान विदेज्षी शक्तियों से अपने मैत्री- 
सम्वन्ध बढ़ाने की दिशा में हर प्रयत्न करता रहा है, लेकिन यहाँ हम यह स्पष्ट 
कर देना आवद्यक समझते हैं कि पूर्वी एशिया में शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित 
करने के लिए हम अकेले अपना उत्तरदायित्व वहन करना उचित समझते हैं और 
यह हमारा आवश्यक कतंव्य भी है। पूरव में चीन के अतिरिक्त ऐसा और कोई 
देश नहीं है, जो पूर्वी एशिया में - शान्ति-स्थापन के जापानी उत्तरदायित्व का सह- 
भागी हो सके । 

इसी लिए चीन की एकता, उसकी सीमागत समग्रता और सुव्यवस्था के लिए 
जापान वहुत चिन्तित है। इतिहास द्वारा यह सिद्ध है कि यह कार्य चीन के खुद के 
झगड़ों और उसके द्वारा स्वेच्छा से किये गये प्रयत्नों से ही हो सकता है। 

इस लिए हम चीन के द्वारा किये जानेवाले उन सभी प्रय॒त्नों का विरोध 
करेंगे, जिनसे वह जापान का मुकाबला करने के लिए वाहरी शक्तियों के प्रभाव में 
आता दीख पड़े। ऐसे ही हम चीन के उस प्रयत्न का भी विरोब करेंगे, जिसके द्वारा 
वह एक दाक्ति पर दूसरी शक्ति के खिलाफ लड़ाने की साजिश करे | मंचूरिया और 
शंघाई की घटनाओं के बाद चीन को प्राविधिक या आथिक सहायता देने के नाम 
पर किये गये कई संयुक्त प्रयत्न इस विशेष परिस्थिति में राजनीतिक महत्त्व के हो 
गये । इस तरह की व्यवस्था यदि काफी दूर तक चलायी गयी, तो निश्चित ही इससे 
ऐसी उलझमें पंदा होंगी, जो ऐसी समस्याओं को उभार दें, जिनके कारण चीन के 
विभाजन की वातचीत उठ पड़े और उसी के साथ जापान और पूर्वी एशिया पर और 
भी गम्भीर असर पड़ने की आशंका उपस्थित हो जाय । 

इसी लिए सिद्धान्ततः जापान ऐसे सभी कार्यों का विरोध करेगा। यों वह 
यह आवश्यक नहीं समझता कि यदि कोई विदेक्षी द्ाक्ति चीन के साथ आर्थिक, 
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व्यापारिक सहायता देने और चीन की शान्ति-सुव्यवस्था के. छिए अथवा पुरव में 
शान्ति स्थापित करने के छिए, अलग से कोई समझीत।-वार्ता कर रही हो, तो जापान 
अपनी त्तरफ से उसमें कोई बाघा उपस्थित करे । 

फिर भी चीन को युद्धक विमान देने, चीन में हवाई अड्डे बनाने या उसे 
सेनिक प्रशिक्षण या सलाहकार देने, राजनीतिक कार्यों के लिए ऋण देने के प्रयत्नों 
से जापान तथा चीन के साथ और देशों के मैत्री-सम्बन्धों में निश्चित रूप से नयी 
स्थिति पैदा होगी और इससे पूर्वी एशिया में शान्ति और सुव्यवस्था भंग होगी, 
जिसके कारण जापान ऐसे सभी कार्यों का विरोध करेगा 7? 


जापान के विदेश मंत्री श्री हिसौैटठा (जो १९३६ में वहाँ के प्रधान मंत्री भी 
हुए) द्वारा १९३४ में दिये गये एक वक्तव्य में भी लगभग ऐसी ही बातें कही गयी 
थीं । जापान के विन और वाशियटन स्थित राजदुतों ने इस आशय के वक्तव्य दिये 
थे। बाद में फ्रांस, ग्रेट-ब्रिटेन और संयुक्त-राष्ट्रसंघ के राजहतों के नाम भेजे गये 
वक्तव्य में भी, यही बात कही गयी । ह 

इन जापानी घोषणाओं की वाहरी शक्तियों पर प्रतिक्रिया भी हुई । इसे 
वाशिगटन में हुए ९ देशों की सन्धि में स्पष्ट देखा जा सकता है। चीन सरकार ने 
भी १९ अप्रेछ॒ को एक वक्तव्य में शान्ति और न्याय की स्थापना पर व दिया । 
और बातों के अतिरिक्त वक्तव्य में यह भी कहा गया था कि किसी भी राज्य को 
थह अधिकार नहीं है कि वह छिसी विशेष क्षेत्र में झान्ति-स्थापन्रा के लिए विशेष 
उत्तरदायित्व का दावा करे। किसी राष्ट्र को, जिसे चीन के विरुद्ध कोई विशेष 
स्वार्थ नहीं साधना है, चीन की राष्ट्रीय निर्माण की नीति से डरने की आवश्यकता 
नहीं है ।४ 

लन्दन स्थित चीन राज्य दूतावास द्वारा प्रसारित वक्तव्य में इस' उद्देश्य के 
स्पष्ट संकेत किये गये थे । सुद्दर॒पूर्व में शान्ति की निश्चित गारंटी इसमें नहीं है कि 
चीन के साथ पश्चिमी देश मैत्री और समाधान-सम्वन्ध बनाने से विरत रहें, वल्फि 
इसमें है कि जापान एशिया सें क्र साम्राज्यवाद की स्थापना और अपने समझौते 
की शर्तों को दुर्नी तिपूर्ण तरीके से मनवाने के प्रयत्न से अपने को विरत कर ले ।* 

इन वाक्‌-घुद्धों के कारण संक्षेप में इस प्रकार बताये जा सकते हैं। प्रथम तो 
मे वक्तव्य ऐसे समय दिये गये थे, ताकि वे जिनेवा में छीय द्वारा चीन को सहायता 
देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत “राशमन रिपोर्ट! के श्रस्तुत किये जाने के साथ ही साथ 
प्रकाशित हों। छीग के विशेषज्ञ नान किंग सरकार की प्रार्थना पर उन दिनों चीन 
के पुनर्निर्माण की समस्याओं के स्तरों पर विचार कर रहे थे। परिपद्‌ के श्राविधिक 
, एजेंट डा० राशमन को, जिन्होंने भविष्य में चीन में किये जानेवाले कार्यों की संस्तु्ति 
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करते हुए विवरण पेश किया था, जापान का विरोधी माना जाता था | इसीलिए 
जापानियों ने पहले ही यह वता देना अच्छा समझा कि वह राशमन के द्वारा दिये 
गये सुझावों की स्वीकृति का विरोध करेगा । क्योंकि जिनेवा में जापान का प्रति- 
निधित्व नहीं था (वह स्वयं ही लीग से वाहर निकछू आया था) इसलिए उसका 
दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में पहले से ही स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक था और वह 
उसने अपनी नीतियों की घोषणा करके समय से पहले विशिष्ट रूप से कर भी दिया । 
यों यह करके भी उन्हें आंशिक सफलरूता ही मिली, क्योंकि वह “रिपोर्ट' छीग द्वारा 
स्वीकृत हो गयी और तुरन्त ही वह प्राविधिक संगठनों को आगे के अध्ययन के छिए 
भेज दी गयी । 
दूसरा कारण यह था कि चीन ने अपनी हवाई शाक्ति रृढ़ करने के लिए 
अमेरिका और अन्य देझ्ञों से भी सहायता ली थी। 'कटिस-राइट कम्पनी! ने अमेरिकन 
इंजीनियरों की सहायता से चीन में एक हवाई-जहाज का कारखाना वनाने का ठेका 
लिया था । हांगकाऊ में सैनिक पाइछटों के लिए एक स्कूछ भी हवाई बड़ड़े के साथ 
स्थापित किया गया । यह अड्डा अमेरिका की हवाई सेना के एक अवकाश्य-प्राप्त 
कनेल की देखरेख में बनाया गया था और अमेरिका ने चीन को कई छड़ाकू जहाज भी 
वेचे थे। इसके बलावा चीन-अमेरिका तथा चीन-जर्मन सहयोग से देश में दो प्रमुख 
नागरिक उड़ान छाइनों की स्थापना भी हुई थी । इटली की सुरक्षा के लिए मिले 
घन से च्यांग-काई-शेक के मुख्यालय में एक हवाई मिशन की स्थापना की गयी थी 
ओर उसके एक हिस्से से तानचांग में एक उड़ान-केन्द्र स्थापित किया गया था | 
१९३४ के अप्रैल में राइस के भूतपूर्व अध्यक्ष जनरल वानसकेट को नानकिंग में प्रधान 
सैनिक सलाहकार नियुक्त किया गया था ।* 
ये सभी कार्य बड़ी थ्क्तियों की सहायता से चीन की सैनिक शक्ति बढ़ाने के 
लिए किये गये थे, जिनमें जापान शामिल नहीं था। और भी आनन्‍्तरिक काये, 
चाहे वे राजनीतिक हों या आथिक, इसी रृक्ष्य को रखकर आगे बढ़ाये गये । हम 
इनपर आगे विचार करेंगे । ज्योही चीन पहले की अपेक्षा शक्तियाली होता, जापान 
द्वारा स्थानीय शासन या नानकिंग शासन पर डाला जानेवारा दबाव पहले क॑ 
अपेक्षा घटने लगता, लेकिन तात्कालिक स्थिति ऐसी थी कि जापान के चीन में बढ़ते 
हुए फैंछाव को रोकने के छिए चीन जो कुछ भी द्वक्ति एकत्रित कर सकता था, वह 
वाहरी सहायता द्वारा ही सम्भव थी। इसलिए १९३४ में जापान ने चीन को इढ़ 
करने के पक्ष में ही अपना मत दिया, लेकिन इस दार्त पर कि चीन यह कार्य बिना 
किसी बाहरी सहायता के, मात्र अपने प्रयत्नों से करे । 
इन स्पष्टीकरणों से पता लगता है कि चीन द्वारा पश्चिमी शक्तियों से सीधे 
या लीग आवच्‌ नेशंस के साध्यम से प्राप्त की गयी सहायता के प्रति जापान का रख 
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उस समय नकारात्मक था । स्पष्ट और निर्णयात्मक रुख का पता बाद में चछूकर तव 
लगा, जब हिरोता की त्रिसूत्रीय नीति सामने आयी । यह स्पष्टीकरण अक्टूबर २८, 
१९३१५ को जापान-स्थित चीन के राजदूत को दिया गया । इसका स्पष्टीकरण जापान 
के डीड में दिया गया, जिसे २१ जनवरी, १९३६ को जापान के विदेश मंत्री के एक 
वक्तव्य में पूरी त्तरह से स्पष्ट कर दिया गया। इसका पहला सूचर यह था कि चीन 
और जापान के सम्बन्धों को सूल स्तर पर ठीक-ठीक रखा जाय, जिससे चीन वे 
सभी जापान विरोधी कार्ये और योजनाएँ बन्द कर दे, जिन्हें अब तक वह करता 
जाया है। दूसरा सूत्र यह था कि मंचूकुओ और चीन के परस्पर सम्बन्धों में भी पूरी 
सुव्यवस्था लायी जाय, क्योंकि विशेष कर उत्तर चीन से दोनों देशों के स्वार्थ बहुत 
सघनता से जुटे हुए हैं । इस सम्बन्ध में हमारी यह घारणा है कि इन सम्बन्धों को पुनः 
ठीक किये जाने के लिए आवश्यक है कि पहले चीन सरकार म॑चूकुओ को मान्यता 
दे और दोनों देश आपस में राजनयिक अध्ययन-प्रति-अध्ययन चालू करें। तीसरा 
सूत्र यह था कि जापान की इच्छा है कि वह चीन से समष्टिवाद को समाप्त करने 
के लिए चीन के साथ सहयोग करे ।** 
(४) उत्तरी चीन के लिए स्वतंत्र शासन 
इन तीन सूत्रों में न जाने कितने ही द्रगामी प्रभाव सन्चिहित थे। तात्कालिक 
रूप से वे इसलिए गढ़े गये-से लगते थे कि एक ऐसी विस्तृत रूपरेखा वनायी जाय, 
जिसके भीतर उत्तरी चीन में जापान को आगे बढ़ने का भवसर मिले। २९ अक्टूबर 
को उत्तरी चीन के अधिकारियों को पाँच माँगों का एक खरीता पेश किया गया, 
जिसमें उत्तरी प्रदेशों में कुमितांग के अधिकार पर और भी नियंत्रण रूगाने की माँग 
की गयी थी । यों चीन ने आंद्विक रूप से इन स्थानीय माँगों का पालन किया, 
लेकिन इससे जापान के सैनिक अधिका रियों क्री आवश्यकताभों की संतुष्टि की दिशा 
में अधिक कुछ नहीं किया जा सका । फलत: नवम्बर के प्रारम्भ में इस तरह की 
बातें प्रचारित होने लगीं कि उत्तर चीन के' निवासियों में यह सामान्य इच्छा बढ़ 
रही है कि वहाँ एक स्वतन्त्र शासन की स्थापना की जाय । ये समाचार स्पष्टत: 
जापान की प्रेरणा से ही फैल रहे थे ) और इस बात के प्रमाण थे कि जनता की 
इस माँय के पीछे वैसा कुछ होने जा रहा है, जैसा इसके पहले मंचूरिया में हो चुका 
था। यह विवरण, धीरे-धीरे जापान द्वारा सेना का प्रयोग किये जाने की इच्छा को 
घोषणा का स्वरूप स्थिर करने लगा | यह इसलिए आवश्यक समझा गया कि नान- 
किय शासन को मुख्य रूप से इस चीनी आन्दोछन में हस्तक्षेप करने से रोका जाय । 
फिर टोकियो से १८ नवस्वर को यह विज्ञापित हुआ कि घीरे-घीरे चीन के पाँच 
प्रदेशों (होपेई, चहार, सुयान, शांशी भौर शांटुंग) को उसके छगभग १० करोड़ 
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निवासियों को लेकर एक स्वतन्त्र शासन स्थापित करने की सूचना प्रचारित होती 
रही, थों तव भी इस दिद्या में कोई कारंवाई नहीं की गयी । इस सम्बन्ध में यह 
अनुमान किया गया कि जापान द्वारा प्रचारित स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक लोक- 
प्रिय स्वार्थ अपने को भरी प्रकार उजागर करने में असफल होगा और वाहरी दवाव 
होते हुए भी सामान्यतः उस क्षेत्र के राज्य कर्मचारी नावकिंग सरकार से सम्वन्ब- 
विच्छेद करने से शुरू होनेवाले छाभों में विशेष रुचिशील नहीं प्रतीत हुए । इस वीच 
नानकिंग शासन ने स्वयं पहल करने के लिए उत्तरी चीन में नये अधिकारी भेजने 
शुरू किये और अद्धं-स्वतंत्र जेसे लूगनेवाले कार्यो का संगठन शुरू किया। इससे 

आश्मा थी कि वे उत्तरी चीन की राज्य-भक्ति वनाये रख सकेंगे। यों, यह सव करते 
हुए वे जापान पर गम्भीर प्रक्षेप करने से वरावर वचते रहे । 


इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का एक तरफ संकल्पात्मक निर्णय यह 
निकला कि १९३५० के दिसम्बर में होपेई में एक स्वशासित क्षेत्र वन गया, जहाँ का 
शासन-तंत्र पूर्वी होपेई अश्ासित परिपद्‌ (काउंसिल) के नाम से स्थापित हुआ । यह 
शासन तीनसिग और पीिंग स्थित जापानी सैनिक मधिकारियों के पूर्ण प्रभाव में 
था। एक दूप्तरा अद्धं-स्वतन्त्र शासन भी बाद में चलकर वना, जिसे होपेई-चहान 
राजनीतिक परिपद्‌ (काउंसिल) कहा गया । यों इसपर जापानी अधिकार उतना 
स्पष्ट नहीं था। यह नानकिंग सरकार के संगठन का मुकावछा करने की उस नीति 
का ही परिणाम था, जिसके कारण उत्तरी चीन में स्वेच्छा से शासन संगठित करने 
की वात उठायी जा रही थी। विशेषकर यह उस सीमित्त क्षेत्र में संगठित होना था, 
जहाँ जापान सीघी कारंवाई कर सकता था। वहाँ एक तो यह ध्यान रखना था 
कि यह शासन जापान के हित में इतना अप्रतिरोधी हो कि जापानी सेना उसके 
विरोध न करे, दूसरे मूल रूप से वह चीनी शासनान्तगगंत हो और वर्तमान स्थिति 
में जिस सीमा तक सम्भव हो सके, वह नानकिंग शासन के निर्देशों का भी ध्यान 
रखे । इस शासन की स्थापना से दो वातें स्पष्ट प्रतीत हुई--एक तो यह कि इससे 
च्यांग-काई-शेक की इस इच्छा का पता रूगता था कि वह जितनी देर तक सम्भव 
हो, स्थिति को सामान्य रखने के पक्ष में था | दूसरा यह कि नानकिंग सरकार का 
प्रभुत्व पीली नदी के उत्तर में, जिघर जापान पड़ता था, लगभग समाप्त हो चुका 
था। यह नया शासन दाक्तिके मामले में वहुत-कुछ वैसा ही था, जंसा दक्षिण और 
दक्षिण-पश्चिम की राजनीतिक परिषद्‌ थी। यों इसकी स्थापना के कारण इन 
परिपदों से कुछ अलग ही थे, क्योंकि इसका निर्माण घरेल राजनीति के ढाँचे पर न 
होकर, उस क्षेत्र में जापानी नीति की स्वीकृति के कारण हुआ था। यह उत्तर चीन 
की उस इच्छा को संतुलित करने का प्रयत्न था, जो उत्तर चीन पर जापान के प्रभुत्व 
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तथा जापानी सेना के बढ़ाव के विरुद्ध था ।-उस क्षेत्र की इस इच्छा का पता बुद्धि 
जीवी और विद्यार्थी क्षेत्रों में होनेवाली हलचलों से लगता था। 


जापानी सेना द्वारा उभारे हुए चीन के ५ उत्तंरी प्रदेशों को स्वतंत्र शासन 
देते का आन्दोलन इस मामले में असफल रहा कि वह कुछ थोड़े से असनिकीकृत 
जिलों को छोड़कर पूरे उत्तर क्षेत्र को पूरी तरह से नानकिंग शासन से अछूय नहीं 
कर सका। जापान खुले तौर पर अपनी माँग को इस हद तक आगे बढ़ाने के लिए 
प्रस्तुत नहीं था कि वे जबदेस्ती उन क्षेत्रों पर थोपे जायें । साठन्गाँठ के इस काछ 
में, क्योंकि हिरोटा के तीन सूत्रों के आधार पर चीनी शासन मे वातचीत करने की 
इच्छा प्रकट की थी और भीतरी जापान-विरोधी तत्त्वों के दबावों के कारण चीन 
दासव का रुख भी कड़ा हो गया था, इसलिए जापान सरकार ने उत्तरी चीन में 
स्वतंत्र शासन के आन्दोलन के उत्तरदायित्व से अपने को अछूग कर छिया था। यह 
बात इस तथ्य से स्पष्ट हुई कि इस आन्दोलन की प्रेरणा विशेषकर मेजर जनरल 
दुईहारा की पहल पर क्वांतुंग स्थित जापानी सेना की तरफ से प्राप्त हुई थी । इसके 
लिए टोकियो से ऐसी कोई खास प्रेरणा नहीं मिली थी । उत्तरदा यित्व से अपने को 
अलग कर लेने की इस घोषणा से, जिससे जापानी शासन के भीतर वर्तमान द्वैधता 
का पता रूगता है, उत्तर चीन' में स्थानिक रूप से पड़नेवाले जापानी दवाव का 
प्रभाव कम हो गया । इससे उत्तरी चीन के प्रादेशिक अधिकारियों के लिए यह सम्भव 
हो सका कि वे भी समझौते का आधार ढूंढ़ने का उत्तरदायित्व नावेकिंग शासन पर 
ही डाल दें । 

१९३६ के आरम्भिक महीनों में इस बात के स्पष्ट संकेत मिले कि उत्तरी 
चीन में जापान के स्वार्थ बने हुए हैं और हो सकता है कि चीनी अधिकारियों पर 
इसके परिणामस्वरूप भविष्य में दबाव बढ़े। मंचुरिया में जापानी सेनाओं ने जो रुख 
लिया था, उसकी तुरूना मैं उत्तरी चीन में जावान ने अपनी द्विविधा का प्रदर्शन दो 
प्रमुख कारणों से किया--एक तो यह कि इस बार का वढ़ाव चीन की मुख्य भूमि पर 
था और चीन के इस प्रदेश में एकता बनाये रखने का प्रश्न चीनी अधिकारियों और 
वहाँ के प्रभुत्वशा ली वर्गों की सीधी चिन्ता का विषय था | दूसरा कारण यह था कि 
थह आन्दोलन एक ऐसे क्षेत्र में हुआ था, जो काफी बड़ा था और तत्त्वतः अधिक गैर- 
जापानी विदेशी स्वार्थ के अन्तर्गत स्थापित था । यह ऐसा क्षेत्र था, जहाँ पहले की 
गयी संधियों में दिये गये वचनों के संदर्भ में जापान के विस्तारवादी कार्यक्रमों का 
ताल-मेल वैठाना मुश्किक था । इसलिए यहाँ यह जरूरी था कि इस क्षेत्र में चीनी 
और विदेशी प्रतिरोध की संम्भावनाओं की जाँच भौर अधिक सावधानी से की जाय, 
वयोंकि यह स्पष्ट थां कि पीछी नदी की तरफ अपनी स्थिति को वढ़ाने का यह भयत्न 
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और फिर उसे यांगसे तक ले जाने की कोशिश, जापानी विस्तारबाद के कार्यक्रम 
की दृष्टि से तकंसम्मत अर्थात्‌ उपयुक्त समझी जाती थी । 


सेना के निदेश में मंचूरिया के शोषण से जो कुछ प्राप्त होने की कल्पना की 
गयी थी, वह एरी नहीं हुई | जो कुछ भी इसके विकास के क्षेत्र में किया गया था, 
उसका आशिक पक्ष जापान के आर्थिक जीवन के लिए पूरक होने के वजाय प्रति- 
स्पर्वी सिद्ध हुआ | ऐसी हालत में भव इधर उत्तरी चीन के आशिक स्रोतों की ओर 
जापान का स्वार्थपूर्ण ध्यान स्पष्ठटतया जाने छगा था । उदाहरण के लिए, यह तक 
दिया गया कि यदि उत्तरी चीन के रुई-उत्पादन के क्षेत्र का पुरी तरह से उपयोग 
किया जाय, तो इससे वह इस मामले में अमेरिका और भारत का मुखापेक्षी नहीं 
रह जायगा और उसके सूती-मिल-उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा मार यहाँ से मिलने 
लगेगा। वैसे ही यह भी कहा गया कि जितना बड़ा सुरक्षित भण्डार छोहे और 
कोयले का भीतरी मंगो लिया और उत्तरी चीन में है, वह मंचूरिया से कहीं अधिक 
मूल्यवान्‌ सिद्ध होगा । इसके साथ ही जापान इस दिल्ला में भी अधिकाधिक जागरूक 
होता गया कि जहाँ कच्चे माल के लिए क्षेत्र खोजे जायें, वहीं उत्पादन के खपाने के 
लिए नये वाजार की भी सुष्टि की जाप । इसछिए मंचूरिया की तुलना में उत्तर 
चीन में मिलनेवाले नये बाजार की सम्भावनाओं पर विद्येप जोर दिया जाने रूगा । 
यह ऐसा क्षेत्र था, जो जापान के औद्योगिक उत्पादन के खपाने के लिए नियंत्रित 
स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता था। इस प्रकार आशिक दृष्टि से उत्तरी 
चीन की तरफ बढ़ने की योजना दोहरी आकांक्षा से अभिप्रेरित थी और इस विश्वास 
को रढ़ करती थी कि यह क्षेत्र मंचूरिया की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक है और 
इसे जापान की आर्थिक जीवन-रेखा समझना चाहिए । 


जापान द्वारा उत्तर चीन पर अपना अधिकार-क्षेत्र बढ़ाने की इस अनिवार्यता 
के पीछे दूसरा तक॑ राजनीतिक तथा उसी दृष्टि से सामरिक महत्त्व का होना भी 
था । यह तर्क दिया गया कि जब तक मंचूरिया के ठीक दक्षिण का क्षेत्र शब्ु-शासन 
के प्रभाव में है, मंचुरिया की स्थिति बराबर मस्थिर रहेगी। बह भी संकेत किया 
गया कि मंघूरिया में शान्ति और सुव्यवस्था ऊछाना चीनियों के रुख़ के कारण मुश्किल 
हो जायगा, क्योंकि वे मंचूरिया के क्षेत्र में प्रचार करने मौर अव्यवस्था पैदा करने 
के लिए उत्तरी चीन को आधार बनाये रहेंगे। फिर यह बात गम्भीरता से कही गयी 
कि चीन की तरफसे वराबर प्रतिरोध होने तथा किसी भी मूल्य पर उनके द्वारा सहयोग 
न दिये जाने से जापान को वाध्य होकर उत्तरी चीन में कार्रवाई करनी पड़ी । यह 
इस लिए किया गया कि चीन की वाहरी दीवार के उत्तर में जापान की स्थित्ति 
धढ़ हो जाय | इस प्रकार हिरोटा के त्रिसूत्रीय वक्तव्य में से दो सूत्र केवल मंचूरिया 
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के संदर्भ में उत्तर चीन से सम्बन्धित थे। जहाँ तक सेना के अतिशय उत्सा हित तत्त्वों 
का प्रश्न था, वे जापान द्वारा दिये गये इस प्रकार के स्पष्टीकरणों की भी कोई 
आवश्यकता नहीं समझते थे | उनके लिए तो ये सारे कार्यक्रम सीमाओं के विस्तार 
के कार्यक्रम थे और हर तरह से उचित और आवश्यक थे, क्योंकि ऐसा समझा गया 
कि इससे जापान के साम्राज्य का विस्तार होगा और उसमें दढ़ता आयेगी ! फिर 
भी यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया यया कि साम्राज्य-विस्तार के सिलसिले में जो 
बलिदान किये गये थे, उनका गौचित्यः सिद्ध किया जा सके और इस प्रकार खास 
जापान में सामान्य जनता का इसके प्रति समर्थन भौर स्वीकृति प्राप्त होती रहे । 
यह इसलिए भी किया गया कि पश्चिमी राष्ट्रों के . विरुद्ध उसे बचाया जा सके और 
इस प्रकार इन कार्यों के विरुद्ध होनेवाले प्रतिरोध की शक्ति कम की जा सके । यह 
सब राष्ट्रीय स्वार्थ की सुरक्षा के छिए ही किया गया । 


(५) उत्तर चीन में जापान के प्रभ्त्व के प्रभाव 


पूर्वी होपेई स्वायत्त परिषद्‌ की स्थापना का सर्वाधिक ग्रम्भीर तात्कालिक 
प्रभाव यह पड़ा कि उत्तरी चीन में तस्कर बृत्ति बहुत बढ़ गयी । तांग््कू समझोते पर 
हस्ताक्षर के बाद तीनशिग क्षेत्र में चीनी अधिकारियों की कमजोरी के कारण तस्कर 
व्यापारियों के लिए विना चुंगी दिये देश में बाहुर से माल छाकर बेचना सम्भव हो 
गया । होपेई क्षेत्र से था होपेई चहार सैनिक परिषद्‌ और जापानियों द्वारा नियंत्रित 
उत्तर के पहाड़ी दर्रो से होकर ऐसे सामान छे भाना अधिक आसान था । चीनी 
दासन के पास इस क्षेत्र में कोई सैन्य शक्ति या पुलिस थी ही नहीं । चुंगी अधिकारी 
अन्तरराष्ट्रीय देखभाल के नियमों के अधीन भी, यदि समुद्र से होनेवाला यह व्यापार 
रोकना चाहते, तो जापानी इस सम्बन्ध में सैनिक शक्ति का उपयोग का विरोध 
करते इस सम्बन्ध में उनका कहना था कि तानकू समझौते के समय उनसे इस तरह 
का कोई मौखिक समझौता हो चुका है | चीनी इस तरह के किसी भी समझौते की 
बात से इनकार करते ये । ये वे ही क्षेत्र थे, जिनमें जापान ने केवल' उन्हीं अधि- 
कारियों को नियुक्त किया था, जो उसके पक्ष में थे। इससे अब चीन के पास कोई 
ऐसी शक्ति नहीं रह गयी, जो उन उत्तरी प्रदेशों में यांगसी नदीं के दक्षिण में पड़ती 
हो और जो विना चूंगी था तत्सस्वस्धी भुगतानों के, किये जानेवाले जापानी मूल्य 
की इस वाढ़ को रोक सकती । इसका परिणाम यह हुआ कि नानकिंग्रन्‍्शासन की 
आमदनी में बहुत बड़ी कमी आयी । इसका एक ही परिणाम हो सकता था कि 
उत्तरी चीन के बाजारों में प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य पश्चिमी देशों के माछ स्पर्धा न 
कर सकें और उन्हें बाजार से बाहर चले जाने के लिए वाध्य होना पड़े। इसका फल 
यह हुआ कि चीन द्वारा तथा इंगलैण्ड द्वारा भी जापान के पास विरोध-पत्र भेजे 
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जाने छंगे । अमेरिका ने इस सम्बन्ध में यह भी कहा कि व्यापार के सम्बन्ध में मुक्त 
स्पर्वा का सिद्धान्त खतरे में पड़ गया है । ये विरोध इस क्षेत्र में स्वच्छ शासन के 
विकास की दिदख्या में कुछ सहायक सिद्ध हो सकते थे, लेकिन अगस्त, १९३५ तक ये 
तस्कर व्यापार इतने काफी उभरकर आगे आा गये गौर तव इनका इतना विरोध हुआ 
कि जापान स्थिति की जाँच करने के प्रदन को और अधिक नजरअंदाज नहीं कर सका | 
इस तरह के तस्करी व्यापार को रुकवाने में असमर्थता प्रकट करना भी चीन पर 
एक तरह के दवाव की ही तरह था और जहाँ तक चीन को कमजोर करने का सवार 
था, यह उतना ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ, जितनी सैनिक कारंबाइयाँ होतीं । 
फिर भी, पूर्वी होपेई शासन की स्थापना के बाद कुछ हृद तक स्थिति में 
परिवर्तन हुआ । थों यह परिवर्तंत चीन-अमेरिका और इंग्लेण्ड के इष्टिकोण से कोई 
खास लाभप्रद नहीं था। स्वायत्त परिपद्‌ ने अपनी पूर्ण शुल्क-दर में से २५ प्रतिशत 
अपनी चुंगी की दर के रूप में निर्धारित किया। यह निर्वारण इस तक की पृष्टि 
करता है कि व्यापार, अब किसी भी स्तर पर तस्करी व्यापार के साथ संयुक्त नहीं 
किया जा सकेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि जापानी माल का भीतर आना और 
आसान हो गया तथा इससे न तो चुंगी की आमदनी के नुकसान की कमी की पूर्ति 
हुई और न तो गैर-जापानी विदेशी व्यापारियों को व्यापार सम्वन्धी सुविधाओं में 
कोई वरावरी का दर्जा ही प्राप्त हुआ। इस कारंवाई का परिणाम यह भी हुआ कि 
जापानियों ने चीन में जानेवाले सभी मालों पर दी जानेवाछी चुंगी की दरें घटाकर 
इसी स्वायत्त-शासन द्वारा निर्धारित चुंगी की दरों पर छाने की माँग को और स्पष्ट 
किया कि यदि वह माँग पूरी नहीं होती, तो वे यह तस्करी व्यापार जारी रखेंगे। 
इस प्रकार उन्होंने अपने इस कार्य के लिए एक ओऔदचित्य ढूंढ़ लिया । 
इसी त्तस्करी व्यापार की कारेवाइयों से मिक्ृता-जुलता नशीली दवाइयों का 
व्यापार भी था। इसमें भी वे ही तरीके और स्तर काम में छाये गये । इन क्षेत्रों पर 
सनिक झासन के दिनों में अफीम पैदा करनेवालों, वितरण करनेवालों और उप- 
भोक्ताओं पर अनुशासन दरढ़ करने में और इनका बाधिपत्य तोड़ने में चीन को 
प्रारम्मिक सफलताएं मिली थीं। इस बीच तैयार ओऔौपधियों, जैसे कोकी न या हिरोइन 
का निर्यात पहले महायुद्ध के ठीक बाद काफी वढ़ गया था । इसका परिणाम यह 
हुआ कि चौोन में विदेशी निरीक्षण-गृहों का ऋ्रम बना ही रहा। वाशिगटन-सम्मेछून 
के वाद और विशेष करके राष्ट्रीय शासन की स्थापना के वाद के वर्षों में अफीम और 
उसके द्वारा बनाये गये अन्य सामान के निर्माण और उपयोग पर चीन का ही 
आविपत्य माना गया और इस दिशा में उसे पश्चिमी राष्ट्रों का सहयोग भौर स्वीकृति 
भी प्राप्त हुईं। मंचूरिया और जोहोछ पर जापानी अधिकार के बाद एक उल्टी गति 
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चल पड़ी। जापान द्वारा जोहोल पर अधिकार करने का एक स्पष्ट कारण यह भी 
था कि वहाँ बड़े पैमाने पर होनेवाले अफी म के उत्पादन से छाभ उठाया जाय । १९३३ 
में मंचूरिया और जोहोल को मिल्काकर एक विद्यल अफीम का एकाधिकार स्थापित 
किया गया, जिसके लिए छीग की सरकारी समित्ति में कहा गया कि वह नशीली 
वस्तुओं के अवांछित आवागमन की दिशा में यह विश्व में किये गये अब तक के सभी 
प्रयत्तों में सबसे बड़ा प्रयत्न है। इन जापानी शासित क्षेत्रों का इस तरह के नशीछे 
द्वव्यों का प्रवाह चीन की ओर बहने छूगा ! इनमें कोकीन और हिरोइन का सर्व- 
प्रमुख स्थान था और इन सामानों के छानेवाले एजेण्ट मुख्य रूप से कोरियाई होते 
थे। ये लोग जापानी प्रजा होने के कारण पकड़ जाने पर सजा और दण्ड के भागी 
बनाये जा सकते थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जापानी सलाहकार-अदालर्तें 
उन्हें जो सजा देती थीं, वे इतनी हल्की होती थीं, कि उनका कोई खास मतलब 
नहीं होता था। ये तथाकथित दवाइयाँ ज्यादातर हिरोइन-कोकीन होती थीं और 
कहा जाता था कि वे जापान, फार्मोसा या डेरेन से आती थीं। इनका एक नया 
स्थान अब नीनसिच में भी स्थापित हो गया था, जहाँ जापा नियों हा रा चलाये जाने- 
वाले हिरोइन बनाने के कितने ही कारखाने प्रकाश में आये थे। चीनी स्तरों के 
अलावा इस बात के बहुत-से प्रमाण हैं कि जापानी नागरिक चीन की बाहरी दीवार 
कें उत्तर और दक्षिण में इस अवांछनीय व्यापार में सर्वाधिक भयंकर गड़बड़ी पैदा 
कर रहे ये। तीनसिव-पीपिग के असैनिकीक्ृत क्षेत्र में इन सामग्रियों का आवागमन 
पूर्वी होपेई परिषद्‌ की स्थापना के बाद और अधिक आसाम हो गया ।!* इस प्रकार 
जापान स्वयं, यद्यपि अपने नागरिकों को नशीले द्रव्यों के सेवन से मना करता था, 
लेकिन चीन के जिन क्षेत्रों में उतने अपन्ता अधिकार स्थापित किया, वहाँ उसने यदि 
नशीले द्वव्यों का प्रचार बढ़ाया नहीं, तो भी उसके बढ़ने के लिए अपनी तरफ से 
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चीन-जापान और मंचूक्ुओ तथा उत्तरी चीन के बीच चुंगी के वंध्षनों को 
तोड़ने की नीति और इस क्षेत्र के नागरिकों को नशीछी दवाओं के निर्यात के सम्बन्ध 
में बनाये गये चीमी मियमों को तोड़ने से रोकने की प्रयत्नों के अतिरिक्त इस क्षेत्र 
में उत्तरी चीन, मंचुका और जापान के बीच चलनेवाली मुद्रा में एकसूत्रता लाने 
की जापानी नीति का भी विकास हुआ । इस प्रकार क्षेत्रों को स्वायत्त-शासन देने 
के आन्वोलन के असफल होने के समय से लेकर १९३७ की गरमियों में जापान और 
चीन के व्रीच युद्ध शुरू होने तक जापान की ओर से पीछी नदी-के उत्तर के क्षेत्रों 
को जापान की आ्थिक दासता के भनन्‍्दर छाने का बड़ा ही जबदेस्त आन्दोलन 
चलाया गया। इस बीच वारूबार सैनिक कारंवाइयों की घमकी दी जाती रही । 
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यह सव विशेष कर तव हुआ, जब जापान को अपने प्रदेज्ञों के स्वायत्त-शासन देने 
के आन्दोलन के जरिये अपने पूरे उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली । 


(६) १९३३-३६ के बीच चीन की राजनीति 


१९३६ की गरभियों के शुरू में चीनी शासन का व्यान उत्तर से हटकर 
दक्षिण चीन पर केन्द्रित होने लगा ) इस' विशेष विकास को समझने के लिए और 
युद्ध के सम्बन्ध में चीन की भीतरी परिस्थितियों का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
१९३३ और १९३६ के बीच चीन की भीतरी राजनीति में हुए परिवततेनों की 
विवेचना करना आवश्यक है । 


पहले १९३३ तक की जिन आंतरिक परिस्थितियों के विकास' की समीक्षा 
हमने की थी, उसको ध्यान में रखने से ज्ञात होगा कि नानकिंग शासन कुछ गुटों 
की चुनोती से घबराया हुआ था । इनमें से क्वांतुंग और क्वांसी प्रदेशों पर शासन 
करनेवाली एक सरकार भी थी, जो काफी हद तक स्वतंत्र या स्वायत्त-सी हो गयी 
थी | यह शासन कुमितांग संगठन के वाम पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था । यह 
पक्ष गैर-कम्युनिस्ट तो था, पर बह च्यांग-काई-शेक की दक्षिण-पंथी प्रवृत्तियों का 
विरोधी था । यह शासन अपने को सनयात्सेन के विचारों का सही उत्तराधिकारी 
मानता था । थे तत्त्व क्वांसी के सैनिक अधिकारियों के साथ सहयोग करते थे और 
क्वांतूंग में भी वे स्थानीय सनिक कमाण्डर चेन-ची-तैंग के सहयोग पर खड़े थे । 
लेकिन जहाँ तक स्वायत्त राजनीतिक शासन का प्रइन है, सरकारी संगठन दक्षिण- 
पश्चिम राजनीतिक परिषद्‌ के रूप में गठित किये गये थे । इस सरकार के प्रमुख 
सदस्य कुमितांग की केन्द्रीय कार्यका रिणी समिति के सदस्य भी थे औौर इस नाते 
वे नानकिंग शासन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में होनेवाले 
दलीय वाद-विवादों में बराबर हिस्सा लेते थे । कुर्मितांग की केन्द्रीय कार्यकारिणी 
समिति (चौथी) का पहला वाधपिक अधिवेशन १९३१ के अन्त में हुआ। उस समय 
दल के भीतर के उन झग्ड़ों को, जिनके कारण व्यवस्थित शासन चलाने में बड़ी 
कठिनाई हो रही थी, सुलझाने के लिए तीन सदस्यों की एक स्थायी समिति वनायी 
गयी । वे तीनों सदस्य केन्द्रीय राजनीतिक परिपद्‌ के सदस्य थे । यह केन्द्रीय राज- 
नीतिक, केन्द्रीय कार्यका रिणी और केन्द्रीय निरीक्षक समित्ति के सदस्यों को लेकर 
गठित हुई थी । ये ३ सदस्य, जो व्यावहारिक रूप से शासकीय विशभृूति थे, उ्यांग- 
काई-शेक, वांगरनविंग-वी और हु-हान-विन थे। इनमें से अन्तिम सदस्य वाद के वर्षों 
में नानकिंग से वरावर दूर ही रहे, लेकिन वांग-चिन-वी लगभग वरावर ही सरकार 
से किसी-न-किसी प्रकार से सम्बन्धित रहे, यह सम्बन्ध चाहे सरकार से असहमत 
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होने पर इस्तीफे देने या विरोध करने जैसा ही क्‍यों व हो । इन परिस्थितियों में 
यद्यपि कण्टन का यह शासन ऊुगभग स्वतंत्र-सा था, लेकिन इसने नानकिंग शासन 
की प्रभुता को सानने से एकदस इनकार कर दिया । यों बीच-बीच में वह च्यांग- 
काई-शेक द्वारा व्यवहार में छाये गये अधिकारों का विरोध करता रहा । इसके नेता 
बीच-बीच में अपनी असहयोग की नीति का प्रदर्शन करके कुरमितांग के भीतर दूसरे 
ओर विरोधी दलों के मुकावले में अपना पलड़ा बराबर बनाये रखने के लिए ऐसा 
किया करते थे। ये तरीके और इनके वल' पर बनाये गये सम्बन्ध बहुत-कुछ १९१८ 
और १९२५ के बीच के कैंटन और पेकिंग के सम्बन्धों जैसे थे । 
दूसरा दल, जो नानकिंग का प्रभुत्व नहीं मानता था, साम्यवादी दल था, जिसके 
लिए लिटन आयोग ने १९३२ में कहा था कि राष्ट्रीय सरकार का असली भतिद्वंदी 
यही है | इसने नानकियग शासन का विरोध केंटन-शासन की तुलना में अधिक सीधे 
और संद्धान्तिक स्तर पर किया । कैंटनं शासन तो इनकी तुरूना में कमोबेश राष्ट्रीय 
सरकार के साथ कभी समझोता करके या कभी समझोते के बाहुर रहता आया था। 
साम्यवादियों के अधिकार में १९३२ में छग्भग ३,३०,००० वर्ग मील का क्षेत्र 
आता था और यह क्षेत्र पुर चीन का छगभग छठा अंश था । इस क्षेत्र की आबादी 
लगभग ९ करोड़** थी। इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार के अधिकार के अन्दर पूरे 
चीन में एकता स्थापित करने की दिशा में साम्यवादी दल सबसे बड़ी अडचन था । 
पहले ही कहा जा चुका है कि साम्यवाद के अस्तित्व का ही प्रश्न था, 
जिसको च्यांग-काई-शेक ने मंचू रिया में जापान का विरोध न करने या शंघाई की 
घटना के सम्बन्ध में अपनी नीति का ओचित्य सिद्ध करने का एक बहाना बना 
रखा था। जब मंचूरिया में उनके शाप्तनगत क्षेत्र में आन्दोलन शुरू हुआ, तो इस 
बात की बड़ी कोशिश की ग्रयी कि उस क्षेत्र में बने हुए चीनी सोवियत-समर्थकों 
की समाप्त किया. जाय और यह कोशिश वाद में भी चलती रही । सच पुछिए तो 
ध्यांग-काई-शेक और जापानियों के बीच इसी साम्यवादी विरोधी भावना के कारण 
समझौते का एक आधार भी बना और इसी कारण जापान की विस्तारवादी नीति 
के विरुद्ध चीन की रोक-थाम में कमी भी आयी । >्यांग-काई-शेक मे उस समय 
यही कहा कि चीन-के विकास की दिशा में सबसे पहली बाधा हैं साम्यवादी, 
जिन्होंने अपना ध्यान और शक्ति. जापान के विरुद्ध चलनेवाली निराशाजनक 
लड़ाई की ओर हूगाने से इतकार कर विया है । 
१९३३ तक व्यांगसी अवेश से; जिसके सम्बन्ध में कहा गया था कि वहाँ 
सोवियत सरकार स्थापित हो गयी है, साम्यवादियों को निकालने के लिए च्याग्र- 
काई-शेक ने वहाँ चार हमले किये, लेकिन चारों में वे असफल ६ है। इसके वदके 
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१९३३ के अंत तक ऐसा लगने लगा कि क्यांगसी सोवियत शासन द्वारा समर्थित 
१०वीं रूठ सेना)3 के विद्रोह के कारण कहीं कूकिन प्रदेश भी सोवियत शासन में 
शामिल न हो जायथ। लेकिन क्यांगसी और कूकिन प्रदेशों का यह गठवन्वन अपने 
देश में संफल नहीं हो सका, कूकिन प्रदेश अंत तक केख्रीय शासन के प्रभाव-क्षेत्र से 
अलग नहीं किया जा सका । इसके वदले इस प्रदेश को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाने में 
केन्द्रीय शासन को नयी सफलता मिलने रूगी । इन दोनों प्रदेशों में स्वतंत्र होने के 
लिए विद्रोह हुआ था और उसी समय हुआ था जब च्यांग-काई-शैक की सेनाएं 
वयांगसी प्रदेश में छारू खतरा दूर करने के लिए छठा हमछा कर रही थीं । 
विद्रोह दवा दिये जाने के बाद चर्यांग-काई-शेक को अपने देश में कुछ देर तक 
सफलता भी मिली, लेकिन पूरी सफलता १९३४-३५ तक मिलती और वह भी सीधे 
सनिक आक्रमण से. नहीं, वल्कि कुछ और तरीकों को अपनाने से मि्दी । यह नया 
तरीका चीन को एक करने के. आन्दोलन की शैली भें एक परिवत्तेन का द्योत्क है 
और इसी कारण उसका महत्त्व भी था। नानकिंग शासन ने यह स्पष्ट देख लिया 
कि अपनी श्वक्िति प्राप्त करने के लिए आवद्यक है कि उन क्षेत्रों में धीरे-घीरे बढ़ा 
जाय और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर नाम मात्र का अधिकार रखने के मुकाबले छोटे- 
छोटे क्षेत्रों पर अधिकार करके वहाँ अपनी स्थिति काफी रढ़ करने के बाद दूसरे 
क्षेत्र में बढ़ा जाय । इस बीच सैनिक दवाव के साथ-साथ राजनीतिक तरीके भी 
काम में लाये जाये । इनमें से कुछ तरीके ऐसे थे, जिनको कुमितांग की राजनीति 
को गठित करने के समय काम में छाया गया था । 


जो तरीके काम में लाये गये, वे इस प्रकार थे : 

(१) नीली-कुर्ती दल का संगठन--यह एक आतंकवादी दर था और बहुत कुछ 
नाजी 6वे पर बनाया गया था।। इसका उपयोग नानकिंग शासन की 
नीति से हटनेवाले छोगों को दवाने और कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की 
पूर्ति के छिए किया जाता था । 


(२) राजकीय सेनाओं का राजनीतिक प्रशिक्षण । 

(३) युद्ध से प्रभावित साम्यवादियों के प्रभाव में आनेवाले क्षेत्रों में पंजीपतियों 
और जागीरदारों का संगठन--यह ऐसा-संगठन था, जो सेना के. बाकी 
काम को पूरा करने के लिए वनाया गया था । 

(४) विस्तृत आ्थिक और सामाजिक सुधार, जो साम्यवादी आन्दोछन के मूल 
कारणों को दूर कर सकें । 

(५) नवजीवन आन्दोलन--यह आन्दोलन नये चीनियों, विशेष रूप से युवकों 
में भावनात्मक गौरव, परम्परागत एवं सांस्क्ृतिक महत्त्वों की भावना जागृत 
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करने के प्रयत्न के रूप में चछाया गया । इन थोजनाओं का प्रभाव काफी 
पूर तक पड़नेवाला था। इनसे. नानकिंग. द्वारा शासित प्रदेशों में सभी 
क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का गहरा दमन करना था और इसमें शिक्षा और 
साहित्य को भी सन्निहित किया गया था, जिसका मतलब यह था कि 
कनफ्यूशस के आदर्शों तथा, प्राचीन परम्पराओं की ओर देश को पुनः 
प्रेरित किया जाय | यदि देश स्वेच्छा से प्रेरित हो जाय तो ठीक, नहीं तो 
आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए शक्ति का भी प्रयोग किया जाय ।*४ 


यह स्पष्ट है कि ये तरीके साम्यवा दियों द्वारा मुक्त किये गये क्षेत्रों तथा उनके 
अतिरिक्त भन्य स्थानों में भरी च्यांग-काई-शेक की स्थिति,.मजबूत करने के छिए काम 
में छाये जा रहे थे। सेनाएँ जब आगे बढ़ जाती थीं, तो थे तरीके नये नियंत्रित 
किये गये क्षेत्रों में अपनी स्थिति दृढ़ रखने के लिए काम में लाये जाते थे, क्योंकि 
ऐसा होता था कि जिस क्षेत्र से सेनाएँ जीतकर भागे निकल जाती थीं, वहाँ पीछे- 
पीछे साम्राज्यवादी भी चले आते थे भौर अपना काम शुरू कर देते थे तथा उन्हें 
इस प्रयत्न में बराबर जनता की स्वीकृति गिल्ती थी । 

वीली-कुर्ती दछः की यतिविधियों के संचाछन तथा स्लेनाओं के प्रशिक्षण की 
पद्धति के अलावा, इस दिशा में जो भी काम किये ग्रये, वे बाद की स्थिति को छृढ़ 
करने के तरीके थे । उन्हें सफल बनाने के लिए अर्थ और सेना के दबावों का उप- 
योग किया गया । साम्यवादी क्षेत्रों के चारों तरफ आधथिक घेराबन्दी की गयी, 
नये क्षेत्रों में सेनाओं के आवागमन के लिए मोटर की सड़कें वनायी गयीं और 
सोवियत सरकार की मदद से सामाजिक क्षेत्रों में जी उद्योग आदि बनाये गये थे, 
उन्हें वम-वर्षा करके ध्वस्त कर दिया ग्रंया। सेना की प्रगति यों धीसी थी, क्‍योंकि 
जब एक बार सेन्ना के बढ़ जाने के बाद क्षेत्र पूरी तरह से अपने प्रभाव में भा जाया 
करता था, तभी सेनाएं आगे बढ़ जाया करती थीं भौर ये तरीके उन तरीकों से 
अलग थे, जिनमें साम्यवादी क्षेत्रों में काफी दूर तक सेनाएँ चली जाती थीं भौर 
लम्बे हमले किया करती थीं । 

* १९३४ के अन्त तक कम्यूनिस्टों को, किषांगसी को भपना मुख्य गढ़ खाली 
कर देने के लिए वाध्य होना पड़ा भौर उन्हें शीघत्रता के साथ पड़ोस के क्षेत्रों में . 
जाने से भी रोका गया, लेकिन उन्हें इससे भी समाप्त नहीं किया जा सका भोर 
यहीं आकर सरकारी नीति असफल हो गयी । यों साम्यवादी च्यांग-काई-शेक द्वारा 
भेजी गयी सेनाओं का सीधा भुकाबछा नहीं कर सकते थे, लेकिन वे पश्चिम की 
तरफ से च्यांग-काई-शेक द्वारा लगाये गये घेरे को तोड़ने में सफल हो गये । इसका 
एक कारण तो यह था कि इधर घेरा डालनेवाली सेनाएँ प्रादेशिक टुकड़ियों की 
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थीं। वे कम शख्र-सुसज्जित थीं, उनका प्रशिक्षण भी उतना नहीं हुआ था और 
सैनिक अधिकारियों का स्तर भी ध्यांग-काई-शेक की अपनी सेना के मुकाबले में 
नीचा था। साथ ही नानकिंग और कैटन के अधिकारियों में सहयोग भी वीच में 
ही टूट गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि छाछ सेनाएँ कई प्रकार की घुसपेठ 
और अन्य तरीकों का उपयोग करके विवचाऊ-सुचांग-हुनान के सीमागत क्षेत्रों में, 
जहाँ पहले से ही साम्यवादी प्रभाव था, घुसने में समर्थ हो गयीं। इस प्रकार 
सिचमान, शैंसी और कांंसू के साम्यवादी प्रभावित क्षेत्रों से भी सम्पर्क स्थापित 
कर लिया । फल यह हुआ कि सरकार की यह विजय, छालू-सेनाओं को चींन से 
समाप्त करने में सफल होने की जगह, उन्हें चानकिंग प्रभावित क्षेत्रों से हटाकर 
उत्तर-पश्चिम के क्षेत्रों में ठेल ले गयी, जहाँ सोवियत रूस से वे और आसानी से 
सम्बन्ध स्थापित कर सके । वहाँ रहकर वे जापान के लिए भी उलझन पैदा कर 
सकती थीं, क्‍योंकि अब वे उन क्षेत्रों के सीधे सम्पर्क में थीं, जिन पर हाल में ही 
जापान ने अपना प्रभाव स्थापित किया था | यह वाद का सम्बन्ध इस समय विशेष 
करके अधिक महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि साम्यवादी नेताओं ने चीन में साम्यवाद फैलाने 


के इरादे के मुकावले जापान के विरुद्ध चीन की रक्षा के प्रन्‍्त को अधिक महत्त्व 
देना शुरू कर दिया था । इसलिए १९३५ में, उत्तरी चीन में जापानी वढ़ाव से 
ज्यों ही नयी परिस्थितियाँ पैदा हुईं, उनका मुकावछा करने के लिए राजनीतिक 
संतुलन में एक नया तत्त्व और शामिल हो गया। साम्यवादियों द्वारा चीन की 
एकता के लिए जापान-विरोघी स्वरूप अपनाये जाने के वाद और उन उत्तर-पश्चिमी 
क्षेत्रों में एक आधार वना लेने के वाद, जिन पर जापान अधिकार कर छेना 
चाहता था, जापानियों की वितृष्णा साम्यवाद की तरफ और उभरकर सामने 
भायी । इसका सीचा असर हिरोटा के तीन सूत्रों में से तीसरे पर पड़ा और इसे 
आधार बनाकर जर्मन-जापान-कुर्मितांग-विरोधी समझौते का स्वरूप इसी के चलते 
समय सामने आया, लेकिन साम्यवाद के पक्ष में इस वितृष्णा के चलते उसके लिए 
यह मुश्किक हो गया कि वह उत्तर के असनिकीक्षत क्षेत्रों में साम्यवादियों के दमन 
के लिए बढ़नेवाली च्यांग-काई-शेक की सेनाओं को रोक सके । इसका परिणाम यह 
हुआ कि यों तो १९३६ के अंत तक साम्यवादी उत्तर-पश्चिम में पुरी तरह स्थापित 
हो गये, लेकिन उनकी इस उपस्थिति से उत्तर में च्यांग-काई-शेक की शक्ति भी 
मजबूत हुईं, क्योंकि उन्हें इसी वहाने अपनी सेनाओं जमौर सेना-अधिका रियों को 
उत्तर में भेजने का अवसर प्राप्त हो गया । यह वरावर वना रहनेवारा साम्यवाद 
का खतरा च्यांग-काई-शेक के लिए एक प्रकार से और भी काम आया। उन्हें 


९९ 
जापान के साथ सम्बन्ध सेमालकर रहने का भी बहाना मिल गया और इसी के 
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नाते वे दोनों देशों के बीच उठनेवाले बड़े प्रश्नों के संदर्भ में जापान की शर्तों को 
बिना पूरी तरह माने ही किसी तरह सम्बन्ध निबाहने में सफल हो गये । 

दूसरा छाभ च्यांग-काई-शेक को थह भी हुआ कि इसी बहाने उन्हें सिचु- 
आन प्रदेश में नानकिग शासन को सजबूत करने का मौका मिल गया। यह तब 
हुआ जव साम्यवादियों के लम्बे घावे के भय से घवराकर उस क्षेत्र के अधिकारियों 
ने च्यांग-काई-शेक से आथिक और सैनिक सहायता की माँग करनी शुरू की । यह 
सहायता उन्हें इसी शर्तें पर दी गयी कि वे नानकिंग शासन की अधीनता में आवें 
और दोनों प्रदेशों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो । युन्नान और विशाऊ प्रदेक्षों से 
भी यही माँग आयी और उनके साथ भी यही हुआ । इस प्रकार केवल क्वांतंग 
ओर क्वांगसी प्रदेशों को छोड़कर यांगटिसी-क्यांग के दक्षिण के क्षेत्र में नानकिंग 
शासन का प्रभुत्व पुरी तरह फैल गया और सिचुवान में केवछ' नीचीन सोवियतों को 
छोड़कर और भागों में भी केन्द्रीय शासन का प्रभाव उसी तरह स्थापित हो गया । 


(७) चीन का आथ्थिक दृष्टि से पुनर्निर्माण 


राजनीतिक दृष्टि से पूरे चीन को एक करने में जो बाहरी समस्या चीनी 
शासन को परेशान किये हुए थी, वह आर्थिक पुनर्तिर्माण की समस्या थी । इस 
विवेच्य समय में इस दिशा में थोड़ी प्रगति अवश्य हुई थी, छेकिन यदि इस दिद्या 
में ज्यादा अधिक काम नहीं हुआ, तो इसका कारण यही था कि शासन इस बीच 
अपने प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाने और दृढ़ करने में लगा हुआ था और उसे भपना' 
अधिक-से-अधिक घन युद्ध सम्बन्धी समस्याओं पर लगाना पड़ता था । 
इस दिशा में निर्माण के कार्यों की तरफ विशेष ध्यान देने में असफल' रहने 
के और कारण भी थे । एक कारण यह था कि मंचू रिया और जोहोछ के नानकिंग 
शासन से वाहर चले जाने और फिर उत्तरी प्रदेशों में चुंगी की वसूली न कर पाने 
से चीनी अर्थ-स्थिति को गहरा धक्का रूगा | इधर नानकिंग-शासन द्वारा शासित 
प्रदेशों में वार-वार वाढ़ आने और सूखा पड़ने के कारण भी स्थिति खराब होती 
गयी । फिर चीन और भी रोज गिरावट और मंदी से भी प्रभावित हुआ। इस 
मंदी में सबसे अधिक चुकसान सूती वस्त्र-उद्योग को हुआ । ११३४ में विदेशी 
व्यापार भी गिरा | इस दिशा में १९३३ के स्तर से आयात में एक तिहाई तथा 
निर्यात में आठवें अंश की गिरावट आयी तथा रूई और रेशम ऐसी दो प्रधान 
पैदावारों में ५० प्रतिशत तक की कमी हो गयी । * 
. जन, १९३४ के बाद संयक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा निर्धारित नीति के कारण 
भी चीन पर गहरा असर पड़ा ! आयात और नियर्ति दोनों ही तेजी से ग्रिरे और 
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यह गिरावट बाझ्या के प्रतिमकुछू हुई। चाँदी के मूल्य के बढ़ने के कारण यह दुर्भाग्य 
पेलना पड़ा । बाहर के बढ़ते हुए मुल्यों का मुकावछा करने के लिए चीन के भीतर 
जो कुछ भी सुरक्षित चाँदी का आधार था, वह तेजी से वाहर जाने छगा । 
अमेरिका से नीति बदछने के लिए वरावर माँग की गयीं, छेकिन उसका कोई असर 
नहीं हुआ । अन्त में ४ नवम्बर, १९३५ को चीन को वाध्य होकर चाँदी का स्तर 
छोड़ना पड़ा और देश्व में विशेष रूप से नयी मुद्रा चछानी पड़ी । चाँदी का धीरे- 
घीरे राष्ट्रीकरण किया गया भौर कागजी मुद्रा प्रचलित करने का अधिकार विशेष 
रूप से केवल तीन शासनों द्वारा नियंत्रित संगठनों को दिया गया । ये थे सेंट्रल 
बैंक आव्‌ चाइना”, “द बैंक बाव चाइना” तथा “द बैंक आफ कम्यूनिकेशंस  । 
इनमें से पहला बैंक अपनी स्थापना के विन से ही सरकार के नियंत्रण में था । 
वाकी दो में भी सरकारी घन का अंश बढ़ाया यया और वे और भी अधिक प्रभाव 
में लाये गये तथा इन माध्यमों से देद में प्रचलित मुद्रा का पूरा उत्तरदाग्रित्व 
शासन के वबिकार में आजा गया ! 

भीतरी युद्ध की वाबाओं के वाद भी आशिक गिरावट, सुद्रा-सम्बन्धी कठि- 
नाइयाँ, अन्तरराप्ट्रीय दवाव आदि होने के वाद नी १९३४-३५ के बीच नानकिंग 
दासन ने कुछ ऐसे काम किये, जिनके लिए उसकी प्रशंसा की जा सकती है । यह 
कार्य विशेष कर आवागमन भर यातायात के क्षेत्र में हुतआ। वये रेल रास्तों के 
निर्माण का काम किया गया भीर कुछ पुराने कार्यों की भी पूरा किया गया। 
मोटर चलछने छायक सड़कों को पूरे देश में फंछाया गया, हवाई पट्धियाँ कौर हवाई 
रास्ते भी विस्तृत किये गये । रेडियो द्वारा वार्ता-वहन के सावन भी बढ़ाये गये । 

कृपि-सहकारी-समितियों का संगठन भी आगे बढ़ाया गया। यह कार्य 
राष्ट्रीय सरकार द्वारा सत्ता ग्रहण करने के पहले से ही चल रहा था, जिसे औौर ढ़ 
किया गया । इसके छिए १९३४ में एक विधेयक भी पास किया गया?*। इसका 
परिणाम यह हुआ कि सहकारी समितियों की संख्या १९६४ में १४,६४९ हो गयी 
भर उनकी कुछ सदस्य-संख्या ५,५७,५२१ हो गयी । इन सहकारी समितियों का 
सबसे प्रमुख काम था याँवों में ऋण देना । इन समित्तियों ने साम्यवादी प्रभाव से 
छूटे हुए क्षेत्र में सरकार को दृढ़ करने में बड़ी सहायता की । इस कार्य में समितियों 
को रूरल फाइनेंस रिलीफ ब्यूरो (१९३२ में स्थापित) और हांगकांच के चार 
प्रदेशों के कृषि बैंकों से बड़ी सहायता मिली । इससे राष्ट्रीय झासव की इस इच्छा 
का पता छगता है कि वह किसानों की दशा सुधारना चाहता था, लकेकिन यह कार्य 
अभी प्रारंभिक अवस्था में था, गोक्ति यह घारणा वन गयी थी कि बदि झासन 
सैनिक झक्ति की तुलना में जनमत पर भरोसा करता है, तो इस काम में अधिक 
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तेजी छानी चाहिए। यह भी सोचा गया था कि यही सिद्धान्त पुननिर्माण के और 
पक्षों में भी काम में छाया जाना चाहिए 


जहाँ तक उद्योगों का सम्बन्ध है, उनमें व्यक्तिगत प्रयत्नों से उल्लेखनीय 
प्रगति हुई । औद्योगिक प्रगति से सरकार का वया सम्बन्ध था, उसका पता शुर्क- 
दर के नियंत्रण से लगता है । जब स्वायत्त शासन स्थापित हुआ, यह सोचा गया 
कि संरक्षण के ख्याल से शुल्क-दर का उपयोग किया गया था, लेकिन जापान के 
बराबर विरोध करने से इस दिशा में विशेष सफलता नहीं मिली । इस प्रकार केवल 
अमेरिका और ब्रिटेन के आयातों में ही शुल्क-दर का उपयोग किया जा सका; 
सो भी बहुत थोड़ी सीमा तक और वह भी केवछ नानकिंग शासित प्रदेशों में, जहाँ 
उनकी स्पर्धा जापानी माल से थी। जैसा पहले कहा गया है, उत्तर में चीन के 
इस रुख से विदेशों ने जापान को विरोध-पत्र"? भी दिया । अन्ततः जापानी शासन 
ने अपने को उत्तरदायित्व से मृक्त घो पित किया और उसके साथ ही तस्कर व्यापार 
के सम्बन्ध में चीन की नीति का विरोध करने की दृष्टि से शुल्क-दर के स्तर में 
ओर कमी की माँग की ।“ 


१९३५-३६ के बीच जापान का पुर दवाव बढ़ने के कारण कुछ ऐसे भी 
परिणाम हुए, जिनका अनुमान शुरू में नहीं रूगाया गया था। इनसे न केवल उत्तर 
में जापान के विरुद्ध भावना रढ़ हुई, बल्कि पुरे चीन में विशेषतः विद्यार्थियों में, 
जो विरोधी भावना बढ़ी, उसने च्यांग-काई-शेक को जापानी वढ़ाव का सामना 
करने के लिए बाध्य किया । इसके साथ नानकिंग और कैंटन के शासनों में चलने 
वाले अब तक के सम्बन्धों में भी परिवतेन हुए 


(८) नानकिंग और केंटन के सम्बन्ध (१९३३-१९३६) 


जैसा पहले कहा गया है कि वानकिंग शासन काफी हद तक वर्वातुूंग 
और क्वांगसी प्रदेशों पर प्रभावकारी शासन स्थापित करने में समर्थ नहीं हुआ, 
इसलिए उनके सम्वन्धों को अस्थायी समझौते की तरह माना जा सकता है। इचका 
सबसे बड़ा कारण था च्यांग-काई-शेक का बढ़ता हुआ व्यक्तियत प्रभाव। उनके 
समर्थक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में भरे हुए थे और वे ही उतकी नीतियाँ 
निर्धारित करते थे । इसके माध्यम से वे दल पर भी शासन करते थे । इसलिए 
कँटन के लोगों के लिए दल के संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय नीतियों पर अपना 
प्रभाव रखने में सफलता प्राप्त करना कठिन था । इसीलिए दल का अधिवेशन 
बराबर टलूता जाता था और ऐसी स्थिति आयी कि १९३३ के बाद कोई अधि- 


वेशन हुआ ही नहीं | 
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दल का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने में असमर्थ होने पर वेघानिक शासन की 
स्थापना करने का प्रयत्न भी किया गया । १९३४ में संविधान का एक मसौदा 
बनाया गया और विचार-विमर्श के लिए वह एक विश्येष समिति को सौंपा गया । 
यह वाद में नवम्वर १९३५ में होनेवाली राष्ट्रीय कांग्रेस के समय रखा जानेवाला 
था। यह कांग्रेस फिर टछ गयी, फिर भी केन्द्रीय कार्यकारिणी ने इसको स्वीकृत 
कर लिया और इस मसौदे की १९३६ में कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करने का निश्चय 
किया गया । 

कैंटन के नेता च्यांग-काई-शेक के इसलिए और विरोधी थे कि मंचूरिया 
के संकट के समय वे जापान का मुकावला करने में असमर्थ रहे । सितम्बर १९३४ 
में दक्षिण के कुछ नेताओं ने एक गश्ती तार में चलनेवाले हस्ताक्षर-अभियान में 
सहयोग किया, जिसमें राष्ट्रीय नीति में परिवर्तन की माँग की गयी थी और 
च्यांग-काई-शेक की यह शिकायत की गयी थी कि १९३१ में जापान के सम्बन्ध में 
जो निर्णय कांग्रेस ने लिया था, उनका उन्होंने पालन नहीं किया । न केवल सैनिक 
प्रतिरोध का प्रयत्न किया गया, वल्कि इस दिद्या में और भी कितने ही प्रमाण 
मिले, जिनसे सिद्ध होता था कि च्यांग-काई-शेक कांग्रेस के आदेशों को मानने के 
लिए वरावर इच्छुक रहे । 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं नानकिग-शासन भी इस 
प्रदन पर एकमत नहीं था | वित्तमंत्री वी-संग ने जापान का प्रतिरोध किये जाने पर 
ही सरकार से इस्तीफा दिया था। उनके अछावा और भी कितने ही प्रसिद्ध दाशे- 
निकों और साम्यवादियों ने, जिनमें हुं-सिंग आदि भी थे, ऐसी किसी सरकार का 
समर्थन नहीं कर रहे थे, जो किसी देश से सरकार को बचाने का प्रयत्न नहीं करती । 

नानकिंग में तथा नानकिंग शासित प्रदेशों में यह भावना वंमान थी, 
इसलिए कंटन के नेताओं ने सोचा था कि इसके माध्यम से च्यांग-काई-शेक की 
बढ़ती हुई शक्ति को वे एक घकका दे सकेंगे। वे सोच रहे थे कि यदि वे इस दवाव 
से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी सेनाओं को जापान की ओर लगा दिया, तो 
उनकी शक्ति निश्चित रूप से भीतरी प्रदेशों में कमजोर हो जायगी । इस पर भी 
अगर शत्रु का मुकाबला करने की जगह देश के भीतर अपनी शक्ति मजबूत करने के 
ही फेर में लगे रहे, तो उन्हें जनमत तथा कैंटन थौर क्वांगसी की सेनाओं के 
सम्मिलित प्रयत्न से उखाड़ फेका जा सकता था । 

इधर जापानी अपना दवाव १९३६ के अन्त में फिर बढ़ाने रुग गये थे । 
इसी समय दक्षिणी सेनाओं ने च्यांग-काई-शेक से माँग की कि वे उत्तर में जापान 
का दवाव रोकने के लिए दक्षिणी सेनाओं से सहयोग करें। इस प्रकार उनका 
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अभाव उत्तर से दक्षिण चीन की तरफ घूम गया और जापान से कैंटन की और 
लोगों का ध्यान चला गया | कुछ ससाह तक यह छगा कि बड़े पैमाने पर गृह-युद्ध 
छ्ड़ि जागो क्योंकि च्यांग-काई-शेक का कहना था कि यदि दक्षिण की सेनाएँ 
उत्तर में बढ़ीं, तो वे उनकी गति को रोकेंगे, लेकिन दक्षिण प्रदेशों का विद्रोह विना 
किसी विशेष संघर्ष के ही असफल हो गया । च्यांग-काई-शेक स्वयं कैंटन गये और 
उन्होंने वहाँ की सेना और शासन को पुनः संगठित किया । नानकिंग से भेजे गये 
अधिकारी महत्त्वपूर्ण जगहों पर लगाये गये और नानकिंग के बीच एक ही कारण 
के लिए आधथिक सुधार किया गया । सितम्बर तक क्वांगसी के सैनिक अधिका रियों 
से भी समझौता हो गया, जिसमें यद्यपि क्वांतृंग को अधिक स्वतंत्रता दी गयी, लेकिन 
फिर भी वे च्यांग-काई-शैक से अधिक निकट छाये गये और उनकी सेवाएँ राष्ट्रीय 
सेना का अंग बना ली गयीं । है 
(९) च्यांग-काई-शेक और साम्यवादी 

दक्षिण-परिचिसी प्रादेशिक शासनों के समाप्त किये जाने के बाद पूरे देश के 
एकीकरण के रास्ते में केवल' दो अड़चनें रह गयीं--एक तो जापान की स्थिति और 
उत्तरी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में उसकी नीति इसमें सबसे बड़ी वाधा थी और दूसरी 
बाधा थी शैंशीकांशू सीमागत क्षेत्रों में साम्यवादी शक्तियों का जोर पकड़ लेना । 
उस क्षेत्र में उस तरह की छाल सेचाएँ आकर इकट्ठी हो गयी थीं, जिनसे वहाँ न 
केवल एक सोवियत शासन दत गया था, वरन्‌ शैंशी और सुयान प्रदेश में बह 
घीरे-धीरे बढ़ भी रहा था। च्यांग-काई-शेक ने उनके विरुद्ध सेनाएं भेज रखी थीं । 
चांग-शु-लियांग राजकीय सेनाओं के अधिकारी थे और ये सेनाएँ अधिकतर पुरानी 
मंचूरिया की उन सेनाओं की शेषांश थीं, जिन्हें जापानियों ने उनके अपने भ्रदेश 
से और फिर उत्तर चीन से १९३३ में भगा दिया था । पिछले अनुभवों के कारण 
और भविष्य के प्रति सजग होने के कारण ये सेनाएँ जापान विरोधी प्रचार में 
ज्यादा रुचि लेती थीं। इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण 
सूत्र है, क्योंकि अपने नये कार्य में वे उन्हीं क्षेत्रों में मिलाये गये थे, जहां जापानी 
कार्रवाइ्याँ हो रही थीं। यहाँ उन्हें लाल सेनाओं से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा, 
जिसके नेता जापान-विरोघी प्रचार में अधिक जोर-शोर से छगे हुए थे । 

१९३५ के अन्त में माोत्वे-तुंग, चूतेह, चाऊ-एन-छाई तथा और साम्यवादी 
नेताओं ने अपने प्रभावित क्षेत्रों तथा अपने प्रभाव के बाहर भी लम्बे धावे के समय 
पहले के सूत्रों के अलावा दूसरे सूत्रों पर भी जोर डालना शुरू कर दिया था । वे 
इस प्रयत्न में थे कि कुर्मितांग के साथ एकता स्थापित करने के बदले इस प्रकार के 


प्रयत्त से जापान के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाय । चीन की केन्द्रीय सरकार 
के अव्यक्ष माओत्से-तंग ने १९३६ में अपनी नीति इस अकार रुपष्ट की-- 
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१-विदेशी आक्रमण का मुकावल्‍हा करना, 

२-जनता को अधिक अधिकार देना, और 

३-देश की अर्थ-स्थिति विकसित करना और किसानों को राहत देना ।** 

इस सम्बन्ध में उनका मत था कि खेती का स्तर बुर्जवा-पद्धति पर आधृत 
है और इससे कवर पूँजीवाद को मदद मिलेगी | उनका कहना था कि हम चीन में 
पूंजीवाद के विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन साम्राज्यवाद के विरोधी अवश्य 
हैं। इस सिद्धान्त से देश की सभी जनतांत्रिक शक्तियों की माँग पूरी हो जाती है 
और इस प्रकार हम सब लोगों से मिलकर पूरी शक्ति से देश की रक्षा करेंगे । 


इसी लिए जब चीनी साम्यवादी सेनाओं का मुकावछा राजकीय सेनाओं से 
हुआ, तो साम्यवादियों ने पूछना शुरू किया कि वे छोग आपस में क्‍यों लड़ रहे हैं, 
जब कि उनकी सम्मिछित शक्ति को जापानियों के विरुद्ध ऊगता चाहिए। इसका 
परिणाम यह हुआ कि सरकारी सेनाओं में भी असंतोप वढ़ गया । उन्हें छूगा कि 
राजकीय नीति यह है कि वह देश की सुरक्षा को साम्यवादियों के समाप्त किये जाने 
के मुकावले कम महत्त्व देते हैं। परिणामस्वरूप छाल सेना के विरुद्ध किये गये सैनिक 
अभियान में कोई जान नहीं रह गयी । १९३६ के अन्त तक युद्ध-क्षेत्र न केवल जहाँ 
का तहाँ स्थिर हो गया, वल्कि दोनों ओर की सेनाओं के सैनिकों में काफी हद तक 
भाई-चारा भी स्थापित हो गया | इससे साम्यवाद विरोधी अभियान लेकर गयी 
सेनाओं के बीच में असंतोप वरढा । 

इस असंतोप का समाचार च्यांग-चाई-शेक को भी मिलता और वह उड़कर 
वहाँ गये भी, लेकिन उन्होंने अपनी नीति बदलने से अब भी इनकार किया और 
इस असंतोप को कुछ महत्त्व भी नहीं दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि जब वह 
दिसम्बर में सियान छौटे, उनके अपने ही सहकारियों ने उन्हें एक तरह से अपहृत 
क्र दिया । जिन हछोगों ने उन्हें अपहत किया था, उन लोगों पर भी उनके सह- 
कारियों का बड़ा दवाव था। यह उचित तरीका इसलिए अपनाया गया था कि 
उससे च्यांग-काई-शेक अपनी नीति में परिवर्तन करें और इस दिशा में वह सैनिक 
अधिनायकवाद के मुकावले अधिक प्रजातांच्रिक तरीके अपनायें और कम्युनिस्टों के 
साथ संयुक्त मोर्चा बनाना स्वीकार कर जापान के विरुद्ध अभियान करने में 
शीघ्रता करें। 

ध्यांग-काई-देक १२ दिसम्बर को पकड़े गये थे और १५ दिसम्बर को छोड़े 
गये । इस बीच न केवल चीन, बल्कि पूरे विश्व का ध्यान तियान में होनेवाले इस 
विचित्र नाटक की ओर खिच गया। नानकिंग शासन ने सियान पर सैनिक और 
हवाई हमले की कारंवाई की घमकी दी। यों इसका परिणाम यह होता कि च्यांग- 
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काई-शेक की पृत्यु हो जाती । इस प्रकार उनको गिरफ्तार करनेवाले लोग और 
जो छोग उनको चिढ़ाना चाहते थे, उनकी नीति के' कारण च्यांग के जीवन को 
खतरा अवश्य पैदा हो गया था, फिर भी उनका ध्यक्तिगत सम्मान इत्तना था और 
उसके साथ ही उनकी पत्नी और उनके भाई और अच्य संरक्षक इतने प्रभावशाली 
थे कि जब सियान में च्यांग-काई-शेक से इन लोगों ने भेंट की, तो उनके आदेशों 
क्रा पालन नानकिग शासन ने तब भी किया और विरोधी हमले की कार्रवाई रोक 
दी गयी। इस प्रकार बंदी होते हुए भी नानकिग शासन पर अपना अधिकार बनाये 
रखने में वे समर्थ थे । अब प्रश्न यह था कि उनको छोड़ा कैसे जाय, क्‍योंकि इसके 
वाद जिन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उनके लिए भी कई खतरे खड़े हो 
सकते थे और उनके साथ ही प्रधान सेनाध्यक्ष और शासन के प्रधान की प्रतिष्ठा 
का भी प्रश्न था। चव्यांग-काई-शेक की नीति इस सम्बन्ध में वड़ी साफ थी। उनका 
कहना था कि इस सम्बन्ध में समझौते की कोई वात ही नहीं है! या तो जिन 
लोगों ने उन्हें पकड़ा है, वे उनके सहायक हैं और उन्हें इस कार्य के लिए जो फल 
मिले वह भोगना चाहिए या फिर वे उन्हें केवल केदी समझें और कुछ नहीं । ऐसी 
हालत में अच्छा हो कि वे उन्हें मार डालें, क्योंकि वे अपने सहायकों से समझौते 
की बात नहीं कर सकते । 

लेकिन च्यांग-काई-शेक का यह कड़ा रुख, उनकी पत्नी मैडम च्यांग-काई- 
शेक, टी-बी-सूंग और विदेशी सलाहकार वी-एच-डो वाल्ड के सियान पहुँचने के बाद 
थोड़ा नम हुआ | उन्हें च्यांग की वात सुननी पड़ी और साम्यवादी नेता चाऊ-एन: 
लाई का पक्ष भी समझना पड़ा । फिर भी उन्होंने लिखकर कोई स्वीकृति देने से _ 
इनकार किया । बाद में विना किसी खास स्पष्ट समझौते के उनको मुक्ति मिल 
गयी । च्यांग ज्वू लियांग ने यह निर्णय च्यांग-काई-शेक' का दौरे पड़ने के वाद लिया 
था। उस दोरे के पड़ने से पता लगा था कि इस दिशा में नयी नीतियाँ वनायी 
जा सकती हैं और इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। उनको मुक्त 
करने में साम्यवादियों का यह कहना भी काम आया कि यदि च्यांग-काई-शैेक छोड़े 
नहीं जाते, तो उनकी मृत्यु अवश्यम्भावी होगी, जिससे जापानी विरोधी छोक- 
प्रिय मोर्चे का एक अत्यन्त आवश्यक नेता समाप्त हो जायगा । 


ध्यांग-काई-शेक को नानकिंग भेज दिया गया । उनको गिरफ्तार करनेवाले 
व्यांग-शू-लियांग को इस कार्य के लिए बाद में एक सामान्य-सा दण्ड भी दिया गया, 
जो वाद में माफ भी कर दिया गया । बाद में कुर्मितांग की कार्यकारिणी के सामने 
विद्रो हियों का आठ सूत्रों का कार्यक्रम विचार-विमर्श के लिए रखा गया, लेकिन 
कार्यकारिणी ने विरोधी तरीके से रखे जाने के कारण उन पर विचार नहीं किया । 
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च्यांग-काई-शेक ने इस सारी घटना का उत्तरदायित्व खुद लेते हुए अपनी व्यक्तिगत 
असमर्यता के कारण सभी पदों से त्याग्पत्र दें दिया । उस समय यह स्वीकृत नहीं 
हुआ कि गिरफ्तारी के समय भागने की कोशिशों के कारण उन्हें लगे घावों को 
ठीक करनें के लिए कुछ दिनों के लिए अवकाश दे दिया जाय । 

इस सम्बन्ध में यह सोचना ठीक नहीं होगा कि सियांग की घटना का केवल 
साधारण महत्त्व था । इस घटना से पूरे देश में च्यांग-काई-शेक को गिरफ्तार करने- 
वालों के प्रति जो विरोबी प्रतिक्रिया हुई, उसके कारण नानकिग में च्यांग-काई-शेक 
के विरोधियों को उनके विरुद्ध कोई लाभ नहीं मिल्क । इस घटना से पत्ता लूगता 
है कि चीन को एक करने का कार्यक्रम किस हंद तक मजबूत हो गया था, क्योंकि 
वीच में उनके न रहते समय में किसी भी प्रादेशिक सैनिक अधिकारी ने केन्द्रीय 
सरकार से अलग होने का साहस नहीं दिखाया और इससे कुमितांग और साम्य- 
बादियों में एक स्वेच्छा-समझौता भी हो गया । समझौते चलते रहे और दोनों पक्ष 
धीरे-बीरे एक सामान्य रास्ते पर आने के लिए तैयार हो गये | ग्रह-युद्ध के रख तक 
की स्थिति उत्पन्न हो गयी और सच मानिये तो ७ जुलाई १९६७ में जब लुकाशियों 
की घटना घटी और जापान ने युद्ध की घमकी दी, उस समय तक छरूगभग गृह-युद्ध 
रुक गया था और चीन को एक करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका था । 


(१०) चीन-जापान के सम्वन्ध--जुलाई १९३६ से १९३७ तक 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि नानकिंग के विरुद्ध असंतोप के कई 
कारणों में से एक यह भी था कि नानकिंग-शासन राष्ट्रीय मुक्ति के लिए युद्ध चलाने 
की जगह जापानी दवावों के लिए रास्ता देने तथा समझौते करने के पक्ष में रहता 
था। यों कहें कि च्यांग-काई-शेक जापान के साथ किसी-न-किसी प्रकार सम्त्रन्ध 
बनाये रखने की नीति अल्तियार करते थे, जव कि चीनी राष्ट्र भावनात्मक रूप 
से बड़ी रढ़ता से जापान-विरोधी होता जा रहा था। यह बात दक्षिण-पश्चिमी सर- 
कार के द्वारा भी तव घोषित की गयी थी, जव उसने १९३६ की ग्रमियों में नानच- 
किंग शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तंगपी सेनाओं की साम्यवादियों के विदुद्ध 
लड़ने की अनिच्छा में भी यही वात देखी जा सकती थी । इन संकेतों के अलावा 
जनता में भी यह भावना धीरे-बीरे तीत्र होती जा रही थी और इसका प्रमाण 
इतने रूपों में मिलता था कि यह निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र की भावना हो गयी-सी 
लगती थी । 

जापान द्वारा इन जापान-विरोधी प्रइनों और भावनाथों के, जो वे-सिर-पैर 
के जवाब दिये जाते थे, उनसे यह भावना और तीज्न होती गयी। उदाहरण के 


् + 


लिए, तीन जापानी मलल्‍्लाहों के चीनी वंदृकधारियों द्वारा गोली मारे जाने के 
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विरोध में, जापानी जहाज जो हांगक्यू जिले में शंघाई के पास चढ़ आये थे और 
उन्होंने जी कुछ दिनों तक वहाँ सैनिक अधिकार बनाये रखा था, उसकी सफाई में 
उन्होंने जी उत्तर दिया था, वह इतना बेतरतीव और छीपा-पोती की तरह का था 
कि उससे पूरे चीन में घणा की लहर फैल गयी । इसी बीच माँग की गयी कि दोनों 
देशों के बीच उठनेवाली समस्याओं के बीच फैसले किये जाये और यह बातचीत 
च्यांग-काई-शेक के माध्यम से चली, न कि विदेश मंत्री के । ऐसी हालत में प्याग- 
काई-शेक को अवकाश से छौटकर अपना काम सँभालना पड़ा। घच्यांग-काई-शेक 
ने यह किया भी और नये जापानी राजदूत से बातचीत भी चलने लगी । 


समझौतों के बीच दोनों पक्षों के विरोध घीरे-घीरे कम होने रंगे और 
समझोता निकट आने छगा, लेकिन इसी वीच जापान की सेनाएँ उत्तर में मंचुकुओ- 
मंगो लिया सेनाओं की सहायता भें सीधी बढ़ने रूगीं और समझौते पर इसका असर 
पड़ा । मंचूकुओ-मंग्रो लिया की सेनाओं को सुयान प्रदेश में चीनियों के साथ झगड़ने 
में नुकसान उठाना पड़ा । इसी कारण जापान सीधे उनकी सहायता के लिए आगे 
बढ़ा । चूँकि चीनी सेचाओं को प्रारम्भिक सफलता मिली थी, इसी लिए नानकिग- 
शासन जापान को और अधिक सहूलियत देने को तैयार नहीं था । नतीजा यह 
हुआ कि समझौता नहीं हो सका, जब कि सियान के अपहरण-काण्ड के बाद चीन 
की भचीति में अपनी ओर से परिवतंन घटित होते रहे । 

इसके बाद जापान-चीच सम्बन्यधों में थोड़ी शान्ति का समय आया। यह ऊुछ 
तो १९३७ सें हिरोटा सरकार के हट जाने के कारण हुआ। जापान में भी सरकार 
की इस बात के विरुद्ध बहुत रोष था कि बह किसी भी तरह समझौते पर पहुँच नहीं 
पा रही थी। १९३६ के नवम्बर में किये गये क्ुमितांग विरोधी झगड़े का भी 
जापान में स्वायत् नहीं किया गया । यह माना गया कि हिरोढा सरकार ने जापान 
में संसदीय पद्धति-विरोधी नाजी शासव की तरफ कदम बढ़ाना चुरू कर विया हैं। 
मंचूरिया और उत्तरी चीन में सैनिक अभियान चलाये जाने के कारण पड़नेवाले 
आर्थिक वोझ से भी परेशानी बढ़ रही थी । इतना होने पर भी म॑त्रिमण्डछ का 
पुनर्गठन सैनिक नेताओं द्वारा ही हुआ, क्योंकि उनके ही विद्रोह के कारण जनरल 
उगाकी को, जो कि उदार राजनीतिक के रूप में प्रसिद्ध थे, मंत्रिमंडल का निर्माण 
नहीं करने दिया गया । फिर भी, जो नयी सरकार बनी, वह चीन के सम्बन्ध में 
अपने पूर्वगामियों से अधिक उद्यार थी । विदेश-मंत्री सैटो ने अपनी नीति की घोषणा 
करते हुए कहा कि वे चीन से बरावरी के दर्जे पर समझौता करने के इच्छुक हैं ।* 

सैटो की नीति किसी दृरगामी महत्त्व की नहीं सावित हुई | यह केवल सास 
छेने का इतना समय दे रही थी कि जिसमें चीनी नीति गठित हो जाय और इस 
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बीच इस पर कोई खास जापानी दवाव न पड़े | यह इसी कारण हो सका कि जापान 
की सैनिक अधिनायकवादी शरक्तियाँ घरेलू झगड़ों में छगी हुई थीं, क्योंकि घर में 
अधिनायकवादी नीतियों का विरोघ होने रूगा था और विरोघी दरू अपना असंतोप 
व्यक्त करते हुए जापान की तत्कालीन नीति पर विरोघ प्रकट कर रहे थे। इस 
विरोध का मुकावरछा करने के लिए सरकार ने डियट के पुनः बुराये जाने का फंसला 
किया और चुनाव के लिए ३० अप्रेल, १९३७ की तिथि तय भी कर दी । डियट 
का पुनर्गठन कुछ नये ढर्र पर अवश्य हुआ, लेकिन इससे सरकार का कोई छाभ नहीं 
हुआ । इससे इतना अवदय हुआ कि सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया भौर इस्तीफे की 
तिथि ३१ मई तक टल गयी । उसके बाद राजकुमार कोनी के नेतृत्व में एक मिली- 
जुली सरकार स्थापित हुई। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के उत्तरवादी सिद्धान्तों का 
सहारा लेकर दलों का सहयोग लेने की कोशिश की । उसे जापानी सेना का सहयोग 
जनरल सुचयामा को युद्ध-मंत्री और एडमिरल यूनाई को जरूसेना-मंत्री वनाने से 
मिल गया । लुकाशियो की दुर्घटवा होने के समय, जिसके कारण चीन-जापान युद्ध 
शुरू हो गया था, यही मंत्रिमंडल जापान में शासनारूढ़ था | 


चोबीसवाँ अध्याय 
द्वितीय चीन-जापान-युद्ध 


(१) लुकोचियाओ-घटना 

एक साधारण घटना से सन्‌ १९३१ के मंचूरिया संकट को उत्तेजना मिली । 
इससे मंचूकुओ की स्थापना हुई | जापान की आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के 
संतुलन में इसीके परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा चीन के ओंवन्‍्तरिक 
परिणामों पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इस घटना से उत्पन्न स्थिति ने 
तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मुख्य दुर्बलताओं को प्रकट कर दिया । उसी प्रकार 
लुको चियाओपी किंग के निकट के एक ग्राम की, अपेक्षाकृत एक साधारण घटना के 
परिणामस्वरूप कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुईं कि तुरन्त चीन तथा जापान में 
(यद्यपि घोषणा नहीं हुई) और भन्‍्ततः चीन और परिचमी राज्यों में युद्ध हो गया । 
दोनों ही मामलों में प्रस्तुत की हुई स्थितियाँ आकस्मिक न होकर सैद्धान्तिक थीं 
तथा उनमें दोनों राज्यों के सम्बन्ध का ऐत्तिहा सिक विकास निहित था। इस विकास- 
सिद्धान्त का वर्णन पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। अतः इस दृष्टि से अब 
यह आवश्यक है कि इस झगड़े का, जिसे जापानी चीन का झगड़ा या घढठना कहते 
हैं, तथा चीन, जापान, दक्षिप-पूर्व एशिया, नीदरलूैंड द्वीपसमूह, फिलिपाइन तथा 
पश्चिमी राज्यों पर उसके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव का पता लगाया जाय । 

जुलाई ७, १९३७ की घटना के विवरण जिससे झगड़े को उत्तेजना मिली 
परस्पर विरोधी हैं, फिर भी निम्बांकित विवरण तथ्यपूर्ण ूगते हैं। वावसर-अभिमत- 
पत्र के अन्तर्गत अपने समुन्नत अधिकार के बल पर जापानियों ने उत्तरी चीन में 
दुर्ग-रक्षण के निमित्त एक सैनिक शक्ति बना ली थी। १९३५ में तथा उसके उपरान्त 
यह शक्ति अत्यधिक बढ़ा दी गयी थी । जापानी तथा अन्य सम्बन्धित सरकारे चीन 
की राजधानी के नामकिय चले जाने के उपरान्त भी पुराने अभिमत-पत्र को चालू 
समझती थीं। इसी अनुमान के आधार पर जापानियों को कुछ मुख्य स्थानों पर 
फौजों के रखने का अधिकार था, परन्तु लुकोचियाओ इस अधिकार के अन्तर्गत नहीं 
पड़ता था । १९३५ से टीन्‍्टसिन-पीकिंग क्षेत्र में उनके अधिकारों का अर्थ बहुत ही 
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उदारता तथा विस्तार के साथ हूगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वे वहाँ 
जंगी चालू चलने के अधिकृत होने लगे थे । इसी कल्पित अधिकार के वलू पर, जिसे 
संघि-व्यवस्था से कोई मान्यता नहीं मिली थी, जापानी फोजें जुलाई, १९३६ में 
लुको चियाओ में जंगी चाहे चकछ रही थीं।' घटना की जापानी-उक्ति के अनुत्तार ७ 
जुलाई की रात को चीनी सँनिकों ने जापानी फोजों पर गोली चकायी । जापानियों 
ने दूसरे दिन प्रातःकारू तक, जब तक कि और कुमुक नहीं आयी, गोली नहीं 
चलायी । उन्होंने गोली उसी समय चढायी जब चीनियों ने पुनः गोली चरढाना 
आरम्भ किया, यद्यपि एक संयुक्त जापान-चीन कमेटी" जाँच के लिए भेजी जा चुकी 
थी। चीनवालों का यह कहना था कि जापानियों ने अपने कथनानुसार गोली 
चलने का शब्द सुना था तथा अपने एक आदमी के न मिलने पर उसे ढूंढ़ने के छिए 
वानपिंग गाँव में घुसने का अधिकार मांगा था | माँग की पूर्ति न होने पर उन्होंने 
वल-प्रयोग की धमकी दी थी । यद्यपि वह आदमी मिरः गया, फिर भी माँग पर 
जोर दिया ही जाता रहा। हो पी चाहर' कौंसिरूः ने, जो थिद्धान्ततः उत्तरी क्षेत्र 
की अधिशासी एजेन्सी थी, जापानियों की ग्रार्थना पर इस आशा से उपयुक्त आयोग 
भेजा कि उससे झगड़ा वच जायगा । घटनास्थल पर पहुँचने पर चीनी प्रतिनिधियों 
ने जापानियों की शहर में घुसने की तहाश्ी लेने की माँग को अस्वीकार कर दिया । 
आयोग के सदस्यों को शहर में जाने की अनुमति दी गयी थी तथा निपटारे की 
वार्ता चल रही थी। वार्ता समाप्त भी नहीं हुई कि जापानियों ने गोली चला दी 
जिसका चीनियों ने आत्म-रक्षाथ प्रत्युत्तर दिया । 


जो भी उक्ति सही हो, परन्तु तथ्य यह है कि घटना इस कारण घटी कि 
जापानी फौजें उस स्थान पर थीं, जहाँ उन्हें रहने का कोई भी कानूनी अधिकार 
नहीं था तथा वे वहाँ पर ऐसे समय में उपस्थित थीं, जब उत्तरी चीन भें, चीन और 
जापान के सम्वन्धों की पृष्ठभूमि में, चीन का छोकमत जापानियों के विरुद्ध था । 
इस प्रकार ध्यान देने योग्य वात यह नहीं है कि एक घटना घटी, वरन यह है कि 
थह उसके पूर्व नहीं घटी थी । 

पूर्व घटना तथा उत्तरी चीन में वास्तविक संघप छिड़ने में तीन सम्राह के 
अन्तर था । यह अव्यवस्था तथा संक्षोभ का समय था | विरोधियों के अपनाये हुए 
रुखों के अन्तर, होपी चाहर' राजनीतिक कीौंसिछ के वरिष्ठ अधिकारियों की 
प्रस्तावहीनता, आंशिक समझीता, मर्तक्यहीनता, जापानी फीज में ऐक्य-संकल्प तथा 
उद्देश्य-प्राप्ति का भीपण निश्चय -- सभी वाते स्पप्ट थीं। उत्तरी चीन का श्षेप देश 
से राजनीतिक तथा आशिक विच्छेद करना उद्देश्य था और यह एक ऐसा उद्देश्य था, 
जिस पर पूरी ठन्मयता से, कभी-कभी छल से भी, १९३५ से ही ध्यान दिया गया 


९० पुर्व एशिया का आधुनिक इतिहास 


था। थदि चीन, जैसी कि च्यांग-काई-औैक की राय है, समझौते के अपने यस्ूनतम 
भाधार पर डटा रहता, तो कोई भी समायोजन नहीं हो सकता था। न्यूनतम 
आधार थे--चीन के राज्य-क्षेत्र की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता का अधिलंघन करने- 
वाले किसी भी समझौते का न किया जाना, होपी चाहर राजनीतिक कौंसिल की 
स्थिति में किसी प्रकार का उलटफेर न होना, बाहरी दबाव के कारण होपी भाहर 
राजनी तिक कोंसिल के सभापति, जैसे--केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए 
स्थानीय अधिकारियों को हटाने के किसी भी समझौते का न होना तथा २९वीं 
सेना की अपनायी हुई स्थिति पर पाबंदी का न रूग्राया जाना [४ 


(२) झगड़े का आरम्भ तथा उसका मार्ग 

चीन और जापान की मौलिक स्थिति में प्रत्यक्ष विरोध के बावजूद समझौते 
की वार्ता उस समय तक चलती रही, जब तक कि जुलाई २६ को छॉंगफ्रैंग मे एक 
दूसरी घटना नहीं हो गयी । उसके पश्चात्‌ शप्ुता पुनः आरम्भ हो गयी । इस घटना 
के परचात्‌ जापानियों ने अन्तिमेत्थम दे दिया, जिसका आशय चीनी फौजों को 
हटाना था। समझीते की वार्ता उस समय समाप्त हो गयी, जब राज॑नीतिक कौं सिर 
के चीनी जनरल सुग-चेह-चुआन ने जापानियों द्वारा समझौते की माँग 6ुकरा दी 
जाने पर अन्तिसेत्थम की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया । उसके परचात्‌ 
जापानी फौज मैदान में आ गयी तथा चीनियों को समस्त पीविंग-टीन्टसिन क्षेत्र से 
हटाने के लिए बढ़ चली | रोकने पर भी वे बढ़ते ही गये, जिसका मुख्य कारण 
चीनी नेतृत्व का. फौजी दस्तों के कममांड में सामंजस्य स्थापित करने तथा फोजी 
कारवाइयीं के लिए पूर्व-यीजना बनाने में असफल होता था । इससे यह प्रकट-सा 
होता है कि चीनी अन्तिम समय तक समझीते की आशा रखते थे, जिससे अन्तिम 
विकल्प पुनः स्थगित हो जाता, यद्यपि उससे उत्तरी चीन में जापानियों की स्थिति 
रृढ़ हो जाती । दूसरी ओर जापानी सुस्पष्ट रूप से मामले को सफल निष्कर्ष पर 
पहुँचाने के लिए दृढ़ संकल्प थे ॥* 

मंचूरिया तथा जेह्याल के मामलों की तरह यदि नानकिंग सरकार विना 
ओऔपचा रिक मान्यता के पीर्षिग-टींटसिन क्षेत्र का नियन्त्रण त्यागना स्वीकार करती 
अथवा यदि जापानी उत्तरी चीन के उस वजित भाग का नियस्त्रण पाकर संतुष्ट हो 
जाने का आकांक्षा प्रकट करते, तो सम्भवतः युद्ध पुन: ठाला जा सकता था। पिछले 
वर्ष च्यांग-काई-शेक ने रढ़ता से इस बात पर पुनः जोर दिया कि चीन अपने अति- 
रिक्त राज्यक्षेत्र अथवा मुख्य चीन में अपनी प्रभुसत्ता नहीं त्याग सकता, चाहे युद्ध 
ही क्‍यों न करना पड़े । सरकार से अवरोध करने की माँय उस समय इतनी दृढ़ 
थी कि सन्‌ १९३१ से १६३७ तक अपनायी हुई सामान्य नीति तथा समर-तीर्ति 
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का और अधिक पालन न हो सका । यह मुख्यत्त:ः जापानी सेना की उस आकांक्षा से 
हुआ, जिसके विषय में यह ज्ञात हुआ था कि वह पीर्षिग-टींटसिन क्षेत्र पर अधिकार 
प्राप्त करके ही संतुष्ट न रहेगी । उत्तरी चीन में फौजें तथा खाचद्व-साम ग्रियाँ इतनी 
अधिकता में पहुँचा दी गयी थीं कि थह स्पष्ट हो गया कि उनका मुल्य उद्देश्य कम- 
से-कम नीर नदी के उत्तर के पांचों प्रदेशों पर अधिकार स्थापित करना था | केवल 
इस बात से ही यह निश्चित हो गया कि जापानी यदि समझौता करना भी चाहें, 
तो चीन का उस क्षेत्र में वढ़ना, जहाँ कि उनका बढ़ाव सीमित क्षेत्र से आगे वर्जित 
था, स्वीकार कर समझौता नहीं कर सकते । 

उसी समय शंघाई में कुछ घटनाएँ घटीं, जिनसे सम्बन्ध और भी विगड़ गये 
और जापानी नौसनिक तथा फौजी दस्तों का वहाँ जमाव होने लगा । वहाँ पर 
उन्हें केन्द्रीय चीन सरकार की फौजों का सामना करना पड़ा । अगस्त ९ के उपरान्त 
जव चीनियों तथा जापानियों में हंगजाओ हवाई अड्डे के निकट ग्रोंढी चछी तो 
घटनाओं का क्रम संकटावस्था की ओर वढ़ चला ठथा १३ अगस्त, १९३२७ से झनुता 
की बड़ी-बड़ी घटनाओं के घटने का सूत्रपात हो गया । इस प्रकार यद्यपि उत्तर में 
तीन सप्ताह से कुछ छड़ाई चल रही थी, परन्तु चीन गौर जापान में वास्तविक युद्ध 
शंघाई में आरम्भ हुआ | दोनों दलों में से किसी ने भी औपचारिक रूप से युद्ध-स्थिति 
की घोषणा नहीं की । कुछ समय तक जापान ने इसे “चीन की घटना” कहा, वाद 
में उसे कुछ ऊंचा शथीर्पक देते हुए “चीन का मामला” कहा । आन्तरिक तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से इसके विस्तार तथा महत्व को कम करना आभासतः उचित 
समझा गया था; कम-से-क्रम कुछ अंशों तक अमेरिका की तटस्थता के नियमों के 
कारण पूर्ण अच्तर्राप्ट्रीय नियमों के रूप में, युद्ध-गसी परिणामी स्थिति का सुस्पष्ट 
चित्रण किये विना ही चीन ने विस्तृत शपुता के तथ्य को स्वीकार कर लिया। फिर 
भी, शंघाई पर युद्ध आरम्भ होने के समय से ही चीन अपनी प्रभुसत्ता तथा अद्वण्डता 
को, स्थानीय अथवा आंचलिक रूप में नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय रूप में, सैनिक-रक्षा प्रदान 
करने के अपने नवीन इतिहास पर पहली वार आइढूढ़ हुआ । 


उत्तर में गड़बड़ी आरम्भ होने तथा शंघाई तक युद्ध पहुँचने के समय के बीच 
प्रधान प्रादेशिक फोजी सरदार नानकिंय में च्यांग को अपनी सेवा प्रदान करने और 
अपनी वफादारी तथा निष्ठा का विश्वास्र दिलाने आये ककुमिन्तांग-कम्युनिस्ट वार्ता 
शीज्रतापुर्वक पूरी की गयी, जब कि कम्युनिस्ट नियंत्रित क्षेत्र का अपना अछूग 
अस्तित्व रखते हुए, स्वयंशासित प्रदेश की भाँति एक राज्य के रूप में समावेश हुआ 
तथा छाल फोजों को राष्ट्रीय रीति से पंचम मार्ग-फौज की हैसियत प्रदान की गयी । 
कम्युनिस्ट नेता तथा सेचापति अपने-अपने स्थान पर ही रहे, परन्तु च्यांग-काई-शेक 
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के निदेशन में कार्य करना उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, बरचन कुछ समय तक वे 
उनके निदेशन में काये करते भी रहे । संद्धाव्तिक रूप में कम्युनिस्ट दल राष्ट्रीय 
सरकार के अधीनस्थ था । 

इन परिस्थितियों में एकवा, अवीनता के कारण उतनी नहीं हुई, जितनी 
कि संयुक्त-रा ट्रीय सुरक्षा के लिए संश्रय अथवा सहयोग से । निश्चय ही, कमाव की 
बाहरी एकता अगस्त के अन्त तक स्थापित हो चुकी थी तथा केछीय सरकार के 
अधिकार में चीच का एकीकरण अन्तिम रूप में स्पष्टठटः जापानी दबाव के कारण 
ही हुआ था । इस एकता की वास्तविकता तथा स्थायित्व को वास्तविक रूप में 
स्थायी समझते के पूर्व उन्हें दीघकालिक युद्ध की अग्ति में परखना आवश्यक था । 
बहुत से लोग, भुख्यकर जापानी, यह समझते थे कि फौजी पराजय के सम्मुख एकता 
नहीं चल पायेगी । इससे जापानी नीति के एक अंग का अभिप्राय ज्ञात हो जाता 
है-- जिसके अनुसार उन क्षेत्रों में, जो उनके आधिपत्य में आये, क्षेत्रीय सरकार 
स्थापित की गयी । यह सोचा गया था कि इससे क्षेत्रीय फौजी अफसरों तथा जनता 
की निष्ठा उस ओर आकर्षित होगी ! 

फोजी दृष्टिकोण से स्वयं चीन-जापान युद्ध के मार्ग का संक्षिप्त विवरण 
आवश्यक है। यह तीन सुस्पष्ट खण्डों भें विभक्त हैं--(१) अगस्त १३ को शंघाई में 
युद्धारम्म से दिसम्बर ६५, सन्‌ १९३७ में सानकिंग के पतन तक, (२) नानकिय के 
पतन से लेकर १९३८ के अक्तूबर में जापानी फीजों हारा कैंटन तथा हैकांग की 
विजय तक तथा (३) हांगकांग से चीनी फौजों के स्जेचुआन प्रदेश में चुकिंग तक 
हटड जाने के बाद । 


(३) युद्ध का प्रथम चरण 

शंधाई में जापानी सेला ने केन्द्रीय चीनी सरकार की सेना का सामना 
किया | उन्होंने जापानी हमलों का असंभावित ज्वक्ति तथा प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिरोध 
किया | जापानियों के मुकाबले में उनके पास हथियार कम थे, जिससे निरन्तर 
उन्हें इस असुविधा के साथ लड़ना पड़ा । मुख्यतः हवाई शक्ति के सम्बन्ध में महे 
बात अधिक स्पष्ट थी | यद्यपि १९३३ के पद्चात्‌ च्यांग-काई-शेक हवाई शक्ति बढ़ाने 
में लग गये थे, तथापि इस द्ाक्ति के विस्तार तथा समाघात-क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित 
सैनिकों की वृद्धि में अभी जापानियों की वरावरी करने का समय नहीं भाया था । 
इस प्रकार आरम्भ से ही जापानियीं को हवाई प्रभुता श्राप्त थी । उन्होंने उसका 
उपयोग व्यापक रूप से--स्वेप्रथम मुख्यतः सिस्त-चांगहजी प्रदेश में-बम गिराने में 
किया । उन्होंने सामरिक लक्ष्यों, जैसे--संचार-छा इनों, रेलवे-अन्त्यों, हवाई गड्डों 
तथा फौजी जमावो को बरवाद करते का प्रयत्न किया । इसके अतिरिक्त आतंक 
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फैलाने के लिए धुर्लावार तथा व्यापक रूप में असामरिक महत्त्व के लक्ष्यों पर भी 
बस फेंके गये जिसका अभिप्राय यह समझा गया था कि उससे चीन के छोयों का 
प्रतिरोध करने का संकल्प टूट जावगा तथा इस प्रकार वे सरकार तथा फोजी 
शक्तियों से अलग हो जायेंगे । 

शंघाई नगर की विचित्र बनावट के कारण, जी उम्रकी अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती 
तथा नदियों के सामनेवाल्वी फ्रांसीसी रिकायतों के कारण थी, वहाँ फौजी प्रतिरोध 
की कठिनाइयाँ वढ़ गयी थीं। इससे जापानियों ने व्यूबतम कठिनाइयों के साथ 
अपनी फौर्जें उतार लीं तथा उनकी नौं-सेना के जहाजीं को कुछ संरक्षण मिला । 
यह इसलिए हुआ कि चीनियों को फौजी संक्रिया इस ढंग से करदी थी कि विदेशी 
बस्तियों की शान्ति पर उनसे उतना ही असर पढ़े, जितना युद्ध की परिस्थितियों 
में अत्यावश्यक तथा भनिवाये है। वास्तव में इस विचार का जापानी फौजी उसंक्रिया 
पर भी प्रतिवन्ध था, परन्तु बह उन्हें उनके उस त्वरित राम से दिरत न कर सका, 
जो उन्हें बन्तर्राष््रीय वस्तियों के होने तथा उनके संरक्षण में भाग लेने के कारण 
सुछूम था । 

नवम्बर, १९३७ के पत्चात्‌ ही जापानी शंघाई से चीनी फौजों को हटाने 
में समर्थ हुए। यह सम्मुख हमले द्वारा नहीं, वरन्‌ दक्षिण से पाश्विक-संक्रिया द्वारा 
अन्ततः प्रतिपादित क्रिया गया । हँगकाउ की खाड़ी पर ५ नवम्बर को एक जापानी 
फीज उत्तारी गयी गौर वह ज्ञीत्रता से स्थल पर वढ़ चली | इससे चीनी फौजों के 
लिए पीछे तथा पादर्व से खतरा उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उन्हें शंघाई खाली 
करने के लिए विवश होना पड़ा। खाली करने की यह क्रिया एक पद्धति के अनुसार 
थी, जिससे जापानी पूर्ण मार्ग पर छीट न सके तथा चीनी फौजों को इस प्रकार 
विनष्ट न कर पाये । फोजें यांगत्जी नदी के पास नानकिंग तक हटीं, जहाँ दीर्घ- 
काछीन प्रतिरक्षा क्वी व्यवस्था की ययी थी। फिर भी इस स्थान पर जापान 
शंघाई से भी शीघ्र सफल हुए । उन्होंने चीनियों को उद्की राजवानी से एक मास 
से कम समय में ही खदेड़ दिया। उस प्रक्रिया में उन्होंने ज्यांग-काई-क्षेक की सर्वश्रेट्र 
फोजों को भंग कर दिया। इससे निर्मूछन की सम्भावना, जिसे शंघाई से फौजों को 
हटाकर टाछा गया था, उत्पन्न हो गयी | केन्द्रीय सरकार के कार्याक्षय पहले ही 
हँकाउ तथा कुछ मामलों में, यांगत्जी से भी आगे, इस उद्देव्य से स्थानान्तरित कर 
दिये गये थे, जिससे सरकार स्वयं अपना कार्य करती रहे । चीनी फीजों के पुतर- 
निर्माण तथा उनके मनोवत्ठ की पुनःप्राप्ति के पूर्व यदि जापानियों ते नानकिंग में 
अपनी विजय का अनुगमन तुरंत किया होता, तो बहुत सम्भव था कि दूसरे वर्ष 


की घटनाओ ने दूसरा ही मार्ग अपनाया होता । परन्तु हुआ यह कि जापानी फॉाजें 


कअतन 


है 
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उस समय नानकिंग में रुक गयीं, जिससे चीनियों को फौजी विनाश के उपरान्त 
संभलने का समय मिल गया। जापानी सेनापतियों ने च्यांग-काई-शेक की फौजों 
को केवल संभलने का ही अवसर नहीं दिया, वरन शंघाई के पतन के उपरान्त 
जापानी सेना ने अपने व्यवहार से उन्हें प्रतिरोध करते की नयी प्रेरणा भी दी। 
इन सेनाओं ने, जो अनुशासन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थीं, इतनी बुरी तरह से 
जन-जीवन और सम्पत्ति लूटने का ताण्डव किया कि वाद में दुनिया को नानकिंग 
के बाहर विदेशी स्पष्ट-दर्शकों द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये समाचारों पर विश्वास 
करने में बड़ी कठिनाई हुई । इस घटना ने तथा इसके पहले और बाद हवाई हमलों 
ने गाँवों में हुई जन-घधन-हा नि की घटनाओं में युद्ध को अन्तिम निर्णय तक पहुँचाने 
के चीनी निश्चय को निर्बेलल न करके और भी दृढ़ कर दिया । 


इसी बीच दक्षिण में टीन्‍्टसिन-पुकाउ तथा पीकिग-हैंकाउ” रेलों की ओर 
तथा पाइवे में शान्सी प्रदेश की ओर बढ़ती हुई जापानी सेचाएँ उत्तरी चीन में 
व्यापक फौजी कार्रवाई कर रही थीं। दक्षिण दिशा की प्रगति में २१वीं मार्ग-सेना 
ने, जिसे उन्होंने पीकिग से बड़ी सुगमता से हटा दिया था, उनका कड़ा प्रत्तिरोध 
किया। उस वर्ष के अन्त तक उन्होने चीनी फोजों को टीन्टसिन-पुकाउ रेलवे लाइन 
के किनारे नील' नदी तक हटा दिया था। वहाँ वे सम्भवत्त: इस आशा से रुक गये 
कि शाब्ट्ग-प्रदेश का प्रशासक जनरल हैनफुचू उनसे समझौता कर छेगा | पूर्वे में 
पीकिंग हैंकाउ रेलवे के किनारे-किनारे जापानी सेना चींग टिग्फू के दक्षिण ओर 
बढ़ चली, जहाँ पीकिंग-हैंकाउ रेलवे, समुद्र से शैन्सी प्रदेश की राजवानी तैवान तक 
जानेवाली पृत्र-पश्चिम रेलवे को पार करती है। इसके पश्चात्‌ दक्षिण की ओर 
होतान प्रदेश में बढ़ने के स्थान पर पद्िचम दिशा में रेलवे के किनारे-किमारे तेवान 
की ओर उस सेना की सहायता के छिए आक्रमण किया गया, जो उत्तरी होपी से 
शान्सी में हटा दी गयी थी तथा जिसकी पूर्वकालिक छाल फोर्जे, जिनका अष्टम 
मार्ग सेना के रूप में पुनर्नामकरण हुआ था, सफल प्रतिरोध कर रही थीं । इन 
दोनों सेनाओं के मिल जाने से जापानियों ने नवम्बर के आरम्भ में तैवान पर अधि- 
कार कर लिया । इससे रेलवे लाइन में पाश्वे में होपी तथा उत्तरी शांतुग के अतिरिक्त 
उन्हें दक्षिणी-शांसी का भी नियन्त्रण मिल गया। इसके आगे क्‍्वांडुंग सेता चहार 
के साथ-साथ सूयुआन प्रदेश का नियंत्रण पाने तथा औपचारिक रूप से २९ अवतूवर, 
१९३७ को मंगोलिया की संघीय सरकार स्थापित करने में सफल हो चुकी थी । 
उसी प्रकार १४ दिसम्बर को “शान्ति संरक्षक-आयोीग” को, जो पहले पीकिग तथा 
टीस्टसिन के लिए स्थापित किया गया था, हटाकर चीन के लिए एक अन्तःकालीन 
सरकार बनायी गयी । 
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इस सरकार के तत्वावधा न में जापानी सैनिक अधिकारी जापान-विरोघी 
भावना तथा कार्यों का निर्मुलन करने दिकल पड़े, जिसके विरुद्ध वे कई वर्षों से 
अभ्यापत्ति कर रहें थे। यह प्रयास प्रेस तथा शिक्षा पर नियंत्रण रूगाकर किया 
गया | शिक्षा-नियंत्रण के अन्तर्गत जानेवाले विपय थे-- पाव्य-पु स्तकों का परिक्योधन, 
प्रत्येक पाठशाला में जापानी शिक्षकों की नियुक्ति, जापानी भाषा पढ़ने की आव- 
इयकता तथा विद्याथियों के उन सभी क्रिया-कछापों का प्रवह्ल दमन, जिनसे जापान- 
विरोधी कार्यों के किये जाने की आशंका थी। 


इस प्रकार युद्ध का प्रथम चरण जापानियों द्वारा उत्तरी चीन में तात्त्विक रूप 
से उनके मौलिक उद्देश्य की प्राप्ति तथा उनकी सेनाओं द्वारा निम्न यांगतृजी प्रदेश 
के अधिकृत किये जाने के कारण समाप्त हुआ। वास्तव में जापानियों का नियंत्रण 
केवल नगरों तथा उनकी सेनाओं द्वारा अधिकृत संचार-घमनियों पर ही स्थापित 
हुआ था । देहातों ने जापानियों के राजनीतिक नियंत्रण को सहज में स्वीकार नहीं 
किया | ग्रामवासी उस समय भी अपने प्रधानों के नियंत्रण में रहे और जब उन्हें 
संगठित किया गया, तो किसानों ने भरसक उन छापामार फीौजों की सहायता की, 
जो वस्तुतः जापानी हथियारों द्वारा विजित क्षेत्रों में संगठित की गयी थी । यह वात 
मुख्यतः उत्तर में सत्य सिद्ध हुई थी, जहाँ साम्ययादी नेतृत्व में वही समरुन्तंत्र 
अपनाये गये थे, जिनका इसके पूर्व छाल फौजों द्वारा च्यांग-काई-कओक के विरुद्ध युद्ध 
में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। जापानियों की यह आशा--'कि यदि 
चीनी शासन, जिसे लोग च्यांग-काई-शेक. के छासन से श्रयस्कर समझेंगे, स्थापित 
किया जाय, तो प्रतिरोध समाप्त हो जायगा”, न तो इस अवस्था में पूरी हुई न 
इसके परचात्‌ ही ॥ फिर भी एक स्वायत्त-शासन की स्थापना कर दी गयी थी । 
यदि चीन की केन्द्रीय सरकार नींछ नदी के उत्तर के क्षेत्र से अपना नियंत्रण त्यागने 
के आधार पर समझौता करने के लिए उच्चत होती, तो जावानी दृष्टिकोण के अनुसार 
दनुता समाप्त हो जाती । नानकिंग पर अधिकार कर लेने के परचात्‌ से निक सं क्रिया 
में विराम आा जाने के कारणों में एक कारण यह आशा भी थी । जब यह देख लिया 
गया कि सैनिक पराजय से न तो च्यांग-काई-शेक की प्रतिष्ठा ही विगड्ध सकी और 
न देश ही प्रादेशिक इकाइयों में विभक्त हो सका तथा जब यह भी ज्ञात हो गया 
कि विपय का फल च्यांग तथा उसकी सरकार को हटाकर ही भोगा जा सकता है, 
तो जापानी सरकार ने च्यांग तथा कुर्मितांग सरकार की मान्यता के प्रत्याहरण की 
घोपणा कर दी । उसी समय उसने अपने इस निदरचय की भी घोपणा की, कि--- 
“चीनी मामले” पर उस समय तक युद्ध चछेगा, जब तक सुद्रपुर्व की शान्ति-मंग 
करनेवाल्ा च्यांग-क्राई-शेक अपने स्थान से हटा नहीं दिया जाता | 


है 
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(४) युद्ध का हितीय चरण 


इस भ्रकार युद्ध के द्वितीय चरण का समारम्भ हुआ जिसमें पहले चरण की 
बहुत-सी विशेपत्ताएँ विद्यमान थीं। इसका उद्देश्य चीन की नयी राजवानी--हांग- 
कांग की प्राप्ति करता तथा उसी क्रम में चीन की पुनर्गंठित सेना का विनाश करना 
था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मध्यवर्ती क्षेत्र से चीनियों को निकाल देना 
भावश्यक था। अतः टीन्टसिन-पुकोव तथा लुंघई रेलों के मिलन-स्थान स्चवाउ पर 
अधिकार करना पहला उद्देश्य वनाथा गया। स्वाव पर जापानियों ने किलावन्दी 
कर रखी थी। नानकिंग की पराजय से सँमलने के पश्चात्‌ चीनियों ने हर मुल्य 
पर स्वाउ की प्रतिरक्षा करने के आशय की घोषणा की, तथा, तत्त्वतः उस पर 
जापानियों के अधिकार करने के प्रयत्न को चुनोती दी । नानकिय पर अधिकार 
कर लेने के पश्चात्‌ हैंकाउ के जमन राजदूत के माध्यम से प्रस्तावित शान्ति की शर्तों 
को चीनी स्वीकृति नहीं मिली । अतः १९३८ के वसन्त में जापानी फौजें पुनः मैदान 
में आा गयीं। नानकिंग पर अधिकार करनेवाली सेना नानकिग से यांगत्जी पार 
कर टीन्ट्सिन पुकाउ लाइन के पाश्वे से उत्तर की ओर बढ़ चली, जब कि उत्तरी 
सेना ने नील नदी के दक्षिण उसी रेलवे का मार्ग अपनाया, जहाँ १९३७ के अन्त 
में उतच्तती अभियान रुक गया था। जापानी सेना के नील नदी पार करने पर 
शान्तुंंग प्रदेश के राज्यपाल ने उन्हें शक्तिशाली ढंग से रोका नहीं तथा विवा किसी 
कठिनाई के उस प्रदेश के दक्षिणी भाग में उनका पहुँचना सुलभ कर दिया। राज्यपाल 
हैन-फुच् को उसकी इस असफलता के कारण सेवा से निवृत्त कर फाँसी दे दी गयी। 
इसके पद्चात्‌ चीनी सेनाओं की प्रतिरक्षा सुद्ढ़ हो गयी। इस स्थित्ति ने तथा उसी- 
के साथ जापानी सेनानायकों द्वारा चीनी झक्ति के गलत अनुमान ने चीनियों को 
इस योग्य बना दिया कि उन्होंने अप्रैल, १९३८ में टायर चुआंग पर जापानियों को 
एक गहरी मात दी ! इस विजय ने, जो चीनियों के छिए उस' समय तक उस युद्ध में 
एकमात्र महत्त्वपूर्ण विजय थी, निश्चय ही उनके मनोबल को सुद्ढ़ किया ! जापानी 
सेना बढ़ा दी गयी तथा मई में स्चाउ पर उसने अन्तिम विजय प्राप्त की, परन्तु इससे 
चीनी-सेना का विनाश नहीं हुआ । स्चाउ से हटने में निर्मूछन के तत्त्व विद्यमान थे, 
जिससे जव जापानी रूँघाई रेलवे के किनारे पश्चिम की ओर दबती हुईं चीनी सेनाओं 
का पीछा कर रहे थे, उस समय यदि बाढ़ के जल से नील नदी के बाँध कई स्थानों 
पर टूटे न होते तो, उन्हें अन्तिम फल प्राप्त हो गया होता । इस कारण जापानी फौजों 
का उस क्षेत्र में फौजी संक्रिया संचालित रखना तत्काल असम्मव हो गया । 

इस स्थिति ते उन्हें यांगत्जी मंदी से ऊपरी क्षेत्र हैँकाउ की ओर बढ़ने के 
लिए एकत्रित होने पर विवश कर दिया । आक्रमण के अभिप्राय से उत्तरी चीन 
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की तमाम दुकडियों सहित सभी उपलब्ध सेनाएँ शंघाई-नानकिंग क्षेत्र में बुछा ली 
गयीं । फौजों के पुतवितरण से जहाँ हँकाउ में इसको अपना ध्येय अन्ततः पुर्ण करने 
में सहायता मिली, वहीं उत्तरी चीन में छापामार फौजें जापानी अधिकार को केवल 
बड़े-बड़े शहरों तथा रेलवे-क्षेत्रों तक ही सीमित रखने में सफर हुई। यह स्थिति 

चलती रही । सैनिक जमाव की इस स्थिति में भी अक्तूबर २५, १९३८ के पश्चात्‌ 
ही हँकाउ जापानी शल्त्रों के सम्मुख झुफ सका । विलम्ब पुृणंत: चीनी सेनाओं के 
प्रतिरोध से ही नहीं हुआ, यद्यपि इस प्र उसका पर्याप्त प्रभाव था। यह विलम्व 
पार करनेवाले क्षेत्रों की प्रकृति के कारण भी हुआ, जिसने जापानियों को रेलवे 
तथा मोटर परिवहन के योग्य सड़कों से दूर कर जलरू-मार्गे, झीलों, दरूदलों तथा 
पानी से भरे हुए धान के खेतों में, जहाँ की जलवायु बुरी थी गौर जहाँ विभिन्न 
प्रकार के स्थानीय रोग फंले हुए थे, पहुँचा दिया था। इसके अतिरिक्त आगे का 
वढ़ाव सुयम करने के. लिए नौ-सेना को यांगरत्जनी नदी से, जहाज-संचालन को 
अवरुद्ध करने के निमित्त चीनियों द्वारा, फेंकी गयी बल्लियों तथा अन्य रुकावटों 
को हटाने में काफी परिश्रम करना पड़ा । इन सभी वातों के प्रभाव से जापानियों 
का वढ़ाव वीमा हो गया | किसी प्रकार पुनः बढ़ाव आरम्भ होने पर पौमांग 
झील से यांगत्जी तक एक किनारे के सकरे मार्ग पर सेन्य-संचालन करते हुए वे तीन 
सप्ताह में हुंकाउ पहुँचे । जुलाई के अन्त में किउकियांग का पतन हो गया । इस 
समय उनका बढ़ाव भपेक्षाकृत वहुत बीमा हो गया तथा उनके चरम ध्येय की 
प्राप्ति सन्देहात्मक रूगने छगी । जापानी तथा चीनी दोनों पक्षों में हताहतों की 
संख्या अधिक थी, यद्यपि चीनियोंकी ओर अनुपाततः यह संख्या भौर भी 
अधिक थी । 


इन परिस्थितियों में जापानी सेना-नायकों ने चीनियों के विरुद्ध अपनी 
सफलता के अभाव को यह दृष्टिकोण प्रसारित कर, कि हैंकाउ सरकार शान्ति- 
याचना कर रही थी, तथा अपनी कठिनाइयों का दोपारोपण अधिकाधिक विदेशी 
सहायता पर कर, जो उनके कथनानुसार चीनियों को संभालने में प्रधानतः सहा- 
यक थी, छिपाना चाहा । हैँंकाउ की सेनाओं के छिए सैनिक पूर्ति मुख्यतः हांगकांग 
तथा कैन्टन से, जो हैंकाउ-कीन्टन रेलवे-क्षेत्र में माल-परिवहन के प्रविष्ठ स्थान में 
पहुँच रही थी । इस रेलवे का अन्तिम खण्ड ठीक युद्ध आरम्भ होने के समय पूरा 
हुआ था। जापानी हवाई शक्ति इसी कारण रेलवे लाइन के संपाश्व में इसका 
उपयोगिता को विनष्ट करने की आशा से व्यापक रूप में वम गिरा रही थी। इसमें 
असफल होने पर अन्ततः जापान ने अक्तूबर, १९३८ में नौसैनिक शक्तियों की 
सहायता के साथ एक सैनिक अभियान-दल कीन्‍्टन भेजा, जिस पर उन्होंने २१ 
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गवतूवर को तत्त्वतः चीनियों के बिना किसी प्रतिरोध के अधिकार कर छिया। 
चीनी अधिकार में बचे हुए सैनिक पूति की प्रविष्टि के एक प्रधान बंदरगाह होने 
का मुख्य महत्त्व प्राप्त करने के बावजूद भी इसकी प्रतिरक्षा के लिए कोई वास्तविक 
घ्यवस्था नहीं की गयी थी । यह विफलता आंशिक रूप से इस भावता पर, कि 
हांगकांग में अंग्रेजों की स्थिति के कारण कैन्टन जापानी हमले से सुरक्षित था, 
आरोपित की जा सकती है। वास्तव में यह सुरक्षा उसी समय तक विद्यमान थी, 
जब तक जापानी सरकार को इसके विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा कार्रवाई की जाने की 
आशका थी। यह भय अधिकांशतः उस' समय समाप्त हो गया, जब चेकोस्लोवेकिया 
के संकट के सम्बन्ध में अंग्रेजी सरकार ने तुष्टिकरण की नीति के कारण म्यूनिच- 
समझोते को अंगीकार किया । सितम्बर २९, १९३८ का यूरोप का यह समझौता 
अक्तूबर २१ को जापान द्वारा कैन्टन पर सैनिक अधिकार किये जाने के लिए सीधा 
आभमुख वन गया | हँकाउ का पतन चार दिन पश्चात्‌ हुआ तथा इस प्रकार चीन 
ओर जापान के सैंनिक युद्ध के द्वितीय चरण की समाप्ति हुई । 


(५) तीसरा चरण 

चीनी सरकार सुब्यवस्थित रूप से पुनः हट गयी--इस बार उनके पहुँचने 
का स्थान उच्च यांगत्जी का चुकिंग था। चीनी फोजें पुनः विनष्ट नहीं हुईं । इस 
प्रकार चीनियों के आत्मसमपंण बिना ही युद्ध का दूसरा चरण समाप्त हो गया । 
अन्तिम फल' युद्ध-श्रान्ति तथा निराशावादिता से सम्बन्धित था-- इसका आभात्त 
तव हुआ, जब हैंकाउ में बिलगाव हुआ | वांयकिय नी ने शान्ति-स्थापना के उद्देश्य 
से समझोता-वार्ता आरम्म करनी चाही, परन्तु नीति में इस प्रकार का दिशान्तरण 
करा सकने में उनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ सका तथा सरकार द्वारा राज्य-द्रो ही 
कहे जाने पर उन्हें हँकाउ से भागना पड़ा । यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अन्त 
तक्‌ प्रतिरोध किया जायगा । दूसरी ओर हँँकाउ पर अधिकार करने के पूर्वे जापा- 
नियों की ओर से यह संकेत मिल्या था कि उद्देश्य की पू्ति के पशचात्‌ फीजी आक्रमण 
समाप्त हो जायेंगे | इसमें यह अन्तनिहित था कि उनका कार्य चीन की नयी सरकार 
को सागरतटीय क्षेत्र में स्थापित होमे में सहायता देना तथा शान्ति एवं पुनर्निर्माण 
के कार्यो में सहयोग प्रदान करना था। परन्तु हैंकाउ पर अधिकार कर लेने के 
परचात्‌ उनका अभिप्राय उस समय तक फौजी संक्रिया संचालित रखने के लिए 
घोषित हुआ, जब तक कि च्यांग-काई-शेक तथा उचकी सरकार-- जिन्हें केवल एक 
स्थानीय तंत्र का नाम दिया गया था, पूर्णतः विनष्ट चहीं कर दिये जाते । इस 
प्रकार दोनों ही ओर से युद्ध जारी रखने की प्रत्याझाएँ थीं । 

युद्ध के तीसरे चरण के समय चीन गथार्थतः दी भागों में विभक्त हो चुका 
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था--(१) स्वतंत्र चीन; .जिसके अन्तर्गत उस रेखा के परिचम में पड़नेवाले प्रदेश थे 
जो उत्तर में लगभग पेकिंग से हँकाउ होते हुए दक्षिण में कन्टन तक फैले हुए हैं, 
तथा (२) “अधिकृत चीन''--उस रेखा तथा समुद्र के बीच का प्रदेश । अनधिकृत 
चीन स्वयं दो सुस्पष्ट तथा वास्तव में विछग सरकारों द्वारा शासित भाग से बना 
हुआ था | एक भाग चुकिंग में कुर्मितांग राष्ट्रीय सरकार के अधिकार में तथा दूसरा 
येतान में मुख्यालय रखकर चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व के निर्देशन में था। यद्यपि वे 
युद्ध में जापान के विरुद्ध एक थे, जब कि युद्ध में वस्तुतः १९४० के परचात्‌ फोजी 
दृष्टिकोण से गतिरोघ उत्पन्न हो गया था, फिर भी कुर्मितांग तथा साम्यवादी चीन 
ने पुनः परस्पर घोर शबुता आरम्भ कर दी । उस समय दोनों पश्चिमी जगत्‌ तक 
पहुँच रखने से प्रभावतः वंचित थे। किन्तु इस उक्ति के कुछ अपवाद भी थे, जैसे--- 
(१) उत्तर-पश्चिम में रूस तक कारवाँ तथा ट्रकों का पहुँचना, (२) हिन्द-चीन के 
बीच फान्स-ग्रेनान रेलवे होकर तथा इसके उत्तरी अन्तस्थ से चुकिग तक मोटर की 
एक सड़क का स्थित हो ना, (३) वर्मा के मार्ग से इसके सीमान्‍तों तथा चुकिय के बीच 
एक मोटर की सड़क जो शीघ्रता से पूरी कर यातायात के लिए खोल दी गयी थी 
और (४) हांगकांग से हवाई यातायात का होना। फौजी पूृत्ति के ये ही मुख्य मार्ग 
थे, यद्यपि पर्याप्त आयात कुछ उन तटीय बंदरगाहों से भी, जो जापानियों के प्रभाव- 
दशाली अधिकार में नहीं थे तथा जहाँ से जापानी पंक्ति के विभिन्‍न छिद्रों से होकर 
अंतस्थ प्रदेशों में परिवहन की संभावना थी, हो रहा था | ज्यों-ज्यों समय बवीतता 
गया “अधिकृत” तथा “स्वतंत्र” चीन के बीच जापानी माल का चीनी माल से 
अवैध विनिमय व्यापक रूप में चलता गया । 


अधिकृत चीन, जैसा कि बतलाया जा चुका है, पूर्णतः जापान के नियन्त्रण 
में न था, न पेकिंग तथा नानकिंग में स्थापित दोनों सरकारों के निर्देशन की ही 
उसे चिन्ता थी। छापामार फोौजें अधिक्षत क्षेत्र तथा केन्द्रीय एवं उत्तरी चीन में 
व्यापक रूप से क्रियाशील थीं। इससे जापान का प्रभावशाली नियंत्रण संचार-लाइनों 
और मुख्य नगरों पर ही रह गया था । विदेशी आवास-द्षेत्र भी उस समय जापानी 
अधिकारियों की पहुँच के वाहर थे । इनमें ऐसे केन्द्र उपलब्ध हो गये थे, जहाँ से 
चुकिग और येनाव सरकारों के एजेन्ट अधिकृत क्षेत्र में जापान-विरोधी कारंबवाई 
क्र सकते थे तथा अपने समर्थक विदेशी हितों से सम्पर्क बनाये रख सकते थे । 


इन परिस्थितियों में, तत्त्वतः वह युद्ध, फौजी गतिरोध के रूप में दीर्घ- 
कालिक हो गया । रेलों तथा पूवे-पद्चिम के अन्य संचार-साधनों की धमनियों से 
भागे बढ़ जाने के कारण जापानी सेनाएँ च््यांक-काई-शेक की सरकार को उलटने 
में समर्थ न थीं। कभी-कभी सीमित आक्रमणों से कुछ आरस्भिक प्रगति हुई। चीनी 
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चगरों, मुख्यतः राजधानी, महत्त्वपूर्ण रेलों तथा प्रधान सड़कों पर वायुयानों से 
निरन्तर बम गिराये गये । परन्तु इनमें से कोई भी गतिरोघ समाप्त न कर सका । 

इसरी ओर चीनियों के पास हवाई शक्ति, गंभीर शस्तात्न तथा आधुनिक 
परिवहन का अभाव था, जो स्वयं उनके लिए किसी बड़े पैमाने पर आक्रमण करने 
के लिए आवश्यक था। अतः अधिकृत राज्य-क्षेत्र से जापाती सेवा को हटाने के लिए 
उनके पास शक्ति नहीं थी। राष्ट्रवादी सेनाएँ उस लूम्बे मोर्चे पर प्रबल आक्रमण की 
घमकी के लिए संनिक संक्रियार्थ एकत्रित की गयी थीं। इससे जापानी सेनाओं के 
बड़े भागों को फंसा लेने में सहायता मिली । इसके अतिरिक्त यह यत्न किया गया 
कि समुद्र-तटीय प्रदेशों के नियन्त्रण से जापानियों का कोई आशिक छाभ न होने 
पाये । थह अनुमान था कि यदि जापानी अपने प्रयास की गस्भी रता शी घ्रतापूर्वक 
न समझ सके, तो जापानी आर्थ-व्यवस्था फौजी संक्रिया जारी रखने तथा जापानी 
महाहीपीय सेना के लाखों आदमियों का भरण-पोषण जापानी साधनों से करने का 
प्रतिफल सहत न कर सकेगी । अपनी प्रकृति को अच्छी तरह समझ लेने तथा उसके 
प्रयोग का अधिक अनुभव प्राप्त कर लेने के साथ उत्तर तथा पूृर्वीय केन्द्रीय चीन में 
कार्यरत कम्युनिस्ट सेनाओं ने छापामार संक्रिया को चुकिंग सरकार द्वारा संचालित 
सेनाओं की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक अपनाया । 

विजय के आधिक छातभ से जापानियों को वंचित रखने के छिए चीनियों ने 
. युद्ध के प्रथम दो चरणों में सिद्धान्ततः, “सर्वेक्षार” नीति का पालन किया | जब 
सेनाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटती थीं, तो उनसे तथा उनके साथ शरणा- 
थियों की भाँति चलनेवाली जनता से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सभी प्रकार 
के थन्त्र तथा उपस्कर अपने साथ छेते जायेंगे तथा उन सभी वस्तुओं को, जिनसे 
दन्तुओं के लाभ होने की सम्भावना हो, विनष्ट कर देंगे | इन नीतियों को अक्षरशः 
अपनाने का अर्थ था कि देहातों की खाद्य-सामग्री तथा उपज निर्मूल कर दी जाय । 
यह केवछ इसलिए किया गया था, जिससे जापानी सेना अपना निर्वाह विजित भूमि 
द्वारा नहीं, वरन्‌ स्वदेश के साधनों द्वारा करने के लिए विवश हो जाय । यद्यपि 
पर्याप्त मात्रा में उपस्कर हटाये अथवा विनष्ट किये गये, तथापि ऐसा करने में 
बहुघा इतना विलम्ब हो जाता था कि उनका ध्येय भछीभांति पूरा नहीं ही पाता 
था। ओऔद्योगिक उपस्करों तथा फसलों के स्वामी अपनी सम्पत्तियों के विनाश की 
आवश्यकता का पूर्वानुमान करने में झिझकते थे तथा इस प्रकार कभी-कभी वे समया- 
नुसार कार्रवाई नहीं करने देते थे। फिर भी “सर्वेक्षार” अवधारणा के प्रयोग में 


बहुत कुछ हुआ । ला 
तीसरे चरण में अनुवर्ती छापामार संक्तियाएँ, उसी ध्येय की ओर--जिससे 


जापानी अपनी विजय के आर्थिक फू का उपभोग कम-से-कम कर पाये--निर्द क्षित 
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की गयीं । उदाहरणाथ, उत्तरी चीन में कृपकों को कपास की कृषि न करके खाद्य- 
पदार्थों की कृषि करने के लिए उद्यत किया गया, क्योंकि व्यापक विदेशी ऋय 
(भारतीय तथा अमरीकी) से बचने के लिए जापान को कपास की आवश्यकता थी । 
इस प्रकार के क्रम से जापान की विदेक्षी मुद्रा का हास होता था, जिसे वह युद्ध- 
सामग्रियों के आयात के लिए बनाये रखना चाहता था। स्वयं खाद्य-पदार्थों की 
फसलों को, जब उन्हें जापानी फौजों के हाथ में पड़ने से रोकना होता था तथा 
ऐसा करना सम्भव हो पाता था, विनष्ट कर दिया जाता था । इस “सर्वेक्षार” 
नीति ने उन चीनियों को, जो आवश्यकतावश अधिद्धत क्षेत्र में रह गये थे, प्रचंड 
कृठिनाइयों में डाल दिया । वहाँ सदेव बह प्रइन विद्यमान था कि कृपकगण जापान- 
प्रभावित सरकार को स्वीकार करने की अपेक्षा पारिणामिक कठिनाइयों को कब 
तक अधिक सहनशील समझ पायेगे । 


तथापि चीनी प्रतिरोध-नीति का मुख्य लक्षण ऐसी स्थिति का निर्माण ही 

रहा - जिससे, जेसी आशा थी, जापान में जाथिक विभंग की दशा उत्पन्न हो जाय । 
प्रतिरोध की यह प्रणाली, जो समयानुकूछ व्यापारिक विलम्व प्रत्युत्पन्न करनेवाली 

भी कहलाती है, दूसरे महत्त्वपूर्ण विचार पर भाघारित थी । इसका आशय यह था 

कि जापानी क्रिया-कलाप--उस क्षेत्र में, जिस पर अधिकार करने में वे सफल हो 

गये थे, उनके विरुद्ध एक अथवा बहुतन्सी प्रधान शक्तियों का संघर्ष उत्पन्न कर 

देंगे। दूसरे शब्दों में यह अनुमान किया गया था कि यवि चीन अपना प्रतिरोध 

अधिक समय तक बढ़ा सके, तो संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, अथवा सोविबट संघ अपनी 

संधि तथा चीन में अपने व्यापारिक अधिकार की अभिरक्षा के छिए कार्रवाई करना 

आवश्यक समझेंगे। इस अनुमान को ग्रहण करने तथा उसके अनुसार कारंवाई करने 

का आऔचित्य सुद्रपृर्व में १९३७ के पदचातृवर्ती अन्तर्राष्टीय सम्बन्ध की परीक्षा से 


ज्ञात होता है। इसमें हाथ छगाने के पूर्व चीन तथा जापान पर पड़नेवाले यद्ध के 
असेनिक प्रभावों पर विच;र करना अत्यावश्यक होगा । 


(६) चीन में जापान 


महाद्वीप में सेनिक संक्रिया के कारण, जैसा कि वतलाया जा चुका है, 
अनुमानतः पीकिग से हँकाउ होते हुए कैन्टन तक जानेबाली लाइन के पीछे तक का 
समुद्र-तटीय क्षेत्र जापान के सैनिक अधिकार में आ गया । उस क्षेत्र के जीवन का 
पुनर्गठन करने तथा वहाँ पर जापानी स्थिति सुच्छ॒ करने के प्रयत्न में जापान ने 
पीकिय में एक प्रादेशिक सरकार की तथा वाद में कैन्टन में एक संशोधित्त सरकार 
की स्थापना की, जो उसके नियन्त्रण तथा निर्देशन के प्रति अनुक्रियाशील थीं। 
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ऐसा लगता था कि इसका प्रारम्भिक उदहेशय, नानकिंग सरकार के अधिकार की 
वृद्धि द्वारा इन दोनों को मिलाकर, च्यांग-काई-शेक की सरकार के विरुद्ध चीन में 
एक वैकल्पिक सरकार बनाना था । दो मुख्य कारणों से उस दिशा में जो प्रगति 
हुई, वह अपेक्षित प्रगति से मन्‍्द थी । इसका पहला कारण जापान के सहाद्वीपीय 
कमान के ग्रुटों के, उद्देश्य तथा लक्ष्य के पुनर्मेल' की कठिनाई से उपस्थित हुआ था। 
क्वान्तुग सेना, यदि अनन्यत्त: नहीं तो प्रधानतः मंचूकुओ में जीती हुई स्थिति का 
अनु रक्षण करना तथा उस स्थिति को आन्तरिक मंगो लिया तक बढ़ाना चाहती थी । 
उत्तरी चीन-कमान की रुचि के केन्द्र पाँचों उत्तरी देश थे। इनकी अभिरक्षा अधिक- 
' तम अ्रभावशाल्वी ढंग से उसी समय की जा सकती थी, जब कि इनका नियंत्रण 
पीकिंग की प्रादेशिक सरकार (जिसकी स्थापना १४ दिसम्बर, १९३७ को हुई थी) 
के हाथ में रहे, जिसके ऊपर वह॒ अपना सीघा अधिकार जता सके । दूसरी ओर, 
केन्द्रीय चीन कमाव का अधिकार त्तिम्त यांगत्जी की घाटियोंवाले प्रदेश में विद्य- 
साव था तथा वह २८ साच, १९३८ में स्थापित हुई चीनी गणराज्य की संशोधित 
सरकार पर नियन्त्रण रखने तथा नानकिंग से अपने प्राधिकार का पाछन कराने 
की उत्कृष्टतम स्थिति में था । यदि वह सरकार अधिकृत चीन की सरकार के रूप 
में स्वीकृत हो जाती तो जापान के सैनिक कमान के भीतर का शक्ति-सन्तुलून 
केन्द्रीय चीनी कमान की ओर झुक जाता। शेष दोनों कमान च्यांग के विरुद्ध नान- 
किंग को चीनी प्राधिकार का केछ्ध स्वीकार करने के लिए केवरू इसी दार्ते पर 
त॑ंयार थे कि उनके प्रधान हितों के क्षेत्र में उनका प्रभुत्व वना रहे । इस प्रकार 
संतोषप्रद तथा स्वीकार्य सरकारी व्यवस्था के अनुस्थापन ने जापानी सैनिक कमाच 
के गुटों में समझौते की आवश्यकता उत्पन्न कर दी और बे टोकियो तथा महाद्वीप 
दोनों ही स्थान पर किये भये । इच समझीतों के परिणामस्वरूप २२ सितम्बर, 
१९३८ को “चीन की संयुक्त प्रिपद्‌” का, अनिवार्यत: प्रतिद्वस्द्दी सरकारों के. 
सदस्यों की एक सम्पर्क-समिति के रूप में अनुस्थापन हुआ । ३० मार्च, १९४० को 
वांगर्नवंग की सरकार की स्थापना के कारण यह समित्ति विस्थापित हो गयी । 


जापानी निर्देशनों के प्रति अनुक्रियाश्ील रहनेवाली संतोपमप्रद केन्द्रीय चीनी 
सरकार की स्थापना में दूसरी कठिनाई कमंचारी-वर्ग की थी। पीकिंग की अस्थायी 
सरकार तथा नानकिंग की संशोधित सरकार दोनों ही ऐसे व्यक्तियों से बनी थीं, 
जिनके जापान से पूर्वातुमोदनीय सम्बन्ध थे अथवा चीनी राजनीति में जिनका 
महत्त्व बपेक्षाकृत बहुत कम था। इस प्रकार दोनों ही सरकारों के लिए, चाहे वे 
भले ही स्वतंत्र प्राधिकार के योग्य हों, कमंचारी वर्ग-सम्बन्धी दृष्टिकोण से, चुकिंग 
सरकार से दूर रहनेवाली जनता अथवा अधिकारियों की स्वामि-भक्ति ग्राप्त करना 
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सम्भव नहीं था। समस्या थी एक ऐसे चीनी राजनीतिक व्यक्तित्व को ढूंढ़ने की, 
जिस पर नयी सरकार का नेतृत्व करने के लिए जनता विद्वास रख सके । मार्शरू 
व्‌. पी. फू. जैसे पुराने नेताओं की रुचि आकापित करने के पूर्व-प्रयास बसफल रहे । 
इस सम्बन्ध में पहला वास्तविक अवसर उस समय आया, जव वांग-पिंग-वी ने अपने 
कुछ अनुयाथियों के साथ जकक्‍्तृबर, १९३८ में, हँकाउ के पतन के पश्चात्‌, च्यांग- 
काई-शेक के श्ान्ति-समझौते न करने तथा युद्ध जारी रखने के निर्णय के कारण 
सरकार का परित्याग कर दिया। राष्ट्रीय सरकार द्वारा वांग के रुख को देशद्रोह 
की संज्ञा देकर उसकी निन्‍दा की गयी । इसके कारण उसके सम्मुख राजनीति से 
संन्यास ग्रहण करने अथवा जापानियों के सहयोग से झक्ति की पुनःप्राप्ति के ही 
विकल्प रह गये । राजनीति त्यागने का विचार न होने पर उसने दूसरे ही विकल्प 
के लिए, आभासतः यह समझते हुए कि जापान के साथ सम्बन्ध रखने के लिए 
सन्तोषप्रद आधार पर समझौता हो सकता है, प्रयत्न किया । 


इस प्रकार जो समझोता आरम्भ हुआ, वह वहुत समय तक चलता रहा । 
वांग यह जानता था कि उसकी सरकार को चुकिंग से कोई समर्थन उसी दशा में 
प्राप्त हो सकेगा, जब समझौता न्यूनतम रूप में चीन की स्वतंत्रता पर--भले ही 
वह नाममात्र की हो--आधा रित हो । दूसरी ओर जापान के लिए वही समझोता 
संतोपप्रद हो सकता था, जिससे इस वात की पृष्टि होती कि चीनी सरकार जापानी 
निर्देशन के प्रति पूर्णतः: अनुक्रियाशील रहेगी, जिससे स्वतंत्रता के कारण जापान 
मंचुक्री-चीन ग्रुट के आधिक तथा राजनीतिक प्रभृत्व में कोई विष्न नहीं पड़ेगा, जो 
जापान का चरम ब्येय था । 

यह दीघेकालिक वार्ता अन्त में समझौते में परिणत हुई, जिसके आधार पर 
व्यांग-काई-शेक की प्रतियोगिता में ३० मार्च, १९४० को जापान ने वांग-चिंग-वी 
को नानकिंग में चीनी सरकार का प्रधान बना दिया ।** इस सरकार के साथ 
जापान ने औपच।रिक रूप से उस समझौते को पूर्ति की, जिसको इस प्रभाव के 
लिए रखा गया था कि उसके कारण जापान की फौजी सक्तिया चीन के विरुद्ध 
गाभासतः युद्ध न होकर आन्तरिक शात्रु के विरुद्ध, मान्यताप्राप्त सरकार की सहा- 
यता में वदछ जाय । समझौते के अनुसार गृह-युद्ध की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर 
जापानी फोजों को उत्तरी चीन के नामोहिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त, जहाँ उन्हें साम्य- 
वाद के विरुद्ध प्रतिरक्षा के कार्यों के लिए रखा जा सके, अन्य सभी क्षेत्रों से हट 
जाना था। इसने जराथिक सहयोग के आधार की व्याख्या भी इस रूप में की कि 
उससे उत्तरी चीन में जापान की सर्वोच्चता (युद्ध में जापान का आरम्भिक ध्येय) 
तथा शेप चीन पर जापान का पर्याप्त प्रभाव सुनिश्चित हो जाय । सब कुछ होते 


है 
ही के 
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हुए, यदि यह समझौता कार्यान्वित हो जाता, तो इससे चीन को केवल नाममात्र की 
स्वतंत्रता मिलती, परन्तु उसे वास्तविक रूप में जापान पर ही आश्रित रहना पड़ता। 


इस प्रकार अधिक्वत क्षेत्र में राजनीतिक सम्बन्धों की समस्याओं को सुल- 
झाने का प्यास करता हुआ जापान अपनी नयी स्थिति में आथिक शोषण की ओर 
अग्रसर होता जा रहा था । १९३८ के अन्त में हैँकाउ के अधिकृत किये जाने की 
पूर्वाशा से महाद्वीपीय नीति के असैनिक अंगों के विकास तथा प्रबन्ध के लिए 
टोकियो में मन्त्रिमंडल के अधीन केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में एक चीनी विषयक वोड्ड 
(अथवा पूर्वे एशिया" विषयक बोर्ड) की स्थापना की गयी । महत्त्वपूर्ण सीमा 
तक इस मंडल (वोड) ने मंत्रिमंडल से इस क्षेत्र की नीति का नियंत्रण स्वयं अपने 
हाथ में खौंच लिया | यह इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि, अपने संगठन के माध्यम 
से, यह मन्न्रिमण्डल की बपेक्षा सेना के नियंत्रण में अधिक था । जापान के समस्त 
उद्यमों पर इसके समन्वयी तथा पर्यवेक्षकीय प्राधिकार का प्रसार किया गया था । 
इसके अधीन उत्तरी चीन-विकास-कम्पनी की रचना की गयी, जिसे चीन के उत्तरी 
प्रदेशों में जापानी शोषण-क्रियाकलापों का वास्तविक एकाधिकार सौंप दिया गया। 
केन्द्रीय चीन की प्रगति के छिए गठित कम्पनी की स्थापना यांगत्जी प्रदेशों में मौलिक 
आशथिक कार्य का एकाधिकार प्राप्त करने के छिए की गयी थी । उसी प्रकार की 
एक कस्पनी की योजना उत्तरी चीच के लिए बनायी गयी थी, परन्तु वह औपचा- 
रिकत: इस काय के लिए अधिक्ृत नहीं की गयी थी। पीकिंग सरकार ने एक विभिन्न 
एजेन्सी संघीय रिजवे वैंक' की भी रचना की, जिसका प्रयोग उत्तर में चीनी राष्ट्रीय 
मुद्रा को विनष्ट करने के लिए इस उद्देश्य से किया गया था, जिससे इस प्रकार राष्ट्रीय 
सरकार की वित्तीय स्थिति निवेल हो जाय । वांग-चिग-वी सरकार के प्रतिप्ठापन के 
पश्चात्‌ एक उसी प्रकार का बेंक, जिसे नोट छापने का भी अधिकार प्राप्त था, 
तानकिय में स्थापित किया गया था । 
इन एकाधिका री कम्पनियों के तत्वावधान में अपनी अर्थ-व्यवस्था का जापा न- 
मंचुको अथे-व्यवस्था से समाकछून करने के उद्देश्य से जापानी छोग अधिक्षत क्षेत्रों मैं 
सम्पत्ति उपा्जित करने तथा नये उद्यमों का उद्घाटन करने अथवा सुस्था पित व्यापारों 
का स्वत्व प्राप्त करने चल पड़े | उत्तरी चीन में इस दिशा में अन्‍य स्थानों की अपेक्षा 
संचलन और भी आगे बढ़ाया गया, क्योंकि १---वहाँ जिस स्थिति पर निर्माण आरंभ 
करना था, वह काफी उन्नतिशील थी, २--उत्तरी चीन, केद्वीय चीन के पहले जापान 
के सैनिक अधिकार में आया था तथा ३--चबहाँ संस्थापित पश्चिमी अधिकारों तथा 
हितों के मार्ग में कम विचार करना था तथा पश्चिमी शक्तियों को अनुचित अति- 
क्रमण से बचाने के लिए वहाँ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता थी। उत्तरी 
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अन्तगंत कार्य करनेवाली छापामार सेनाओं की राजनीतिक गतिविधि तथा सैनिक 
संक्रियाओं के कारण विध्न पड़ जाता था। अधिक्षत क्षेत्र में' जापानी 'रार्ज॑नी तिक़ं 
तथा आशिक संक्रियाओं से यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि समर्स्त क्षेत्र में 
जापान का प्रभुत्व प्रभावोत्पादक रूप में फला हुआ था । जैसा पहले कहा जा चुका 
है इसका प्रसार वास्तव में देहातों में नहीं, वरन शहरों और सेना-रक्षित नगरों में 
तथा संचार-लाइनों के किनारे-किनारे ही था। इस प्रकार के प्रतिवन्ध के वावजूद 
जापानियों की पहुँच के भीतर ऐसे भी स्थान थे, जहाँ आधिक संक्रिया (कृषि को 
छोड़कर) केन्द्रित होने के साथ-साथ विकीर्ण भी की जाती थी। इस' प्रकार नगरों, 
संचार-लाइनों तथा विचार-केन्द्रों के नियंत्रण के कारण जापान के आर्थिक नियंत्रण 
प्रसार को आरम्भिक क्षेत्र मिल गया । 


उपयुक्त एजेन्सियों के अतिरिक्त चीन के भीतर अपनी आश्थिक स्थिति सुर्ढ़ 
करने के लिए जापान ने जो प्र उठाये, उनके अन्तर्गत “येव” से सम्बन्धित एक 
नयी मुद्रा के चलछाने के जापानी व्यापार का पक्षपात करने के लिए पीषियग तथा 
नानकिंग की जापान-प्रायोजक सरकारों द्वारा भाड़ा दर में संशोधन तथा विदेशी 
व्यापार और नौ-परिवहन"* में हस्तक्षेप करने इत्यादि के प्रयत्त सम्मिलित थे । 
. परिणामस्वरूप जापान तथा चीन के बीच व्यापार का पर्याप्त विस्तार हुआ | जापान 
से चीन के निर्यात के सम्बन्ध में, जो १९३७ के १९ करोड़ येन से वढ़कर १९३८ में 
२४.३ करोड़ हो गया, यह वात विशेष रूप से स्पष्ट थी । चीन से आयात किये 
जाने की वृद्धि अपेक्षाकतत बहुत कम थी--१९३७ के १६ करोड़ येन से १९३८ में 
इसका योग केवछ १७.९ करोड़ हुआ । यद्यपि येन' गुट के अन्तगंत जापान ने प्रचुर 
मात्रा में इससे व्यापार के अनुकूल सन्तुलन उत्पन्न कर शेष ससार के प्रतिकूल-संतुलूत 
को संभाला, तथापि 'येन' से सम्बन्धित क्षेत्र के बाहर क्रय करने के लिए विदेशी 
मुद्रा प्राप्त करने में इससे सहायता नहीं मिल सकी । युद्ध-कार्यों के लिए जापान 
अधिक अच्छी स्थिति में होता, यदि चीन के व्यापार में उसे निरन्तर बढ़ते हुए 
प्रतिकुल-सन्तुलन का ही सामना करना पड़ता, क्‍योंकि उन परिस्थितियों में, उसका 
अथ होता महाद्वीप से कच्चे माल प्राप्त करमे की उसकी योग्यता में वृद्धि होना । 
उसके विस्तारवाद का मुख्य ध्येय बाहर के आयात पर निर्भर न रहने के निमित्त 
एक आत्म-पर्याप्त आर्थिक सत्ता का सर्जन करना था | इस घ्येय को पूरा करने के 
लिए यह आवश्यक था कि चीन अपने कच्चे माल को बढ़ती हुई मात्रा में प्रदान करे 
तथा बाजारों में भेजे । बाजार के अत्यधिक विस्तार का अर्थ यह हुआ कि चीन में 
वैचने का सामान बनाने के लिए जापान को अपने गुट के बाहर से कच्ची सामग्री 


$ 
4 
डा 


डी 


१ है ४६८५४ मे ४ 


१०६ पुव॑ एशिया का आधुनिक इतिहास 


का आयात करने के लिए विवश होना पड़ा। अतः उसके अधिकार जमाने का त्वरित 
प्रभाव, जिसका अर्थ महाद्वीप पर व्यापार-चिस्तार था, उसके आत्म-पर्याप्ति को कम 
करने के स्थान पर बनाये रखने से सम्बन्धित था । अपने उद्योगों का पोषण करने 
तथा अपने युद्ध-प्रयासों का निर्वाह करने के लिए अपने राजनीतिक नियंत्रण-क्षेत्र के 
बाहर मुख्यतः संयुक्त राज्य से वह कपास, छोहे तथा फौलाद के रही माल, मशीनें, 
मशीनों के विभिन्न हिस्से तथा पेट्रोल की वस्तुओं का आयात करता रहा । शान्ति 
तथा सुद्ढ़ता की स्थिति में यदि जापान को एक अवसर अपने ध्येय की पूरति करने 
तथा चीन में अपने अवसरों का उपयोग करने के लिए मिल गया होता, तो पयप्ि 
समय बीत जाने के बाद सम्भवत:ः यह मामला इस रूप में व रहता । 


(७) स्वतंत्र चीन पर युद्ध का सांस्कृतिक प्रभाव 

चीन के “स्वतंत्र तथा “अधिकृत” दोनों ही भागों पर युद्ध का गहरा प्रति- 
कूल प्रभाव पड़ा । निरन्तर बढ़ती हुईं मात्रा में स्वयं युद्ध-संक्रिया के कारण संपत्ति 
तथा जीवन का प्रचण्ड विनाश हो रहा था । नागरिक जनसंख्या का विनाझ मुख्यतः 
जापान की हवाई बमबाजी के कारण हुआ, जो शहरों तथा नगरों के विरुद्ध की 
जाती थी । बमबाजी से जापात का ध्येय असेनिक जनसंख्या को आतंकित करके 
कंदा चित्‌ चीनी प्रतिरोध को समास्त करना था । इस ध्येय के साथ जो पद्ध॑तिर्या 
अपनायी ग्रयौं--जिनमें बलात्कार, लूट तथा हवाई हमले सम्मिलित थे, वे असफल 
सिद्ध हुई । चीन का मनोबल तथा उसके साथ युद्ध को निर्णायक स्थित्ति तक पहें- 
चाने का निश्चय घटने के स्थान पर युद्ध के प्रथम वर्षो में और भी बढ़ गया । यह 
बात विज्येष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि युद्ध में भाग्य ने चीनी सेवाओं तथा 
सरकार की लिए अन्तस्थ प्रदेश में स्थिर रूप से हटना ही भावश्यक नहीं कर दिया, 
वरन्‌ एक बड़े पैमाने पर जनसंख्या को भी स्थानान्तरित कर डाला | करोड़ों मनुष्यों 
को समुद्रतटीय क्षेत्र त्यागना पड़ा, क्योकि उनके घर विनष्ट कर दिये गये थे तथा 
लेत जोते नहीं जा सकते थे अथवा यह इसलिए हुआ, क्योंकि वे जापानियों से, 
उनके अनुभव तथा अधिमोक्ता के रूप में उनके व्यवहार के कारण, भयभीत थे। 
वे अन्तस्थ प्रदेशों की ओर, स्वर्य अपने ही देश में, शरणार्थियों की भाँति चले गये। 
ऐसे लोगों की विद्ञाल्व संख्या के कारण उक्त स्थिति में पुनःसरमंजन करना एक 
समस्या हो गयी । प्रन्नजन की स्थितियों के कारण इसने सार्वजचिक स्वास्थ्य की 
भी गम्भीर समस्या उत्पन्न कर दी । सैनिक गतिरोब-काल में जब स्थिति स्थायी 
होने छगी, तो इनमें बहुत-से लोग अधिकृत क्षेत्र के अपने घरों में लौट आये । 
तथापि, शरणार्थियों की समस्याएँ युद्ध के अन्त में, अधिकृत क्षेत्र में अथवा उसके 
बाहर, देश के ऊपर युद्ध के पड़नेवाले प्रभावों के स्पष्ट फल के झूप में विद्यमान 
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रहीं। इन शरणार्थी समूहों में विद्यार्थीयण तथा कालेजों और विश्वविद्यालयों के 
सर्वन्चित निकाय एवं कला, विज्ञान तथा साहित्य में उनके वौद्धिक अवकरून 
विशेष स्मरणीय थे। जेसा पहले बतलाया जा चुका है, नवीन छात्र-वर्ग ने कुरमि- 
तांग-विद्रोह की प्रारम्भिक स्थितियों में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया था । १९२० 
का विद्यार्थी-विद्रोह विशेषतः महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि इसके कारण विज्ञान तथा 
प्रजातन्‍्त्र के नवीन सांस्कृतिक विचार तथा नवीन देशभक्ति संयुक्त रूप से साम्राज्य- 
विरोधी कार्य्रम में संकेन्द्रित हुई । भर्वाचीन इतिहास में, पूर्व कालों की अपेक्षा, 
विद्यार्थी-वर्ग ने चीन के कल्याण का अधिक उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा छात्र- 
संगठनों के माध्यम से ग्रामों में साधारण लोगों तक पहुँचने का प्रयत्त किया । उस 
समय जो देश-भक्ति की अग्नि जली, उसे कुमितांग-नियंत्रण के प्रथम वर्षों में सं थि- 
सुधार-आन्दोलन की सफलताओं के कारण अधिक वरू मिला | परन्तु जब कुर्मितांग 
के आन्तरिक सुधार एवं विकास के कार्यक्रम में शिथिहृता आ गयी, तो छात्र- 
वर्ग तीन समूहों में विभक्त होने छगा । जो प्रारम्भिक रूप से सबसे छोटा खण्ड था, 
वह साम्यवादी आन्दोलनों में रुचि लेने रगा। दूसरे खण्ड ने आर्थिक तथा सामा- 
जिक नहीं, वरन्‌ राजनीतिक रुचि के नाते, कुमितांग की नौकरशाही में ही सुखा- 
श्रेय पाया । इस प्रकार उन्होंने चीनी छात्रत्व के परम्परागत निर्गम मार्ग का अनु- 
सरण किया | तीसरा खण्ड प्रत्यक्ष राजनीतिक क्रियाकछापों से दूर हट गया, जैसे 
१९१७ से १९२२ तक वह इससे विरत रहा, परन्तु सावंजनिक विपयों पर बोलता 
रहा | इसी दल से वैज्ञानिक अनुसंवान तथा वैज्ञानिक पद्धति में शिक्षण, आर्थिक 
अनुसंधान तथा ऐसे प्रकाशन, जैसे नानकाई के अर्थशासत्र, सामाजिक अनुसंधान-- 
जैसा डा० फी हसियाओ तुंग ने कृपकों के जीवन तथा उनकी संख्याओं के विषय में 
किया था, नवीन साहित्य--जिसका उदाहरण रछाउ शा के रिक्‍शा-वालक नामक 
सामाजिक उपन्यास तथा कुओ मोजो के काव्य तथा उनकी अन्य छृतियों में मिलता 
है, परिचमी शैली पर नाटकों की रचना-प्रक्रिया आदि का विकास हुआ । यह वही 
उल था, जिसने राजनीति तथा सरकार में प्रत्यक्षतः भाग छेने से दूर रहकर भी 
कुमितांग तथा इस प्रकार स्वयं सरकार की राज्यतंत्र तथा दमन करनेवाली वृत्तियों 
की अधिकाधिक आछोचना की, परन्तु इसने अपने को उस दल से, जो चीन में 
सरकार का स्वीकृत यंत्र था, विछग नहीं किया । 


तथापि राष्ट्रीय सरकार के प्रति इन न्यूनाधिक निष्ठाओं के साथ, काछेज 
तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों सहित पूरा छात्र-वर्ग, देश की स्वतंत्रता तथा 
अखण्डता-विरोधी शक्तियों का सामना करने के लिए, मौकिक रूप से संगठित 
रहा । बाहरी जगत्‌ के सम्बन्ध में, इसकी अधिक आत्मानुभूति, चीन के विरुद्ध 
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इसका दवाव, चीनी समाज में इसकी स्थिति आदि के कारण १९३१ के मसंचूरिया- 
संकट के समय तथा इसके अनन्तर राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण से उत्तरी चीन को 
विलग करने के जापानी प्रयास के पदचात्‌ जापान के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना 
का विकास करने में, इस वर्ग को विशेष भूमिका निभावी पड़ी। इस प्रकार 
प्राध्यापकों, विद्यार्थियों, युवक बुद्धिजी वियों द्वारा, जो उत्तर चीन के छात्र-तुष्टीकरण 
विरोधी आन्दोलन से प्रभावित थे, १९३५ में राष्ट्रीय विक्षोभ आन्दोलन आरम्भ 
किया गया । इसका कार्यक्रम सरलू तथा बहुत स्पष्ट था, जैसे-ग़ह-युद्ध समाप्त करो 
जौर जापान का तुष्टीकरण समाप्त करो । इसके आगे उसने कोई सिद्धान्त जथवा 
कार्यक्रम नहीं वनाया था | मुख्यतः उत्तरी चीन की पाठ्शालाओं में विद्यार्थियों ३ 
की देशभक्ति सम्बन्धी क्रिया-कछापों के कारण जापानियों ने उन्हें तथा उनकी 
पाठ्याकाओं को जापान-विरोधी भान्दोरून के केन्द्रों के रूप में मानते हुए उन्हें 
मिटा देना वहुत आवश्यक समझा । यह जानकर कुछ महा विद्याल्य वास्तविक 
शन्नुता आरम्भ होने के पूर्व ही नये स्थानों पर चले गये । सामान्य शनुता आरम्भ 
होने के बाद अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थी ठथा निकाब, ऐसे सामानों के साथ, 
जिन्हें वे ले जा सके, निम्न यांगत्जी क्षेत्र तथा उत्तरी चीन से हटा दिये गये । उन 
व्यक्तियों तथा संस्थाओं कौ, जो छूट गये त्था जिन्होंने अधिकृत क्षेत्र में अपना कार्ये 
जारी रखा, वाद में जापानियों हारा निर्घारित शर्ता के अनुसार चलना पड़ा । 
इसका अर्थ यह हुआ कि वे अधिक-से-अधिक केवल प्रतिवन्धित शैक्षिक एवं वोद्धिक 
क्रिया-कछाप चला सकते थे और इसके विपरीत उन पर शप्रु से साठ-गाँठ करने का 
अभियोग लग सकता था, भले ही वह वाध्यता तथा उत्कृष्टवम अभिप्राय के कारण 
ही क्‍यों न हो । 


इस सामूहिक शैक्षिक परिवरतंत ने देश के भीतरी भाग की ओर चीन के 
वोद्धिक तथा शैक्षिक जीवन को प्रारम्भिक रूप से शरणार्थी आधार पर स्थित कर 
दिया । परन्तु जिन स्थितियों में ऐसा किया गया, उनको क्रिश्चियन-विश्वविद्यालयों 
की स्थिति तथा चेंगटू की संयुक्त-संस्थाओं, राजकीय कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के 
कुम्मिम में पुननिर्धारित किये जाने के पम्चात्‌ भी जो बाथिक कठिनाइयाँ भुगतनी 
पड़ीं, उनके परिणामस्वरूप देशभक्ति की रूपटें और भी तीज हो गयीं और उनसे 
राष्ट्रीय मनोबल के पोषण में पर्याप्त योगदान मिला । उस समय इसका जो एक संयुक्त 
कारण समझा जाता था, उसके लिए उठायी गयी कठिनाइयों की सहभागिता के 
फलस्वरूप सरकार, विद्वानूगण तथा जनता सभी अस्थायी रूप से अधिक घनिए्ठ संबंध 
में आ गये । इससे अन्तस्थ प्रदेशों में आधुनिक विचार अपेक्षाकृत अधिक शीघ्नता 
तथा व्यापकता से फैलने रूंग्रे । परन्तु इससे वे उस क्षेत्र में भा गये, जहाँ चीनी 
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परम्परा बहुत दिनों से विद्यमान थी तथा जहां परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि संदेह हो 
जाता था कि नवीन, प्राचीन को विस्थापित कर सकेगा या उसके सम्मुख स्वयं 
विनष्ट हो जायगा ! 


(८) युद्ध का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव 

जिस प्रकार आाक्रमण के कारण शिक्षा-व्यवस्था में पुनःसमंजन करने को 
विवशता उपस्थित हुई, जिसके अन्तर्गत इसके साधनों में गंभीर रूप से कमी हो 
गयी, उसी भाँति वहाँ की तत्कालीन राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को भी नया रूप देना 
पड़ा । पूर्वी समुद्र-तटीय प्रदेशों से वलछात्‌ परावतेव के कारण, पूर्व काल के वबहुधा 
उपेक्षित दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश को, जो युद्ध के समय कुमितांग के नियंत्रण में था, 
नवीन महत्त्व मिला । स्वृतन्त्र चीन को, जो युद्ध के कारण “अभन्तस्थ चीन” बन 
गया था, ऐसी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना था, जो बहुवा आत्म-पर्याप्ति के 
आधार पर, लोगों की आवश्यकता की पूति कर सकने के साथ ही साथ यद्ध-प्रयासों 
को भी चलाने में सक्षम हो | युद्ध-प्रयासों के लिए निर्यात पदार्थों के उत्पादन की 
आवश्यकता थी, जिससे उसका विनिमय युद्ध-पदार्थों तथा उद्योग के निमित्त यन्त्रों, 
परिवहन के लिए ट्रकों तथा असैनिक एवं सैसिक कार्यों के निमित्त वायुयानों 
अथवा उसके अंगों के आयात्त के लिए किया जा सके। चीन के ओद्योमिक क्षेत्र 
जापान के अधिकार में आा गये थे, जिसके कारण स्वतन्त्र चीन को आरम्भ में 
निर्माण का श्रीगणेश करना था । निर्माण के अनुक्रम का एक अंग उपलूब्ब साधनों 
का व्यापक सर्वेक्षण करना था, क्योंकि पू्व-सर्वेक्षण अध्ययन में कुछ प्रदेश उपेक्षित 
कर दिये गये थे । उसमें तथा वास्तविक पुन्निर्माण में सरकार को विकास की 
पंक्तियों का सीमांकन करना तथा उसके व्यय के निर्वाह में सहायता प्रदान करना 
था। इन नये कार्यों के कारण प्रशासनीय प्रक्रियाओं पर अप्रत्याशित अधिक भार 
पड़ा तथा मुख्यतः नीति-नियोजन-स्तर पर इसके पुम:समंजन एवं प्रसारण की 
आवश्यकता पड़ी | योजना के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के छिए तीन आयोगों-- 
(१) एक करोड़ च्या' के आरम्भिक विनियोग के साथ औद्योगिक तथा खनन पुनः 
समंजन आयोग, (२) तीन करोड़ च्या' के आरम्भिक विनियोग के साथ क्ृपि 
पुन समंजन आयोग, (३) व्यापार पुतःसमंजन आयोग की, जिसके पास आरम्भिक 
व्यय के लिए २ करोड़ च्या' थे, स्थापना की गयी । एक औद्योगिक सहकारी- 
आन्दोलन का भी, जिसे कुछ सरकारी वित्तीय सहायता मिरूती थी, सूत्रपात 
हुआ । सरकार ने बुनियादी उद्योगों के विकास का नियंत्रण अपने हाथ में ही रखा 
तथा इस प्रकार सामरिक कार्यों के छिए राज्य के निर्णय पर पूँजीवाद का मान 
स्थापित किया। प्रधान सड़कों के निर्माण तथा नयी रेलों के श्रक्षेपण एवं पुन:- 
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संगठन के माध्यम से, जिससे हवाई परिवहन स्वतन्त्र चीन के क्षेत्र से होकर आगे 
वढ़ सके, सरकार को आच्तरिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से परिवहन का प्रसारण भी 
करना पड़ा । इनमें तथा इनसे सम्बन्धित सरकारी क्रियाकलापों में अधिकारियों 
को व्यक्तिगत काभ का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका प्रर्ण परित्याग देश-भक्ति के 
आरम्भिक वर्षों के तीन उत्साह में भी नहीं हुआ था। युद्ध के अन्तिम दो वर्षों में 
जब आलस्य ने उत्साह का स्थान ग्रहण कर लिया तथा मनोवरू का ह्वास हुआ, तो 
अधिकारी-वर्ग का व्यवहार-स्तर भी बहुत ग्रिर गया। यद्यपि अकुशछता तथा 
दोहन-कार्य सर्वेत्न दिखाई पड़ रहे थे, परन्तु कार्य-पू्ति के रूप में यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि चुकिंग का अधिकारी-वर्ग कुछ समय तक अपनी नयी जिम्मेदारियों के 
प्रति उचित रूप में सजग सिद्ध हुआ । 


औद्योगिक तथा खनन-पुनःसमंजन आयोग का कार्य, जो राष्ट्रीय साधन- 
आयोग के साथ काये कर रहा था, अंशतः उसके नाम से ही प्रकट हो जाता है। 
१९३८ के पश्चात्‌ इसका कार्य 'स्वतन्त्र” चीन के प्राकृतिक साधनों (कृषि के 
अतिरिक्त) के दोहन का प्रवन्ध करना था। इसके पुर्व॑ं औद्योगिक क्षेत्र में, इसे 
औद्योगिक तथा मिलों के उपस्करों को युद्ध-क्षेत्र से हटाने में सहायता पहुँचानी 
पड़ती थी तथा अधिकाधिक उपस्करों के विस्तार के लिए प्रयास करना पड़ता था । 
अतः जापानी सेनाओं के हटने में सरकारी कार्यालयों, अभिलेखों तथा सेनाओं को 
सुव्यवस्थित परावतंन के अतिरिक्त बहुत कुछ करना पड़ता था। भांशिक रूप से 
विल्म्व तथा दोषपूर्ण प्रायोजना के कारण अनघिद्ञत क्षेत्र में उपभोग के लिए 
ओऔद्योगिक उपस्करों के केवल एक भाग का ही विस्तार एवं संस्थापन किया जा सका, 
प्रच्तु आन्तरिक चीन में उत्पादन बढ़ाने के लिए वह भाग बड़े ही महत्त्व का सिद्ध 
हुआ । अधिकतम प्रभावोत्पादक प्रयोग के लिए इसके पुनःस्थापन का आयोजन कच्चे 
पदार्थों के आधार पर करना था। इसके अतिरिक्त पुराने अथवा नये उपस्करों एवं 
प्रशिक्षित कार्य-कर्मियों को, जो अधिकृत क्षेत्र से हटाये गये थे, एकत्रित करने की 
समस्या का भी सामना करना था । 


आद्योगिक सहकारिता की स्थापना, जिसका उद्घाटन जुलाई, १९३८ में 
हैंकाऊ के पतन के बहुत पहले हुआ था, ग्रामों के विकेन्द्रीकृत आधार पर उपयोगार्थ 
उत्पादन बढ़ाने के निमित्त की गयी थी । यह कार्य उत्पादकों के सहका रिता-संगठन 
के माध्यम से पूरा होना था, जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ि के साथ-साथ 
. ऐसी औद्योगिक प्रतिरोध-व्यवस्था का निर्माण तथा ओऔद्योग्रिक उत्पादन करना था, 
जो जापान के फौजी आक्रमण तथा आर्थिक आघात से सम्भवतः उन्मुक्त हों । एक 
वर्ष के भीतर रूगभग १,३०० सहका री संस्थानों की स्थापना हुई" उन्तकी किस्मों 
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की विविधता व्यापक थी । उनमें लोहे और कोयले के खनक, वस्त्र, कागज, छपाई, 
तम्बाकू, इमारतें तथा इमारती सामान, आाटे-चावल की मिलें, मिट्टी के वर्तेनों का 
कार्य, पोसिलेन-रंगाई तथा विरंजन एवं यन्त्र-सम्बन्धी कार्य सम्मिलित थे। इस 


प्रकार के समारम्भ से सहकारी संस्थाओं की संख्या ३०,००० तक बढ़ाने की आशा 
की गयी थी ।॥"* 


चीनी-औद्यो गिक-सहका रिता के विकास की रूपरेखा के निर्माण का आरम्भ 
सरकारी क्षेत्र के वाहर हुआ था । औद्योगिक प्रतिप्ठापत्त के समय यह कार्यक्रारिणी 
युआन द्वारा आयोजित एक सामाजिक संगठन था । सरकारी तथा निजी उद्यमों के 
मध्य रहकर, औद्योगिक सहकारिता ने उन व्यापक सुविधाओं की पूति की, जो 
पूर्णतः राज्यान्तगंत पूंजीवादी अथवा निजी नियंत्रण में स्थित थीं तथा जिनके विकास 
के छिए इनकी संरचना हुई थी । यह चीनी-समाज के अब तक के भप्रायोगिक स्तर- 
परिवार, जित्ज, ग्राम, स्वयंसेवक, कृषक-वर्ग तथा नगरवासियों की उन सामाजिक 
विधाओों का प्रयोग करते हुए किया गया, जो शैक्षिक नोकरशाही के निम्नतम स्तर 
के नीचे रहती थीं। यद्यपि इस आन्दोलन का युद्ध के प्रारम्भिक वर्षो में तीन्र विकास 
हुआ, परन्तु सरकार तथा निजी साधनों--दोनों से अपयाप्त पूँजी मिलने के कारण 
युद्ध अथवा शान्ति के समय के कार्यों में इसे पूर्ण शक्यता नहीं प्राप्त हो सकी । मौछिक 
रूप से इसकी सीमाएँ अधिकारी-वर्ग तथा उनसे भी अधिक महत्त्वशाली चीनी 
व्यापारियों के लिए वैयक्तिक लाभों पर वल देकर निश्चित कर दी गयी थीं। दक्षिण 
मार्ग की ओर झुकाव का यह स्वाभाविक फल था, जो युद्ध के दीर्घकालिक गतिरोघ 
के समय कुमितांग में दीख पड़ा था ।7 

कृपि-क्षेत्र की दिशा में, “अनवधिक्ृत” प्रदेशों के वर्तमान कृपि-क्षेत्रों तथा 
नगरों के निवासियों के अतिरिक्त सेनाओं एवं शरणार्थी जनसंख्या के निर्वाह के छिए 
युद्ध ने उत्पादन-वृद्धि की समस्या उत्पन्न कर दी | इसने युद्ध की आर्थ-व्यवस्था की 
जो अपने सामान्य व्यापारिक सम्वन्धों से विछग हो चुकी थी, आवश्यकता-पूर्ति के 
लिए भी उत्पादन के पुनःसमंजन की समस्या पैदा की । बुनियादी समस्या वित्त की 
थी, जिसका उपयोग कृषकों को, उत्पादन में वृद्धि करने तथा नयी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए अनाजों के बदलने में, प्रोत्साहन तथा सहायता देने के निमित्त 
उधार देने के रूप में किया जाता था । इसके कारण सहकारी कारेंवाई आवश्यक 
हो गयी, जो कृषि पुनःसमंजन आयोग के तत्त्वावधान में की गयी । परिचारून 


कार्यो के लिए उक्त आयोग को सार्थक रूप से अधिकतम प्रारम्भिक अनुदा न-निधि 
दी गयी थी । 


केवल इस प्रकार कृपि-संवंधी उन्नति करने के लिए कृषकों को पर्याप्त वित्तीय 
स्वतन्त्रता दी जा सकती थी। इस प्रकार युद्ध का एक उद्देश्य ऐसा आन्दोलन आरंभ 
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करना था, जिससे सूदखोरी की पुरानी व्यवस्था के स्थान पर क्षषि-सम्वन्धी उधार 
की सन्तोषप्रद स्थायी व्यवस्था स्थापित की जाय । 


पुन:समंजन के लिए जितने भी प्रयत्न किये गये, उनसे चीन के निवासियों 
के लिए युद्ध के प्रभाव को सुधारने के अतिरिक्त और कुछ न ही सका | दीर्घका छिक 
अवधि के युद्ध के प्रभाव के कारण आन्वरिक प्रदेशों में वछात्‌ किये जानेवाले विकास 
से चीन के वास्तविक लाभ की संभावनाएँ हो सकती थीं। परन्तु जो कठिनाइयाँ 
उस समय पड़ीं, वे अपनी पराकाष्ठटा पर पहुँची हुई थीं। जिस स्तर पर जनता तथा 
सेना की सभी आवश्यकताओं की पूति हो जात्ती, उस स्तर तक औद्योगिक तथा कृषि- 
सम्बन्धी उत्पादन बढ़ाना असम्भव था । सरकारी पर्यवेक्षण, मुख्य वस्तुओं के अनु चित 
संग्रह तथा फाटका को रोक नहीं सका । परिणामस्वरूप जनता की कठिनाइयों तथा 
उनके बढ़ते हुए असंतोष के साथ वस्तुओं के भूल्य भी निरन्तर बढ़ते गये । इसीसे 
१९४१ के प्रारम्भ में आन्‍न्तरिक विभाजन तथा सरकारी एवं वैयक्तिक व्यवहारों के 
स्तर के विभंजन का भय उत्पन्न हुआ । 

चीन में भी अन्य स्थानों की तरह “दक्षिण” और “वाम” जैसे सुगम शब्दों 
का प्रयोग, देश की अर्थ-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्ततव चाहनेवालों तथा न्यूनतम 
परिवर्तन के साथ वत्तमान दशाओं को ही चाल रखनेवालों अथवा पुराने स्तर की 
स्थापना के इच्छुकों का अन्तर स्पष्ट करने के लिए किया गया है। द्वितीय विश्वयुद्ध 
के समय तथा उसके उपरान्त चीन के साम्यवादी दल को, भूमि के प्रदन पर घ्यान 
केन्द्रित करने तथा “दक्षिणपंथी ” अथवा “वामपंथी के रूप में दकों का रुख समझने 
के मनिमित्त वाद-विशेप के वैचारिक महत्त्वों को स्थापित करने से विशेष सहायता 
मिली । इसका कृषक निर्वाचन-क्षेत्र ऐसा था जहाँ वह समर्थन प्राप्त करने में गंभीर 
हानि होने की कोई आशंका किये बिना ही भृूमि-सम्वन्धी “क्रान्तिकारी' नीति का 
प्रयोग कर सकी | जंसा कि कम्युनिस्टों ने प्रस्तावित किया था, भूमि की पट्टेदारी 
के परिवतेन के सम्बन्ध में, जमींदारों तथा उच्च क्ृषक-वर्ग से समर्थन प्रास करने- 
वाला कुर्मितांग “यथास्थिति” छानमेवाला दल हो गया, यद्यपि आधिक तथा 
सामाजिक परिवतेन के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में इसके कार्य-संचालन का कार्यक्रम 
पारम्परिक सहयोग की व्यवस्था के अनुसार ही स्थिर किया गया था। यह अनिवार्य 
कृपक अर्थ-व्यवस्था में भुमि-सम्वन्धी सुघार के विरुद्ध उद्योगीकरण सुधार की ओभोर 
ध्यान केन्द्रित नहीं कर सका । 

फलस्वरूप प्रतियोगात्मक भूमि-सुधार कार्यक्रम की अपेक्षा, जिसे वह दल के 
मुख्य तत्त्वों की सहानुभूति खोये बिना न तो बढ़ा ही सकता था न कार्य में परिणत 
कर सकता था, उसने सफलता के लिए अपनी उत्कृष्ट सनिक-शक्ति पर ही विश्वास 
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किया । आन्तरिक संघर्ष तथा देश के एकीकरण को पूर्ण कर उसे स्थिर रखने तथा 
बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा करने की आवश्यकता के कारण सैनिक-शक्ति पर 
जो जोर दिया गया, उससे न केवल शक्ति एवं पूजी का शोपण हुआ, वरन्‌ दल के 
भीतर नये अफसर-वर्ग में नीति के विषयों की निरपेक्षता के साथ च्यांग-काई-शेक 
का समर्थन करनेवाली एक दृढ़ टुकड़ी की स्थापना भी हुईं। वर्षों की समाप्ति के 
साथ-साथ राष्ट्रीय सेनाओं में छ्वाम्पोआ (सैनिक एकेडेमी) सस्‍्नातकों का अनुपात 
बढ़ता रहा । अफसरों में तकनीकी योग्यताप्राप्त व्यक्तियों का बाहुलव था, जिनकी 
क्षमता तथा रुचि मुख्यत फौजी ही थी। नयी सेनाओं के संस्थापक सामाजिक, आर्थिक 
तथा राजनीतिक नीति" के सम्बन्ध में मार्ग-दशन प्राप्त करने के लिए जनरलूइसिमो 
तथा दल की ओर देखते थे । .कुर्मितांग में एक अन्य तत्त्व, जो च्यांग-काई-शेक का 
समथेक था, चेन लछी-फू तथा चेन क्यू-फू द्वारा संचालित “सी० सी० दल” कहलाता 
था। चेन-वन्धु साम्यवाद के कट्टर शत्रु होने के कारण दक्षिणपंथी थे। परन्तु इसके 
उपरान्त उनका रुख कन्फ्यूसियन सामाजिक मूल्यों के परावतंन की .वृद्धि में मुख्य 
भूमिका का निर्वाह करते समय परिलक्षित हुआ। चेन (छी-फू) का कहना है कि चीन 
की आधुनिक वुराइयों* का निर्मूलन चीन की प्राचीन संस्कृति द्वारा ही हो सकता 
है । पश्चिमीकरण के संदर्भ में इस दृष्टिकोण के अनुसार सुधार आगे तथा वाहर की 
ओर देखने में नहीं, वरत्‌ भीतर तथा पीछे की ओर देखने में ही निहित था । 
आन्दोलन पर प्रभाव डालने के लिए तथा जनरलूइसिमो की सेवा करने के भिमित्त 
चेन बन्धुओं में एक ने शिक्षा-मंत्री तथा दूसरे ने दल की प्रशिक्षण-पाठशाला, केन्द्रीय 
राजनीतिक संस्थान के प्रधान के रूप में, दल के संगठन तथा सिद्धान्त-बोधन में रुचि 
दिखलायी । राज्य में दल को शक्ति का प्रभावशाली यन्त्र बनाये रखने के लिए 
उन्होंने आन्तर-दल-अनुशासन बढ़ाना चाहा। इस प्रकार दल की शक्ति का, आर्थिक 
तथा राजनीतिक लाभ के सन्दर्भ में कोई विशेष विचार न करके उन्होंने ऊपर के 
मार्ग-निदेशन के अनुसार अधिकृत रूप से निश्चित नीति का पारून करते हुए 


अधिकार का प्रयोग करनेवालों को, प्रशासनिक यंत्र-विन्यास में परिवर्तित करने में 
सहायता प्रदान की । 
तीसरा तत्त्व जो पश्चिमीकरण की रुचि के अनुसार अधिक सुधारक तथा 


आधुनिक था, समुद्रतटीय क्षेत्र के नगरों में विकसित होनेवाले चवीन वाणिज्य, 
ओऔद्योगिक तथा वित्तीय हितों में ढूँढ़ा जा सकता था । १९२७ के कम्युनिस्ट-शोघन 
के समय च्यांग-काई-शेक इस अवयव के साथ भी मिले हुए थे । १९२७ के पद्चात्‌ 
इसने पूंजी का प्रवन्ध करने में सरकार की सहायता की थी । सुधार के दृष्टिकोण से 
इसकी रुचि संचार-व्यवस्था के विकास, बेकिंग सुविधा के विस्तार तथा ऐसे अन्य 
परिवर्तनों में थी, जिनसे उद्योगीकरण की नींव पड़ती । भूमि-सम्बन्धी सुधार के 
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वजाय इस विचार ने १९२७-१९ ३७ के दशक के अनुकूल विकास को उन्मुख करने 
में सहायता दी । इन्हीं आधारों के अनुसार इसका अभिस्थापन होने के कारण कुर्मि- 
तांग अपनी विचार-शेली में अनिवारय॑तः नागर रहा तथा इसी कारण युद्ध-सिद्धान्त 
के अनुसार छापामार युद्ध में अपनी सेना लगाने के बजाय इसने नगरों तथा संचार- 
साधनों के प्रयत्न को संभाला । इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह 
तत्व आथिक तथा बर्ग-सम्बन्ध, दोनों ही दृष्टिकोणों के अनुसार कृषकवर्ग की अपेक्षा 
जमींदारों से अधिक घनिष्ठता के साथ बँधा हुआ था । इसने नये चीन तथा पश्चिमी 
वाणिज्य हितों के बीच सम्पर्क स्थापित करने का कार्य किया । 


चुकिंग में सरकार के स्थानान्तरण के साथ, कुर्मितांग में इस आधुनिकीकरण 
तत्त्व ने अपनी शक्ति का आथिक आधार खो दिया, क्योंकि वह आधार उन नगरों 
में था, जो अब जापानी अधिकार में चले गये थे । यह नौकरशाही क्षेत्र के अन्तर्गत 
इस सीमा तक प्रभावशाली रहा कि इसकी सेवाएं “स्वतन्त्र” चीन-क्षेत्र के युद्ध- 
उत्पादन के संगठन तथा चीन और उसके बाहर संयुक्त राज्य और ब्रिटेन के प्रति 
किये जानेवाले व्यवहारों के लिए अनिवाय॑ रहीं। जब स्जेयुआन, युत्वाव तथा कुर्मि- 
तांग द्वारा नियंत्रित अन्य प्रदेश अधिकतर आशिक, राजनी तिक तथा सामाजिक रृष्टि- 
कोण से “पारम्परिक चीन के रूप में आबद्ध रह गये, तो दक्षिण-पश्चिम के आंदोलन 
ने आगे की अपेक्षा पीछे देखनेवाले जनरलूइसिमो की स्थिति सुरढ़ की तथा दल- 
नेतृत्व के अधिक उन्नतिशील तत्तवों पर निर्भर रहनेवाली उसकी हीनता भी कम 
कर दी । 
युद्ध के प्रभावस्वरूपः सत्तावादी व्यवस्था के दल तथा अन्तर्देल-नियंत्रण को दृढ़ 
करना अवश्यम्भावी था। सेंसरी तथा गुप्त पुलिस की निरोधी कारेवाइया-- 
“स्वतन्त्र” चीन में इस सीमा तक बढ़ गयी थीं कि वहाँ वक्तव्य तथा पत्रकारिता 
की औपचारिक स्वतंत्रता भी कम हो गयी थी; और सार्वजनिक नीति के अन्तर्गत 
उच्च सरकारी अधिकारियों तथा उनके संरक्षित व्यक्तियों के व्यवहारों तथा क्रिया- 
कलापों की प्रभावशाली आलोचना करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था । इन 
कड़ाइयों में से अधिकांश युद्ध के ध्येय से आवश्यक थीं। तथापि बालोचना-निषेध 
का मुख्य प्रभाव यह हुआ कि जनता का मनोबल गिर गया, कार्य-कुशछूता कम हो 
गयी तथा व्यक्तिगत विवर्धन के उद्देश्य से युद्ध द्वारा शोषण का मार्ग प्रशस्त हो 
गया | व्यक्तिगत रूप से ईमानदार अफसरों पर भी सन्देह किया गया तथा इन 
परिस्थितियों में मधिकारी वर्ग विपयक उत्तरदायी आलोचना का स्थान “चाय की 
दुकान” की गप का विपय वन गया । ये बाहरी शख्राल्तरों की सहपूर्ति से सम्बद्ध एक 
प्रमुख अंग का अतिनिधित्व करते थे । रूस से भेजी हुई सहपूर्ति सामग्रियाँ सीधे 
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कम्युनिस्ट सेनाओं को नहीं, वरन्‌ विनिधानार्थ केन्द्रीय सरकार को मिला करती 
थीं। तथापि यह कभी भी स्पष्ट न हो सका कि यदि चीनी सरकार किसी कठोर 
कम्युनिस्ट विरोधी आन्तरिक नीति का पारून करे, तो जापान के प्रसारवाद के 
भय के कारण रूस च्यांग-काई-शेक की सहायता करता रहेगा। इस प्रकार युद्ध- 
सामग्रियों की सहपूर्ति का मुख्य उद्गम वाह्म होने के कारण, सरकार के रूस पर 
विशेष रूप से निर्भर होने के समय, उस समय की भपेक्षा जब इंग्लेंड तथा संयुक्त 
राज्य से अधिक परिमाण में भायात की संभावना होती, कम्युनिस्ट विरोबी 
प्रवृत्तियाँ अधिक कठो रता के साथ दवायी जाती थीं ।* 
छापामार युद्ध-पद्धति ने कम्युनिस्टों का शक्तिवर्धन किया, क्योंकि वे इसके 
संगठन तथा संचालन में अभ्यस्त थे। इस प्रकार छापामार युद्ध के प्रशिक्षणार्थ 
उन्होंने नेतृत्व भी प्रदान किया । इस कारण हैंकाउ के पतन के पश्चात्‌ चुकिंग पर 
उनका सामान्य प्रभाव बढ़ गया। उन्होंने नावकिंग के दक्षिण यांगत्जी-प्रदेश में 
परिचालन के लिए सेनाओं को संगठित करने की आज्ञा माँगी और वह उन्हें मिल 
भी गयी । अतः उस क्षेत्र में जो चतुर्थ सेना निर्मित हुई वह कम्युनिस्ट थी । इसके 
परिचालन से कम्युनिस्ट पुतः उसी क्षेत्र में जा गये, जहाँ से वे १९३४ में भगाये 
गये थे । इस प्रकार उनकी प्रादेशिक स्थिति का विस्तार हुआ, क्योंकि अषप्टम मार्गे- 
सेना उत्तर-पश्चिम कयुनिस्ट-क्षेत्र पर ही स्थित रही । 
१९४१ में कुर्मितांग तथा कम्युनिस्टों में पुनः शब्तुता भड़क उठी | कम्यु- 
, निस्‍्ट-विरोधी तत्त्वों द्वारा इतनी दरढ़तर स्थिति अपनाये जाने का कारण सम्भवतः 
अंग्रेजों हरा वर्मारोड का खोल दिया जाना, (जिससे सहपूर्ति के उद्गम के रूप में 
रूस पर निर्भरता कम हो गयी), तथा ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा चुकिंग सरकार 
को अधिक उधार दिया जाना था । इन सभी वातों के कारण चीन में उन लोगों 
की स्थिति, जो रूस की ओर नहीं, वरन्‌ अमेरिका की ओर के अभिस्थापन को 
श्रेयस्कर समझते थे, सुध्ढ़ हो गयी । सम्भव है यह उस आतन्तरिक सैनिक शक्ति की 
वृह्तत्तर भावना के कारण हुआ हो, जो दक्षिणी चीन में जापानियों के विरुद्ध की 
गयी सफल संक्रिया के रूप में यद्यपि वह सीमित थी, प्रदर्शित हुई थी । कदाचित्‌ 
“स्वतन्त्र” चीन" ' की कठिन आथिक दक्ाओं के कारण यह और भी अधिक सम्भव 
हो सका था। जो भी कारण हो, विद्वेष नवम्बर, १९४० में युद्ध-मंत्री जनरल विग- 
चिन की इस माँग में प्रकट हुआ कि दक्षिण यांगत्जी क्षेत्र को चतुर्थ सेना खाली कर 
दे। दूसरी ओर कम्युनिस्ट नेताओं ने केवल यही नहीं माँगा कि इस आदेश पर 
पुनविचार हो, वरन्‌ उनकी माँग यह थी कि उनके दल को विधि-सम्मत दल दनाने 
की उनकी पू्व प्रार्थंवा पर विचार किया जाय, जेल भेजे गये कम्युनिस्टों को छोड़ा 
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जाय, कम्थुनिस्टों तथा उनके परिवार॒वालों के विरुद्ध की जामेवाली कार्रवाइयाँ 
समाप्त की जायें तथा उनकी शल्त्रास्त की सहपूर्ति, जो उनके आरोप के अनुसार १४ 
महीने से नहीं दी गयी थी, पुनः आरम्भ की जाय। इस विवाद पर इतना जोर दिया 
गया कि १९४१ के आरम्भ में ऐसा लगा कि यदि गृह-युद्ध पुनः छिड़ा तो युद्ध-प्रयासों 
को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त मोर्चो का शीघ्र पूर्ण विनाश 
होता, जापान-प्रतिरोधी थोग्यता का ह्ास होता तथा वांग-चिंग-वी सरकार से 
मौलिकत: जापान की सहमति पर आधारित उसके उपबन्धों के अनुसार, शान्ति- 
समझोता होता । इसके निवारण के लिए कम्युनिस्टों ने रिआायत की तथा च्यांग एक 
नये समझौते पर वार्ता करने के लिए तैयार हो गये | परिणामस्वरूप औपचारिक खंडन 
टल गया, परन्तु जापान की अन्तिम हार तक, पारस्परिक सम्बन्ध शख्न-विराम- 
सन्धि जेसा ही रहा । कुछ सफलता के साथ कुर्मितांग ने शेष “स्वतन्त्र” चीन से 
कम्युनिस्ट प्रदेश को संरोधित करना चाहा । समय बीतने के साथ-साथ अधिक्वत 
चीन तथा स्वतन्त्र चीन के बीच वास्तविक समागम की वृद्धि स्वयं स्वतन्त्र चौन के 
दोतों भागों के पारस्परिक समागम की अपेक्षा कहीं अधिक हुई । 


आन्तरिक स्थिति का उपयुक्त सुक्ष्म विवेचन, जिस प्रकार इसने १९४१ की 
समाप्ति तक कुर्मितांग तथा कम्युनिस्टों के सम्बन्ध को प्रभावित किया, इस निष्कर्ष 
की ओर इंगित करता है कि चीन-जापान युद्ध के संघात से चीन का राजनीतिक 
ढाँचा कम ही बदलर सका था.। युआन की विधान-सभा में उस समय भी एक नवीन 
तथा स्थायी विधान विचारान्तगंत था तथा “जनता की राजनीतिक परिपद्‌” की 
संस्थापना में व्यक्त प्रजातंत्र की पुनः स्थापना के लिए एक ऐसा आन्दोलन भी चल 
रहा था। कुरमितांग नियंत्रक दकछ का स्थान ग्रहण किये रहा त्तथा नीति-निर्णय 
इसके अन्य अंगों, मुख्यतः केन्द्रीय. कार्यकारिणी समिति के लिए सुरक्षित रहे। 
वास्तव में स्वयं युद्ध के लिए अधिकारों के संकेन्द्रण की आवश्यकता होती है। इस 
प्रकार जापान के विरुद्ध युद्ध के परिणामस्वरूप च्यांग-काई-शेक के अधिकारों के 
संकेन्द्रण की, जिनमें आवश्यक राष्ट्रीय एकता कायम रखने के लिए विभिन्न गुटों की 
माँगों का संतुलन बनाये रखने की आवश्यकताओं के कारण संशोधन हुआ, यथावतत्‌ 
स्थिति न केवल स्थिर रही, वरन्‌ उसमें वृद्धि भी हुई । 


पच्रीसवाँ अध्याय 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जुलाई १९३७ से ७ दिसम्बर, १९४१ तक 
(१) लीग और चीव-जापान युद्ध 


चीन और जापान में जुलाई, १९३७ में युद्ध आरम्म हुना, तो इस पर 
पश्चिमी राष्ट्रों की प्रतिक्रिया ऐसी ही थी, जैसी १९३१-१९३२ में थी। जर्मनी और 
इटली सैद्धान्तिक रूप से “कमिन्टर्ने-पैक्ट” के विरोध में जापान के साथ संगठित 
थे। दोनों ने “नेशन्स छीग” (राष्ट्रसंघ) से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था और 
इसके साथ और संगठित अन्तर्राप्रीय जीवन से उनका वसा ही सम्बन्ध हो गया था, 
ऊँसा १९३३ के वाद जापान का था। तथापि, इनमें से हर एक विशेष रूप से 
जमेनी, चीन से जो प्रत्येक के लिए व्यावसायिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था, विरोध नहीं 
करना चाहता था । जिस पर भी, जमंती और इटकी दोनों जापानी दवाव से 
चीन को अनुपयुक्त रूप से सहायता देने और उसे अवप्रेरित करने से विरत रहे । 
अतः जमंनी शुरू में कुछ टारू-मटोर के वाद चीन से अपना सैनिक प्रतिनिधि-मंडलू 
वापस बुलाने के लिए विवश हुआ, जिसे उसने चीत में उसकी सैनिक शक्ति के 
संगठन के सम्बन्ध में च्यांग-काई-शेक को परामर्श देने के लिए वहाँ रखा था और 
जो नानकिंग की पराजय के बाद कुछ समय तक युद्ध-संचालन के सम्बन्ध में उसे 
परामर्श भी देता रहा। फिर भी, यूरोप में युद्ध आरम्भ होने तक जमनी ने अपना 
एक पैर चीन को अपनी युद्ध-सामग्रियाँ वेचते हुए, च्रीनी शिविर में ही रखा। 
परिणामस्वरूप जमंनी और इटली के जापान के साथ स्थापित सम्बन्ध और उनके 
पश्चिमी शक्तियों से सम्बन्ध-विच्छेद ने इसके १९३१ की सामान्य स्थिति में संशोवन 
करने पर भी, इसे १९३९ के वाद तक भूलछत: परिरयवा्त नहीं किया । 


पूर्व स्थिति के निरन्तर बने रहने और तदनुरूप प्रतिक्रिया, दोनों जिनेवा की 
कारवाइयों के माध्यम से अभिव्यक्त की गयीं । पहले का औपचारिक अधिमत चीन 
के पक्ष में और जापान के विरुद्ध था। यह अधिमत जिनेवा में स्थापित किया गया 
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था, जिसका वाशिगठन में समर्थन हुआ था। फिर भी, इससे चीन के समर्थन के 
लिए कोई स्पष्ट कारेंवाई नहीं की गयी थी । नकारात्मक कार्रवाई, जो संयुक्त- 
राज्य द्वारा शुरू की गयी ओर जो उसे मान्यता न प्रदान करने की नीति में प्रगढ 
हुईं, लीग" की सुदुरपूर्व सलाहकार-समिति के निदेश के अन्तर्गत बनाये रखी गयी 
थी। १९३७ में युद्ध आरम्भ होने पर चीन द्वारा उकसायी गयी लीग” की कार्रवाई 
के साथ, सलाहकार-समिति ने 'एसेम्बली” को अपनी जाँच चीन के पक्ष में दी और 
यह सिफारिश की कि “नवों शक्तियों की सन्धि' के हस्ताक्षरकर्ताओं से, चीनी- 
जापानी सम्बन्धों की समस्या का समाधान ढूँढ़नते और इस श्रकार युद्ध की समाप्ति 
के लिए आपस में विचार-विमश्श करने की प्रार्थना की जानी चाहिए । इन रिपोर्टों 
पर एसेम्बली ने अक्तूबर, १९३७ को विचार किया । संयुक्त राज्य ने वैसा ही सम्मे- 
लगन बुराने के सुझाव और सिफारिश को मान्यता दी, जेसा सम्मेलन १९३१-३२ में 
बुलाया गया था और जिसने “लीग” को उस समय ऐसे कार्य के छिए समर्थन प्रदान 
किया था । 

तथापि कारंवाई होने के पहले, अमेरिका के राज्य-सचिव ने १६ जुलाई को 
एक सिद्धान्त सम्बन्धी वक्‍तव्य परिचारित किया था--जो, गोकि सामान्य रूप से 
प्रस्तुत किया गया था, किन्तु जिसकी आवश्यकता सुद्रपूर्व में होनेवाली घटनाओं 
के सन्दर्भ सें उपस्थित हुई थी भौर जिसमें जापान को चेतावनी दी गयी थी । 


५ अक्तुवर को सुद्दरपृ्वे सलाहकार-समिति की रिपोर्ट पेश होने के समय 
ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना शिकागों का प्रसिद्ध संगरोधघक भाषण भी दिया था। 
इस भाषण में अन्य चीजों के' साथ, उन्होंने कहा, कि---दुर्भाग्यवश यह सत्य प्रतीत 
हो रहा है कि विश्व में अशान्ति और उपद्रव बढ़ रहा है । युद्ध एक प्रकार का छूत- 
रोग है, चाहे इसकी घोषणा की गयी हो या न की ग्रयी हो । यह शसपुतादूर्ण क्षेत्र 
से दूर बसे राज्यों और जनता को भी भपने,में समेट लेता है । हमने अपने को युद्ध 
से अकूग रखने का निश्चय किया है, फिर भी, यह निश्चय नहीं है कि हम युद्ध के 
विनाशकारी प्रभाव और इसमें सम्मिलित होने के खतरे से बच जायेंगे। ऐसी स्थिति 
में शान्ति बनाये रखने के लिए क्रियात्मक रूप से प्रयत्न होने चाहिए ।” इससे यह 
संकेत मिला कि संयुक्त-राज्य, एसेम्बली द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन में, जिसमें उसने 
भाग लेना स्वीकार किया है, सक्तिय रूप से नेतृत्व करेगा । तथापि राष्ट्रपति के 
शिकागो के भाषण के प्रति उनके देश में आन्तरिक रूप से प्रतिरोधी प्रतिक्रिया हुई, 
जिसने उनके उक्त प्रावकथन का स्वर विनम्र कर दिया । उनके द्वारा इस प्रकार के 
और अन्य प्रकार के निमग्चयात्मक शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद भी संयुक्त राज्य 
हारा, इस सम्मेलन में अपने को सम्बद्ध कर कोई सक्तिय कार्रवाई करना संदेहास्पद 
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हो गया। ३ नवम्वर को ब्रुसेल्स में आयोजित सम्मेलन के समय तक यह निश्चय हो 
गया कि वह अपनी मध्यस्थता को शान्ति-स्थापना के निमित्त केवल चीन और 
जापान के बीच सीघा समझौता कराने तक ही सीमित रखेगा । 

.जापान ने, वाशिगटन-सम्मेलन-शक्तियों के साथ इसमें भाग लेना अस्वीकृत 
कर दिया । इस कार्य में रुचि लेनेवाले उन देशों में, जो वाशिगटन-सम्मेलून के कार्यों 
में भाग नहीं ले रहे थे, एक देश (सोवियत संघ) ने ब्रुसेल्स-सम्मेलन में उपस्थित होकर 
जापान को रोकने के लिए अद्यतन कार्रवाई की, जब कि दूसरा देश (जमंनी) न केवल 
सम्मेलन में उपस्थित होने में असफल रहा, वरन्‌ उसने मित्रवत्‌ दोनों दलों के बीच 
स्वतन्त्र रूप से मध्यस्था करने का भी प्रयास किया । जापान की अनुपस्थिति में इटली 
' के प्रतिनिधि-मंडल ने उसका दृष्टिकोण पुरी तरह प्रस्तुत किया और उसके पक्ष में 
उसने पूरी वहस की । तिसपर भी, विना जापान के निजी प्रतिनिधित्व के मध्यस्था 
या समझौता कराने का प्रयत्त असम्भव था | परिणामस्वरूप सम्मेलन २४ नवम्बर 
को एक सैद्धान्तिक घोषणा करते हुए और अपने विचार-विमर्श की एक रिपोर्ट पेश 
करते हुए, समाप्त हो गया । अतः विचार-विमर्श भौर स्वेच्छापूर्वक समझौता कराने 
के इस तरीके और मान्य अन्तर्राट्रीय' सिद्धान्तों के प्रयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मतभेद 
दूर कराने के प्रयत्न में उससे भी कम सफलता मिली, जितनी प्रथम मंचूरियाई 
संकट के समय इसी प्रकार के प्रयत्नों में मिल्ली थी । 

(२) विदेशी हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कारंवाई 

इस सामूहिक राष्ट्रीय कारंवाई के अतिरिक्त, सुदूर-पूर्वे में नयी स्थिति के 
अन्तर्राष््रीय समंजन के लिए स्थापित राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से भी 
अनेकानेक प्रकार की राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ हुईं । हैत्काउ की पराजब तक और उसके 
बाद ही पूर्वी एशिया में एक नयी स्थिति की घोषणा होने पर युद्ध पश्चिमी शक्तियों 
के लिए विना कोई प्रधान महत्त्व पैदा किये, नितान्त रूप से केवल चीन और जापान 
के वीच ही होता रहा। पश्चिमी श्षक्तियों ने प्रधानतः अपने को, केवल अपने चीन- 
स्थित नागरिकों के प्रति उत्तरदायी समझा ॥ इसके लिए उन्होने युद्धरत देश में इनके 
ऊपर युद्ध का कम-से-कम प्रभाव होने की दृष्टि से तदनुरूप कारेबाइयाँ कीं और वे 
युद्धकारी कार्यो से अकस्मात्‌, किन्तु अपरिहायें रूप से अपने नागरिकों को पहुँचनेवाली 
चोट ओर उनकी सम्पत्ति के नुकसान आदि की पूर्ति कराने के लिए सचेष्ट रहे । 
जापान ने युद्ध की औपचारिक घोषणा न कर इसे आकस्मिक परिस्थितियों का 
परिणाम बताया, इसलिए ऐसे अन्य राष्ट्रीय व्यक्तियों की क्षति-पूर्ति का दावा पर्याप्त 
विस्तृत आधार पर ओचित्यपूर्ण ठहराया जा सका, जो दावा करना जापान द्वारा 
वास्तविक युद्ध-घोषणा होने पर सम्भव नहीं था । अतः जिस समय यांत्जी के निचले 
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क्षेत्र में युद्ध हो रहा था, जहाँ विदेशी नागरिकों की काफी वड़ी भावादी और उनकी 
सबसे अधिक विदेशी सम्पत्ति लगी थी, वहाँ व्यक्तिगत चोट और सम्पत्ति को क्षति- 
पूर्ति के दावे बराबर किये जा रहे थे। ये दावे राजदूृतिक माध्यमों से उपस्थित किये 
जाते थे। इन मामलों में प्रस्तुत प्रतिनिधित्वों के दो परिणाम होते थे। एक तो 
वास्तविक क्षति की पूर्ति करने के लिए किया जाता था, दूसरा भविष्य में ऐसी 
कारंवाई न करने के सम्बन्ध में किया जाता था, जिससे विदेशियों को क्षति हो और 
क्षति-पूर्ति के लिए उसे और दावे करने की आवश्यकता पड़े। जापानियों का इनके 
सम्बन्ध में प्रत्युत्तर भी दो प्रकार से अभिव्यक्त होता था । एक तो जापान के सैनिक 
कमाण्डर विदेशियों से ऐसी कठिनाइयाँ कम करने के छिए वास्तविक युद्ध-क्षेत्र से 
हटने का निवेदन करते हुए करते थे, जैसा नानकिंग पर बम-वर्षा के समय चेतावनी 
देते हुए किया गया था । ऐसी स्थिति में क्षति होने या व्यक्तिगत चोट पहुँचने पर 
वे विदेशियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते थे, क्योंकि ऐसे मामलों में उन 
क्षेत्रों में जहाँ युद्धछ कारचाइयाँ चलती थीं, वहाँ इन व्यक्तियों या इनकी सम्पत्ति के 
होने से ही चोट पहुँचती थीं या क्षति होती थी, जिसका उत्तरदायित्व तत्सम्बन्धी 
विदेशियों का ही होता था । दूसरे शब्दों में वे सैनिक आवश्यकत्ता के लिए हुई ऐसी 
घटनाओं में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते थे । किन्तु जब इन मामलों में 
इढ़तापुवेक अनुयोग उपस्थित किया जाता था और जाँच के बाद दावे की पूर्ति पर 
जोर दिया जाता था तो टोकियो सरकार ऐसी माँग की जाने पर इन घटनाओं के 
पुनः न होने का आश्वासन देती थी । इन मामलों में कोई समझौता करना या 
उसको वनाये रखना इसलिए कठिन था, क्योंकि आश्वासन टोकियो-स्थित विदेशी 
कार्यालय द्वारा दिये जाते थे, जब कि शिकायती कार्रवाइयाँ सेना द्वारा की जाती 
थीं, जो सरकार के प्रभावपूर्ण नियंत्रण में नहीं थीं । 


इस अवधि के लगातार १९३७ से लेकर १९३८ के अधिकतर समय में अपने 
नागरिकों के हितों के समर्थन में अमेरिकी राजनयिक दवाव ब्रिटेन के दबाव की 
अपेक्षा कहीं भधिक प्रभावजन्य था। इसका पता विशेष रूप से 'पैने की घटना पर 
हुई समझौता-वार्ता में छग्रा, जब एक अमेरिकी नौसैनिक जलूबान और अमे रिकी 
व्यापारियों पर जापान के हवाई जहाजों ने उनके शत्रु-क्षेत्र से हटने पर भी वमवर्षक 
हमला किया था और जिसके लिए अमेरिका ने क्षति-पूर्ति का दावा दाखिछ' किया 
था। इसके लिए जापान द्वारा तत्क्षण' क्षमा-प्रार्थना की गयी थी और पूरी क्षति- 
पूर्ति भी की गयी थी, जब कि इसके विपरीत उन्होंने ब्रिटेन के नौसैनिक जलयान 
पर ऐसी ही परिस्थिति में हुई क्षति-पूर्ति के सम्बन्ध में दूसरा रुख अपनाया था। 
ब्रिटेन की अपेक्षा अमे रिका के प्रति जापात के अधिक श्रत्युत्तरात्मक होने के अनेक 
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कारण बताये जा सकते हैं । एक तो यूरोप में ब्विठेन की बढ़ती हुई कठिनाइयों को 
देखते हुए और दूसरे यथासंभव झंझटों से बचने की उसकी सामान्य नीति को इसका 
एक कारण समझा गया था । इस नीति को उसकी कमजोरी का प्रमाण भी समझा 
गया । इसका दूसरा कारण यह था कि जापानी चाहते थे कि अमेरिका और ब्रिटेन 
दोनों अपने सामान्य हितों की रक्षा में परस्पर सहयोग न करने पा्ें | इंग्लेण्ड 
और अमेरिका को इसमें अछूग रखते हुए, उसने अमेरिका के साथ रियायती व्यवहार 
किया, जब कि उन क्षेत्रों में इंग्लेण्ड का तत्कालीन वस्तुगत हित अमे रिका से अधिक 
था, जो और उम्रता के साथ इन मामलों में कारंवाई की माँग कर सकता था । 
राज्य द्वारा बड़े हितों की रक्षा के लिए और रियायत देने पर संयुक्त राज्य के अल्प 
वस्तुगत हित की सहयूर्ति-स्थिति कुछ और हो जाती । अतः ऐसी रियायतें देवा, जो 
अस्थायी उद्देश्य की पूर्ति कें निमित्त दी जा रही थीं, उन्हें बन्द करता पड़ता और 
अन्तिम रूप में सबसे महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि यदि संयुक्त राज्य अपने राजनयिक 

नथों के माध्यम से अपनी माँगें पूरी न होने पर अपने हितों के लिए सक्तिय 
रक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर देता तो जापान के छिए तत्कालीन परिस्थितियों में 
उसकी ऐसी कारंवाइयाँ ब्रिटेन की कारंबाइयों से कहीं अधिक विनाशकारी सिद्ध 
होतीं । इसका एक कारण यह था कि सैनिक सामानों की आवश्यकता पूर्ति के लिए 
जापान, अमेरिकी आयात पर और अपने निर्यात के लिए -विशेषतया अमेरिकी 
वाजार पर आश्वित था, जिससे प्राप्त आप से ही वह या तो संयुकत-राज्य या दूसरे 
देशों से किये जानेवाले जापानी आयात की आवश्यक भर्थ-व्यवस्था कर सकता था । 


अमेरिकी मांगें, जिस ह॒द तक जापानी पूरी करते को प्रस्तुत थे, वे वस्तुतः 
दो वातों पर आधारित थीं । पहली यह कि माँग किस प्रकार की है । जहाँ तक उनका 
वहाँ स्थित अमेरिकी स्वार्थ से सम्बन्ध था, जापानी कोई गम्भीर मतभेद बचाने के 
लिए अमेरिका के साथ काफी ह॒द तक रियायत कर सकते थे । जहाँ तक स्वतन्त्र 
कार्रवाइयों सम्बन्धी नीति का प्रइत था, तब तक पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श और 
समझौता करना सम्भव था, जब तक जापान ने वाशिगटन- सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित 
विधि के स्थान पर पूर्वी एशिया में “एक नयी विधि” स्थापित करने का अपना 
विस्तृत उद्देश्य अभिव्यक्त नहीं कर दिया था। तथापि, नवम्बर, १९३८ के बाद 
दोनों देशों की वृहत्तर नीति विपयक स्थिति में समझौता होना असम्भव हो गया । 
अमेरिकी माँगों की पूति में जापान का दूसरा इृष्टिकोण जिसके विषय में अनेक वार 
वह निश्चित निर्णय नहीं कर पाया था, यह था--कि संयुक्त राज्य अपनी मंँगें केवल 
राजनयिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से ही प्री कराने तक अपनी कारवाइयाँ सीमित 
रखेगा, या अपना दृष्टिकोण और माँगें मनवाने के लिए वह इससे भागे प्रत्यक्ष 
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कारेंवाई भी करेगा ? युद्ध के प्रति अमेरिकी भावनाओं ने, जो १९३५ से १९३७ 
के बीच के वर्षों में उसके तटस्थतावादी विधान में व्यक्त हुई थीं--अमेरिकी सरकार 
के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि अमेरिका अपने अभिमत के पक्ष में चाहे 
जितनी कड़ाई से वात करे, किन्तु बह कोई ऐसी का रंवाई करना नहीं चाहेगा, जिससे 
युद्ध का खतरा हो । परिणामतः सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के जापानी 
प्रचारकों ने इसका लाभ उठाते हुए वार्वबार यह विचार व्यक्त किया, जिसने 
अमे रिकी मत्त को बहुत अधिक ग्रमाणित भी किया कि दबाव के उद्देश्य से व्यापारिक 
सम्बन्धों में संशोधन करने से युद्ध होने की आशंका है। जब कभी भी ये संकेत मिले 
कि संयुक्त राज्य द्वारा परिणाम की चिन्ता किये बिना भी ऐसी कार्रवाइयाँ की 
जायेंगी, या यह विश्वास व्यक्त किया गया कि इन कारेवाइयों से युद्ध नहीं होगा, तो 
अमेरिकी दबाव पर जापान ने और तेजी से उसकी मंगे पूरी कीं। जापानी नीति 
की ऐसी प्रवृत्ति होने पर अमेरिका ने संयुक्त राज्य द्वारा अपनाथी गयी युद्ध-विरोधी 
भावना के कारण अपने विचारों को गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वित कराने के लिए युद्ध 
के साढ़े तीन वर्षों तक अपनी आथिक और वित्तीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया । 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध--१९३९ से १९४१ तक 

अक्तूबर, १९३८ में हान्काउ के पतन के बाद, सुदूरपूर्व में युद्ध जितना 
जापान और चीन के बीच संघर्षपृर्ण स्थिति में था, उतना ही वह पश्चिमी शक्तियों 
और जापान के वीच भी हो गया । कैन्टन पर पहले ही कब्जा हो जाने से हान्काउ 
पर कब्जा करना आवश्यक और आसाम हो गया था । हांगकांग के कारण ब्रिटेन 
के साथ संघर्य होने के भय से जापानियों ने अपनी सेनिक कार्रवाइयाँ तब तक 
यांगत्जे घाटी में सीमित रखीं, जब तक यूरोप में चेकोसलोवाकिया का प्रइन अपने 
चरम विन्दु तक नहीं पहुँच गया । जमन-झक्ति के जैसे प्रदर्शन और निश्चयात्मक 
रुख से प्रेरित होकर चेम्बरलेन म्युनिक गये थे, जापान भी उसी प्रकार कीन्‍्टन में 
पहुँचा था । म्युनिक समझौते पर, जो इसके पूर्व वृत्त के साथ जापान द्वारा ब्रिटिश 
कमजोरी और उनके निश्चय की कमी का प्रमाण समझा गया था, २९ सितम्बर, 
१९३८ को हस्ताक्षर किया यया । अक्तुबर के शुरू में जापानी सेनाएँ वियास की 
खाड़ी पर उतरी थीं, जिसके बाद उन्होंने कैन्टव पर कब्जा किया था। चीनियों 
द्वारा इसकी पर्याप्त रूप से सुरक्षा नहीं की गयी थीं, जिससे उन्होंने यह अनुभव 
किया कि इस पर कब्जा होने से चीन का हांगकांग से सम्बन्ध भंग हो जायगा और 
उनकी शक्ति सुब्ढ़ हो जायगी, किन्दु आगे ब्रिटेन के भय से शायद उनका इसके 
विरुद्ध प्रयाण सकने की आशा की जाती थी। एक बार यह भय यूरोप में घटनाओं 
के विकास के कारण दूर हो गया था, जिससे मुख्यतया जापानियों की नीति में भी 
अस्थायी परिवर्तत आया था । 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्धन्ध (१९३७-१९४४) १२३ 


उसी समय संयुक्त राज्य ने अपने हितों की रक्षा करने की नीति के स्थान 
पर इस वात पर जोर देना घुरू किया कि व्यापार में समान जवसर प्रदान करने के 
सिद्धान्त के अनुरूप जापानी नीति में संशोधन किया जाना चाहिए। युक्त बवसर 
प्रदान करने की और चीन की अखण्डता बनाये रखने की अमेरिकी नीति में परि- 
वर्तन नहीं हुआ था, कित्तु ब्रुसेल्स-सम्मेून के वाद यह नीति राजनबिक सम्बन्धों के 
आधार के रूप में नहीं मानी गयी थी। फिर भी, ६ अक्ट्वर, १९३८ के 'नोट' में 
अमेरिका ने जापानी दखल के कुछ क्षेत्रों जौर विज्येप रूप से ऊपरी चीन में जापान 
के कुछ विशिष्ट कार्यों, जैसे---विनिमय नियन्त्रण और आयात शुल्क दर में संशोधन 
पर कड़ा रुख अपनाया था। ये काये व्यापार में मुक्त अवसर प्रदान करने के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध प्मझे गये ये । जापान ने इस 'नोट' का १८ नवम्वर के पहले कोई उत्तर 
नहीं दिया था.। उसके उत्तर में उसने मुख्यतया अमेरिका के विशिष्ट आरोपों का 
खण्डन किया था। किन्तु चीन स्थित अमेरिकी नागरिकों के अधिकार के विदद्ध कोई 
भेद करने की सामान्य नीयत का परिचय न देने पर भी, इसने एक “नोट' प्रस्तुत 
किया, जिसमें स्पष्टतया वा शिगटन-सम्मेलन द्वारा निर्णीत आपसी सम्बन्धों की प्रणाली 
भीर जापान द्वारा स्थापित नयी प्रणाली में निहित अन्तर के सम्बन्ध में उसके भावी 
निर्णय का संकेत व्यक्त हुआ था । इसका अन्तिम अनुच्छेद इस प्रकार है--- 


“जापान इस समय पूरे पूर्व एशिया में वास्तविक अन्तर्राप्टीय न्याय पर 
आधारित एक “नयी प्रणाली” की स्थापना करने में अपनी शक्ति का निरन्तर 
अधिका धिक प्रयोग कर रहा है। 

जापानी सरकार का यह इढ़ विश्वास है कि पूर्वी एशिया में विकसित हो 
रही नयी परिस्थितियों में, पुराने सिद्धान्तों का वत्तेमान और भावी स्थितियों में 
प्रयोग करने से पूर्वी एशिया में न तो वास्तविक शान्ति ही स्थापित होगी, और न 
इससे वर्तमान समस्याएं ही सुरुझेंगी |” 

अमेरिकी “नोट” पाने और इसका प्रत्युत्तर भेजने के समय के बीच ही 
जापानी सरकार ने सरकारी तौर पर यह घोषणा कर दी थी कि “नयी प्रणाली” 
की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। संयुक्त राज्य को दिये गये उत्तर में उसका 
उल्लेख करते हुए उसने एक प्रकार से पश्चिमी राष्ट्रीं की इस वात की “नोटिस” 
भी दी थी कि वाशिगटन सम्मेछन-विधि में एकांगी मिराकरण करनेवाले ऐसे राष्ट्रों 
का प्रभाव है, जो जापान की इस “नयी प्रणाली” को असंगत मानते हैं। इसके 
बाद जापान द्वारा इस “नयी प्रणाढी” के सिद्धान्त को कोई संक्षिप्त वा विस्तृत 
रूप नहीं दिया गया । फिर भी, जो व्याख्या उसने प्रस्तुत की थी, उससे पहले की 
गयी कारंवाइयों के विरोध और तदनुरूप विकसित नीति में उसके पूर्व प्राक्कथन के 
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विस्तार का संकेत मिलता है। इस “नयी प्रणाली” की स्थापना के लिए आवश्यक 
था कि च्यांग-काई-शेक की अध्यक्षता में संगठित सरकार की जगह ऐसी सरकार 
स्थापित की जाय, जो टोकियो के निर्देश पर उसके साथ सहयोग करते हुए कार्य 
करे । इसमें चीन से और अन्तत: ( जब वृद्धत्तर पर्व एशिया के लिए नयी प्रणाली 
का विस्तार हो जाय) पूरे दक्षिणी-पूर्वी एशिया से पश्चिमी सामनन्‍्तवाद को हटाकर 
उसके स्थान पर जापानी सामन्‍्तवाद स्थापित करने का उद्देश्य निहित था, क्योंकि 
जापान को ही अपनी योजना में निहित ऐसे निदेश और नियंत्रण द्वारा इस सहयोग 
को कार्य रूप देना था। चूँकि इसके अनुसार प्रभावित क्षेत्रों से समष्टिवाद का 
बहिष्कार करने के लिए चीनी-जापानी सहयोग की स्थापना करने का ध्रस्ताव था, 
इसलिए इसका उद्देश्य रूस को बंकल झील के उत्तरी क्षेत्र से वाहर करते हुए, कम- 
से-कम या अधिक-से-अधिक उत्तरी क्षेत्रों में उसकी स्थिति को समूरं विनष्ट करने 
का था ! आश्िक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विस्तृत आत्म-निर्भर आशिक क्षेत्र 
का निर्माण करते हुए उसमें आरम्भिक रूप से जापान, मंचुकुओ और चीन को 
सम्मिलित करने की योजना थी । ऐसा अनुमाव था कि इससे अपरिहाये रूप से 
उस क्षेत्र में या ती गर-जापानी व्यापार और पूँजी रूगाने का दरवाजा बन्द हो 
जायगा या कंवल जापान के माध्यम से उसकी शर्तों पर ही उस प्रायद्वीप में घुसा 
जा सकेगा । दूसरी व्याख्या के अनुसार और इसकी आरणभ्भिक घोषणा तथा उसके 
विकास के अनुसार यह स्पष्ट हो गया था कि “नयी श्रणाली'' में जापान अकेले पूर्ण 
लाभ प्राप्त करेगा, किन्तु इससे उसीकी (जापानी) व्याख्या के अनुसार--(१) जैसा 
अनुमान किया जा सकता है कि इसमें या तो चीन को आर्थिक छाभ होगा या उस 
देश के जीवन पर पूर्णतया जापानी निर्देश होने से उसे राजनीतिक छाभ मिलेगा 
और (२) “नयी प्रणाली” के अन्तर्गत जापान के प्रति मित्रता व्यक्त करनेवाले अन्य 
दूसरे राज्यों को, तीसरे राज्यों के समक्ष विशिष्ट स्थिति प्राप्त हीगी । 

पुरानी प्रणाली के विरुद्ध इस स्पष्ट चुनोीती का सामना करते हुए, संयुक्त 
राज्य ने ३१ दिसम्बर, १९३८ को एक “एक नोट” में वाशिगटन सम्मेलन-प्रणाली 
के प्रति अपना समर्थन पुष्ट कर अपनी परम्परागत नीति का सत्यांकत फिया। 
इसने परिवर्तन से इनकार नहीं किया और अपने नोट में यह व्यक्त किया कि 

“यह सरकार (अमेरिकी) इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि परिस्थितियों 
में परिवर्तत हुआ है। यह सरकार इस वात से भी पूरी तरह अवगत है कि इनमें 
से अधिकतर परिवतंत जापानी -का रेचाइयों के कारण ही हुए हैं। यह सरकार यह 
नहीं स्वीकार करती कि किसी. एक देश (या शक्ति) को इस क्षेत्र में, जहाँ उसकी 
प्रभुसत्ता भी नहीं है, स्वयं एक “नयी प्रणाली” की शर्तों और स्थितियों को - तय 
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१२६ पृ एशिया का आधुनिक इतिहास 


अपनी शक्ति सुदढ़ करने में बाघा उपस्थित की | नानकिंग के पतन के बाद भी चीनी 
सरकार के कार्यालय शंघाई में विदेशियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में बने रहे, गोकि अन्त 
में इनके वित्तीय कार्यों का केन्द्र वहाँ से हटाकर हांयकांग में स्थापित किया गया था । 
चूँकि अन्चर्रा्रीय निर्णयों और अनेक रियायती व्यवस्थाओं के अन्तर्गत न तो जापान 
का और न तो अस्थायी चीनी सरकार का ही अधिकार पूरी तरह स्वीकार किया 
गया था, इसलिए जापान-विरोधी कार्यों में संलग्त व्यक्ति उन चीनी गुप्तघातियों के 
साथ, जो छलपूर्वक जापानियों के साथ सहयोग करनेवाले और साथ ही छापामार 
युद्ध चलानेवाले समझे जाते थे, विदेशी क्षेत्रों का अपने मुख्यालय और आत्मरक्षा के 
स्थान के रूप में प्रयोग करते थे । चीनी सरकार की निधि और अन्य सम्पत्तिरयाँ, 
जिनकी चीनी डाहूर का विनिमय-सुल्य स्थिर रखने के लिए भावश्यकता थी; 
विदेशी क्षेत्रों में रखी जाती थीं, जहाँ तक जापानियों की पहुँच नहीं थी । 


अतः: पश्चिमी शक्तियों के विरोध से वचाव का उपाय करने की आवश्यकता 
पड़ी, क्योंकि हांकाउ के बाद जापान की सैनिक का रंेवाई निर्णायक ब्रिन्दु तक पहुँचने 
में विफल रही । यह वचाव कार्य १९३९ की वसन्‍त ऋतु में और उसके वाद विशेष 
रूप में द्रष्टव्य हुआ । जापानी नीति की दिश्वा बदलने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों का 
राजनयिक दवाव, जो अक्टूबर, १९३८ में शुरू किया गया था, १९३९ के शुरू के 
महीनों में विफल हो गया था | पूर्वा कारंवाइयों के विरुद्ध प्रेषित विरोध भौर 
“नयी अणाली ” को अस्वीकार करने के साथ, इसका उद्देश्य हांगकांग और शंघाई 
के बीच के क्षेत्र में औपचारिक शन्नुता की समाप्ति के बाद यांगत्जे में पुनः व्यापार 
चालू करने का प्रयत्त करना था । पश्चिमी राष्ट्रों के दवाव के प्रत्युत्तर में जापान ने 
पद्चिमी राष्ट्रों पर अपनी व्याख्या के अनुसार “नयी प्रणाली” को स्वीकार कराने 
का दवाव डाला । 

१९३९ में इस दिशा में पश्चिमी राष्ट्रों की स्थिति के विरुद्ध किये गये प्रथम 
अभियान का पता १० फरवरी को हेनान द्वीप पर दखल करने में लगा था । गोकि 
इस पर किये गये आरोप का घह कहते हुए खंडन किया गया था कि यह कारंवाई . 
चीनी जहाजरानी के अवरोधों को दूर करने और दक्षिणी चीन में कार्य संचालन 
को सुगम करने के लिए की गयी है, किन्तु जापानी समाचार-पत्नों में इसकी विशेष 
प्रशंसा की गयी, क्योंकि इससे हांगकांग सिंगापुर का सम्पर्क भंग होने से हांगकांग का' 
नौसेनिक अड्डे के रूप में कोई विशिष्ट मतहूव नहीं रह गया। फ्रांसीसी सरकार 
और ब्रिटिश सरकोर ने इसकी शिकायत की, पर उम्र विरोघ नहीं किया, फ्रांसीसी 
सरकार ने इसलिए शिकायत की, क्योंकि हैनान के सम्बन्ध में पहले से चीन के 
साथ अनाक्रामक संधि करने के कारण इस कारंबाई से वह प्रभावित हुआा था गौर 


अन्तरष्ट्रीय सम्बन्ध (१९३७-१९४१) १२७ 


ब्रिटिश सरकार ने अपनी सैनिक स्थिति के विशेष रूप से प्रभावित होने के कारण 
यह शिकायत की थी । आरोप में इसी प्रकार सागर-तटीय मछुआ द्वीपों के ऊपर 
अधिकार के सम्बन्ध में भी शिकायत की गयी थी । फरवरी के अन्त में, शंघाई में 
आतंक जाग्रत होने के परिणामस्वरूप जापान ने अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने 
के प्रघन उठाये जौर उसने इस आतंकवाद को दवाने के छिए समझौता-शक्तियों की 
पुलिस और जापानी व्यावसायिक पुलिस के बीच सहयोग स्थापित कराने की भाँग 
की । इसमें उसकी दूसरी माँग के सम्बन्ध में, समझीता-अधिका रियों के वीच ४ मार्च 
. को एक सन्धि हुईं। उसके अनन्तर जापानी मधिका रियों ने सहयोजित समझौता संगठन 
के प्रशासन और नियंत्रण में अपना अधिकांश हिस्सा रहने की अपूर्तिकर माँय की । 
यह इस क्षेत्र की सबसे सुदृढ़ विदेशी स्थिति और विदेशी अधिकारों मोर हितों के 
सवसे महत्त्वपूर्ण केंद्र पर दवाव डालने का कार्य समझा गया। इसका संयुक्त ब्रिटिश- 
अमेरिकी शक्तियों ने इस आधार पर विरोव किया कि इसमें नीति-विपयक साम्य 
हो सकता है, किन्तु वर्तमान व्यवस्था में कोई समंजन करने के लिए यह उपयुक्त 
अवसर नहीं है, क्योंकि इसके छिए भूमिगत विनिमय में परिवर्तेत करना पड़ेगा । 


इस वीच मई में जापान ने एक दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र कुलांगसु द्वीप से अमाय 
वन्दरगाह पर आक्रमण किया, जहाँ तत्सम्वन्धी विदेशी हितों पर कोई विज्येप प्रभाव 
नहीं पड़ा । इस कार्रवाई को, जिसमें स्थल सैनिकों की सहायता के लिए एक नौसेना 
भेजी गयी थी, यह कहकर उपयुक्त सिद्ध किया गया था कि आतंकवाद फैछानेवालों 
के विरुद्ध सम्यक कारवाई करने में वहां की नगरपालिका के अधिकारी असफल थे । 
कुलांगसु के अन्तर्राट्रीय अधिकरण पर कब्जा करने में जापान को सफलता नहीं प्राप्त 
हुई, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारियों के समर्थन में वहाँ संयुक्त राज्य, ब्रिटेन और 
फ्रांस ने भी समान रूप से अपनी दाक्ति-सम्पन्न सेनाएँ भेजी थीं। शंघाई और कुछांगसु 
में पद्िचमी राष्ट्रों द्वारा संयुक्त सैनिक शक्ति इस कारण रूगायी गयी थी कि वहाँ 
सवका हित समान रूप से प्रभावित हुआ था, जो इस प्रकार के संगठित प्रयास से 
ही पुनः वना रह सकता था, इस लिए ऐसे सहयोजित प्रयत्न द्वारा वे अपनी स्थिति 
अनुरक्षित रख सके थे । 


सम्भवतः ऐंग्लो अमेरिकी शक्ति के सहयोजित सैनिक संगठन को तोड़ने के 
. लिए और शायद त्तिियेबसिन की तत्कालीन स्थिति के कारण जापान का दवाव 
अपना स्थान परिवर्तित कर तियेनसिन स्थित ब्रिटिश अधिकरण पर हुआ। उस 
स्थान पर सक्रिय संघर्ष ९ अप्रैल को आरम्भ हुआ, जब ब्रिदिश अधिकरण में स्थित 
चीनी-सीमा-सुल्क-कमिइनर की हत्या कर दी गयी थी । हत्या के अभियोग में जिन 
चार आश्ंकित आदमियों को ब्रिटिश हिरासत में रखा गया था, जापानी 


१९८ प्व | एशिया का आध्निक इतिहास 


अधिकारियों ने उन पर मुकदमा चलाने और तदनुसार दण्ड देने के लिए छौटाने की 
माँग की । ब्रिटिश अधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें कारण बताते हुए देवा-अमान्य 
कर दिया कि उनके अभियोग को तत्काल सिद्ध करने के छिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध 
नहीं हैं। जापानियों ने अपनी माँग पूरी होते न देखने पर जून में ब्रिटिश 
अधिकारियों को अल्टिमेटम दिया और यदि भाँग पूरी न हुईं, तो उन्हें (अंग्रेजों) को 
प्राप्त रियायतें बन्द कर देने की धमकी दी । इस रियायत बन्दी पर १२ जून को. 
कारंवाई भी की गयी । इसको इस रूप में छाग्र कर ब्रिटिश अधिकरण को वास्तव 
में एकांगी कर दिया गया । ऐसे अवरोध फ्रान्सीसी रियायती अधिकरण पर भी 
लगाये गये, किन्तु वे उतनी बढ़ता के साथ नहीं प्रयुक्त किये गये थे। इस प्रकार की 
कारंवाई पर ब्रिटिश रियायतों की बन्दी ने विशेष रूप से ब्विटिश प्रजा की स्थिति 
वहाँ बड़ी उपेक्षापूर्ण कर दी । ब्रिटिश जहाजरानी और व्यापार दोनों हस्तक्षेप की 
स्थिति में पड़ गये । ब्रिटिश रियायती अधिकरण के लिए खाद्य-सहपृर्ति अधिकाधिक 
प्रतिबन्धित कर दी गयी । सन्धि-पूर्व स्थिति में चीनी अधिकारियों द्वारा ब्रिटेन 
कैन्टन में और जापान में भी इन पर दवाव डालने की तकनीक का दुढ़ता से प्रयोग 
किया गया । 


जान-बूझकर हत्या करनेवालों के विसर्जन का पुराना प्रश्न एक ऐसा महत्त्व- 
पूर्ण प्रशत था, जिससे ब्रिटिश रियायती अधिकरण उत्तरी चीन और चीन में अपनी 
स्थिति सुदृढ़ करने में जापान के साथ संघर्ष-रत हुआ था, जिसे जापान सुरढ़ होने 
देना नहीं चाहता था। तिएनसिन में विदेशी स्थिति इस प्रकार की थी कि वहां से 
उत्तरी चीन के साथ व्यापार करने में जापान के लिए अपने इच्छानुसार एकाधि- 
पत्य स्थापित करना कठिन था | 

रियायती अधिकरण के विदेशी बैंकों ने विदेशी विनिमय में चीनी सरकार 
की मुद्रा के स्थान पर जापान की समर्थित पेकिंग सरकार द्वारा स्थापित “'फेडरल 
रिजर्व बैंक” से जारी किये गये नोट लेना अस्वीकार कर दिया था, जिससे चुकिग 
की स्थिति सुब्ढ़ हुई थी और तदनुसार उत्तरी चीन में जापान की स्थिति क्षीण हुईं 
थी । और एनसिन में स्थित बैंक चीन की राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में कार्य-विन्यास 
करते थे, अठः उनके पास सुरक्षित चाँदी का संग्रह जापानियों के अधिकार के धाहर 
ही रहा । परिणामस्वरूप तिएनसिन में भी प्रधान प्रश्न शंघाई के प्रश्न के समान 
ही था और यह भातंकवाद पर नियन्त्रण करने के प्रइन की तुलना में कहीं अधिक 
गम्भीर था। युद्ध के सन्दर्भ में तत्कालीन प्रधान प्रश्त विदेशी सरकारों द्वारा जापानी 
अधिकार या जापान द्वारा विशेषतया नियंत्रित चीवी सरकार की अस्वीकृति का 
था, जिसके कारण जापान को तथाकथित अधिक्ृत क्षेत्रों में च्यांग-काई-शेक का 
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अधिकार पूर्णतया समाप्त करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी | दीर्॑- 
कालीन उहेदयों की दृष्टि से यह प्रदन चीनी स्थिति पर जापान के अधिकार और 
उसके नियन्त्रण की क्षमता का प्रदन था ! 


चूँकि विशेष जोर ब्निटिश हितों और उसकी स्थिति को दिया गया, जिस 
पर आक्रमण भी किया गया था, इसलिए यह नग्न सत्य था कि यदि जापान का यह 
आक्रामक विरोध सफर हुआ, तो उससे अन्य राज्यों के हितों पर भी समान रूप 
से प्रतिगामी प्रभाव पड़ सकता है। चूँकि सभी पश्चिमी राज्यों की स्थिति एक 
आधार पर स्थित थी, इसलिए उनमें से यदि एक ने, जिसका निश्चित रूप से वहाँ 
सर्वप्रधान हित सम्बन्बित है, जापानी शर्तें मंजूर कर लीं, तो औरों के लिए भी 
अलरूग-अरूग या एक साथ अपने अधिकारों को बराबर बनाये रखना यदि असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य हो जायगा और चूँकि ब्रिटेन और अन्य देझ्षों के प्रति जापानी 
रुख में अन्तर था, इसलिए विदेक्षियों की स्थिति का--केवल शंघाई को छोड़कर 
और मामलों में सवने मिलकर एक साथ समर्थन नहीं किया, क्योंकि शंघाई में किसी 
राष्ट्रविशिष के रियायती अधिकारों के वजाय अन्तर्राष्रीय रियायती अधिकारों पर 
आक्रमण किया गया था | प्रयुक्त अन्यथा विशिष्ट हितों की सुरक्षा ओर प्रत्येक 
राज्य की नीतियों के समर्थंत के लिए अपनायी गयी और समथित कारंवाई एकांगी 
थी, जब अलग राज्यों ने अछूग-अलूग कार्य किया था । अतः उदाहरणस्वरूप, चूँकि 
अमेरिकियों को तिएनपिन में कोई विशिष्ट रियायत्त नहीं प्राप्त थी, इसलिए वे 
ब्रिटिश रियायत की सुरक्षा के प्रदन से अंग रखे जा सकते थे | जव ऐसी. का रंवाई 
ब्रिटिश स्थिति को क्षीणतर करने के लिए अपनायी गयी, तो अमेरिकियों और 
फ्रान्सी सियों को यह समझने का अवसर दिया गया कि उनके साथ ऐसा व्यवहार 
नहीं किया जायगा । 

यूरोप में ब्रिटेन की स्थिति संकटप्रद होने के कारण और पूर्व मित्रराष्ट्र के 
साथ समझौता करने के लिए उसके देश में आन्तरिक दवाव डालने के कारण टो कियो 
स्थित ब्रिटिश राजदूत ने “करेगी-ऐरिटा-समझौते'' में निहित सूत्र (विधि) स्वीकार 
किया, जिसका उद्देश्य तिएनसिन का अवरोब दूर करना और विवादास्पद प्रश्नों 
पर समझौता वार्ता जारी रखना था। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि+- 


“संयुक्त साम्राज्य (ब्रिटेन) की महामहिम सरकार चीन की वास्तविक 
स्थिति से पूरी तरह अवगर है, जहां बड़े पैमाने पर शनुता फैली हुई है और वह 
इस सम्बन्ध में इस तथ्य को भी अंकित करती है कि जब तक वहाँ घटनाएँ इस रूप 
में वनी हुई हैं, चीन स्थित जापानी सेनाओं को अपनी सुरक्षा बनाये रखने के लिए 
भर उनके अधिकारों में निहित क्षेत्रों में जन-शान्ति और व्यवस्था रख़ने के लिए 


१३० प्‌र्वे एशिया का आधुनिक इतिहास 


तथा ऐसी कार्ंबाई और कारणों को, जो उसके शत्रु के छिए हितप्रद हो सकती हैं, 
दबाने के लिए विशेष अनिवार्य कारंवाई करने की आवश्यकता है। 

उनकी महामहिम सरकार की, उक्त उद्देश्यों की पृ्ति के लिए जापार्न 
सैनिकों की कारंबाइयों में अवरोध उत्पन्न करनेवाले या इनमें श्रम पैदा करनेवाछे 
कार्य करने की कोई मंशा नहीं है और वह इस अवसर पर अपनी नौति पूर्णतया 
स्पष्ट करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि चीन स्थित ब्रिटिश अधिकारियों या 
नागरिकों को ऐसे कार्यो और साधनों से अपने को सदा विरत रखना चाहिए ।”'* 

यदि यह समझोता तत्कालीन प्रश्न के सम्बन्ध में या भावी घटनाओं के 
संदर्भ में छाग़ू किया गया होता, तो यह तिएनसिन में जापान की पूर्ण विजय का 
द्योतक होता भौर इसने ब्रिटिश तथा साथ ही चीनियों की भी स्थिति क्षीण की 
होती । पर यह वास्तव में जापान की अस्थायी राजनयिक विजय ही रही, जिसे 
चीन स्थित या अन्य स्थानों पर ब्रिटिश हितों की रक्षा के संदर्भ में इस प्रतिरोधी 
रूप में श्रगट किया ग्रया था, किन्तु यह प्रत्तिरोध विशेष रूप से तब प्रगठ हुआ, जब 
अमेरिकी सरकार ने १९११ की “अमेरिकी-जापानी-व्यापार-संधि' को समाप्त करने 
की नीयत से २७ जुलाई को जापान को एक “नोटिस” दी थी । जापानी सरकार 
ने इस “नोटिस” को संयुक्त राज्य और जापान के बीच व्यापार पर संभावित 
अवरोध पैदा करनेवाला समझा, क्‍योंकि इस तरह की अवरोध-घोषणा के छः महीने 
बाद इस पर कार्रवाई होने में कोई कानूती अड़चन नहीं रह जाती। इस घमकी के 
कारण जापान को ब्रिटेन पर दबाव डालल्‍रने में जऔौर अधिक असमंजस दिखाई. पड़ा, 
जब कि तत्कालीन प्रमुख प्रश्नों पर समझौते का दूसरा आरम्भ होने पर यह ब्रिटिश 
रुख को अधिक नम्र करने में सहायक भी हुआ । अतः स्वीकृतसूत्र (विधि) की 
विस्तृत व्याख्या करते हुए जापान द्वारा अनुमानित कारंबाई नहीं की गयी, गोकि 
तिएन सिन में मतभेद के प्रमुख कारण का निर्णय जापानी शर्तों के अचुसार ही किया 
गया था। हत्या के लिए दोषी ठहराये गये व्यक्तियों को न्यायिक जाँच और दण्ड के 
लिए जापान के स्थानीय अधिकारियों के हवाले कर दिया गया था, जिसके लिए पह 
दलील पेश की गयी थी कि उनको दोषी ठहराने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को 
और सबूतों की सूचना मिली है, इसी लिए उन्हें जापानियों के हवाले किया गया हे । 
बृहत्तर आथिक प्रइनों पर अभी और वार्ता चल ही रही थी, जब | जमे न-सो वियत 
अनाक्रामक-संघि” पर हस्ताक्षर होने के साथ सामान्य स्थिति और बदल गयी ! 


(४) कोमिटने-विरोधी समझौते का प्रभाव 
जापानी नीति का एक स्थायी त्तत््व उसके जमेंनी और इटली के साथ 
को मिटनें-विरोधी समझौते में निहित था, जिससे समष्टिवाद और इस प्रकार 
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सोवियत संघ से उसकी शलन्रुता होने का प्रमाण मिलता है। समझौते ने जापान को 
केवल धुरी राष्ट्रों से संछग्न ही नहीं किया था, वरन्‌ रूस के समक्ष दोहरे सैनिक 
असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी, जब उसके यूरोप स्थित मित्रराष्ट्रों ने सुद्रपूर्व में 
जापान पर रूस का सीधा आक्रमण होने के समय उसे आवश्यक आश्वासन दिया 
था। संयुक्त-राज्य के अतिरिक्त रूस को ही जापान ऐसे दूसरे सवबरू राज्य की 
स्थिति में मानता था, जो अन्य जगहों पर दन्द्व से मुक्त रहने पर अपनी कारंवाइयों 
द्वारा चीन का प्रभावपूर्ण ढंग से समर्थन और जापान के विरुद्ध समर्थे कार्रवाई 
क्र सकता था। युद्ध के समय रूस ने चीन को अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक 
स्पष्ट सहायता प्रदान की थी । इसके अतिरिक्त इसने मंचुकुओ में जापान की इढ़ 
सनिक शक्ति के एक खण्ड को युद्धरत रखते हुए चीन की अपरोक्ष सहायता भी की 
थी, क्योंकि वहाँ संभावित रूसी आक्रमण के समक्ष अपनी स्थिति सुद्ढ़ रखने के 
लिए जापान को लगभग ढाई लाख से लेकर पाँच छाख व्यक्तियों को तदनुरूप 
सैनिक सामग्रियों के साथ तैनात करना पड़ा था | बढ़ते मतभेद ने, जिनसे शन्नुता 
बढ़ती गयी, (जैसे १९३८ के ग्रीष्म में चंगकुर्फेंग में और १९३९ के ग्रीष्म में मंगो- 
लिया की मंचुकुआन सीमा पर कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं) इस संभावना को निरन्तर 
बनाये रखा, किन्तु इतना सब होने पर भी, रूस की हितकारी तटस्थता, उसकी 
चीन के समर्थन में भाग लेने की अपेक्षा अधिक दृढ़ वनी रही 


ब्रिटेन पर अपना दबाव डालने के अंश के रूप में जापान ने उस समय, जब 
१९३९ के ग्रीष्म में ब्रिटेन, जर्मनी के विरुद्ध रूस को यूरोपीय-रक्षा-संगठन में. 
सम्मिलित करने के लिए और स्वयं अन्य राष्ट्रों से मिलकर उसके समक्ष अपनी शक्ति 
सुरढ़ करने के लिए समझौता वार्ता कर रहा था, जापानी सेनाथधिपतियों ने जिन्होंने 
“कोमिटने-विरोबी-सं धि” में भाग लिया था, अपने को जापान-जर्मनी के बीच 
मेत्रीपूर्ण संथि से सम्बद्ध कर लिया। किन्तु इसमें वे आगे चलकर असफल रहे। 
क्योंकि जापान-सरकार उस समय यूरोपीय धुरी में अपने को पूर्णतया वचनवत्रद्ध 
करने के लिए तैयार नहीं थी । किन्तु केवल इससे कि एक अनिवार्य रूस-विरोधी 
मेत्रीपूर्ण गठबंधन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है, सोवियत संघ से सम्बद्ध 
नाजी स्थिति तदनन्तर विलकुल उलट गयी और इतनी गम्भीर हो गयी, जितनी 
वह अन्यथा (ऐसे समझौते का विचार न होने पर) न हुई होती । 

अतः इस अनिश्चय के साथ कि उसकी संयुक्त-राज्य के साथ की गथी संधि 
का निराकरण कार्यरूप में परिणत करने पर क्या होगा और जमंनी के रुस के प्रति 
परिवर्तित रुख के साथ ही यूरोप में युद्ध छिड़ जाने पर, जिसके बाद ही रूस-जर्म नी 
समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जापानी सरकार को अपनी स्थिति पर पुनविचार करना 
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पड़ा। जर्मनी के साथ खुली मैन्नी से सम्बद्ध अधिकार-प्राप्त सरकार मे त्यागपत्र दे 
दिया । इसके उत्तराधिकारी ने यूरोपीय युद्ध के प्रति जापान की तटस्थ स्थिति का 
उल्लेख किया । इसने संयुक्त-राज्य के साथ यातायात्त-अवरो ध को कार्यान्वित न करने 
के लिए वार्ता चछायी । और नार्नाकेग में एक सरकार स्थापित करते हुए, जिससे 
शान्ति स्थापित हो सके, इससे चौन में युद्ध समाप्त करना चाहा और ब्रिटेन पर 
अपना सीधा दबाव बहुत कुछ कम कर दिया । ह 


तानकिंग में सरकार १९४० तक नहीं स्थापित हो सकी, उसके बाद ही 
वांग-चिंग-वी जब नानकिंग में स्थापित सरकार के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हुआ, तो 
वह जापान के साथ उसके सहयोग की शर्तें स्वीकार करने के लिए अन्तिम रूप से 
तेयार हुआ, जिससे सम्भवतः युद्ध समाप्त नहीं हुआ, किन्तु इसने युद्ध को एक गृह- 
युद्ध के रूप में परिणत करने का आधार प्रस्तुत किया, जब जापानी सेना ने एक के 
विरुद्ध दूसरी पार्टी को समर्थन प्रदान करना आरम्भ किया । 

संयुक्त-राज्य के साथ जापानी वार्ता पर कोई समझौता नहीं हुआ, केवल 
इससे बेंग सरकार की स्थापना से चीन में युद्ध की स्थिति परिवर्तित हो गयी। किन्तु 
अमरीकी राजदूत के कड़े प्राककथन के वावजूद, २६ जनवरी, १९४० को व्यापार- 
संधि की समाप्ति के बाद भी तत्कालीन स्थितियों में, जिनमें संयुक्त-राज्य और जापान 
का व्यापार चल रहा था, कोई विरोधी संशोधन नहीं दृष्टिगत हुआ, यहाँ तक कि 
अनिवाये युद्ध सामग्रियों की सहपूर्ति की दृष्टि से भी इसका कोई खास असर नहीं 
पड़ा । किन्तु फिर भी विपरीत का रेवाई की घमकी वनी रही ) क्‍ 

१९४० की वसन्‍्त ऋतु में जब युद्ध सैनिक कारवाइयों की दृष्टि से सक्रियता 
की स्थिति में आ गया, तो जापान के सामने एक और नयी स्थिति उत्पन्न हुई। यह 
नयी स्थिति जमेनी द्वारा डेनमाक और नार्वे, वेल्जियम और हालैण्ड तथा अन्त में 
फ्रांस पर सफल विजय प्राप्त करने और जून के अन्त में ब्रिटिश शक्ति के विनाश की 
घमकी देने के कारण उपस्थित हुई थी, जिससे जापान का ध्याव अपने पूर्व उद्देश्य 
की पुनः तत्क्षण प्राप्ति की संभावना की ओर आक्ृष्ट हुआ, जिसे वह इसके पहले प्राप्त 
क्रने की कल्पना भी नहीं कर सकता था । ञ्ीघ्रता से इंडो-चीन में फ्रांसीसियों पर 
दवाव डाला गया । पहले इसने (१) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षणीय भवि- 
कार प्राप्त किया कि इंडो-चीन की ओर से चुंकिय में आवश्यक साम ग्रिर्या नहीं पहुंचतीं, 
और (२) उसने हवाई अड्डों पर अधिकार प्राप्त किया, जहाँ से वह वर्मा की सीमा 
के सहपूर्ति-मार्ग के विरुद्ध और तेजी से कार्रवाई कर सके । यह मार्ग ब्रिठेन द्वारा 
चीन के लिए गमियों में वन्द कर दिया गया था, किन्तु वाद में खोल दिया गया, 
क्योंकि अन्ततः ब्रिटेन यह मानने के लिए विवश था कि उसके सुदृरपुव- हितों की 
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जापान से रक्षा केवल चीन द्वारा ही हो सकती है। इंडो-चीन पर दबाव डालने 
का अभिप्राय सामानन्‍्यतया फ्रांसीसी अधिकरण को जापान द्वारा पूर्व घोषित “बृह- 
त्तर पुर्व-एशिया में नयी प्रणाली” के अन्तर्गत छाने और विशेषतया चीन के विरुद्ध 
इंडो-चीन से होकर सेनाएँ ले जाने और इंडो-चीन के हवाई बड़डों का युद्ध के 
लिए प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त करना था । जैसी स्थिति थी, उसमें द्याम 
(थाईलेंड) भी फ्रांसीसी उपनिवेशन में अपना विस्तार करना चाहता था, इसलिए 
जापान को फ्रांसीसियों से इस सम्बन्ध में उससे भी अधिक रियायत प्राप्त करने का 
एक साधन मिल गया, जितनी रियायत की--उसे चीन के विरुद्ध युद्ध के लिए 
आवश्यकता थी | थाईलैंड और फ्रांसीसी उपनिवेश्ञ के बीच संघर्ष वढ़ाकर, जापानी 
सरकार ने स्वयमेव उनके वीच मध्यस्थता करने का अधिकार प्राप्त कर लिया और 
इस प्रक्रिया में उसने अपने छिए छाभ की स्थिति बनाते हुए सेंगान में जौर साथ ही 
थाईलैंड के क्षेत्रों में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने की सुविधा प्राप्त कर छी । 


जापान सरकार को यूरोप में प्रादुर्भूत नयी स्थिति क्रा पुरा छाभ उठाने में 
दो चोजों ने वाधा उपस्थित की । इसका एक कारण इसकी सोवियत संघ के साथ 
सम्बन्ध की अनिश्चितता थी | नाजियों ने स्वयं भपन्नी सोवियत विरोधी नीति में 
परिवर्तन होने के कारण जापान को भी रूस के साथ समझौता करने के छिए 
प्रोत्साहित किया । इनमें जब तक कोई अपने मूल रुख में संशोधन न करे, तब तक 
समझौते का कोई आधार प्राप्त करना कठिन था । यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि 
पूर्व वर्षों की ही भाँति १९३९ की गर्मियों में वे परस्पर तीज शब्युता में संलग्न हो 
गये थे, जिसमें रूस ने यह प्रदर्शित कर दिया था कि जापान का सामना करने के 
लिए उसके पास पर्याप्त सैनिक शक्ति है। इन परिस्थितियों में 'जमेन-सो वियत संधि' 
पर हस्ताक्षर होने के पश्चात्‌ यदि यूरोप में युद्ध छिड़न गया होता और वहाँ इस 
तरह की स्थिति न पैदा हुई होती, तो शायद जापान को मूलतः रूसी शर्तों पर 
समजोता करना पड़ा होता । किन्तु इस युद्ध ने रूस को यूरोप में उतनी ही तीक्रता 
के साथ संलग्न कर लिया, जितनी तीत्रता से उसने पहले कम्युनिस्ट-विरोधी जमेनी 
की धमकी का सामना किया था। इन परिस्थितियों और उद्देश्यों के संदर्भ में रूसी 
अधिकारियों के सम्मुख दोहरी असमंजसपूर्ण स्थिति उपस्थित हो गयी थी। अतः 
दोनों पक्षों में यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि उस समय तत्क्षण अपने उद्देश्यों का 
कम या अधिक त्याग करते हुए उन्हें समझौता कर लेना चाहिए, जैसा समझौता 
“कोमिटन-विरोधी मोर्चे!” के टूटने के पूर्व होना आसान न होता । फिर भी, 
फ्रान्‍स्स के पतन और इंग्लैण्ड के भावी विनाश की संभावना के कारण, जापानी 
विस्तारवाद के लिए एक नया और प्रमुख क्षेत्र खुल गया । तथापि दक्षिण-पूर्वी 
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एशिया में तीत्र सैनिक कार्रवाई के लिए रूस के साथ मतभेद और शथ्रुता कौ 
सम्भावना कम करने की आवश्यकत्ता पड़ी । परिणामस्वरूप जापानी सरकार स्वयं 
सोवियत संघ के साथ समझौता करने के लिए अपनी नीति में संशोधन करने को 
तंयार हुई। उत्तर में पारस्परिक हितों की व्याख्या के अनुरूप और ऐसी व्याख्या के 
आधार पर वार्ता--अनाक्रमण-सन्धि के निर्णय की प्राप्ति करने में १३ अप्रैल, १९४१ 
तक सफल नहीं हो सकी, जब तटस्थता की एक सन्धि पर मास्को में हस्ताक्षर 
हुआ । इस सम्बन्ध में डे, ब्रिटेन और साथ ही फ्रान्स के सम्बन्ध में तीन्र नीति 
अभिव्यक्त न होने का दूसरा और समान रूप से महत्त्वपर्ण कारण--इनकी, और 
कम-से-कम इन पर संयुक्त-राज्य की प्रतिक्रिया की अनिश्चितता-से उपस्थित हुआ 
था। नाजियों द्वारा हालेण्ड पर कब्जा होने के समय, जापान के विदेश-मन्त्री अरिता 
ने १५ अप्रैल, १९४० को निम्नलिखित वक्तव्य दिया था-- 

“दक्षिण समुद्री श्रदेशों के साथ, विशेष रूप से नौीदरलैण्ड पूर्वी द्वीप-समूहों 
के साथ जापान एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति और उनके साथ निकटता के कारण 
आश््थिक दृष्टि से सम्बद्ध है। इसी भांति पूर्वी एशिया के अन्य देश भी इस प्रदेशों के 
साथ निकटवर्ती आर्थिक सम्बन्ध रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जापान और 
इनमें से सभी देश और प्रदेश मिलकर पारस्परिक सहायता और निर्भरता द्वारा 
पूर्वी एशिया की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं । 

यदि यूरोप की शत्रुता का नीदरलैण्ड तक, जैसा आप इसे नीदरलैण्ड दीप 
समूह कहते हैं, विस्तार होता है और उसका इस पर प्रभाव पड़ता है, तो यह पार- 
स्परिक आधिक निर्यरता, सहभस्तित्व और सामान्य समृद्धि को बनाये रखने और 
उसे बढ़ाने के केवल उपयुक्त सम्बन्धों में ही हस्तक्षेप नहीं उपस्थित करेगा, वरन्‌ यह 
पूर्वी एशिया में शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से भी एक अवांछनीय स्थिति पैदा 
करेंगा । इन तथ्यो की संदर्भ में जापानी सरकार यूरोप के युद्ध का इस क्षेत्र में 
विस्तार होने पर, जो चीदरलण्ड पूर्वी द्वीप-समृहों की यथास्थिति को प्रभावित कर 
सकता है, चुप नहीं रहेगी, वरन्‌ इससे वह गहनता के साथ सम्बद्ध होने की स्थिति 
में होगी । ४ 

१७ अग्रेछ को अमेरिकी सचिव हल ने यथास्थिति" बनाये रखने पर 


आधारित अमेरिकी नीति की जो व्याख्या की थी, वह जापान के लिए एक प्रकार 
से चुनौती थी । 


नाजियों ने मई में हालैण्ड पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया 
था । जैसा पहले बताया गया है, फ़ान्स का पतन होने पर जापानियों ने इण्डो-चीन 
प्र अपना दवाव डाला था, जो सीधा दवाव होने पर भी चीन के युद्ध से सम्वर्द्ध 
था ! तदनन्तर यह दक्षिण में बढ़ने से अधिक स्पष्टतया सम्बद्ध था | नीदरलैण्ड पूर्वी 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (१९३७-१९४१) १३८ 


द्वीप-समूहों के सम्बन्ध में पहले आथिक सम्त्रन्धों को बनाये रखते हुए ओर उसे 
सुरक्षित रखते हुए ऐसा दवाव डाछा गया था। डच अधिकारियों ने वार्ता करने के 
लिए प्रस्तुत होने की इच्छा व्यक्त करते हुए ऐसे दबाव में कुछ करना अस्वीकृत कर 
दिया और स्पष्ट कर दिया कि जहाँ तक तीसरी पार्टी का सम्बन्ध है, उससे वे द्वीप- 
समूहों की स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहते हैं। विशेष रूप से उन्होंने 'वृहृत्तर पूर्वी 
एशिया” के जापानी सिद्धांत को जैसी उस सिद्धान्त की जापानी विदेश भन्त्री ने 
१९४० की पतक्ड़-ऋतु में और उसके वाद व्याख्या की थी, उसके अनुसार उसे 
कार्यान्वित करने में अपनी स्पष्ट असहमति व्यक्त कर दी । 


यूरोप में युद्ध के विकास के समय अमेरिका ने अपनी नीति के अनुसार 
पश्चिम में एक गोलार्ध (सामूहिक) सुरक्षा-व्यवस्था की इस आशंका से स्थापना करने 
पर जोर दिया कि ब्रिटेन को ऐसी स्थिति में फेंक दिया जा सकता है कि उसे गोला 
सुरक्षा के निमित्त अपने शस्त्रीकरण के विकास की आवश्यकता पड़े और उसने ब्रिटेन 
को अपने देश में अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 
और यदि सम्भव हुआ तो युद्ध जीतने के लिए उसकी शस्त्र-सहपूर्ति करने में उसकी 
सहायता करने की नीति अपनाने पर भी जोर दिया £ अटलाण्टिके में सम्भावित 
आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए इस प्रकार की गोलार्घ-सुरक्षा-व्यवस्था की 
स्थापना पर अत्यधिक जोर देने पर भी अमेरिकी वेड़ा मलाया की यथास्थिति को भंग 
करने के निमित्त जापानी हमला होने पर उसके विरुद्ध कारंवाई करने की धमकी देते 
हुए, प्रशान्त महासागर में पड़ा रहा। जैसे-जेसे शस्त्रीकरण के विस्तार का अमेरिकी 
कार्यक्रम आगे और बढ़ता गया, जापान के लिए अमेरिका द्वारा किये जानेवाले 
युद्ध सामग्रियों के निर्यात पर प्रमुख रूप से अधिकाधिक प्रतिबन्ध लगाया जाता शुरू 
हुआ । यह विशेषतया अमेरिका द्वारा अपने देश में शस्त्रीकरण के विकास की योजना 
अपनाने के कारण किया गया, न कि केवरू जापान के सम्मुख भवरोध उपस्थित 
करने के लिए और जापानी नीति निदेशन के प्रति अग्रसन्नता व्यक्त करने के लिए । 
अमेरिका ने इसे अपने दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में किसी विशिष्ट आर्थिक प्रतिवन्ध 
के रूप में अमेरिका की निर्चित का रवाई के आधार पर भी स्थापित नहीं किया 
था। तथापि, यह वातास में उड़ते फूस के समान ही रहा, जेसा उसकी चीन के लिए 
आशथिक सहायता बढ़ाने का काये था। तात्पर्य यह है कि उसकी इस नीति का 
तत्कालीन परिस्थित्तियों पर तनिक भी असर नहीं हुआ । तथापि, असंगति इस रूप 
में भी वबती रही कि अमेरिका, जापान को अनिवार्य सामग्रियां देता रहा, जिनका 
उपयोग वह उन लोगों के विरुद्ध अपने युद्ध-प्रयासों का संभव विकास करने में करता 
था, जिनको संयुक्त-राज्य ने अनुरक्षित रखना चाहा था । 


१३ ६ पु एशिया का आधुनिक दातिहाँस 


पहले तो संयुक्त-राज्य पर और द्वितीय रूप में रूस पर दवाव डारूने के एवं 
साधन के रूप में जापान, जमेंनी और इटली ने अपनी कार्यकारी राजनी तिक चेतना 
को २७ सितम्वर, १९४० को एक सैनिक संगठन के रूप में अभिव्यक्त करते हुए इसे 
“कोमिटने-विरोधी-संधि” में सहयोजित किया । सुदूरपृर्व में पुराना और यूरोप में 
नया वुछ एक साथ आरम्भ करने पर इसका प्रभाव पड़ा । इसमें इस वात्त की 
व्यवस्था की गयी कि यदि संयुक्त-राज्य उस सीमा तक कोई कार्रवाई करता है, जिसे 
सधि के हस्ताक्षरकर्त्ता इसे युद्ध के समान समझते हैं, तो ये युद्ध में भाग लेनेवाले 
अन्य देशों के साथ संयुक्त-राज्य के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा करेंगे । इसलिए यदि 
संयुक्त राज्य अपने प्रशात्त सागर में स्थित बेड़े द्वारा नीदरलैंड पूर्वी द्वीप-समुहों पर 
जापान द्वारा कब्जा करने के प्रयास में अवरोध उत्पन्न करता है, तो जर्मनी और 
इटली से भी आशा की जाती है कि वे भी संयुक्त-राज्य के विरुद्ध युद्ध घोषित कर 
प्रशात्त सागर में उसके विरुद्ध ऐसा युद्ध चरछायेंगे ॥ या, यदि ब्रिटेन को अमेरिकी 
सहायता केवल सामग्रियों की सहपूर्ति तक सीमित न रहकर उससे आगे जाती है, 
या वह इस सम्बन्ध में किसी विरोधी निर्णय की धमकी देता है, तो जापान से संयुक्त- 
राज्य के विरुद्ध पँसिफिक में कार्रवाई करने की आशा की जाती है। तथापि, 
हस्ताक्षरकर्त्ताओं को यह निर्णय करने की स्वतंत्रता थी कि संयुक्त-राज्य की कौन-सी 
कार्रवाई युद्धपरक समझी जायगी, जिससे इस मैत्रीपूर्ण सहयोग को कार्रवाई करने की 
आवश्यकता पड़ेगी। स्पष्टतया इसका उद्देश्य पैसिफिक में युद्ध छेड़ने की धमकी देकर 
संयुक्त-राज्य को इंग्लूण्ड के पक्ष में कोई निर्णयात्मक कार्रवाई करने से रोकना था 
था यदि अमेरिका उस क्षेत्र से सम्बन्ध होने के नाते निद्िचत रूप से वृहत्तर सुद्दूरपूर्त 
में जापान की प्रगति में रुकावट डालता है, तो उसे जमेनी और इटली के साथ भी 
युद्धरत माना जायगा । इसलिए इसका मुर उद्देश्य केवल तभी निश्चित किया 
जायगा, जब यह देख लिया जायगा कि इसके कारण अमेरिका, इंग्लैण्ड भौर चीन 
को नीदरलैण्ड द्वीप-समूह एवं दक्षिण-पुर्व एशिया में ब्विटेन के सम्बन्ध में अपना पूर्ण 
समर्थन प्रदान करता है या समर्थंत्र की कार्रवाइयों में कमी करता है । स्थिति ऐसी 
ही थी, क्योंकि यदि ये घमकियाँ अमे रिकी नीति-निदेशन में संशोधन नहीं छा सकीं 
और उसके साथ युद्ध निश्चित हुआ, तो वास्तविक रूप से शक्ति-संतुलन की स्थिति 
में कोई खास परिवत॑न नहीं होगा, वर्योंकि तब जापान, जर्मनी और इंदली को 
यूरोप में उतनी सहायता देने की स्थिति में न होगा, जितनी सहायता वे सुद्डरपु्व 
में अमेरिका के विरुद्ध जापान को अपना क्रियात्मक समर्थन प्रदान करते हुए, वहाँ 
उसे देने की स्थिति में होंगे । 

यह निदिचत रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस बात का संयुक्त-राज्य में 
स्पष्टतया अनुभव किया गया या नहीं, किन्तु यह स्पष्ट था कि नवम्बर, १६४० में रूज- 
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बेल्ट के पुननिवचिन के वाद वाशिंगटन, ब्रिटेन और चीन को भी, कम-से-कम पूर्णतया 
आश्थिक और वित्तीय सहयोग देने के लिए अधिकाधिक वचनवद्ध होता गया, वहाँ 
तत्क्षण बाद विशेषतया 'ऋण-पद्ठा-विधेयक' के नाम से पुकारा जानेवाला एक विधेयक 
पारित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को उन देशों को निदिचत करने का अधिकार 
दिया गया, जिनकी सुरक्षा करना संयुक्त-राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक था 
और राष्ट्रपति को उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त समझी जानेवाली साम ग्रियाँ, इसकी 
शर्तों और नियमों के अनुसार देने का भी अधिकार प्रदान किया गया। यह विधेयक 
इसलिए पारित किया गया और लागू हुआ, क्योंकि यह विचार विशेषरूपेण स्वीकार 
किया जाने छगा था कि ब्रिटेन और उसके जो भी मिनत्रराष्ट हैं, उनको और साथ 
ही चीन को समर्थन प्रदान करके ही पश्चिमी गोछावं में युद्ध का प्रभावपूर्ण ढंग 
से सामना किया जा सकता है। अमेरिका द्वारा ऋण-पट्टा अधिनियम वास्तव में 
धुरी राष्ट्रों के सेतिक-मैत्री-सहयोजन ' के प्रत्युत्तर के रूप में, उन्हें वांछित सहायता 
देने के लिए बवाया गया था । 


१९४१ के वसन्‍्त में आक्रमण की सम्भावना में यह अधिकाधिक स्पष्ट होने 
रूगा कि जर्मनी चाहेगा कि जापान उसी समय दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिठिश क्षेत्रों 
में अपनी सैनिक कारंवाइयों का विस्तार करे, जिस समय वह स्वयं ब्रिटेन पर 
आक्रमण करता है। जापान खुले रूप में ऐसा करने के लिए तव तक इच्छुक नहीं था, 
जब तक वह यूरोप में या तो जमंनी की विजय पर विश्वास करने के लिए उपयुक्त 
रूप से आश्वस्त न हो, या फिर उसे रूस से निश्चिन्त होकर स्वतन्त्र का वाई करने 
की स्थिति न मिल जाय। स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए जापान के विदेश-मन्त्री 
मत्सुओका ने हिटलर से मिलने के आमनन्‍्त्रण पर यूरोप की यात्रा की । तथापि, 
वलिन जाते समय और रोम और वलिन होकर स्वदेश छौटते समय मत्सुओका 
मास्को में भी रुके । 


जापानी विदेश-मंत्री ने यूरोप में अपने मित्र राष्ट्रों की शक्ति के प्रति जो 
धारणा बनायी, वह निश्चित रूप से अनुमान के विपरीत थी । इंग्लेण्ड ने उसके 
यूरोप-यात्रा के समय उत्तरी अफ्रीका में सफलतापुवक आक्रमण का सामना किया 
था। इसके पद्चात्‌ पूर्वी अफ्रीका में आक्रमण होने पर इटली के साम्राज्यवादी 
स्वप्न का अन्त होता मालूम हुआ । यूरोपीय युद्ध में ग्रीस पर इटली का आक्रमण 
होने पर, उसने न केवल आक्रमण को निष्फल ही किया, वरन्‌ उसने इटालियतों 
को पीछे अल्वानियाँ में उनकी सीमा तक ढकेल दिया । जिस समय मत्सुओका 
यूरोप में थे, जमंत, टर्की और यूगोस्काविया के विरुद्ध राजनयिक प्रत्याक्रमण में 
भी विफल हो गये थे। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजों ने इटली के वेड़े पर निर्णायक विजय 
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प्राप्त करते हुए भूमध्यसागरीय क्षेत्र में अपनी शक्ति पर्याप्त सुद़ कर ली थी और 
उन्होंने तरान्तो स्थित इटली के नौसेना अड्डे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भपनी 
शक्ति को प्रमाणित भी कर दिया था । और रूस ने, गो कि पूरे साहसपूर्वक नहीं, 
फिर भी बल्ग्रेरिया को अपने क्षेत्रों में जमे सेना को प्रविष्ट करने के लिए दवाया 
और ठर्की को यह अनुभव कराया कि उसके लिए शच्च के बल रक्षा करने की अपेक्षा 
तटस्थतापूर्वेक रहना अधिक हितप्रद होगा । जापान के सीधे सम्बन्ध के संदर्भ में 
मास्को की रिपोर्टों से यह पता छूगा कि जापान को उससे समझौता करने में काफी 
घाटा उठाना पड़ेगा और इतना घाटा सम्भवत्त: उसे उस स्थिति में मे उठाना 
पड़ता, यदि अंग्रेज अपने बल पर जर्मनी के विरुद्ध समर्थ होने की स्थिति में न आ 
गये होते । द 

किन्तु दूसरी ओर, जब जापान के विदेश्च-मंत्री ने अपनी टोकियो छौटने की 
थात्रा शुरू की तो यूरोप में सेनिक स्थिति तेजी के साथ बदलने रूगी। जर्मत और 
इंटली की सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका में पराजित क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया । 
यूगोस्लाविया में राजनयिक प्राजय का बदल्य युद्ध करके लिया गया, जब वह 
देश तेजी के साथ जर्मनी के सैनिक नियंत्रण में आ गया । ग्रीक सेनाएं श्रेस से पीछे 
ठेल दी गयीं और नाजी--ब्निटेब और ग्रीस के विरुद्ध अपनी विजय प्रमाणित करने 
में इस सीमा तक सफडह़ हुए कि जर्मन सैनिक शक्ति के समक्ष विरोधी मित्र राष्ट्रों 
को अपनी क्षमता पर संदेह होने छगा। 


यूरोप में, युद्ध में देशों के भाग्य के चढ़ाव और उतार के कारण श्री मत्सु- 
ओका ने अपनी यात्रा के मुख्य उद्देश्य से ध्यान नहीं हटाया । इटली और जमेंनी 
की असफलता ने उसे प्रभावित अवश्य किया, किन्तु उसके बाद पूर्व पराजयों के 
विरुद्ध जर्मन सैनिक सफलता ने रूस को भी प्रभावित किया था और उसने निश्चित 
रूप से मत्सुओका को भी प्रभावित किया होगा । किसी भी तरह हो,. जापानी 
विदेश-मंत्री में टोकियो लौटते समय मास्को में सोवियत अधिकारियों के साथ एक 
“तट्स्थता-सन्धि करने में सफलता प्राप्त की । इस सन्धि पर १३ अगस्त, १९४१ 
को हस्ताक्षर किया गया । इसके द्वारा सन्विकर्त्ता राज्यों में प्रत्येक ते एक-दूसरे की 
क्षेत्रीय अखण्डता और एक-दूसरे के क्षेत्रों का अतिलंघन न करने का समज्ञौता किया । 
इसमें इस वाव का वचन दिया गया कि रूस मंचुकुओ और जापान बाहरी मंगो- 
लिया में कोई आक्रामक कारवाई नहीं करेगा । अतः गोकि इससे दोनों देशों के बीच 
उपस्थित विशेष समस्याओं का हल नहीं हुआ, जैसे--सीमा-निर्धारण और मत्स्य- 
समस्या का समाधान नहीं हो सका, फिर भी, इसने एक ऐसा आधार अवश्य तैयार 
किया, जिससे समस्याओं के सुलझाने की आशा की जा सके । तथापि, इसमें तत्क्षण 
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गै वात यह थी कि सन्बि (अधिनियम--२) हारा यह निश्चय किया गया 
कि---थदि समझौता करनेवाली पार्टियों से एक या अतक तीसरी पार्टियों के बीच 
में श॒न्नुता की स्थिति पैदा होती हैं, तो समझौता करनेवाछी पार्टियाँ पूरे संवर्प के 
बीच आपस में तटस्थता की नीति वरतेंगी ।* 

इस अधिनियम का स्वरूप जापानी दृष्टिकोण से इस रूप में निर्वारित किया 
गया था, जिससे जापान रूस और संयुक्त-राज्य दोनों द्वारा उपस्थित होनेवाली 
सम्भावित कठिनाइयों से एक साथ मुक्त हों सके । अतः यह समझौता सितम्बर 
१९४० की घुरी-सन्धि का अगछा चरण कहा जा सकता है। तथापि, इसमें सुदृर- 
पूर्व के सम्बन्ध में कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया गया था, इसलिए यदि सोवियत संघ 
यूरोपीय क्षेत्र में युद्ध-संलग्न हो, तो जापान को अपने उत्तरदायित्व के अनुसार रूस 
के विरुद्ध कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता नहीं रहेगी, इस प्रकार यह समझौता धुरी- 
संधि से पीछे हटने की प्रक्रिया के रूप में भी था। 

सुदूरपूर्व में मई, १९४१ तक स्थिति इस सीमा तक पहुँच गयी, जब जापान 
ते राजनयिक रूप में, जहाँ तक सम्भव था, दक्षिण-पूर्वी एशिया पर यूरोपीय अधि- 
कार के विरुद्ध कार्य करने के . लिए रास्ता साफ कर छिया था। च्यांग-क्राई-क्षेक 
को हटाने के लिए जापान द्वारा किया गया प्रयत्न अथी पूरा नहीं हो पाया था 
ओर, उस संधर्प के संदर्म में सोवियत-जापान सन्धि के अन्तर्गत स्थिति अपरिवर्तित 
वनी रही । मास्को इस सम्बन्ध में स्वतत्त्र रहा और चुंर्गक्रेण सरकार को सैनिक 
सामग्रियां देने का व्यापार चालू रखने की उसकी नियति का संकेत दिया | ऐसी स्थिति 
में दो प्रधान अनिश्चित धारणाएँ टोकियो में विचारणीय थीं--(१) कि क्या ब्विटेन 
यूरोप में अपनी सुरक्षा बनाये रख सकेगा और क्या इसके साथ ही पूर्वी एशिया में 
जापानी आक्रमण के समय वह सफलतापूर्वक अपना वचाव कर सकेगा, और (२) 


ब्रिटिश और डचों के अधिका*-क्षेत्र पर आक्रमण होने पर क्या इसे संयक्त-राज्य के 
विरुद्ध युद्ध समझे जाने की सम्भावना है ? 


फिर भी, जापान के सम्मुख उपस्थित स्थिति मई और जून के बीच वदलछ 
गयी, क्योंकि जब मत्सुओका ने रूस के--तीसरी पार्टी के साथ युद्ध में संखूग्न होने 
पर तटस्थता वरतने का वचन दे दिया था, उसके वाद जमनी ने सोवियत संघ के 
विरुद्ध (२१ जून, १९४१ को) युद्ध आरम्भ कर दिया । यह विना जापान को पूर्व 
सूचना दिये ही किया गया था । उस समय तक यूरोप की घटनाओं के संदर्भ में 
यह तक किया जाता था कि जापान का विस्तारवादी उद्देश्य उत्तर से दक्षिण की 
ओर अग्रसर होने का हैं। यह ठीक-ठीक नहीं कहा जाता कि सोवियत संघ पर 
अवेक्षित आक्रमण से ध्यान हटाने के लिए ही स्वयं नाजियों ने १९४७१ के वसंत में 
जापान को दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटिश क्षेत्रों पर, जब वह यूरोप में ब्रिठेन पर 
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निर्णायक आक्रमण करे, उसीके साथ-साथ आक्रमण करने की तैयारी करने पर 
जोर दिया ) रूस के साथ तठस्थता-सन्वि इस दृष्टिकोण के साथ की गयी थी. जिससे 
जापान के चीन में अपने अधूरे काये की पूर्ति के लिए, उत्तर और दक्षिण में एक 
साथ युद्ध संखरन होने की सम्भावना कम न हो सके । 


सोवियत संघ पर जमेनी के आक्रमण ने जापान के सरकारी क्षेत्र में बड़ी 
असमंजस और संत्रास की स्थिति पैदा कर दी। उस समय उसकी संयुक्त-राज्य 
सरकार से, समझौता-वार्ता, जो ७ दिसम्बर, १९४१ तक बढ़ा दी गयी थी, अभी 
पूरी वहीं हो पायी थी । यदि संयुक्त-राज्य से समझौता वार्ता में वे सफली भूत हो 
जायें, तो इससे सुद्रपुर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में जापानी कार्ंबाइयों में अमेरिकी 
हस्तक्षेप का भय दूर हो जायगा । यदि यूरोप में रूस पर जमनी की शीघ्र बौर 
निर्णायक विजय का अनुमान सत्य हुआ, तो जापान उत्तर में कम-से-कम सैनिक 
कार्रवाई करते हुए दक्षिण-पूर्वी एशिया में जौर अधिक संलरन होने पर भी अपनी 
शक्ति बढ़ाने में सफल हो जायगा । किन्तु, सोवियत संघ के साथ की गयी सन्धि के 
अनुरूप तटस्थता भंग न करने की जापानी नीति को तोड़ने के लिए जर्मनी ने जापान 
से प्राथंना की और जापान को तत्काल ब्रिटेन पर आक्रमण की योजना स्थग्रित 
रखने की भी, जिसके लिए वे पहले जोर दे रहे थे, प्रार्थना की थी। उन्होंने जापान 
से रूस के विरुद्ध एक सुद्रपुर्व मोरचा स्थापित करने के लिए जोर दिया, जिसमें 
यूरोप में युद्ध के किसी निर्णय तक पहुँचने के पूर्व जापान उसकी सहायता कर 
सकता था, किन्तु इससे स्वयं उसकी अपनी शक्ति क्षीण होने की सम्भावना थी। 
दूसरे रूप में, यदि वह दक्षिण में बुरी तरह संलग्न हो जाता, तो वह रूस को सुद्दूर- 
पूर्व से निष्कासित करने का यह छुअवसर खो सकता था । 


जहाँ तक सोवियत-जर्म न युद्ध का सम्बन्ध था, इस असमंजस की स्थिति 
में-- सावधानी से इसको देखते रहने और प्रतीक्षा करने ---की नीति अपनायी 
गयी । जापानी नीति में धुरी-संगठन को पुनः समथित किया गया था, किन्तु रूस 
और अमेरिका को थह आश्थासन दिया गया था कि उस समय जापान अपनी 
तटस्थता की नीति का समादर करेगा, ग्रोकि तटस्थता की नीति के आविष्कर्ता 
मत्सुओका जापानी मसन्त्रिमण्डल से उसके बाद शीघ्र ही अरूग केर दिये गये थे । 
संयुक्त-राज्य से सम्भव समझौता करने का कोई वास्तविक आधार पाये विना, 
समझौता वार्ता जारी रखी गयी । किन्तु, देश के सम्पूर्ण साधनों का युद्ध की तैयारी 
के लिए त्वरित रूप में उपयोग हो रहा था और इण्डो-चीन तथा नीदरलैण्ड पर 
दबाव कम करने की अपेक्षा वढ़ाया ही गया था | 
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(५) जापानी-अमेरिकी समझौता वार्ता--१९४१ 

१९४१ तक संयुक्त-राज्य अपनी प्रशासकीय नीति के अनुसार धृरी राष्ट्रों के 
विरोधी देशों को अपनी सुरक्षा बनाये रखने के समथन के रूप में “लोकतन्‍्त्रीय 
माध्यम से आयुधशाला स्थापित” कराने में सहायता देने के लिए वचनवद्ध था । 
मार्च में पारित “ऋण-पद्मा-अधिनियम” ते प्रशासकीय नीति को राष्ट्रीय नीति के 
रूप में परिवर्तित कर दिया। इस अधिनियम के अनुरूप चीन उन देशों में से था, 
जिसे सहायता प्राप्त करने की मान्यता दी गयी थी । परिणामस्वरूप यह अनुमान 
किया जा सकता था कि चीन को पहले दी गयी सीमित सहायता (निर्यात-आयात- 
बैंक द्वारा ५ करोड़ .ऋण और मुद्रा-स्थिरता के लिए दिया गया ५ करोड़ ऋण) 
वास्तविक रूप से वढ़ भी जायगी। इसके साथ ही, जापान की अर्थ-व्यवस्था, संयुक्त- 
राज्य तथा अन्य देशों द्वारा प्राप्य निर्यात पर प्रतिबन्ध लूगाये जाने के कारण संकट- 
ग्रस्त होने लगी थी। १९४१ के आरम्भ में संयुक्त-राज्य से जापान के लिए लोहा, 
इस्पात, प्रवान धातुओं, मशीनों, अच्छे पेट्रोल, संमिश्र पदार्थों, ऊंचे किस्म के पेट्रोल 
के उत्पादन के लिए वांछित संयन्त्रों का जहाजरानी से निर्यात क्रियात्मक रूप से 
समाप्त-सा हो गया था ।६ किन्तु पेट्रोल का जहाजी निर्यात फिर भी चालू रखा 
गया, क्योंकि सचिव हल के अनुसार--'जापान इस पर प्रतिवन्‍्ध छगाये जाने के 
कारण नीदरलैण्ड पूर्वी द्वीपसमूहों में तेछ-उत्पादन करने का बहाना पा जाता ।/”* 

इन परिस्थितियों में संयुक्त-राज्य और जापान में तनाव बढ़ गया था। जापान 
द्वारा चीन के वाद दक्षिण-पूर्व एशिया और इण्डोनेशिया पर भी दबाव डालने के 
कारण यह तनाव कम नहीं हो सका । किन्तु, जापान और संयुक्त-राज्य में कोई भी 
इस प्रइन को पैसिफिक में युद्ध फैलने की सीमा तक नहीं छे जाना चाहता था । 
अमेरिकी मत, विशेषतया यूरोप के सम्बन्ध में, तटस्थता बनाये रखते हुए संलूग्नता 
की नीति के स्वीकरण से आगे वढ़ गया (जिसके अनुसार सैनिक समर या गोलावारी 
और. सक्रिय युद्ध करने के अतिरिक्त और सारे प्रयास करने की नीति अपनायी 
गयी) किन्तु स्वयं युद्ध के लिए सैनिक दृष्टिकोण से तैयारी करने के लिए समय की 
आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप जब गैर सरकारी तौर पर यह सुझाव दिया गया, 
कि जापानी सरकार अपना राजनीतिक मैत्री-संगठन बदलने भौर चीन के विरुद्ध 
अपनी नीति में संशोधन करने के अवसर का स्वागत करेगी /“---तो अमेरिकी प्रशासन 
ने विना किसी वड़ी आशा के, अनौपचारिक रूप से ऐसा आधार प्राप्त करने की 
सम्भावना के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की, जिससे समझौता-वार्ता शुरू की जा सके । 

जापान के नये राजदूत एडमिरलर नोमुरा के संयुक्त-राज्य पहुँचने पर, जो 
विचार-विमर्श हुआ, उसनें सचिव हल ते (१६ अप्रैल को) चार सिद्धान्त स्थिर किये, 
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जिनके आधार पर समझौता किया जा सके । ये थे--(१) प्रत्येक और सभी राष्ट्र 
की अखण्डता और स्वायत्तता का आदर, (२) दुसरे देशों के आन्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप न करना, (३) समानता के सिद्धान्त का समर्थन, जिसमें व्यापारिक कार्यों 
के लिए भी समात रूप से अवसर प्राप्त करते की गुंजाइश हो और (४) पैसिफिक 
में यथास्थिति को शान्ति-साधनों के अतिरिक्त किसी और प्रकार से न बदलने का 
प्रयास।' स्पष्टतया इन सिद्धान्तों के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए और १९३१ में दुख 
किये गये उसके बन्धनहीन कार्यों के सम्बन्ध में भी जापानी नीति में भविष्य में 
आमूलछ' संशोधन करने की आवश्यकता थी । 


जापानी प्रस्ताव, जिन्हें मावते हुए सचिव हल' ने इन्हें समझौता-वार्ता का 
आधार समझा था, निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों के अनुरूप १२ मई, १९४११ को 
प्रस्तुत किये बये थे । उनको छः शी्षेक्ों में रखा गया था--(१) संयुक्त-राण्य और 
जापान द्वारा अन्तर्राद्रीय सम्बन्धों और राष्ट्रीं के रूए-विधान का समादर, (२) दोनों 
सरकारों का यूरोपीय युद्ध के प्रति रुख, (३) चीनी मामले में दोनों देशों का संबंध, 
(४) दोनों देशों में व्यापार, (५) दक्षिण-पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्र में दोनों राष्ट्रों के 
आथिक क्रिया-कलाप और (६) पैसिफिक क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता के सम्बन्ध 
में दोनों देशों की चीतियाँ। साधारणतया अमेरिकी नीति से असहमत होते हुए 
जापान ने “त्रिराष्ट्रीय सन्धि/ के अन्तर्गत सैनिक सहायता देने के अपने उत्तर- 
दायित्व को बनाये रखने का अस्ताव किया और संयक्त-राज्य सरकार से निवेदन 
किया कि उसे यूरोपीय युद्ध में अपना रुख इस तरह का रखना और बराबर बनाये 
रखना चाहिए, जिससे किसी राष्ट्र को दुसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यों में वह सहा- 
यता न दे कि संयुक्त-राज्य को प्रिन्स कोनोध रा बनायी गयी और नानकिय में 
जापान और बैंय-ची-बी-सरका र के बीच हुए समझौते में सन्निह्ठित जापान की चीनी 
नीति के तीनों सिद्धान्तों को स्वीकार करना चाहिए और जापान को चीन के साथ 
पड़ोसी जैसा सम्बन्ध स्थापित करने की नीति पर विश्वास करते हुए, आगे च्यांग- 
काई-शेक से जापाव के साथ शान्ति-सन्धि करने की प्रार्थंवा करनी चाहिए; कि 
व्यापार पर लगाये गये भ्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिए जिसके अनुसार एक-इ्सरे को 
ऐसी वस्तुओं की, जो उनके पास था इसरे के पास उपलब्ध हैं, था जिनकी उन्हें 
परस्पर आवश्यकता है, सहपूर्ति करने का आश्वासन देना चाहिए कि संयुक्त-राज्य 
को जापान का दक्षिण-पश्चिम पैसिफिक क्षेत्र में विस्तार शान्तिप्रिय समझते हुए, उसे 
जापान के प्राकृतिक सामानों जैसे तेल, रबर, टिन, भिकेल के उत्पादन एवं प्रापि 
में, जिसकी जापान की आवश्यकता है, सहयोग देना चाहिए और फिलिपाइन की 
स्वतन्त्रता को स्थायी तटस्थता की नीति के अनुसार अनुरक्षित रखना चाहिए । 
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जून और जुलाई के गोपनीय विचार-विमश्ञ में प्रधानता चीन के मसले को 

ही दी गयी थी; अमेरिका ने जापान से इस वात की सफाई माँगी थी कि कौन-सी 
ऐसी छर्तें जापान को स्वीकार्य होंगी, जो चीन में ज्ञान्ति की पुनःस्थापना की दृष्टि 
से समझौता कराने का सम्यक्‌ आधार प्रस्तुत कर सके । जुलाई के अन्त में इण्डो- 
चीन की ओर जापानी अभियान के सम्बन्ध में यह कहा गया कि---यह पूर्णतया शांत 
प्रकृति का और आत्म-रक्षा के प्रयास के समान” है और इसकी आवश्यकता इसलिए 
पड़ी, क्योंकि संयुक्त-राज्य, प्रेट-ब्रिटेन और नीदरलैण्ड द्वीप-समूहों द्वारा जापान 
के विरुद्ध सफल अभियान के कारण जापानी जनता की भावना बुरी तरह उग्र हो 
उठी थी। तथापि, इस प्रकार के कथन के बावजूद, उन्होंने इस घारणा को और 
सुब्ढ़ किया कि जापान द्वारा समझौता वार्ता आरम्भ करने का प्रधान उद्देश्य 
यह था कि उसकी सैनिक साधनों से प्राप्त हुई नयी स्थिति को संयुक्त-राज्य स्वीकार 
करे, न कि जापानियों का वास्तविक उद्देश्य दोनों सरकारों के वीच समझौता के 
लिए एक समंजित स्वीक्षत आधार तैयार करना था। इशण्डोचीन में जापान के सैनिक 
बढ़ाव के प्रत्युत्तर में कार्रवाई की गयी, उसके संदर्भ में (२६ जुछाई को) एक 
कार्यकारी आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार संयुक्त-राज्य में जापान की 
पूरी परिसम्पत्तियाँ समाप्त कर दी गयीं और उसका सारा वित्तीय, आयात और 
निर्यात सम्बन्धी कार्य अमेरिकी सरकार के नियन्त्रण में ले लिया गया । इसके कुछ 
घण्टों के भीतर ही ब्रिटेन और उसके “डोमीनियन” ने इसका अनुसरण किया और 
डचों को भी सप्ताह्त्त तक ऐसी ही कार्रवाई करनी पड़ी ।१* इन कार्रवाइयों 
का प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि इसके अनुसार अंग्रेजों, अमेरिकियों और डचों ने 
जापान के लिए तेल और पेट्रोलियम की सहपूर्ति पर प्रतिवन्‍्ध रूगा दिया । इस 
समय की गयी यह विशेष कार्रवाई विशेषतया जापान की भावी नियति की आशंका 
के प्रत्युत्तर में की गयी कार्रवाई समझी गयी थी । “मैजिक” (जापान द्वारा गुप्त 

सन्देश-प्रसारण सावन को दिया गया नाम, जिसका रहस्य खुल जाने के बाद) द्वारा 
अमेरिका के श्ीर्पस्थ अधिकारियों को इसके वाद से वरावर जापानी योजना के 

विपय में ऐसे सन्देश दिये जाते रहे, जो टोकियों रा इसकी विदेश-स्थित प्रमुख 

अधिकारियों के नाम प्रसारित किये जाते थे । किन्तु इन सन्देशों के आधार पर 

वहुधा कोई कारंबाई नहीं की जाती थी, क्योंकि इससे जापानियों को अपने बहु- 

मूल्य गुपतत संचार साधन का रहस्य भंग होने का तथ्य स्पष्ट हो जाने की सम्भावना 

थी। इस समय इस गुप्त सन्देश से ज्ञात हुआ था, कि--'फ्रान्सीसी इण्डोचीन पर 

कब्जा करने के उपरान्त उनकी योजना नीदरलैण्ड द्वीप-समृह को अन्तिमेत्थम देने 

की है। सिगापुर पर अधिकार करने में नौसेना प्रवान कार्य करेगी। वहाँ तक 
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सिंगापुर में अधिकार करने के लिए स्थरू-सेना द्वारा कार्रवाई करने का प्रह्न था, 
उसमें केवल एक डिवीजन और नीदरहुँण्ड द्वीप-समूह पर कब्जा करने के लिए दो 
डिवीजन स्थलरू-सेना की आवश्यकता पड़ेगी ।”१९ 

यह सूचना मिलने पर भी, यह स्पष्ट था कि कोई भी समझौता केवल जापानी 
शर्तों पर होना ही सम्भव था, फिर भी संयुक्त-राज्य हारा समझौता-वार्ता पूर्णतया 
भंग नहीं की गयी, क्योंकि इससे उसे जहाँ तक भी संभव हो, अपनी सैनिक तैयारी 
पूरी करने के लिए समय मिलने की आशा थी । फिर भी, समझौता-वार्ता चालू 
रखने के लिए विशेष जोर जापान ने ही दिया था ।*३ वास्तव में इसकी आवश्यकता 
जापान को आथिक दबाव कम कराने के लिए पड़ी थी, जो उनकी निश्चित योजना 
को विफल कर रही थी। इसमें जापानियों की इच्छा जहाँ तक सम्भव हो-- 
“शान्तिप्रद साधनों से दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी स्थिति का विस्तार करने और 
अपनी सेनिक तैयारियाँ पूरी करने के लिए वांछित समय प्राप्त करने की भी थी । 
अन्त में इस बात की भी बहुत अल्प आशा थी कि संयुक्त-राज्य जापानी प्रस्तावों को 
बिता उनमें आवश्यक संशोधन किये स्वीकार करेगा, जिसमें विना संशोधन कराये 
जापान को बिना युद्ध के अपना उद्देश्य पूरा करने का मौका मिल सकता था ! 


तिसपर भी, १६ अक्टूबर को कोनाय सरकार द्वारा त्यागपत्र देने और उसके 
स्थान पर॒ जनरल तोजो की प्रधानता में स्थापित मंत्रिमंडछ का संगठन होने के 
समय से उनका अभियान युद्ध की दिशा में ही उन्मुख था। जापान में भमेरिको 
राजदूत श्री आ्यू ने स्वयं और अपनी सरकार को भी यह विश्वास दिलाना चाहा 
कि यह घारणा सत्य नहीं थी, क्‍योंकि “मैजिक” द्वारा प्राप्त संवाद (जिससे प्रसारित 
संवाद उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था) के आधार पर उनका दृष्टिकोण मानना कठिन था | 
तथापि, सरकार के परिवर्तंत के बावजूद जापान द्वारा तब तक वार्ता करने पर जोर 
दिया जा रहा था और उसे तब तक चलने का प्रयास किया जा रहा था, जब तक 
शत्रुता के मार्ग पर नितानन्‍्त अवरोधक स्थिति न आ जाय । 

एडमिरल नोमुरा, जो एक व्यावसायिक राजनीतिज्ञ नहीं था, जापान के 
लिए नवम्बर तक वार्ता चलाता रहा। अक्टूबर में जापान सरकार का परिवर्तन 
होने के पूर्व विदेश-मंच्री ठोयोडा ने वाशियटन में राजदुत की सहायता के लिए एक 
विशिष्ट अनुभवी राजनीतिज्ञ को भेजने की अभिलाषा व्यक्त की ।7१ तथापि, नवम्बर 
के पहले जर्मनी में नियुक्त पूर्व जापानी राजदृृत सबुरो कुस्सू इस वार्ता में भाग न 
ले सके। उक्त वार्ता के शीघ्र वाद २० नवम्बर को अस्थायी समझौते के लिए जापान 
द्वारा अन्तिम प्रस्ताव अमेरिकी संचिव के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । २६ नवम्बर 
की इस पर अमेरिका द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया। अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रस्ताव 
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वार्ता को, यदि संभव हो, तो चालू रखने का उल्लेख किया गया, गोकि “मैजिक” 
द्वारा जापान की ऐसी वार्ता को समाप्त कर देने की नियति का पता चल चुका 
था, जिसके अनुसार विना मौलिक संशोधन किये प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीक्षत 
कर देने का उसने अन्तिमेत्थम दे दिया था और जिसके अनुसार यह स्पष्ट था कि 
विता गंभीर संशोधन के प्रस्तावों के स्वीकार करने में संयुक्त-राज्य को अपनी स्थिति 
का आत्म-समर्थन कर देना पड़ेगा । अमेरिकी 'नोट---अपनी तदनुरूप व्याख्या के 
अनुसार, जो जापान के प्रस्तावों के समक्ष उपयुक्त प्रति-प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत 
किया गया था, जापान सरकार द्वारा उसके अन्तिमेत्थम की निश्चित अस्वीक्ृति 
समझा गया । क्योंकि यह तभी स्वीकार किया जा सकता था, जब जापान अपनी 
सुदूरपृ्व नीतियों को बदलने के लिए तैयार हो । परिणामस्वरूप जापानी म॑त्रि- 
मंडल द्वारा युद्ध के सम्बन्ध में अन्तिम, निश्चित और अखण्डनीय निर्णय छिया 
गया तथापि, जब जापानी वेड़ा पर्क हार्वर की भोर अग्रसर हुआ, जहाँ संयुक्त- 
राज्य का पैसिफिक वेड़ा विद्यमान था, तव भी वाशिगटन में विचार-विमर्श चल 
रहा था । 


छब्बीसवाँ अध्याय 


प्रशान्त युद्ध 


पर् हाबेर के आक्रमण से युद्ध का समारम्भ हुआ। उसी समय, इसने यूरोप 
में जमेत्री के आक्रमण के विरुद्ध अंग्रेजों तथा रूसियों और एशिया महाद्वीप में जापान 
के प्रसारवाद के विरुद्ध चीनियों के प्रतिरोध को संयुक्त कर दिया। १९३१ में मंचू- 
रिया में घटित होनेवाली घटनाओं की श्रृंखला का इस प्रकार का तर्कंसंगत निष्क् 
निकला था। १९३७ में चीन में युद्ध आरम्भ होने के समय तक इन घटनाओं की 
पारस्परिक प्रतिक्रिया तथा जापान के आन्तरिक राजनीतिक तथा आधथिक विकासों 
का वर्णन हो चुका है। अब चीन के अतिरिक्त संयुक्त-राज्य, ब्रिटेन, ब्रिटिश उप- 
निवेशों तथा नीद्रलंण्ड के साथ युद्ध के निर्णय का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
१९३७ से १९४१ के बीच की अन्तर्राष्ट्रीय धटनाओों के प्रति जापान में होवेवाली 
आन्तरिक प्रतिक्रिया की जांच आवश्यक हो जाती है । 


(१) जापानी-राजनीति १९३७ से १९४१ तक 


टोकियो में नये मंत्रिमंडल की स्थापना के थोड़े ही समय पश्चात्‌ लुकोचि- 
याओव की घटना घटी । हयाशी सरकार के स्थान पर, जो हिरोटा के नेतृत्ववाली 
सरकार को हटाकर फरवरी १९३७ में स्थापित की गयी थी, ४ जून को राजकुमार 
कोनोय की सरकार वनी । हिरोटा के परराष्टर मंत्रिपद से प्रधान मन्त्री के पद पर 
उन्नति प्राप्त करने के समय राजकुमार कोनीय ने निर्वरू स्वास्थ्य के कारण अधान 
मंत्रित्व के पद को अस्वीकार कर दिया था । परन्तु एक वर्ष के पश्चात्‌ ऐसी स्थिति 
हो गयी कि उन्हें इस विचार को त्यागकर उक्त पद का उत्तरदायित्व स्वीकार 
करने के लिए सहमत होना पड़ा। हयाशी सरकार की स्थापना का अर्थ था विभिन्न 
दलों तथा अधिक अनुदार पूंजीपतियों पर सेना की विजय) इसके लिए आवश्यकता 
इस बात की पड़ी कि या तो संसदीय विरोध पूर्णतः समास हो जाय या सरकार 
का ढाँचा इस प्रकार परिवर्तित किया जाय कि ऐसे विरोघ पूर्णतः प्रभावहीन हो 
जायें । दलों तथा उनके प्रजीवादी मित्रों ने सरकार के मौलिक उद्देश्यों पर आक्रमण 
नहीं किया, पर अपने संसदीय अधिकारों की रक्षा के लिए वे निश्चय ही प्रयत्न: 
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दशील रहे । इस प्रकार उनका रुख आतक्रमणात्मक न होकर प्रतिरक्षात्मक था, परन्तु 
यह एक ऐसी प्रतिरक्षा थी, जिसने कम-से-कम, राजनीतिक पुनर्गंडन की ओर 
अग्रसर होनेवाले आन्दोलन की गति को मंद तो कर ही दिया। “डायट” के भंग 
करने की शाही भाज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्‌ संयम तथा मंद गति से निकल हयाशी 
ने विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अतः अप्रैल के अन्त में सामान्य 
चुनाव हुआ | यह अचानक चली हुईं चाल भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुईं, क्योंकि 
सरकार उस स्थिति में मत माँगने के लिए देश के, सम्मुख भायी, जब न तो उसे 
किसी सुसंगठित राजनीतिक समूह का बल प्राप्त था गौर न उसके पास मतदाताओं 
से सहायता माँगने के लिए कोई कार्यक्रम ही था। परिणामस्वरूप मिनसीटो की 
स्थिति बनी रही, यद्यपि उसे युद्ध-स्थान छोड़ने पड़े, तथा सीयुकाई को तत्कालीन 
राजनीत्ति में उस समय भी दूसरा स्थान प्राप्त रहा। दोलों दलों ने संयुक्त रूप से 
“प्रतिनिधि-सभा ” में मतदान के आधार पर पूर्ण मताधिक्य प्राप्त किया | इस प्रति- 
कूल मतगणना के सम्मुख हयाशी-सरकार ने अपने स्थान पर वने रहने का प्रयत्न 
किया, परन्तु उसके इस प्रयत्त को वलरू नहीं मिक सका तथा अन्त में ३१ मई को 
हयाशी ने इस्तीफा दे दिया। तथापि, अन्तरिम काल में उसकी सरकार ने आगे की 
कार्रवाई के लिए मूल्य-नीति-आयोग, शिक्षा और संस्क्ृति-आयोग तथा म॑त्रिमंडरू- 
योजना-बोर्ड की स्थापना कर अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया । 


यद्यपि ऐसा कहा नहीं गया है, तथापि अपने उद्देश्य एवं स्वरूप के अनु- 
सार कोनोय सरकार निश्चय ही राष्ट्रीय थी। प्रधान मंत्री को सेनानायकों का 
समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने एक वर्ष पूर्व ही उन्हें यह पद देने का प्रयत्न किया था । 
उन्हें नौकरशाही तथा पूजीपतियों का विश्वास प्राप्त था तथा वे दलों के विरोधी 
भी नहीं समझे जाते थे। अपनी ख्याति के आधार पर वे उदार शब्द की जापानी 
अवधारणा की पुष्टि करते थे तथा इससे रूढ़िवादियों की ओर, जो उन्तकी स्थिति 
थी, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इस प्रकार उनकी नियुक्ति द्वारा 
राजनीतिक एकता, जिसका १९३१ से ही अभाव था, छाने का प्रयत्न किया गया 
था। परन्तु उद्देश्य के आधार पर यह एकता निश्चय ही सेना की मान्य शर्तों पर 
आधारित थी | यह उद्देश्य था--संसदीय राजनीति की द्विदलीय व्यवस्था तथा 
उसीके साथ दल एवं पूजीपति-सहयोग की समाप्ति तथा महाद्वीप पर जापानी 
प्रभुत्त का और अधिक प्रसार। परन्तु कोनोय का उद्देश्य सेना को सरकार पर 
निरन्तर दवाव डालने का अवसर न देना था, जैसा वह १९३१ से १९३७ तक 
करती आयी थी, वरन्‌ उसका उद्देश्य उससे आगे बढ़कर महाद्वीपीय आन्दोलन पर 
सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। ऐसा करने में चीन के साथ युद्धा ग्नि- 


१४८- पूर्व एशिया क्ा आधुनिक इतिहास 


भड़काने की उसकी नियति नहीं मालूम होती, वरन्‌ ऐसा लगता है कि इसका 
उद्देश्य इतने शक्तिशाली ढंग तथा राष्ट्रीय एकता के इस प्रकार के प्रयत्न के साथ 
कार्य करना था कि चीन प्रतिरोध की बाशा त्याग दे । 


चीन के प्रस्थापित प्रतिरोध के साथ प्रवछू सामना होने पर जापानी राज- 
नीति तथा सरकार में सेना के भाग छेने का विस्तृत ग्रक्षेत्र और भी विस्तृत हो 
गया । इस प्रकार इसने उस समय की प्रवृत्ति को अतिशयोक्ति के साथ बढ़ावा प्रदान: 
किया | युद्ध-कार्यों के छिए एकता छाने की दिल्ला में चलाये जानेवाले भान्दोलम 
के एक भाग के रूप में सैनिक उमग्रवादियों और जनरल युगाकी, को सीयुकाई तथा 
मिनसीटो के नेताओं के साथ, अक्टूबर १९३७ में स्थापित मन्चिमण्डरू-परामर्शदात्री-' 
परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व दिया गया । देश के आथिक जीवन पर सरकारी नियन्त्रण 
की रढ़ता तथा प्रसारण के साथ, जो अन्ततः राष्ट्रीय-युद्ध-सन्नाह-कानून के अधिनियम 
तथा आंशिक प्रयोग के साथ पूर्ण हुए, अधिका रन के केन्द्रीयकरण की दिशा में 
सरकारी पुनर्गठन की व्यवस्था चलायी गयी, तथा नये सुख-पत्रों में सेना का प्रभुत्व 
रखा गया । स्वयं जापान के भीतर तथा महाद्वीपीय नीति के सम्बन्ध में अपनाये 
जानेवाले नियन्त्रण-कार्यों की शक्ति चीन-विकास-वोर्ड तथा मन्त्रिमण्डल की आन्‍्त- 
रिक वृत्ति में निहित हो गयी थी। इन दोनों ही निकायों का शक्ति-संतुलून सेना 
के हाथ में था ।* 

कोनोय सरकार युद्ध के दोनों चरणों के समय तथा हैंकाउ के पतन के बहुत 
समय वाद तक भविष्य की सामान्य नीति की बवरोधी दिशा में कायम रही । 
पूर्वी एशिया में इन्हें नयी व्यवस्था का रूप दिया गया। ३ नवम्बर, १९३८ को 
नथी व्यवस्था की उत्पत्ति अचल उद्देश्यों के रूप में घोषित की गयी । उस समय 
बनायी गयी अवधारणा के मुख्य विवरण थे :--(१) च्यांग-काई-शेक के नेतृत्व 
में चलनेवाली चीनी सरकार के स्थान पर एक ऐसी सरकार की स्थापना, जो 
टोकियो के निदेशन के अनुसार चले तथा जो, इस प्रकार जापान को सहयोग प्रदान 
करे, (२) जापानी साम्राज्यवाद की प्रतिस्थापना द्वारा चीन तथा अन्ततः सम्पूर्ण 
पूर्वी एशिया से पश्चिमी साम्राज्यवाद का उन्मूलन, (३) न्यूनतम रूप में रूसी 
स्थिति का उत्तर में अवरोध तथा अधिकतम रूप में वैकाल झील के पूव्व॑वर्ती क्षेत्र से 
रूस का निष्कासन। नयथी व्यवस्था के आशिक उद्देश्य मुख्यतः जापान-मंचूकुओं 
और चीन के बीच पूर्णतया सीमित व्यावसायिक ग्रुट की रचना द्वारा, आत्मनिर्भर 
अर्थ-ब्यवस्था के सर्जन के रूप में परिभाषित हुए थे। इसकी प्रारम्भिक घोषणा ' 
के बादवाले वर्षों में जापान के मौलिक उद्देश्य के रूप में “पूर्वी एशिया की नयी 
व्यवस्था” की उत्पत्ति की निरन्तर पुष्टि की गयी । नीति की इस नयी धारणा के 
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सर्जन के पश्चात्‌ आाच्तरिक असन्तुष्टियों के कारण कोनोय सरकार को ५ जनवरी, 
१९३९ को डॉ० बैरन कीचिरो हीरानुमा के नेतृत्व में बनानेवाली सरकार के लिए 
स्थान रिक्त करना पड़ा । नये प्रधान मन्त्री आधिरराष्ट्रीय तथा ऐसे व्यक्ति थे, 
जिनके आरम्भिक क्रियाकलापों से यह प्रकट होता था कि जापानी शक्ति-प्रधार के 
नये महाद्वीपीय कार्यक्रम का जोरदार संचालन करने तथा स्वदेद्य में सेना की स्थिति 
को सुरढ़ करने की प्रत्याशा उनसे उनके स्वयं सेनिक न होने के बावजूद भी की जा 
सकती थी । इन सभी प्रत्याशाओं को समझने के लिए उन्होंने प्रयथत्व किया । उनकी 
सरकार के निदेशन के अन्तर्गत, चीन में पुनः आक्रामक कारंवाइयों को आरम्भ 
करने का प्रयत्न किया गया-। उसके असफल होने पर चीन के विदेशी आवास 
क्षेत्रों में आंशिक आक्रमण द्वारा वे पश्चिमी साम्राज्यवाद को मिठाने के लिए चल 
'पड़े । उसी समय कोमिटन-विरोधी संघ को. सैनिक संश्रय में परिवर्तित करने के 


लिए एक आन्दोलन का श्रीगणेश किया गया । परन्तु जापान में इसका पर्याप्त विरोध 
हुआ । दोनों चालें इस विचार पर आधारित थीं कि यूरोप में जर्मनी-इटली के 


दवाव से समन्वित होनेवाले पूर्व के जापानी-दवाव के सम्मुख इंग्लैण्ड तथा फ्रान्स 

झुकने के लिए बाध्य थे। यूरोप में युद्धारित भड़कने के पूर्व जब एक अनाक्रमणात्मक 
समझौते पर जमं॑ नी और रूस ने हस्ताक्षर कर दिया, तो जापानी भावना को बहुत 
गहरी ठेस लगी । इससे जापानी नीति के अनुपोषण का एक अंग शीघ्र ही विनष्ट 
हो गया । परिणामस्वरूप जापानी नीति के पुनरनुस्थापन का मार्ग प्रशस्त करने के 
लिए वैरन हिरानुमा को इस्तीफा देना पड़ा । २८ अगस्त, १९३९ को हिरानुमा के 


इस्तीफे के पश्चात्‌ उदारवादी जनरल नोबुयुकी-एवी के अधीन सरकार का पुनर्गठन 
हुआ । यूरोप के संघर्ष में जापान के लिए तटस्थ स्थिति निर्धारित करना तथा 


संयुक्त-राज्य से सम्बन्धों को सुधारना-उनकी घोषित नीति थी। जापान की 
महाद्वीपीय नीति-सम्बन्धी अमरीकी प्रतिक्रिया के कारण जापान-अमेरिका सम्बन्ध 
निरन्तर विगड़ते जा रहे थे। इस ह्वास के कारण अमेरिका जापान को १९११ में 
व्यापारिक सन्धि का प्रत्यास्यान करना पड़ा, जो संयुक्त-राज्य और जापान के बीच 
युद्ध-सामग्रियों के व्यापार की आधिरोपन-क्रिया के रूप में प्रकट हुआ । जापान तथा 
संयुक्त-राज्य की स्थितियों में इतना पारस्परिक विरोध था कि अमेरिकी विरोध 
कम करने के लिए जापान अपनी महाद्वीपीय नीति में अधिक रिआयत न कर 
सका । मुख्य रिआयत, जो उस समय प्रस्तावित थी, वह यह थी कि नौरोहण के 
लिए यांगत्जी नदी पुनः खोल दी जायगी | सेना के रुख के कारण इसका भी पारन 
नहीं किया गया । इस प्रकार विदेशी सम्बन्धों के उस क्षेत्र में, एवी सरकार कार्ये- 
सम्पादन की दिशा में अपना निर्वाह न कर सकी । संयुक्त-राज्य के साथ जापानी 
सम्बन्ध सुधारने की योग्यता के अभाव के कारण नहीं, वरन्‌ स्वदेशीय असस्तुष्टि के 
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कारण यह सरकार हटा दी गयी । जब 'डायट' बुलायी जाती, तो उस समय' निश्चय 
ही आलोचनात्मक बहस तथा परस्पर आक्रमण होते । इसी अनुमान से सेनानायकों 
ने जनवरी, १९४० में युद्ध-मन्त्री के इस्तीफे की सामान्य व्यवस्था हारा सरकार को 
इस्तीफा देने के लिए विवश कर विया। १५ जनवरी, १९४० को एवी प्रकार 
का स्थान एडमिरल सित्सुमासा योनई की सरकार ने प्रहण किया। एक ऐसे व्यक्ति 
की नियुक्ति से, जो उदार तथा संयुक्त-राज्य का मित्र समझा जाता था, यह प्रकट 
हुआ कि सरकार का परिवतंत एबी सरकार की नीति के उस दृष्टिकोण के कारण 
नहीं हुआ था, जिसमें संयुक्त-राज्य से सम्बन्ध सुधारने के प्रयत्न सम्मिलित थे । 
युनाई की नियुक्ति से जापान की जनता को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अवकाश 
ग्रहण करनेवाले युद्ध-मन्त्री जनरलू शुनरोझू की, जो कम उदार सेवानायकों में से 
थे, नये प्रधान मन्त्री बनने की भ्रविष्यवाणी की गयी थी, यथपि जनता की माँग, 
जहाँ तक वह ध्वनित हुई, द्वितीय कोनोय सरकार के लिए थी । 


योतई सरकार का कार्य-काल केवल ६ मास का था। जैसा पहले ही सोचा 
गया था उसने डायट की आलोचना को सफलतापूवेक झेल लिया। वह संसद- 
सदस्य, टकाओ सैंतो के बलात्‌ इस्तीफे के कारण जिन्‍्होने चीन युद्ध समाप्त करने की 
असफलता की आलोचना के कारण सेना को अप्रसन्न कर दिया था, ऐसा करने में 
समर्थ हो सकी थी । इन आलहोचनाओं का अर्थ स्वयं सेता की आलोचना के रूप 
में समझा गया था। मन्त्रि-भण्डल का पतन, संसद के वाहर होनेवाली मन्त्रि- 
मण्डल की आलोचनाओं के कारण हुआ, जिनके अनुसार यूरोप में जमेनी को विजय 
के संदर्भ में हा्ंण्ड और फ्रान्स के पराजित होने तथा इंग्लण्ड के अस्तित्व के विरुद्ध 
निरन्तर संकट उपस्थित होने पर मन्विमण्डछ, उन स्थितियों का पर्याप्त छाभ उठाने 
में, जिससे जापानी उद्देश्य की घोषणा के अनुसार “ृहत्तर पूर्वी एशिया में नयी 
व्यवस्था ' की स्थापना की जा सकती थी, असफल रहा | 

योनई सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार के लाने का प्रयत्न जून में ही 
आरम्भ हो चुका था, जब राजकुमार कोनोय ने प्रिवी परिपद्‌ के सभापति के पद 
से (जन २४, १९४०) “एक नयी तथा आदशेवादी संस्था” के रूप में एक नये 
राजनी तिक संगठन वनाने की घोषणा करते हुए इस्तीफा दिया था । इस घोषणा 
के पश्चात्‌ समयानुसार सभी राजनीतिक दल रे जुलाई से १५ अगस्त के वीच भंग 
हो गये । इन प्रारम्भिक बातों के संदर्भ में १८ जुछाई, १९४० को कोनोय पुनः 
प्रधान सन्‍्त्री हो गये । उस समय न तो नये दल की रचना ही पूर्णतः स्पष्ट थी, न 
बर्य के अन्त तक नयी राजनीतिक तथा सरकारी व्यवस्थाएँ ही विकसित हुईं थीं । 
यह सुस्पष्ट था कि पूंजीपतियों से मिले हुए “भ्रष्ट ' दलों के प्रभाव के विनाश द्वारा 


प्रशान्त युद्ध १५१ 


व्यवस्था को “शुद्ध करनेवाले आन्दोलन का, जिसका उद्घाटन १९३१ के पश्चात्‌ 
किया गया था, उद्देश्य अन्ततः पूर्ण हुआ। कोनोय के विचार में प्रतियोगात्मक 
दल-व्यवस्था के स्थान पर संगठित “आध्यात्मिक गतिशीरूता” पहले ही भा चुकी 


थी । इस प्रकार एक राष्ट्रीय दल संगठित करने के प्रयत्त का आशय दल-व्यवस्था- 
क्षेत्र के अन्तगंत प्रस्तुत किये गये आशय से कहीं अधिक विशद था । 


नये दल की उत्पत्ति, जो साम्राज्यिक कानून-सहायक-संस्था कहलूती थी, 
१२ अक्टूबर, १५४० को हुई। पश्चिमी प्रजातन्त्रीय फासिस्ट अथवा साम्पवादी 
आशय के अनुकूल एक राजनीतिक दल न होकर, यह सरकार नियन्तित प्रसार- 
पऐटी के सच्श थी, जो सरकारी नीतियों का जनता को ज्ञान कराकर उनके प्रति 
जनता की आस्था जगाती थी? । अतः जब चुनाव का समय आया, तो जैसा अप्रैलल, 
१९४२ के चुनाव से प्रकट हुआ, इसने तदनुरूप वांछित आवश्यकताओं की पृत्ति नहीं 
की । पूर्व मैत्री-संगठनों के अनुसार इसने डायट के विखण्डन को मिटाने में भी 
सहायता नहीं दी । ऐसी स्थिति, १०० सदस्योंवाले डायट-ब्यूरो की स्थापना होने 
और अरन्तनिहित राजनीतिक दलों के स्थान पर विचार-विमर्श करने के लिए 
नवनिर्मित डायट-क्लव” की रचना होने के बावजूद हुई । 

परिणामतः राजनीतिक कार्यों के अभिप्राय से थोड़े ही समय पश्चात्‌ (मई 
१९४२) एक पूरक एजेन्सी की स्थापना की गयी । यह नयी एच्जेसी--“'साम्रा- 
ज्यिक विधि-साहाय्य-राजनी तिक समिति” के नाम से प्रसिद्ध हुई। व्यावहारिक 
रूप में यह डायट-सदस्यता की संस्था थी, जो डायट के निर्वाचन के लिए गैर-पार्टी 
सिद्धान्त पर अभ्यथियों के नाम निर्देशनाथ एजेन्सी का कार्य करती थी। इससे 
साम्राज्यिक विधि-साहाय्य-समिति के डायट-ब्यूरो का भी प्रसार होता था। इसके 
अतिरिक्त इसकी रचना पुराने दलों को पुनः चालू करने अथवा उनके स्थान पर 


नये दलों के बनाने के प्रयत्न को विफल करने के लिए हुई थी | साम्राज्यिक विधि- 
साहाय्य-समिति तथा सामाजिक विधि-साहाय्य-राजनीतिक समिति के क्रिया-कलापों 


द्वारा सरकार में जो राजनीतिक तथा आध्यात्मिक एकता छाने का प्रयत्न किया 
गया था, उसका निर्वाह नहीं किया गया, क्‍योंकि युद्ध को धारा जापान के विरुद्ध 
हो गयी। राष्ट्रीय मनोवरू के पुन-स्थापन के प्रयत्न में ३० मार्च, १९४५ को 
साम्राज्यिक विधि-साहाय्य-समित्ति की प्रेरणा से साम्राज्यिक विधि-साहाय्य-राज- 
नीतिक समिति ने थोड़े समय के लिए, वृहत्‌ जापान की राजनीतिक समिति का 
निर्माण किया । यह नयी राजनीतिक समिति, जो जापान के आत्म-समपंण के 
समय तक चलती रही, १४ सितम्बर, १९४५ को औपचारिक रूप से भंग हो गयी। 
इस प्रकार इसने दखल नीति की भविष्यवाणी के अवुसार प्रतियोगात्मक दलल- 
व्यवस्था के पुनरुज्जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया । 
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सरकार के सनिक तथा नौकरशाही नियन्त्रण की रढ़ता के लिए एजेन्सी के 
झूप में प्रयुक्त होने के अतिरिक्त कोनोय मंत्रिमंडल का (जो उनके प्रधान मंत्रित्व में 
१९४१ की जुलाई में पुनः निर्मित किया गया था) यह भी उत्तरदायित्व था कि 
वह अमेरिका से जापान की परराष्ट्र नीति के उद्देश्यों को स्वीकृत कराने का प्रयत्न 
करे। जितने समय तक कोनोय' १९४१ में आरम्भ किये गये इस समझौते की प्रत्याशा 
बंबा सके, उतने समथ तक आन्तरिक स्थिति पर कुछ सीमा तक नियंत्रण रखने का 
उन्हें संयोग मिलता रहा। जब जुलाई में संयुक्त-राज्य तथा अन्य स्थानों में जापानी 
परिसम्पत्तियों का समापन कर दिया गया तो इसकी प्रत्याशा न्यूनतम हो गयी । 
परिसम्पत्ति-समापन का भादेश परिवर्तित न होने पर, अपने साधनों के अत्यधिक 
न्यून हो जाने के पूवे, जापान को या तो हटना पड़ता या उसे बन्ततः अपनी नीति 
को ही परिवर्तित करने के लिए विवश होना पड़ता । अमेरिका के इसी कार्य की 
यह आभासित प्रतिक्रिया थी कि अन्तिम उपचार के रूप में कोनोय ने अमरीकी 
राष्ट्रति से स्वयं मिललने का सुझाव रखा। इसका प्रबन्ध न हो सकने के कारण 
उसका मन्नरिमंडल भंग हो गया तथा जनरल. हिदेका तोजो से सरकार बनाने के 
लिए निवेदत किया गया । यह सरकार युद्धकालिक सरकार के रूप में प्रसिद्ध हुई 
तथा १९४४ तक चलती रही । 


(२) जापान पर “चीनी कार्य”! का आ्थिक प्रभाव १९३७-१९४१ 


जिस प्रकार चीनी कार्य! के प्रभाव के अनुसार जापान को, पुवे स्थित राज- 
भीतिक तथा सरकारी प्रवृत्तियों को सुस्ढ़ करना था, उसी प्रकार अनेक कारणों से 
उसके आशथिक प्रभावों का आशय उस आन्दोलन को आगे बढ़ाना था, जिसकी 
उत्पत्ति युद्धारम्भ के पूर्व ही हो चुकी थी । 

सार्वजनिक चित्त के सम्बन्ध में यह वात मुख्यतः लागू होती थी | पूर्वेवर्ती 
वर्षों में सरकारी खर्चे में स्थायी वृद्धि (१९३१-१९३२) के वित्तीय वर्ष में १४७.७ 
करोड़ येन से १९३६-३७ में २२८.२ करोड़ येन तक) हुई थी, जिसका निरन्तर 
बढ़ता हुआ अनुपात सेना तथा नौसेना के कार्यों में गाया गया था। राजस्व में 
इतनी वृद्धि नहीं हुई । इस कारण बजट-सन्तुलून के अभाव का परिणाम यह हुआ 
कि आन्तरिक रूप में चालू किये गये राष्ट्रीय ऋण में (मार्च १९३० के ४५१३ 
करोड़ येन से मा १९३७ में ९२५.८ करोड़ येन की) वृद्धि हुई। इसके साथ 
बाहरी ऋण भी जोड़ना पड़ेगा, जो कुछ सीमा तक उस समय कम हो गया था । 
खर्चे तथा ऋण दोनों की वृद्धि, मुख्यतः, मंचूरिया में किये जानेवाले संचलन तथा 
मंचूकुओ में सैनिक एवं आधिक स्थिति के धढ़्ोकरण के व्यय में प्रकट हुई । 


प्रशान्त युद्ध १५३ 


इस प्रकार का व्यय (प्रसारवादी कार्यों के लिए) प्रकृतित: उस समय बहुत 
बढ़ गया, जब चीन के विरुद्ध वास्तविक युद्ध चलाना पड़ा । १९३७ के राजस्व 
वर्ष के बजठ में ५५२,१ करोड़ येन की आवश्यकता पड़ी, १९३८ में यह आवश्यकता 
८०० करोड़ तथा १९४० में ११०३.३ करोड़ तक बढ़ गयी ।* व्यय की इस प्रवरू 
वृद्धि के कारण करों में भी वृद्धि हुई, परन्तु युद्ध-ब्यय के पर्याप्त अंश की पूत्ति देशों 
में अपनायी गयी संचालित ऋण-व्यवस्था से की गयी थी | इस प्रकार जापान का 
सरकारी ऋण चीन-युद्ध के साथ प्रतिवर्ष बढ़ता गया। ३१ मार्च, १९३१ के ६८१.९ 
करोड़ येन से बढ़कर ३१ मार्चे १९४१ को यह ३१०७.८ करोड़ (देशीय वान्ड-- 
२८६१.१ करोड़ येन) तक पहुँच गया ।” इन विशाल ऋण-राशियों को चाल करने 
में बढ़ती हुई कठिनाइयों के कारण जापान के बैंक द्वारा ऐसे प्रत्येक ऋण को जारी 
करना उसके बढ़ते हुए अनुपात में, रोकता आरंभ हो गया। इस प्रकार मुद्र।स्फीति 
का भय बढ़ गया । 


करों में तीन्र वृद्धि तथा उसके साथ ऋण के चन्दों की वसूली करने की 
बढ़ोत्तरी का तात्पर्य जनसंख्या के साधारण जीविका-निर्वाह के उपराच्त राष्ट्रीय 
आय को युद्ध कार्यों में लगाना था। इसमें सेनिक तथा नौसेना के प्रयत्नों के संपा- 
लन-व्यय के अतिरिक्त महाद्वीप पर विकास कार्यों के सम्बन्ध में किये हुए व्यय भी 
सम्मिलित थे। इनकी पृत्ति के लिए, राज्य के हित में छोगों की त्याय-भावना पर 
अधिक बल देना पड़ा | यह कोई नथी रीति नहीं थी। युद्ध-प्रयास्ों को जारी रखने 
की अधिक माँग होने पर व्यक्तिगत हित को असाधारण रूप से राज्य हित के अधीन 
करना पड़ा। जापानियों द्वारा इस आधीनता को ग्रहण करने की स्वीकृति के 
कारण युद्ध-अवधि का अनुमान (चीनियों के अनुमान सहित) गरूत सिद्ध हो जाता 
है। युद्ध का वित्तीय व्यय संभालने के कारण जापान की आशिक स्थिति निम्चय 
ही क्रमशः गिर गयी, तथापि १९४१ के अन्त में यह उक्ति उतनी ही वास्तविक 
थी, जितनी कि १९३९ में, जिसके अनुसार--“यह्‌ निष्कर्ष निकारूना संकटपुर्ण 
होगा कि जापान की आध्धिक कठिनाइयाँ इतनी बड़ी हैं कि उनका प्रभाव जापान 
की युद्ध चलाने की योग्यता पर पड़ेगा । अनुभव से यह ज्ञात हो चुका है कि जिस 
आथ्थिक परिक्लान्ति के निकट इस समय जापान पहुँचा चुका है, उससे भी अधिक 
निकट पहुँचे हुए देश, शक्ति और सफलता के साथ लड़ते रहे हैं। वास्तव में यह 
स्पष्ट नहीं हो सका है कि केवल आशिक श्रात्ति ही युद्ध के प्रश्न पर प्रभाव डाल 
सकती है। परन्तु, इसका यह भर्थ नहीं हुआ कि जापान भविष्य को समत्व की 
दृष्टि से देख सकता है। उसकी आशिक व्यवस्था युद्ध-कालिक वित्तीय-उपकरणों से 
निश्चय ही गम्भीर रूप में क्षीण हो चुकी है |” 


१५४ पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहास 


परन्तु १९३७ की पूर्वकालिक प्रवृत्तियाँ केवल लछोक-वित्त के क्षेत्र में ही 
प्रदर्शित अथवा अतिवादित नहीं हुई थीं। मंचूकुओ के निर्मित करने के प्रयत्न के 
कारण जापानी अर्थ-व्यवस्था में छोटे उद्योग--मुख्यतः वच्तर-उद्योग से भारी-उद्योग 
की ओर ज्ञुकाव आरम्भ हुआ । समुद्र पार औद्योगिक विकास का सैनिक उद्देश्य 
पूरा करने के निमित्त पूँजी प्रदान करनेवाले पदार्थों का मंचुकुओ और कोरिया में 
निर्यात करने के लिए जापान में एक भारी उद्योग का विकास करना आवश्यक हो 
गया था। इस प्रकार देश के घातुकमं-उद्योगों पर एक नया वर दिया जाने छूगा 
था । इस विकास को राज्य द्वारा प्रोत्साहन तथा अर्थ-सहायता प्राप्त हुई थी । इस 
कारण इसमें भाग लेनेवाले तथा इससे राभान्वित होनेवाले निजी हित के लोग 
संनिक नेताओं से मिर्ू गये । इससे सेनिक प्रसारवादी योजना को, १९३१ के पूर्व 
का लिक नेतृत्व की अपेक्षा, अधिक समर्थन प्राप्त हुआ । वृहद्‌ युद्धन्मयास तथा वढ़ती 
हुई विनिमय-कठिनाइयों के कारण भारी उद्योग के विक्रास को और भी अधिक 
बल मिला । अुद्ध-प्रभाव के अन्तर्गत निर्याप-उद्योगों के आधार पर इसका प्रसार 
और भी अधिक हुआ । १९३७ के पहले जिन वातों पर जोर दिया गया था उसकी 
प्राप्ति छोटे निर्यात-उद्योगों को विकसित करके ही सम्भव हो सकी थी, न कि उन 
परिस्थितियों में जिनमें इन छोटे उद्योग्रों को संकुचित करने की आवश्यकता पड़ती । 
परन्तु १९३७ के पश्चादवर्ती विकास के कारण उनका संकुचन आवश्यक हो गया । 

यह परिस्थिति आयात को युद्ध-कार्यों के लिए आवश्यक सामानों और उसी 
प्रकार भारी उद्योगों, (शख्रात्न), तक ही प्रतिबन्धित होने के कारण उत्पन्न हुईं । 
१९ मार्च, १९३३ को प्ररुयापित विदेशी-वितिमय-नियंत्रण कानून ने सरकार को 
उसी विनियमन का अधिकार दिया, जिसको उसने लुकोचियाओ घटना के पूर्व 
प्रयोग में लाना आरम्भ कर दिया था। प्रतिमास ३०,००० येतव से अधिक के 
आयात का भुगतान करने के निमित्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के छिए इन विनि- 
यमों के अनुसार वित्त-मंत्राऊ्य का आदेझ आप्त करना आवश्यक था ।” ये तथा 
अन्य यत्न, मुख्यतः येन की सुरक्षा के लिए ही अधिनियमित किये गये थे । परन्तु 
उनका कार्य कच्चे माल के आयात पर निर्भर करनेवाले उद्योगों के भी सामान्य 
संचालन में हस्तक्षेप करता था । परिणामतः, ये मुख्य निर्यात के छोटे उद्योग तथा 
धस्ताक्न उद्योगों सहित भारी उद्योग से सम्बन्वित थे। युद्ध के कारण श्राल्ल-उत्पादन 
की ओर अधिक ध्यान देता पड़ा । अतः आयात के लिए खर्च करने की सीमित शक्ति 
होने के कारण, आवश्यक कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं का आयात करने में भारी 
उद्योगों को प्रथमिकता प्रदान करने का आधार तैयार किया जाने लगा । १९३७ 
के अक्तूबर में युद्ध-कार्यों के निमित्त, विनिमय तथा अन्य प्रसाधनों की सन्निहित 


प्रंशान्त धुद्ध । श्प्प 


करने के लिए आयात-निर्यात के अस्थायी विनियमन के सम््नन्ध में कानून बनाया 
गया । इससे सरकार को केवल कुछ सामग्रियों के आयात-निर्यात को निपेधित 
अथवा प्रतिवन्धितत करने का ही अधिकार नहीं मिला, वरन्‌ इससे वह आयात किये 
हुए कच्चे माल से तैयार होनेवाली वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग के 
विषय में भी अधिनियम जारी करने छगी ।॥ 
इस उपाय तथा उसी दिशा में किये गये अन्य प्रयत्नों के अन्तगंत शल्रात्न- 
उद्योग के हित में सरकार ने आयात को नियंत्रित कर लिया और उसी क्रम में 
छोटे देशीय-उद्योग तथा निर्यात-उद्योग के लिए १९३७ के प्व॑स्तर पर जो कच्चे 
माल का पर्याप्त आयात होता था, उप्ते भी रोक देना पड़ा। इस प्रकार आन्तरिक, 
आश्िक-पन्तुलन में पुनः उलछट-फेर हुआ । श्षीघ्र ही यह पता छूम गया कि इससे 
राज्य एक अथवा दोनों ही ओर से द्विविधा में पड़ गया है। तदर्थ --येन' गुट के 
निर्यात द्वारा आवश्यक आयात्तों के व्यय की पूर्ति की जाती थी। परन्तु उन निर्यातों 
को कायम रखने तथा बढ़ाने के लिए आयात को पर्याप्त अनुपात में शबज्त्रास्त्रेतर 
निर्यात-उद्योग में विनिहित करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार युद्ध-कार्य सम्बन्धी 
आयात पर अन्य रूप में जितवा ही जोर दिया गया, उतना ही उन आयातों का 
खर्च संम्रालना कठित हो गया । अतः उसे बनाये रखने के लिए जोर कम कर देना 
आवश्यक हो गया । आंशिक रूपए में चीनी युद्ध के आरम्भिक वर्षों में व्यापक स्वर्ण 
पोत-भरण तथा येन-गुट के बाहर से शख्तरास्त्रेतर-आयातों का परिमाण कम करके 
आवश्यक युद्ध सामग्रियों के आयात का व्यय निर्वाह करना जब सम्भव हो गया, तो 
उससे आरक्षित स्वर्ण-राशि कम होकर संकट-विन्दु तक पहुँच गयी । जतः कम-से-कम 
निर्यात उद्योग के निर्वाह के लिए कोई-न-कोई मार्ग ढँढ़ना आवश्यक हो गया । 


इसके लिए १९३८ के अगस्त में “सम्पर्क” व्यवस्था के प्रस्तुतीकरण द्वारा 
प्रयत्न किया गया, जिप्के अन्तर्गत कच्चे माऊ के आयात के साथ निर्यात के लिए 


माल तैयार करने की विनिमय व्यवस्था अपनाने का प्रवन्च करना था। इस व्यवस्था 
के सफल परिचालन से, जिसने स्वदेश के कच्चे माल के देशीय उत्पादन को देशीय 
उपभोग तक ही सीमित कर दिया, पर्याप्त आंतरिक पुनःसमंजन तथा देशीय अथ॑- 
व्यवस्था पर, सरकारी नियंत्रण का क्षेत्र-यरिवधित करना आवश्यक हो गया | 
पिछले उपाय की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि प्रत्यक्षतः यह ज्ञात हो गया था 


कि युद्ध प्रयासों को सकल बनाने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति उस दिशा में लगानी 


आवश्यक थी । के 
इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आयात को नियन्त्रित करने के अतिरिक्त 


“चीनी-समस्था”” के कारण देशीय अर्थ-व्यवस्था पर सरकार का निरन्तर बढ़ता 
हुआ प्रतिबन्‍्ध इस सीमा तक रूगा दिया गया कि ऐसी सरकार को कम-से-कस 


१५६ पुत्र एशिया का भाधुनिक-इतिहास ' 


उसकी बनावट के अनुसार, यद्यपि उस' बनावट का कभी प्रयोग नहीं किया गया, 
समग्रवादी कर कहना उचित होगा। इस ध्येय की पूर्ति के लिए जो यत्न पहले किये 
गये थे, उनमें-- १९३७ के अस्थायी पूंजी-समंजन कानून, (जिसे देश की बचत को 
भारी उद्योगों में लगाने के लिए बनाया गया था), लोहे तथा इस्पात के नियन्त्रणार्थ 
१९३८ में स्थापित की हुई समिति के संगठित करने के छिए बनाये गये भविनियम, 
जुलाई, १९३८ में निरमित, कपास सम्भरण तथा समंजन समिति तथा १९३७ के 
संरोधित-विनिर्माता-संघ के अधिनियमों का उल्लेख किया जा सकता है ।* ऐसे तथा 
पूर्व-धचटना-नियन्त्रण के लिए अपनाये गये अन्य प्रयत्नों से, जिनमें से कुछ १९१८ 
में अपनाये गये थे, १९३८ के सामान्य युद्ध सन्नाह-नियम के छाग्र करने तथा उन्हें 
कार्यात्वित करने में सहायता मिली । यह इस आशय के साथ अधिनियमित किया 
गया था कि युद्ध (जो शाव्दिक रूप में आरम्भ नहीं हुआ था, क्‍योंकि चीन के युद्ध 
को इस समय एक घटना मात्र ही समझा गया था) के अतिरिक्त इसका प्रयोग और 
कहीं नहीं किया जायगा । चीनी सरकार के विरुद्ध संघर्ष के वढ़ाव तथा प्रसार 

कारण युद्ध-सन्नाह-नियम का आंशिक प्रयोग १९४० के अन्त तक बढ़कर प्राय: 
पूर्ण प्रयोग के रूप में कार्यान्वित किया गया । इस प्रकार यह कहा जा सकता हैं 
कि जापान के ऊपर चीनी युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह था कि इससे राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था विचित्र प्रकार के सरकारी नियन्त्रणों के अधीन रह चुकी थी तथा यह 
उद्योग के सभी क्षेत्रों में व्याप्त पूवंत: जटिछ' स्वायत-नियन्त्रणों तथा युद्धकालीन 
अन्त: संचार-व्यवस्थाओं से संयोजित हो गयी थी । लूघु-व्यापर घटते जा रहे थे, 
परन्तु बड़े व्यापारों का भी पूर्ण नियन्त्रण नहीं स्थापित हो सका था। प्तरकार 
अधिनियम-पुस्तिका में वर्णित अपनी अनेक शक्तियों के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में सशक्त 
संयोजक एवं सक्तिय निरदेशात्मक शक्ति नहीं वन पायी थी । सरकार का प्राधिकार 
स्वयं राज्य-नौकरशाही के अधिकार के अघीन परिचालित होनेवाली एक दलीय 
व्यवस्था के माध्यम से संके र्द्रित हुआ 7 प्रभावतः इसे पूर्व संवंधानिक स्थिति की ओर 
प्रत्यावतित होना कहा जायगा, न कि नयी देशीय व्यवस्था की ओर अग्नसर होना । 


जापान का सभी सनिक व्यय चीन के विरुद्ध युद्ध के लिए ही नहीं था । 
आयात के माध्यम से युद्धोपयोगी सामग्रियों के भण्डार इस सीमा तक स्थापित कर 
लिये गये थे कि यह दृढ़तापुर्वक कहा जाता था कि इन सुरक्षापूर्वक एकत्रित को 
हुई सामग्रियों के आधार पर जापान विद्याल युद्ध-प्रयासों को छूगभग दो वर्ष के 
अधिकतम समय तक चला सकता है।?*”" उस समय के भीतर उसे कच्चे माल के 
लिए, जिसे वह निजी साधनों से पूर्ण करने में असमर्थ था, त्लोत के रूप में अमेरिका 
के स्थान पर, सुदूरपूर्व तथा भ्शान्त-क्षेत्र के देशों से कोई अन्य प्रवस्ध करना पड़ता, 
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जिसके द्वारा ही वह अमेरिकी-हाट से युद्ध के कारण अथवा अमेरिकी व्यापार-समा- 
पन-नीति के निरन्तर प्रयोग के कारण असम्बद्ध हो जाने पर अपने युद्ध प्रयासों को 
जारी रख सकता था। जैसा पहले वतलाया जा चुका है, नवम्बर, १९४१ तक 
यह निष्कर्ष निकछ चुका था कि अमेरिकी नीति में समझौते द्वारा परिवर्तत नहीं 
हो सकता । यह परिवर्तन सीमित काल में विजय प्राप्त करने अथवा उस अवधि में 
कम-से-कम पराजित्त न होने पर ही किया जा सकता है, जिसके आगे इस कार्य को 
स्थगित करना आपदापन्न होता । अतः शीघ्र निर्णया्थ जापान ने आक्रमण किया । 


(३) प्रशान्त युद्ध : पलहाबर से मिडवे तक 


जापान की बुनियादी युद्ध-योजना का ध्येय दक्षिण-पुर्वे एशिया तथा दक्षिण- 
पर्चिमी प्रशान्त-द्वीपों को हस्तगत करना तथा एक सबल प्रतिरक्षात्मक स्थिति उत्पन्न 
करना था, जिससे उसे वह सुरक्षा प्राप्त हो जाय, जिसकी सद्दायता से आक्रमण द्वारा 
जीती हुई स्थिति सुदढ़ की जा सके । उसने उवर अधिकृत क्षेत्र के प्रसाधनों के शी घ्र- 
शोपषण-व्यवस्था की प्रत्याशा कर छी थीं। अधिकृत किये जानेवाछा क्षेत्र-कुरिलीज, 
माशेल्स (वेक सहित) विस्माकंस, तिमोर, जावा, सुमात्रा, साया और वर्मा को 
मिल्ल नेवाली रेखा के अन्तर्गत था ।!* उसी समय संयुक्त राज्य के बेड़े का, जो 
जापान के लिए आक्रमणात्मक रूप से भयप्रद था, आाक्रमण द्वारा निस्तारण करना 
था । ऐसी पूर्वाशा की गयी थी कि इन आक्रमणात्मक संक्नियाओं से एक ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जायगी, जिससे अपेक्षाकृत कम समय में शान्ति समझोता सम्भव हो सकेगा। 
ऐसा विचार किया गया था कि प्रज्षान्त में अमे रिकी प्रहार-शक्ति के अस्थायी विनाश 
द्वारा तथा उसके लिए महत्त्वपूर्ण अमेरिकी प्रतिरोध के अभाव में जापानियों को 
अपनी वृहत्तर पूर्व शिया की विजय को पूर्ण तथा सुदृढ़ करने का समय मिल जायगा। 
यह भी सोचा गया था कि इससे जापान को अमेरिका के प्रत्याक्रमण का अवरोध 
करने के निमित्त प्रतिरक्षात्मक-रोष स्थापित करने में सहायता मिलेगी--एक ऐसा 
प्रतिरक्षात्मक-रोघ, जिसको भंग करना अमेरिका के लिए बहुत महँगा पड़ेगा । 


युद्ध के आरम्भिक काल में जापानियों ने अपने पूर्ववर्ती ध्येय की पूर्ति की । 
युद्ध की आसचन्नता तथा पर हावर पर आक्रमण के जो भी साक्ष्य अमरीकी सरकार 
के पास थे, उन सबके बावजूद पर्ल हावर के आक्रमण से अमेरिकी प्रतिरक्षक आश्चर्य- 
चकित रह गये। इससे प्रशान्त वेड़े की, जिसने वहाँ अड्डा बना रखा था, बड़ी 
भयानक क्षति हुईं। २५ दिसम्बर, १९४६१ को हांगकांग ने तथा २५ फरवरी, १९४२ 
को सिंगापुर ने आत्मसमपंण कर दिया | जापानियों ने सम्पूर्ण मलाया को तो पहले 
ही कुचछ डाछा था । जनरल वेनराइट की सेनाओं के वढ़ान में ९ अप्रे७ तथा 
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कारेगिडोर में ६ मई को आत्मसमपंण करने के पश्चात्‌ फिलीपाइन भी मे रुक पाया व 
१९४२ की माच तक नीदरलैण्ड द्वीपलमृह भी विजित कर लिया गया । 


जिस सुगमता से जापान ने अपना पूर्व-नियोजित ध्येय पूर्ण किया, उससे 
उसकी प्रारम्भिक योजना बढ़ गयी । वह समय तथा प्रसाधन, जो क्षेत्रों के भीतर 
सुब्ढ़ात्मक कार्यों में छगाया जा सकता था, बर्मा पर १९४२ में विजय प्राप्त करने, 
तथा प्रशान्त में परिरक्षात्मक परिसीमा को उस क्षेत्र तक बढ़ाने में छगाया गया 
जिसके अन्तर्गत अलेडारेयन्स के अत्त्‌ू त्था किसका, (इस प्रकार अलछारका के लिए 

भय-दर्शन उपस्थित करते हुए) केन्द्रीय प्रशान्त के मिडवे तथा दक्षिण पश्चिम प्रशान्त 

के गिलवद स तथा साकछोमन द्वीपसमृह पड़ते थे । 

जापान की भौतिक तथा संशोधित दोनों ही योजनाओं में दो गणनात्मक 
आत्तियाँ थीं। पहली आरान्ति अमरीकी समुद्र क्षेत्र में अमेरिकी वेड़े पर होनेवाले 
आक्रमण के सम्बन्ध में संयुक्त-राज्य की भावना के प्रभाव की अवास्तविक कल्पना 
थी। राष्ट्रीय शक्ति निष्क्रिय करने तथा वतंमान अमरीकी शान्तिवादी तथा विविक्ति- 
वादी मनोभावों को उभाड़ने के स्थानपर पले हार्वर के महान्‌ संकट ने युद्ध कार्यों 
के लिए राष्ट्रीय एकता उत्पन्न कर दी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आंवश्यक 
प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को, यह निश्चित करने के लिए---# जापान 
वृह्त्तर पूर्वेशिया में अपने उद्देश्य पूर्ति की स्थिति में न रहने पाये, सुरढ़ कर दिया । 
दसरी भ्रास्ति उस गति के अनुमान की कमी से सम्बन्धित थी, जिसके अनुसार 
उतनी शी घ्रता से संयुक्तराज्य अपने पोतों, वायुयानों तथा तोपों के साधनों को 
युद्धसंंलडग्त कर पाता । 

जापान के पास उस प्रत्याक्रमण का सामना करने के लिए, जिसे उसने स्वयं 
आमंत्रित किया था, सैनिकों तथा साधनों की कमी थी । दूसरी ओर संयुक्त-देश 
१९४१ के दिसम्बर में उस स्थिति में पहुँच रहा था, जहाँ उसके विशाल साधन--- 
नवीन पोत, वायुवान, बन्दूकें तथा प्रशिक्षित सेचा का असीम संख्या में निर्माण 
कर देते । जापाती आक्रमण ने दन्‍्द्रा में पड़े हुए भ्रान्त तथा भनिश्चित प्रजातन्त्र 
को एक ही झटके में एक ऐसे सश्क्ततम तथा सर्व-समाकल्पित युद्धोपकरण में ढाल 
दिया जिसे विश्व ने पहले कभी देखा भी नहीं था ।+ 


प्रारम्भिक मासों की क्षति के बावजूद संयुक्त-राज्य के पास, जापानियों को 
कोरल सागर के युद्ध (७ तथा ११ मई) में क्षतिग्रस्त करने के उपरान्त, केद्धीय 
प्रशान्त में उन्हें मिडवे के युद्ध ४ जून, १९४२) द्वारा पीछे भगा देने के लिए काफी 
शक्ति थी। इस पिछली कार्रवाई के परिणामस्वरूप दक्षिण पश्चिम प्रशान्त में जापानी 
विजय की उत्तुंग लहरें उठीं। मिडवे ने युद्ध के प्रथम बर््ध वर्ष को चरम सीमा पर 
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पहुँचा दिया तथा प्रशान्त में सैनिक संक्रिया के एक नये रूप का उद्घाटन किया । 
इस प्रकार जापान न कैवलः अपने सम्बद्धित उद्देश्य की प्राप्ति में ही अपूर्ण रहा, 
वरन्‌ सम्बन्धित प्रयत्नों में अपने पोतत, वायुयान तथा अपनी जनशक्ति भी उसने 
इस प्रकार खपा डाली कि शी कघ्रतापूर्वक उनकी पुन.पूर्ति न हो सकी ।१४ इसका एक 
अन्य परिणाम यह हुआ कि वह पूवनियोजित परिसीमा के अनुसार अपनी प्रति- 
रक्षात्मक शक्ति विकसित नहीं कर पाया, यद्यपि उसकी स्थिति काफी सबलू 
लगती थी । 

प्रतिरक्षात्मक आक्रमण की चाल के रूप में संयुक्तराज्य ने अगस्त, १९४२ 
में, 'जव संयुक्त राज्य की नी तथा समुद्री सेनाओं ने गुआदलकेनाल तथा फ्लोरिडा 
द्वीपसमृहों के पुलिव-पदाधारों को हस्तगत कर लिया तथा तुलागी पर अधिकार 
जमा लिया, सालोमन द्वीप से जापानी सेनाओं को भगाने का प्रयत्त किया )! 
१९४३ के आरम्भ में कठिन युद्ध के पश्चात्‌ यह कार्य पूर्ण हो पाया था ।१५ न्यूगिनी- 
स्थित पोर्ट मोरेस्वी की प्रतिरक्षा के साथ इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, 
जिससे मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं के लिए प्रतिरक्षात्मक आक्रमण की संक्रिया से आक- 
मणात्मक संक्रिया की दिल्ला में वढ़ता सम्भव हो गया। जापानी अन्तविष्ट कर 
लिये गये थे तथा आस्ट्रेलिया का संभरण पथ अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित कर लिया 
गया था । 


(४) संयुक्त राज्य द्वारा १९४२ से १९४४५ के बीच स्वत: कार्या र॒म्भ 

यह प्रतिरक्षा की आक्रमणात्मक स्थिति न्यूनतम पेदल, हवाई तथा नौसैनिक 
वक्ति द्वारा स्थापित की गयी थी। युद्ध आरम्भ होने के पहले ही अमेरिकी युद्ध- 
नीतिक योजना ने, जो जापानी तथा जमंनी दोनों के ही विरुद्ध युद्ध की सम्भावना 
पर आधारित थी, जापान के पूर्व जमंची के विनाश करने की आवश्यकता को 
स्वीकार कर लिया था ।"* युद्ध आरम्भ हो जाने पर यूरोप के युद्ध में अमरीकी सेना 
तथा संन्तिक सामान के भेजने को अग्रता दी गयी, यद्यपि आक्रमण जापान द्वारा 
किया गया था और वह भी प्रशान्त महासागर में । यदि अमेरीकी उत्पादन का 
वृहद्‌ प्रसार न हुआ होता, जिसके कारण पृवपिक्षित मात्रा से अधिक सामग्रियाँ 
प्रशान्‍न्त की ओर भेजी जा सकी, तो आक्रमणात्मक संक्रियाएँ दक्षिण-पश्चिमी अथवा 
केन्रीय प्रशान्त में इतने कम समय में न हो पातीं, जितने कम समय में वे वास्तविकत: 
प्रशान्त क्षेत्र में आरम्भ हो गयी थीं । 

अमेरिकी सेनाओं ने १९४२ में जो अभिक्रमशीलता अपनायी थी, वह कभी 
त्यागी नहीं । एक के बाद दूसरे द्वीप का प्रयोग करते हुए तथा दक्षिण पश्चिम 
प्रशान्त के समर-तन्त्र को पाश्व में छोड़ते हुए, जिससे अपेक्षाकृत बड़ी जापानी सेनाएं 
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निष्क्रिय हो गयी थीं, जनरल मैक आर्थर मन्द गति से, किन्तु रढ़ चित्त होकर 
फिलीपाइन्स तक, जहाँ से वे (राष्ट्रमंडल के सभापति क्वेजन तथा उपसभाषति 
ओसमेना के साथ) दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त में कमान संभालने के लिए हटाये ग्रगे थे, 
पहुँच गये । अक्तूबर, १९४४ में लेइत पर अवतरण किया गया तथा १९४५ की 
मार्च तक सनीला भी हस्तगत कर लिया गया । । 


इस बीच केन्द्रीय भ्रश्ान्त में आागे की ओर चही बढ़ाव जारी था । १९४३ 
तथा १९४४ में गिलूवर्ट्स मार्शल्स, कैरोलिन्स तथा मरियानोज तथा १९४५ में 
ओकिनावा तथा रयूक्‍्यू द्वीपसमूह जापानियों से ले लिये गये । इस बढ़ाव से ऐसे 
धल-अडडे प्राप्त हुए, जहाँ से जापान के मुख्य द्वीप-समूहों पर हवाई आक्रमण किया _ 
जा सकता था ! 


इन प्रत्यावर्ती-आक्रमणों के विरुद्ध की जानेवाली प्रतिरक्षा में जापानी हवाई 
तथा नो-सैनिक शक्तियाँ इस प्रकार व्यय कर दी गयीं कि उनका प्रतिस्थापन सम्भव 
नहीं हो सका | युद्धनीतिक वबमवाजी के कारण उसके नगर क्षीण हो गये तथा 
उत्पादन-शझक्ति विनष्ट हो गयी। उसकी शेष नौसैनिक शक्ति लेडते खाड़ी के नियंत्रण- 
सम्बन्धी युद्ध में पर्णतः समासत हो गयी । सबसे बड़े महत्त्व की वात तो यह थी कि 
पनड्ब्बियों का प्रयोग इतने प्रभावोत्पादक ढंग से किया ग्रया कि जापान की 
आवद्यक कच्चे माल की वाहरी-पूर्ति-व्यवस्था पूर्णतः असम्बद्ध हो गयी । 


इस प्रकार १९४५ के मध्य-ग्रीष्म के पूर्व ही युद्ध में जापान की पराजय स्पष्ट 
हो चुकी थी। जो वात उस समय भी स्पष्ट नहीं हो सकी थी वह यह थी कि क्‍या 
जापान गृह-हीप पर आक्रमण होने अथवा उस पर अधिकार हो जाने के पूर्व ही बिना 
शर्त आत्मसमर्पण कर सकेगा अथवा नहीं । ऐसा न होने पर मित्र-राष्ट्री की अधिक 
व्यय करना पड़ता । आक्रमण की आवश्यवम्भाबिता का अचुमान करके सोवियत 
संघ को भी जापान के विरुद्ध युद्ध में लाने के निर्मित्त समझौता-वार्ता आरम्भ की 
गयी थी ! परिणामस्वरूप याल्ता-सम्मेलन में समझौता हो गया, जिसके आधार पर 
रूस तटस्थता की नीति त्यागकर युद्ध-संल्श्नता के लिए तैयार हुआ । जिस समय 
आक्रमण करने के लिए युद्ध की तैयारियाँ हो रही थीं, उसी समय प्रथम समाघात- 
परमाणु बम ६ अगस्त, १९४५ को हिरोशिमा पर तथा तत्पश्चात्‌ दूसरा ५ अगस्त 
को नागासाकी पर गिराया: गया । ८ अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी । १० अगस्त को जापान ने शान्ति याचना की तथा 
२ सिंतम्बर, १९४५ को टोकियो की खाड़ी में युद्ध-पोत मिसूरी के ऊपर ओऔपचा रिक 


आत्म-समपंण समझीते पर हस्ताक्षर किये गये । 
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(५) चीनी रंगमंच 


१९४२ की जुलाई तक जापानी सेनाओं ने परिचमी शक्तियों को पूर्वी तथा 
दक्षिणी पूर्वी एशिया, फिलिपाइन्स और इन्डोनेशिया से वाहर हटा दिया था। 
फ्रान्सीसी उपनिवेशवादी विची-सरकार, इन्डोचीन में नि*्चय ही वनी रही, परन्तु 
वह जांपानियों द्वारा निर्वारित शर्तों के अनुसार इस सीमा तक क्रियाशील रही कि 
उसने जापान के उद्देश्यों की पूत्ति में हस्तक्षेप नहीं किया । यह सरकार जापानी 
निदेशों के पालन करने तथा जापान के आशिक एवं सैनिक ध्येय की पूर्ति करने के 
लिए विवश थी। थाईलैन्‍ड के एक राष्ट्रवादी आन्दोलन ने, जिसने १९३२ में राज्य- 
विप्लव द्वारा राज्य का नियंत्रण प्राप्त कर छिया था, देश को दढ़तापूर्वक अधिक 
सत्तावादी आधार पर व्यवस्थित किया । १९३८ के पदचात्‌ आंशिक रूप से चीनियों 
के प्रति आन्तरिक विरोध प्रगट करते हुए कौर जापान की प्रदर्शित शक्ति की सरा- 
हना करते हुए तथा पश्चिम की स्वतंत्रता और वर्तमान स्थिति का छाभ उठाते हुए 
अपने प्रसार की इच्छा से थाई-सरकार अधिकाधिक जापान की ओर झुकती गयी । 
युद्ध आरम्म होने पर एक सांकेतिक प्रतिरोध के पश्चात्‌ वर्मा पर आक्रमण करने की 
सुविधा प्रदान करने के लिए जापानियों को देश के उस पार सेना के जाने की 
इनके द्वारा अनुमति दे दी गयी तथा थाई-सरकार दृढ़तापूर्वक जापानी निदेश्ञों के 
अधीन कार्य करने रूगी । 

जापान की इन आरम्भिक सफलताओों के कारण पश्चिमी जगत्‌ से चीन का 
सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया । च्यांग-काई-शेक के दृष्टिकोण की यह वास्तविकता प्रकट 
हो गयी कि यदि युद्ध अधिक समय तक चलाया गया, तो संयुक्त-राज्य त्तथा ब्रिदेन 
चीन और उसके मित्रों के विरुद्ध युद्धक्षेत्र में गा जायेंगे। शक्ति-प्रदर्शन की 
तात्कालिक परिस्थितियों ने चीन को सवलरू बनाने के स्थान पर निर्वकू कर दिया, 
क्योंकि सामग्रियों की सहपूर्ति सम्बन्धी जो न्यूनतम सहायता उसे मिलछती आ रही 
थी, वह भी विच्छिन्न हो गयी । “केवछ ५०० मीछोंवाले आसाम, भारत तथा युत्नान 
प्लेटो के मध्यवर्ती हिमालय के ऊपर की थोड़ी-सी हवाई पूर्ति” के अतिरिक्त, विभक्त 

किन्तु संयुक्त चीन युद्ध में अपना निर्वाह करने के लिए केवछ अपने अविकसित 
साधनों पर ही निर्मर रहने के लिए विवश हो गया। पववेत के ऊपर से हवाई 
पूर्ति का प्रयोग करना युद्ध की एक चामत्कारिक उपलब्धि थी । १९४४ की जनवरी 
त्क वायुयानों द्वारा चीन में छायी गयी सामग्रियों का प्रतिमास का औसत १३,३९९ 
टन था तथा १९४५ की जनवरी में यह ४३८९६ टन था| इतने अधिक ठनों की 
पूर्ति भी, संयुक्त-राज्य द्वारा अन्य युद्ध रंगमंचों पर भेजी गयी पूर्ति की मात्रा की 
तुलना में, बहुत विपम थी | जो भी हो, चीन की अननन्‍्यतम, आवश्यक वस्तुएँ--- 
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ट्रक, चल-स्टाक, तोपखाना, टैंक तथा अन्य भारी -साधन--अधिक मात्रा में चौन 
में हवाई मार्ग द्वारा नहीं पहुँचायी जा सकीं, जिससे जापान के विरुद्ध युद्ध में 
आक्रमणात्मक कारंवाई करने के लिए चीन सक्षम न हो सका। १९४५ में कहीं 
लीडो, बर्मा सड़क पर पूर्ति मार्ग खुला | इस प्रकार युद्ध कै अन्तिम छः महीनों में जहाँ 
तक शज्त्रास्रों का सम्बन्ध है, चीन इस स्थिति में आने छगा कि वह जापानियों को 
अधिक्षत्त क्षेत्र से भगाने के लिए आक्रमणात्मक थरू-संक्तिया आरम्भ कर सके | 

विश्वयुद्ध की विशाल थुद्ध-नीति ने, जैसा पहले कहा जा चुका है, प्रशान्त को 
नहीं, वरन्‌ यूरोप को अग्नमता प्रदान की । जापान पर निर्णयात्मक आक्रमण करने 
के निमित्त चीन को अड्डा बनाने की कठिनाई तथा प्रशान्त में अभिक्रमशीछूता को 
सफलतापूर्वक अपनाने से युद्ध प्रशान्त के अड्डों से स॑ंघे जापान में चछा गया और 
सम्पूर्ण युद्ध में चीनी क्षेत्र को महत्त्व दिया जाने लगा । यह सैनिक संक्तिया द्वारा 
महाद्वीप की विशाल चीनी सेनाओं को गतिहीन करने तथा महाद्वीप से जापान की 
हवाई शक्ति के विशाखन को, जहाँ तक सम्भव हो सके, विनष्ट अथवा अवरोधित 
करने के रूप में किया गया । इससे जनरल चेनालट की चौदहवीं हवाई शक्ति को 
निर्मित करना तथा पर्याप्त रूप में उसकी पूर्ति करना सम्भव हो सका, जिससे जापानी 
संस्थापनों तथा जापानी नौपरिवहन के विरुद्ध आक्रमणात्मक हवाई संक्रिया आरम्भ 
करना भी सुगम हो गया। चौदहवें हवाई दस्ते ने १९४४ में जापानी बढ़ाव रोकने 
का प्रयत्न करके' चीनी सेनाओं को सामरिक संरक्षण भी प्रदान किया ।* चीन- 
स्थित अड्डों से संचालित यह संघरषेंशील युद्ध इतना सफल रहा कि १९४४ में इन 
भट्टों को विन्ष्ट करने के निमित्त जापानी लोग आक्रमणात्मक कारेवाई करने के 
लिए विवश हो गये । इसमें वे सफल भी हुए और अच्त में उन्होंने चांगशा को 
अधिकृत कर लिया तथा अपने वास्तविक कब्जे के क्षेत्र को भीतर इतना बढ़ाया 
कि क्वीलिन तथा लिउचाउ, दोनों महत्त्वपूर्ण हवाई अड्डे, उसके भीतर आ गये | 
इसकी पूर्ति बड़े विरूम्ब से हुई, जिससे जापाती मंचूरिया से इन्डोचीन तथा दक्षिणी 
प्रदेश तक समुद्र संचार व्यवस्था के स्थान पर, जो पनडुब्बियों तथा हवाई आक्रमण 
से विच्छिन्न हो गयी थी, संतोषप्रद थरू-व्यवस्था कायम न कर सके ! ५ 

जापानी पृर्ति-व्यवस्था के विरुद्ध चीन के संक्रिया-अड्डों के रूप में प्रयुक्त होने 
के अतिरिक्त जापान के मुख्य द्वीप-समूहों पर बीसवीं बमवाज कमान द्वारा चीन से 
लम्बी मारवाली वमबाजी आरम्भ की गयी | संरक्षण तथा पूर्ति की कठिनाइयों के 
कारण, जापानियों से गुआम तथा सैगान जीत लेने के उपरान्त, जापान के विरुद्ध 
हवाई संक्रिया का भ्डा चीन से हटाकर मैरियाना छाना पड़ा । 

अपनी महत्त्वपृर्ण सैनिक सफलताओं के अभाव में, जब उनके मित्र देश दूसरे 

क्षेत्रों में सफलतापूर्वक युद्ध-तंचालन कर रहे थे, १९४३ में अथवा उसके पश्चात्‌ 


प्रशान्त युद्ध है 


चीनी लोग अपना मनोवल खोते जा रहे थे । अन्तनिहित कठिनाइयों के वावजूद 
अपने युद्ध-क्षेत्र में सहपूर्ति की कमी तथा दूसरे क्षेत्रों में कठिन स्थिति आने पर 
स्वीकृत सह-पूत्ति के विशाखन के कारण ऐसा अनुभव होने लगा था कि सम्पूर्ण युद्ध- 
प्रयास में चीन अपेक्षाकृत रूप में महत्त्वहीन समझा जाने लगा है। यदि आरम्भ में 
ही परिणाम न निकाला गया होता तथा यदि जनरलरूइसिमो च्यांग-काई-शेक 
निरन्तर इस वात पर जोर न देते रहते कि जापान संयुकत-राष्ट्र की उत्कृष्ट विभव- 
शक्ति से ही पराजित किया जायगा, तो जापान से समझीते का प्रयत्न किया जाता, 
जिससे चीन युद्ध से हटा दिया गया होता। इस परिणाम तथा १९४३ और १९४४ 
में उसके सत्यापन के आरम्भ के कारण चीन युद्ध में वना रहा । परन्तु इससे तथा 
इसके साथ उन वातों से, जो चीनी युद्ध-क्षेत्र की उपेक्षा का प्रमाण समझी जाती 
थीं, यह भावना उत्पन्न हो गयी थी कि मित्र राष्ट्रों 'के प्रयत्न द्वारा यह प्रतिरोधी 
युद्ध चीन के लिए जीता जायगा, जिससे युद्ध-प्रयासों में वृहद्‌ रूप से निमग्न होने 
की अपेक्षा अन्य बातों पर जोर देना अनावश्यक समझा गया । परिणाम यह हुआ 
कि चीनी लोगों का, जो औरों की अपेक्षा कहीं अधिक समय तक युद्ध में लगे रहे 
तथा जो पूर्णतः युद्ध से थक चुके थे, उनके मनोवरू तथा वहाँ के कर्मचारियों के 
आचरण का स्तर गिर गया । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह हुई कि इस भावना 
से कम्युनिस्ट-कुमिन्तांग सम्बन्ध का तीब्रतापूर्वेक हास भी होने छगा । इसके पूर्व 
चतुर्थ सेना के सम्बन्ध में आपत्ति की जाने छगी थी। युद्ध के अन्तिम वर्षों में 
जापानी शत्रुओं के विरुद्ध दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम सहयोग था| च्यांग-काई-शेक ने 
अपनी कुछ सर्वोत्तम सेनाओं को जापान-विरोधी सैनिक संक्रिया से हटाकर 
कुमितांग त्तथा कस्युनिस्ट चीन के वीच अवरोध स्थापित करने तथा उसे जारी 
रखने के लिए नियुकक्‍त कर दिया था। कम्युनिस्टों की छापामार संक्रिया, समाच 
रूप तथा मात्रा में, कुर्मितांग के विरुद्ध स्थानीय सरकारें स्थापित करने तथा 
जापानियों को खदेड़ने में लगायी गयी । युद्ध काल में समझौते के निमित्त निरन्तर 
किये गये प्रयत्न असफल रहे । अतः जापान के विरुद्ध युद्ध समाप्त हो जाने पर गृहयुद्ध 
आरम्भ कर देने की स्थिति उत्पन्न हो गयी । तथापि वास्तव में आर्थिक स्थिति 


गिरने के कारण ही स्वतंत्र चीन में मनोवलू भी गिरने रछगा और उसका प्रमाण 
भी मिला । 


देश के विभाजन ने सामान्य आन्तरिक-विनिमय-व्यवस्था को भंग कर दिया । 
भौद्योगिक उत्पादन-क्षेत्र जापान के अधिकार में चछा गया था तथा अन्तत , सह- 
पूर्ति के बाहरी सावन भी विच्छिन्न हो चुके थे । इस प्रकार १९४१ के पश्चात हर 
प्रकार के पदार्थों का अभाव बढ़ता गया, जिसकी स्थिति १९३७-१९४१ की घटनाओं 


१६४ पर्;द एशिया का आाहुनिक इतिहास 


के कारण पहले ही से असन्तोषप्रद थी । इसका अवश्यम्भावी परिणाम मुद्रा-स्फीति 
के रूप में प्रकट हुआ | सरेकार ने इसे युद्ध-प्रयत्नों के हित अथवा व्यक्तिगत कल्याण 
के कारण निथन्त्रित नहीं किया । इसके बजाय वततंमान स्थिति के कारण बहुत-से 
अधिकारियों ने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने निजी हितों की उन्नति की । 
दोत्तों ओर के अधिकारियों की दृष्टि-उपेक्षा से 'अधिक्ृतः चीन से 'स्वतन्त्र” चीन में 
माल के तस्कर व्यापार के कारण व्यापारी तथा अधिकारी दोनों ही घनी हो गये । 
चीन में वायु-मार्ग द्वारा छाये गये सामानों के वितरण तथा प्रयोग के नियन्त्रण का 
अधिकार प्राप्त कर लेना और भी अधिक लाभप्रद था। युद्ध-कार्यों के लिए कठोर 
सरकारी तत्त्वावधान में किये गये आयात तथा तस्कर व्यापार द्वारा लाये गये माल भी 
निजी व्यापार की दिशा में जाने लगे | मुनाफाखोरी से एकत्रित की गयी अधिकांश 
सम्पत्ति अवैघ थी, अतः वह कर से बच गयी तथा युद्ध का भार बढ़ी हुईं मात्रा में 
कृषकों को वहन करना पड़ा । नकद रूप में जमा किये गये करों की पर्याप्त मात्रा 
कर-संग्राहकों द्वारा कस्ूसंग्रह के व्यय की पूर्ति में रोक ली गयी | वारम्वार 
चांगशा की ओर तथा इस प्रकार चावल क्षेत्रों पर फसल कटने के समय जापानी 
जाक्रमण के कारण हुई खाद्य-साम ग्रियों की कमी ने खाद्यान्नों के अभाव तथा मुल्य- 
वृद्धि में योग दिया । यद्यपि आहोचक यह बतलछाने में असमर्थ थे कि सभी प्रकार 
के खाद्यान्नों तथा अन्य पदार्थों के वर्धधान अभाव को अपने नितान्त अपर्योप्त प्रशास- 
लिक तत्नर एवं अपूर्ण विक्नीय साधनों द्वारा सरकार सुल्य-वृद्धि को नियन्त्रित करने 
के लिए वया करती, पर उसकी भालोचना तो बराबर होनी ही थी ।१“ आलोचना 


को रोकने के लिए आवश्यक जाँच-पड़ताऊू तथा पुलिस के भियन्त्रणों में तीव्रता 
लायी गयी | ऐसे वायुमण्डलू में, जिसमें वास्तविक समाचार प्राप्त करने के अभाव 


के कारण जनश्रुति तथा गप्प का बोलबालछा था, अष्टाचार की कोई भी ऐसी उच्च- 
तम या निम्ततम कहानी न थी, जो विश्वास के परे हो । लिलिप्त देश-मक्ति की 
वह अग्नि, जो प्रतिरोधात्मक युद्ध की त्याग-भावना से प्रज्बलित हुईं थी तथा जो 
१९३९-१९४१ में प्रतिरक्षाही न चूंकिंग की वमबारी के समय प्रचण्डतम रूप में घघक 
पड़ी थी, आसचन्न विपत्ति के कम हो जाने पर शान्त हो गयी । ' 

ह १९४४ में चीत के बाहर उसकी आन्तरिक स्थिति का व्यापक ज्ञान होने 
के पूर्व, जापानी आक्रमण के चीनी प्रतिरोध की दीघावधि के कारण स्वयं चीन, 
उसके मिवासियों तथा उसके नेतृत्व ने विशिष्ट रूप से एक प्रतीकात्मक महत्त्व श्राप्त 
कर लिया था। यह स्वीकार कर लिया गया था कि पछे हार्वर के पूर्व किसी भी 
समय यदि चीन जापान के साथ ऐसी शर्तों पर शान्ति-समझौता कर लिये होता, 
जो उसे जापानी संरक्षित राज्य में परिवर्तित कर देता तथा जिससे उसकी जन- 
शक्ति और साधन विकसित करके जापानी ध्येय की पूर्ति में छगाये गये होते, तो 


प्रशास्त थुंद् १६५ 


समस्त संसार की स्थिति कुछ और ही हुई होती । इसके अतिरिक्त केवछू इसी 
प्रकार जापान उस युद्ध को पश्चिम के विरुद्ध पूर्व के युद्ध में परिणत कर सका होता। 
जैसी स्थिति थी, उसमें जापान ने “आग्ल-अमेरिकी साथम्राज्यवाद' के विरुद्ध एशिया 
के प्रतिरक्षक के रूप में अपनी भूमिका प्रभावोत्पादक ढंग से प्रदर्शित की । 


इन सम्भावनाओं को कम करने तथा चीन को उसकी दीघंकालिक प्रतिरक्षा 
के अनुसार मान्यता प्रदान करचे के निमित्त संयुक्त-राज्य तथा ब्रिटेन ने अन्ततः 
ऐसी कार्रवाई की, जिसने चीन के साथ उनके सन्धि, समझौते को समानता के स्तर 
पर छा दिया 4 ९ अक्तूबर, १९४२ को उन्होंने चीन में राज्य-क्षेत्र के अतिरिक्त 
अधिकारों की समाप्ति के निमित्त तुरन्त समझौता करने के लिए अपनी स्वीकृति 
घोषित की ।* १५१ जनवरी, १९४३ को एक ओर चीन तथा दूसरी ओर संयुक्त- 
राज्य तथा ब्रिटेन के बीच सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किये गये तथा इस प्रकार चीन 
में क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकारों और विशेष सुविधाओं की इतिश्री हो गयी । समा- 
तता के सिद्धान्त ने चीन को महान्‌ शक्ति के रूप में चह स्थिति प्रदान की, जो 
इसके पूर्व उसे कभी भी नहीं मिली थी । इस प्रकार जब संयुक्त-राष्ट्र-संघ स्थापित 
हुआ, तो चीन को सुरक्षा-परिषद्‌ में स्थायी स्थान उसी निषेघाधिकार के साथ 
प्राप्त हुआ, जो संयुक्त-राज्य, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रान्स को मिझछा था। इस 
तथ्य तथा उसके साथ संयुक्तरराष्ट्र की युद्ध-परिषद्‌ में स्थान (जो पूर्ण समानता के 
स्तर से थोड़ा कम था) मिलने के कारण चीनी सरकार की प्रतिष्ठा और भी बढ़ 
गयी । और अन्त में करो-सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि युद्ध तव तक 
चलता रहेगा, जब तक जापान बिना शर्तें आत्म-समर्पण न कर दे तथा १८९४ में 
और उसके बाद का विजित चीनी राज्य क्षेत्र चीन को छीटा न दे । 

अन्य प्रकार के सम्वन्धों की भी एक कड़ी है, जिसकी जाँच १९४५ के पश्चात्‌ 
- विकसित होनेवाली स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह प्रारम्भिक 
रूप से अमेरिकी चीति के क्षेत्रान्तर्गत है । 


“आंग्ल अमेरिकी विज्ञाल युद्ध-वीति में पहले जरमती के विरुद्ध युद्ध आरम्भ 
हुआ था। द्वितीय स्थान प्रशान्त के उस पार जापान के द्वीप-साम्राज्य की ओर एक 
साथ होनेवाले महान्‌ू जल, वायु तथा स्थरूब्युद्ध अभियान को मिला।! चीन- 
वर्मा-भारत युद्ध-क्षेत्र को तीसरा स्थान दिया गया था। त्त॒थापि, अपनी युद्धनीतिक 
एवं राजनीतिक सार्थकता में संसार का यह भाग बड़ी महत्त्वपुर्ण स्थिति में था ।”! 
चीन की इस युद्धनीतिक तथा राजनीतिक सार्थकता के कारण चीनी मोर्चे को 
सक्रिय रखने के निमित्त हर सम्भव प्रयत्न करना आवश्यक था। अतः अमेरिकी 
सरकार ने, पर्हाबेर के युद्ध के थोड़े ही समय पश्चात्‌, अपने सैनिक मिश्ञन को 


१६५ पृर्न एशिया का अधिनिक इतिहपैं 


सद्क्त किया तथा चीन में इसका प्रभाव बढ़ाने के छिए जनरल जोसेफ डब्लंयूं ७ 
स्टिलवेल को चीन-बर्मा-मारत-क्षेत्र में जिन कार्यो के निमित्त भेजा, वे थे--' (१) 
चीच के लिए संयुक्त-राज्य की सभी प्रतिरक्षा-साहाय्य-सम्बन्धी कार्यों का नियन्त्रण 
तथा पर्यवेक्षण, (२) जनरलूइसिमो के अधीन चीन में रहतेवाली संयुक्त-राज्य की सभी 
सेनाओं तथा उन् चीनी सेनाओं का जो उन्हें सौंपी जायँ---कमान सँभालना, (३) 
चीन में होनेवाली प्रत्येक अन्तर्राट्रीय युद्ध-परिषद्‌ में संयुक्त-राज्य सरकार का 
प्रतिनिधित्व करना तथा जनररहूइसिमो के सेना-प्रधान (चीफ आफ स्टाफ) के रूप 
में कार्य करता, (४) चीन में वर्मा रोड को सुधारना, उसका अनुरक्षण करना तथा 
उस पर नियंत्रण रखना ।”१६ 


जापानियों द्वारा बर्मा से बहिष्कृत किये जाने के पश्रात्‌ स्टिल्ये चीन के 
थल-संचरण-व्यवस्था को पुनमुंबत करने के लिए ऊपरी बर्मा की पुनविजय में छग 
गये थे। इसे उन्होने “कन्द्रीय सैनिक उद्देश्य” की पूर्ति के लिए आवश्यक प्राथमिक 
कारंवाई समझी, जो चीनी सेनाओं को शक्तिशाली बचाने तथा एशिया में 
जापानियों के ऊपर उनकी शक्ति का दबाव डालने में निहित था ।*+3 रक्त में उन्होंने 
अक्तूबर, १९४४ में अपने वापस बुलाये जाने के समय तक थल-संच[र-व्यवस्था की 
पुरर्मुवित सम्बन्धी अपने प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति के किए आवश्यक स्थिति उत्पन्न 
कर ही, परन्तु यह स्थिति उन्हें जनरलूइसिभो और अंग्रेजों पर निरन्तर दबाव 
डालने तथा इन दोनों के साथ स्टिकवेल की नियुक्ति के समय चीन में अमेरिको 
वायु सेना अफसर के रूप में तियुक्त जनरल चेनाल्ट के साथ पर्याप्त मतभेद होने के 
परचातु ही प्राप्त हो सकी थी। 


स्टिलवेल तथा जनरलइसिमों के बीच मतभेद इस वात को लेकर था, कि 
प्रशान्त युद्ध में चीन को किस रूप में अपना कार्य सम्पन्न करना चाहिए। र्टिल्वेल 
अमेरिकी सहायता का उपयोग इस प्रकार करना चाहते थे, जिससे आक्रमणात्मक 
थलू-सं क्रिया सें चीन की सारी सेना का दबाव जापानियों पर पड़े । इसकी पूर्ति के 
लिए वे इस निर्णय पर पहुँच चुके थे कि अमेरिकी सैनिक नेतृत्व के अधीन घीनी 
सेनाओं का पुनःप्रशिक्षण आवश्यक है। उन्हें चीनी कमान की उच्चस्तरीय सैन्य 
क्षमता में कम विश्वास था । जैसा उन्हें दष्टियत हुआ था, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए जिन बातों की इससे आग्रे आवश्यकता पड़ती, वे थीं--(१) कि वे राष्ट्रीय 
सेनाएँ, जो जापानियों के विरुद्ध की जानेवाली सैनिक सं क्रिया से हटाकर कम्युनिस्टों 
के विरुद्ध कुरमितांग की स्थिति संभालने के लिए कूगायी गयी थीं, जापा नियों 
के विरुद्ध प्रयुक्त की जायें, (२) कि इसी प्रकार कम्युनिस्ट सेनाएँ भी प्रयुवत की 
जायें तथा इस कार में उन्हें तदबुरूप सहायता पहुँचायी जाय । उन्हें असेरिको 


प्रशान्त थेंडं १६७ 


कमान में समाविष्ठट किया जाय । इस प्रकार स्टिल्वेछ के विचार जो कार्य पूर्णतया 
चीन को करना था, जिसके अन्तर्गत जापान को चीनी सैनिक संक्िया द्वारा आत्म- 
समपंण कराया गया होता, वह समर्पंण-करार्य केन्द्रीय तथा दक्षिण पश्चिम प्रश्ान्त से 
पहुँचनेवाली अमेरिकी संक्रिया द्वारा सम्पन्न हुआ। यह उस कार्य से भी भिन्न था, 
जिसकी कल्पना जनरल चेनाल्ट ने की थी | उसने चीन की कल्पना एक ऐसे अड्डे 
के रूप में की, जहाँ से न केवल जापानी नीपरिवहन, वरन्‌ ग्रह-द्वीप समुहों पर भी 
हवाई आक्रमण किये जा सकें। थर सेना की सहायता बिना ही हवाई छक्ति के 
प्रयोग हारा युद्ध के निर्णय की सम्भावना में अपने विश्वास के कारण, जिसे 
वाशिगटन में भी पर्याप्त बल प्राप्त था, चेनाल्ट ने यह तक रखा कि चीन में वायु- 
मार्ग द्वारा प्रेषित होनेवाली सामग्रियों की सहपृर्ति का पर्याप्त भाग उसकी हवाई 
सेता के उपयोग के लिए मिरूना चाहिए | 

जनरलइसिमों, स्टिलवेल की अपेक्षा चेनाल्ट का युद्धनीत्तिक विचार स्वीकार 
करने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि इसम चीनी थरू सेना के व्यापक प्रयोग के 
विना ही अमेरिकी-चीनी आक्रात्मक संक्रिया संयुक्त थी। यदि बाँग्ल-अमेरिक 
युद्ध-नी ति-योजना के अन्तर्गत चीन-वर्मा-भारत-युद्धक्षेत्रको बथवा चीनी युद्ध-क्षेत्र 
को अग्रता मिली होती तथा यदि सामग्रियों की सहपूर्ति से सम्बन्धित वायदों अथवा 
वर्मा-आक्रमण में अंग्रेजों की सहायता के वायदों को पूरा किया गया होता, तो 
चूकिंग में स्टिलवेछ की स्थिति अधिक दृढ़ हुई होती । परन्तु सभी सनिक योजनाओं 
तथा कार्रवाईयों ने इसी विचार की पुष्टि की कि किसी भी दशा में आक्रमणार्थ 
चीन को प्राथमिक बड़डे के रूप में प्रयोग किये विना ही युद्ध में विजय प्राप्त करनी 
थी। बत: जनररूइसिमो भआनन्‍्तरिक राजनीति पर विद्येष ध्यान दे रहे थे, जिसे 

 विना सुनिश्चित किये वे युद्ध में अधिकाधिक संरूग्न होना नहीं चाहते थे । 

. आपत्काछ के अतिरिक्त अपनी सेना कम्युनिस्ट मोर्चे से हटाकर जापानियों के विरुद्ध 
लगाते हुए चीनी सरकार कम्युनिस्टों के सम्मुख अपनी स्थिति निवंल नहीं करना 
चाहती थी, न ही वह कम्युनिल्ठ सेना को समस्त चीन में युद्ध-संक्रिया की अनुमत्ति 
ही देना चाहती थी, वह इसकी स्वीकृति कम्युनिस्ट सेना को अमेरिकी कमान के 
अवीन करने पर भी नहीं देना चाहती थी । दूसरे शब्दों में यथार्थत, यह विश्वास 
करते हुए कि किसो भी दद्षा में युद्ध में तो विजय प्राप्त होगी ही, च्यांग ने अपने 
त्रिचारों में युद्धोत्तर-आन्तरिक राजनीति को अग्रता दी । 

यद्यपि जनरलइसिमो ने अमेरिकी सरकार के कार्यों को युद्ध सम्बन्धी 
विचारों पर आधारित करने का प्रयत्वन किया, परन्तु स्वयं अमेरिकी सरकार ने 
राजनीतिक विचारों को ही प्रधानता दी । राजदूतावास ने, उम्तके वापस बुरूाये 


१६८ पुर्व एशिया का आधुनिक इंतिहसं 


जाने तक, थह विचार करते हुए स्टिल्वेल का ही समर्थन किया कि “हमारी 
(अमेरिकन सरकार की) दिलचस्पी इसीमें है कि चीन की उस आन्तरिक समस्या का 
शीघ्र ही हल हो जाय, जिसके कारण चीन की शस्त्रसज्जित सेनाएँ जापान के 
विरुद्ध युद्ध करने के स्थान पर आपस में ही एक-दूसरे का सामना करने के लिए 
सन्नद्ध हैं । अत: उस समय के सैनिक तथा सामग्रियों की सहपूर्ति के प्रइनों को 
अलग रखकर उसने राष्ट्रीय सरकार तथा येवान के बीच समझौता कराकर कम्युनिस्ट 
प्रश्नों का राजनीतिक हछ ढूँढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया । कम-से-कम युद्धकाल 
में च्यांग ने इस प्रश्व का सैनिक हल तो नहीं, किन्तु राजनीतिक हल ढूँढ़ने के 
लिए वचन दिया था, परन्तु वे चाहते थे, कि--संयुक्त-राज्य, कम्थुनिस्टों को 
पारस्परिक मतभेद का समाधान करने तथा चीन की राष्ट्रीय सरकार के अधीन 
'. समर्पण करने के लिए कहे । उन्होंने राजदुत से कहा था, कि---'चीनी कम्युनिस्टों 
के कारण गआदु्भूत घरेलू समस्या पर स्रथुक्त-राज्य द्वारा चीन को सम्पर्ण सहायता 
तथा समर्थन दिया जाना चाहिए । यह कहते हुए कि--चीन कस्युनिस्टों से अपना 
मतभेद निपटा ले--अमेरिकी सरकार कम्युनिस्टों के दुर्दमनत्व को उम्रतर बना 
रही हैं [४ 

भद्यपि च्यांग-काई-शेके के आग्रह पर जनरल स्टिलवेल वापस बुला लिये 
गये, परन्तु आन्तेरिक समस्या को सुलझाने के निभित्त पारस्परिक समझौते की 
अमेरिकी नीति वही रही । राष्ट्रवादियों के ग्रिरते हुए मनोबरू और कार्य-कौशल 
तथा कम्युनिस्टों की बढ़ंती हुई शक्ति* के सामान्य इृष्टिकोण दोनों ने, जिसकी 
सूचना निरन्तर बाशियटन को दी जाती रही, इस आवश्यकता पर बल दिया.कि 
क्लमितांग के साथ कम्युनिस्ट दर संयुक्त सरकार स्थापित कर ले 4 इस पद्धति को 
चीत की एकता तथा सत्यनिप्ठा करने तथा कम्युनिस्टों के सम्भावित नियंत्रण प्राप्त 
कर छेने की पूर्वाशा को ध्यान में रखकर अपनाथा गया था, जब कि उस समय 
संयुक्त राज्य का कुरमितांग के साथ स्पष्टत: बहुत प्रगाढ़ सम्बन्ध था, जैसा कि बहुत 
पहले, १५ नवम्बर १९४४ को, कहा गया था, कि--- 

“यह शात्त करने के लिए कि हंस किस पक्ष का समर्थन करें, हमें इन विचारों 
बसें ध्यान में रखमा पड़ेगा कि चीन की शाक्ति च्यांग के पास से कम्युनिस्टों के 
हाथ में जाने ही वाली है--यदि रूसी उत्तरी चीन तथा मंचूरिया में प्रविष्ट हो 
जाते हैं, तो हम कम्युनिस्टों को पुर्णतः अपने पक्ष में नहीं छा सकते, परन्तु साम- 
म्रियों की सहर्पुति तथा युद्धोत्तर सहायता द्वारा सोवियत नियन्त्रण से उसे स्वतन्त्र 
रखने की दिशा तथा चीनी राष्ट्रीयता के पक्ष में हम पर्याप्त ग्रभाव डालने की 


प्र्याशा कर सकते हैं. 


प्रशान्त युद्ध १६९ 


कम्युनिस्टों के पक्ष में वास्तव में ऐसा कोई विकल्प नहीं रखा गया, क्‍योंकि 
राजदूत हलें, जो जनरल' स्टिलवेल के वापस बुलाये जाने के उपरान्त तथा जनरल 
माशल, जो युद्ध-समाप्ति के पश्चात्‌ नियुक्त हुए थे, दोनों को ही सर्वप्रथम कुर्मितांय 
का-स्वयं सरकार ही जिसके नियन्त्रण में थी, ध्याच रखना था तथा कम्युनिस्टों 
के पास तक उक्त चीनी सरकार के माध्यम से ही पहुँचना था | तथापि, कम्युनिस्ट 
दल की स्थिति बमेरिका द्वारा उसे चीनी शक्ति का प्रतियोगी स्वीकार कर लेने 
के कारण, जिसके साथ च्यांग-काई-शैक को इसलिए वार्ता करेनी थी कि कम्युनिस्ट 
सरकार में सम्मिलित किये जा सके, सुद्ढ़ हो गयी । सरकार के पुनर्निर्माण की 
शर्ते पर येनान और चुंकियग के बीच समझोता कराने का हल का प्रयत्न सफल नहीं 
हुआ । तथापि, उससे एक ऐसी नीति निर्धारित हो गयी जिसे दिजय-दिवस के 
पश्चात्‌ व्यवहार में छूने के लिए संयुक्त-राज्य प्रयत्न करता रहा । 


(६) वृहत्तर पूर्वेशियाई सह-समृद्धि-क्षेत्र 

यहाँ दक्षिण-पूर्व एशिया तंथा, देक्षिण-पश्चिम प्रशान्त के युद्धों की घटनाओं 
का इसके अतिरिक्त कि उनका परिणाम स्थायी था, विस्तारपूर्वक वर्णन करना 
सम्भव नहीं है। ऐसे परिणाम जापानी नीति के कुछ पहलुओं के कारण निकले। 
इनकी तथा इनके प्रयोग की अवहेलचा नहीं की जा सकती । 

जापान का युद्धोदेश्य था वृहत्तर पूर्व शिया में एक आत्मनिर्भर अथे-व्यवस्था 
की स्थापना--एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था, जो जहाँ तक शेष संसार का सम्बन्ध था, 
उसकी अनिवाये आवश्यकताओं की पूति पूर्णतया सीमित आधार पर कर सके और 
इस प्रकार उसे यूरोप तथा अमेरिका पर आश्वित न होना पड़े । इस उद्देश्य की 
पति के निमित्त उक्त क्षेत्र के छोगों को यह स्वीकार कर छेने के लिए त्तयार करना 
पड़ता कि जापानी उनके मुक्तिदाता हैं, जिनको राजनी तिक दृष्टि से सहयोग प्रदान 
कंरना तथा जिनके निदेशन में आथिक रूप में कार्य करना स्वयं अपने ही हित की 
बांत होंगी 

उक्त परिस्थिति ने उस क्षेत्र के अधिकांश भाग में अस्थायी रूप में ही सही, 
जापानियों के लिए मुक्तिदाता की भ्रुमिक्रा प्राप्त करने में सरलता उत्पन्न कर दी । 
यह जोर भी सरलरू होता यदि मंचूरिया तथा चीन के नये ऐतिहासिक कार्य॑वृत्त 
दूसरे प्रकार के हुए होते । तथापि, चीन तथा मंचूरिया में जापानी अधिकार का 
आरोपण तथा उसकी छलद्मपोशी एवं आरोपण की पद्धति का सम्भवतः समुद्र पार 
चीनियों के अपेक्षाकंत बड़े समुदायों के अतिरिक्त व्यापक रूप से दक्षिणी प्रदेश में 
प्रचार नहीं हुआ था। 


का 
सजी 


१७6 पूर्व एशिया का ओधुनिक इतिहँस 


दक्षिणी प्रदेश, पूर्वी-एशिया का औपनिवेश्विक क्षेत्र था। यहीं पर इवैत 
मालिकों ने-बश्वेत-मूछ-निवासियों पर, उनका तथा उनके भुमि-साधनों का अपने 
हित में शोषण करते हुए, बहुत समय तक शासन्त किया था । वह चित्र अभी बहुत 
कम धुधला पड़ सका था, क्योंकि बहुत मामलों में शोषण के यन्त्र देशी शासक ही 
थे अथवा साम्राज्यिक देश की नीति, शोषण के अतिरिक्त देश के विकास की ओर 
उक्त नीति में मन्द परिवर्तेत के साथ चल रही थी । यह परिवरतंन उच्नीसवीं शत्ती 
के मुकाबले बीसवीं शती में स्वास्थ्य-शिक्षा, संचार-व्यवस्था के सुधार तथा साथ ही 
उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए प्रदत्त वजद में बढ़े हुए अनुपाद में, यद्यपि अभी 
बह भी पर्याप्त रूप में कम ही था, प्रदर्शित किया गया था। परन्तु यूरोपीय शासन 
तथा यूरोप के लोगों का उसके द्वारा अत्यधिक हित होना और झवेतों की श्रेप्ठता 
को दृढ़तापुवंक बनाये रहने-की स्थिति तो अभी बनी ही हुई थी । 


पर यूरोप के छोगों की श्रेष्ठठता का सिद्धान्त तो उसी समय निर्बल हो गया, 
जब जापान ने १९०४-१९०५ के युद्ध में रूस को सफल्तापुर्वंक चुनौती दी तथा 
प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ जब महान्‌ शक्ति के रूप में जापान की प्रतिष्ठा स्वीकार 
कर ली गयी । राष्ट्रवादी तथा साम्राज्य-विरोधी रूप में चीनी आन्दोलन की 
सफलताओं का चीन के भीतर तथा उसके वाहर एक ही परिणाम हुआ । जापातियों 
के कारण चीन में जिस हास्यास्पद स्थिति का सामना १९३७ में व्यक्तिगत रूप में 
पश्चिमवालों की करना पड़ा, कुछ अंशतः उसका निर्माण उस सुगम स्थिति को 
प्रदशित करने के लिए किया गया था, जिसमें एक पूर्व देश का निवासी परिचम के 
निवासी के समक्ष अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकता था । हांगकांग, कारेगिदर भौर 


: मुख्यतः सिंगापुर जैसे पश्चिमी अड्डों के पतन में, उनकी प्रतिरक्षा में भीषण निर्वकत्ता 


के साथ, पश्चिमी प्रतिष्ठा को भौर भी कम कर दिया ! 


उपनिवेशवादी शक्तियों की स्थिति की निर्बलता मुख्यतः उस समय प्रकट हुई, 
जब वे अपनी अस्वीकृति अथवा अयोग्यता के कारण फिलिपाइन्स के वाहर जापानी 
आक्रामकों के विरुद्ध देशी मिवासियों को उनके देश के रक्षार्थ एकत्रित न कर सके 
और मुख्यत. उस स्थिति में जब पश्चिमी औपनिवेश्िक शक्तियों ने उपनिवेश की 
रक्षा में अपने को अक्षम सिद्ध कर दिया था। उनकी इस निर्वछता का उपयोग 
जापानियों ते अपने को सुक्तिदाता के रूप में प्रगट करते हुए किया । उस भूमिका 
में, उन्होंने युद्ध-बन्दियों तथा नागरिक चजरबन्दों के साथ किये जानेवाले व्यवहार 
द्वारा, यद्यपि वह व्यवहार युद्ध-बन्दियों तथा नागरिक नजरबन्दों के साथ अनेक 
शिविरों में एक जैसा नहीं था, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने तथा यूरोपवालछों की प्रतिष्ठा 
को विनष्ट करने का प्रयत्त किया । 


ध्रशास्त युद्ध १७१ 


ओपनिवेशिक क्षेत्र का उनके यूरोपीय मालिकों से उद्धार करने के परचात्‌ 
जापानियों के सम्मुख चरम समस्या अपने विजयी तथा शोपण रूप को उच्च वेश में 
रखने की थी। जापान की तात्कालिक समस्या युद्ध-अर्थ-व्यवस्था की पूत्ति की थी. 


जापानी नियंत्रण का पहला चरण प्रत्यक्ष से निक शासन स्थापित करना था | 
उन परिस्थितियों में यह काय उसके मुक्तिदाता के रूप में अपने को प्रगट करने के 
कार्य के प्रतिकूल नहीं था, क्योंकि उस समय तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में व्यवस्था स्थापित 
करने तथा प्रतिरक्षात्मक कारंवाई करने का प्रदन उपस्थित था। सैनिक शासव की 
आड़ में माल के वर्तमान स्टाक जब्त कर लिये गये । तत्पदचात्‌ उनका जापान भेजा 
जाना आरम्भ हो गया | इससे जापान के भण्डार में ऐसी वस्तुओं, जैसे--टिन; 
पेट्रोल के पदार्थ, रवर, कुर्नैंन आदि का ढेर गाना आरम्भ हो गया और इनके 
भुगतान के लिए मार्ग ढूँढ़नी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी । परन्तु इस आवार पर 
सहपूर्ति उन्हीं उत्पादित सामग्रियों तक सीमित थी, जिन्हें जापानी सैनिक अविकार 
स्वापित होने के पूर्व अंग्रेज, डच तथा अमेरिकी सेनाओं ने विनष्ट नहीं किया था । 
इसके वाद सामग्रियों की सहपूर्ति प्रथमत: उत्पादन के पुनः:संस्थापन पर ही अवलूम्त्रित 
थी । इसके दूसरे चरण में उन क्षेत्रों की खानों, तेलू-कूपों और खनिज क्षेत्रों के 
उत्पादनों को हस्तगत करने तथा औपनिवेशिक देशों से उन्हें जापान के नियंत्रण में 
लाकर जापानी उपयोग के लिए वहाँ भेजने की उनकी योग्यता पर निर्मर करती थी । 
जापान की नौसेना पर मित्र राष्ट्रों की पनडुब्वियों तथा वायुयानों के आक्रमण 
ने, जो पूर्वावनुमानित गति से भी अधिक शी त्रतापूर्वक किया गया, वृद्तत्तर पूर्वे शिया 
के उक्त संग्रह-क्षेत्रों से जापान के निमित्त युद्ध कार्यों में निर्वाह के छिए भी उत्तादन 
प्राप्त करने की सम्भावना कम करके अन्त में उसे पूर्णतः: विनष्ट कर दिया । विनष्ट 
नोसेना के स्थान पर जापान के वाहर वननेवाले काष्ट पोतों को लाने से आंशिक रूप 
में भी उसकी आवश्यकता पूर्ति न हो सकी । परिणामस्वरूप युद्ध के अन्तिम दर्प में 
जापान शीत्रतापूर्वक घटते हुए स्वदेशी भाण्डार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने के लिए विवश हो गया ग्रह-द्वीप-समूहों पर आक्रमण के समय तेल तथा 
गेंसो लिन को बनाये रखने को आवश्यकता ने जापान की आन्तरिक सीमा-रक्षा में 
'शेप हवाई तथा नौसेना का उन्मुक्त प्रयोग भी असम्भव कर दिया । 
इन युद्ध-परिस्थितियों ने वृहतत्तर पूर्व शिया की अर्थ-व्यवस्था का पुनर्गठन तथा 
इस प्रकार सहसमृद्धि-क्षेत्र का निर्माण करना जापान के लिए असम्भव हो गया । 
उस क्षेत्र का प्रत्येक देश पर्याप्त सीमा तक अपने ही सावनों से अपनी पूर्ति करने के 
लिए विवश था, जिसके परिणामस्वरूप इन देशों को किसी संयुक्त अर्थ-व्यवस्था के 
आधार पर संगठित न कर उन्हें पृथक-पुयक्‌ ही रखना पड़ा । इस प्रकार जापान 


१७२ पुर्वे एशिया का माधुनिक इतिहास 


फिलिपाइन्स को उसकी चीनी, क्रोम घातुक, तम्बाकू तथा गरी के विनिमय में, जैसा 
कि संयुक्‍त-राज्य ने पहले किया था, मार भेजने के योग्य न रहा। वर्मा के पास 
चावल था, परन्तु उसके बचे चावर के विनिमय में मारू देने के लिए उसे कोई देश 
तेयार नहीं दिखाई पड़ रहा था । इण्डोनेशिया के विभिमय-स्षेत्र में जापान--यूरोप 
तथा अमेरिका का स्थान नहीं ग्रहण कर सके। । इन देशों में स्वतंत्र आधार पर 
उत्पादन की परम्परागत पद्धति में परिवर्तन करने के प्रयास में उक्त क्षेत्र की अर्थ- 
व्यवस्था का ओर भी अधिक विस्थापन हुआ । इस प्रकार जापान के मुक्तियद्ध से 
वृहृत्तर पूर्व शिया में “सह-समृद्धि” के स्थान पर “सह-निर्धनता” का सर्जन हुआ । 

उन्मुकतत सेनिक-शोषण तथा साधन-हरण की आरम्भमिक अववि के तदनस्तर 
राजनीतिक शासन की विधि अपनायी जाने छयी । यहु विधि--जिसका प्रतिपालन 
प्रत्येक देश में विभिन्न परिस्थितियों में किया गया था, भंचूरिया तथा अधिकृत चो त 
में पहले ही अपनायी जा चुकी थी । फिलिपाइन्स तथा वर्मा में, जहाँ पर्याप्त रूप से 
विकसित राष्ट्रवादी आन्दोलन तथा स्वायत्त शासन का जनुभव किया जा चुका था, 
स्वतंत्र सरकारें उतनी शीघ्रता थे स्थापित की गयीं जितनी शीघ्रता से जापानी 
परामशंदाताओं द्वारा परिभाषित जापानी आदशों के अनुसार शासन करने के योग्य 
व्यक्ति मिले तथा उन्होंवे इस कार्य में अपनी स्वीकृति प्रदात की । मलाया में असेनिक 
प्रशासकों द्वारा मलायाई राज्यों के संघ के लिए प्रत्यक्ष प्रशासन को स्थापना की गयी, 
जिसे सैनिक केमान के अधीन काम करना था, जिसके अन्तर्गत जल्संधि क्षेत्र भी 
सम्मिकछित कर लिये गये थे । १९४३ भें एक प्रकार के स्वायत्त शासन के लिए वचन 
दियां गया भौर उसके परचात्‌ मरायायासियों की सछाहका रिणी-परिपद्‌ स्थापित हुई 
तथा १९४४ में शासन करनेवाले सुल्तानों में परस्पर परामर्श भी हुआ | 

जब युद्ध की लहरे जापान के विरुद्ध इतने निर्णयात्मक रूप में प्रवाहित हुई, 
तो चीदरजैण्ड द्वीप-समृहों में तोजो सरकार के स्थान पर एडमिरलकू कोइसो की सर- 
कार स्थापित हुई और प्रत्यक्ष सैनिक नियन्त्रण की नीति में सशोवत्त हुआ । ६१९४४ 
के सितम्बर में इण्डोने शिया को चरम स्व॒तन्ब्ता प्रदान करने का चचन दिया गया । 
परन्तु विजेताओं द्वारा सैनिक शासन का वास्तविक सशोघत ६९४३ की अक्तुबर में 


किया गया, जब देशी नेता सुकर्णो के नेतृत्व में एक सलाहकार परिपद्‌ की स्थापना हुई। 
केवल युद्ध के प्रभाव के कारण ही इण्डोचीन और जापान के सस्बन्ध मे 


परिवतेन हुआ । जैसा पहले कहा गया है, फ्रान्स के पतन के पश्चात्‌ फ्रान्धीसी 
अधिकारियों ने विचो के निर्देशन में कार्य किया । इससे जापान को सभी आवश्यक 
रियायतें मिल गयीं, जिनमें यूरोपीय शासन से विसुक्त किये बिना ही देश में सेना 
रखने का अधिकार भी सम्मिल्ति था। अपने फ्रान्सीसी सहयोगियों पर उत्तरोत्तर 
सन्देह बढ़ने के कारण जापान ने १९४५ के आरम्भ में (५ वीं मार्च को) उपनिवेश 
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को अपने नियन्त्रण में कर लिया । युद्ध के अन्तिम वर्ष के दोप महीनों में जापा नियों 
ने फ्रान्सी सियों के स्थान पर स्थानीय राष्ट्रवादी प्रशासकों को स्थापित कर दिया । 
मुक्तिदाताओं के अघीन ही मुक्ति एवं सहयोजन का कार्ये किया गया, किन्तु समया- 
नुकूल इसका लाभ केवल मुक्तिप्राप्त राष्टरवादी-आन्दोलून को ही प्राप्त हुआ, क्योंकि 
वियतनाम के नेता, जो शक्ति ब्रहण करने के योग्य सिद्ध हुए थे, समान झूप से 
जापानियों तथा फ्रान्सीसियों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे । 


यदि जापान ने युद्ध में विजय प्राप्त की होती, तो इस वात पर कम विश्वास 
किया जा सकता था, कि 'सह-समृद्धि क्षेत्र के देझ्षों में से कोई भी उसकी वचन- 
वद्धता के अनुसार स्वायत्त शासन अथवा स्वतन्त्रता का उपमोग छरने पाता, अप- 
वादस्वरूप इसके वे शासक ठझवध्य लाभान्वित हुए होते, जो जापान के लिए इस 
कारण सह्य थे क्िवेटोकियो के निर्दशन पर कार्य करते थे। वास्तव में यदि 
संद्धान्तिक रूप में राजनीतिक स्वतन्त्रता मिल भी जाती, तो उसे जापान के 
प्रारम्मिक आर्थिक उद्ददेय की पूर्ति में हस्तक्षेप करने की कनुमत्ति न मिलती । यह 
तथ्य फिलिपाइन्स तथा वर्मा जैसे देझ्लों में नयी सरकार की स्थापता के समय वहाँ 
के लोगों की सम्पत्ति न लेने की असफलता से प्रकट हो जाता है । जापान ने ऐसे 
लोगों को ही सहयोगी के रूप में निर्वाचित किया, जिन पर उसने अपने स्थान पर 
काम करने के लिए विश्वसनीय समझा था, तथा जिनसे यह आशा थी कि वे शान्ति 
एवं व्यवस्था कायम रखने के साथ-साथ जापानी शक्ति की न्यूनतम सहायता से 
उत्पादन का पुनःप्रवतन भी कर सरकेंगे। युद्धस्थिति के आधार पर इस खझूप में 
इसकी व्याख्या की जा सकती थी, जिससे राष्ट्रवादी अपने सहयोगियों को अपना 
पिछलूग्यू समझें जौर यह मान रे कि अल्पकाल में दीवबंकालिक उद्देश्य की प्राप्ति 
के निमित्त उन्हें इन तकों से सहमत होना न्‍्यायसंगत छगे | परन्तु कोरिया, मचू- 
रिया तथा चीन से जापान के पूर्व सम्बन्ध की अवहेलना नहीं की जा सकती, जिससे 
यह संकेत मिलछत्ता हैं कि यदि उसे शक्ति मिली होती तो इनके सम्बन्ध में वह क्‍या 
करता । इसके अतिरिक्त हर विजित देश में विजेता के रूप में जापानियों के व्यवहार, 
और मुक्तिदाता के रूप में उनके कथन से उनके वास्तविक कार्य पूर्णतः भिन्न थे । 
यदि उनकी उक्ति अथवा प्रचार तथा कार्यों में बह विपमता न होती, तो जब युद्ध 
नपनी प्रतिरक्षात्मक स्थिति में वर्मा, फिलिपाइन्स और जापान में आया, उस समय 
उसका प्रतिफलित स्वरूप कुछ और ही हुआ होता । 
पुनर्वीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्रता प्रदान करने (वर्मा--१ 
अगस्त, १९४३, फिलिपाइन्स--१५ अक्तृूवर, १९४३), तथा जापान में सलाहकारे 
के रूप में भाग लेने के समय (इण्डोने शिया---१५ अक्तूबर, १९४३, मरढाया[--१९४३- 
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१९४४, इण्डीचीन---१९४५) का निर्माण प्रतिरक्षा के भार को हल्का करने की 
इच्छा से उन लोगों को तदनुरूप अधिकार हस्तान्तरित करने के लिए किया गया 
था, जो जापान के पक्ष की अपेक्षा अपनी स्वतन्त्रता के लिए अधिक उत्साह के साथ 
युद्ध करते । इस कल्पना के अनुसार अमेरिकियों, अंग्रेजों तथा ड्चों वा लछौटना 
आक्रामकों का छोटना समझा जाता, न कि उन्हें जापानियों के चंगुल से छुड़ानेवाले 
मुक्तिदाताओं के रूप में समझा गया होता । आवश्यक कार्रवाई में विल्म्ब, परन्तु 
अधिकार करते समय मुख्यतः जापानियों के परस्पर-विरोध व्यवहार के कारण नयी 
नीति से प्राप्त होनेवाला परिणाम सीमित हो गया। फिलिपाइनों की सक्तिय 
छापामार संक्रियाओं की सहायता से अमेरिकी ऐसे मुक्तिदाताओं के रूप में फिलि- 
पाइन्स में कौट आये, जिन्होंने जापानी अधिकार होने तथा उनके द्वारा स्वतन्त्रता 
प्रदान किये जाने के पूर्व ही राष्ट्र-्मण्डल-तन्त्र के माध्यम से उस द्वीप-समूह को 
स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्नसर किया था। जापानियों की तुलना में अंग्रेजों तथा डचों 
को ऐसे सवा मियों की ख्याति मिली, जो अधिक हितकारी हों । अंग्रेजों तथा डचों की 
अपने उपनिवेशञों में वापसी तथा इण्डोचीन में फ्रांसीसी नियंत्रण की पु नःस्थापना-- 
राष्ट्रवादी भावनाओं की प्रचंड वृद्धि के कारण जो जापानी अधिकार के समय 
जापानियों द्वारा स्वतंत्रता तथा स्वायत्त शासन देने के प्रचार से उत्पन्न हुई थी, 
काफी कठिन हो गयी । जापानी नीति के महत्त्वपूर्ण प्रभाव युद्ध काछ में तो नहीं, 
किन्तु युद्धोपरान्त दीख पड़े । 

मंचुकुआन पद्धति नियंत्रण के एक दूसरे भाग को, जो दक्षिणी प्रदेश के देशों 
में छागू किया गया था--- सांस्कृतिक साम्राज्यवाद'” का नाम दिया जा सकता 
है । जापान की केवल एकदलीय पद्धति फिलिपाइन्स में 'कारुंवापी”' की स्थापना 
करके तथा बर्मा में बृहत्तर वर्मा संघ' के माध्यम से छाग्रू की गयी थी । दोनों ही 
संघ कठपुतली सरकार की भाँति तथा उसीके आधार पर जापान के श्रत्ति लोगों 
का समर्थन विकसित एवं संगठित करने का कार्य करते थे। नियंत्रण-कार्यों के 
लिए “जापानी पड़ोस संघ” के प्रतिरूपों को भी संगठित करने का अ्रयत्न किया 
गया था । परन्तु कुछ समय वाद अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि जा पानी भाषा 
तथा जापानी संस्कृति के अध्ययन-अध्यापन पर बल दिया गया। चुने-चुने विद्यार्थी, 
शिक्षक तथा पत्रकार पर्यटन के लिए जापान ले जाये गये । जापान का ध्येय उन्हें 
वहाँ की दश्षाओं का प्रत्यक्ष ज्ञाव ग्राप्त कराना नहीं, वरन्‌ उन्हें वहाँ की संस्कृति से 
प्रभावित कराता तथा चीन एवं परदिचमी देझों से उन्‍हें दूर कर जापा नी संस्कृति 
की दिशा में स्थायी रूप से उनन्‍्मुस करना था । 

पूर्वेशिया के देशों में, जहाँ सार्वजनिक शिक्षा की पद्धति थी, वहाँ पाठ- 

.. शालाओं को केवछ जापानी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही उपयोग में” 


ऊे श्र हे 
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नहीं छाया गया, वरन्‌ उनके द्वारा जापानी विचारों एवं मूल्यों का प्रसारण भी 
किया गया । समस्त 'सह-सम्ृद्धि-क्षेत्र” में देशी प्रेस जापानी प्रचार के यन्त्र के 
रूप में सामूहिक संचार के अन्य माध्यमों, जेसे--रेडियो, सिनेमा तथा रंगमंच की 
तरह प्रयोग में छाये जा रहे थे। विविध सेन्सरी प्रतिवन्धों के कारण प्रतिरोधी 
विचा रों के--केवल उनके रूघु रूहरी रेडियो द्वारा प्रसारित होने के अतिरिक्त, 
अन्य साधनों से स्पष्ट होने की कोई सम्भावना ही नहीं थी । राजनीतिक, घामिक 
प्रभाव के रूप में द्वितीय केन्द्र राजकीय घामिक मठों (स्टेट झिन्टो) की स्थापना 
की गयी | वर्मा तथा थाइलैण्ड जैसे बौद्ध घर्मावरम्वी देशों में “बौद्ध बर्म को 
राजनीतिक शक्ति के रूप में, पुनःसंचालित करने तथा उसका सम्बन्ध वौद्ध-जापान 
से जोड़ने का प्रयत्न किया गया । मुसलिमि देशों में जापान, धर्म के संरक्षक तथा 
परिपोषक के रूप में प्रकट हुआ । यद्यपि, १९२६ के पश्चात्‌ जापान में ईसाई चर्चों 
का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, तथापि ईसाई घर्मं अपने यूरोपीय तथा पश्चिमीपन 
के कारण जापान के सांस्कृतिक प्रक्रम की सूची में न आ सका था /” 


वृहत्तर-पूर्वेशिया के छोगों के रुख तथा विचार की पुनरनुस्थापन के प्रयत्न 
में जापान को जितनी सफलता मिली, उसका स्पष्ट मुल्यांकन करना सम्भव नहीं 
है। फिलिपाइन्स जैसे देशों की अपेक्षा, जहाँ बाह्य जगतु कम-से-कम अनुपात में 
आन्तभॉम सम्बन्ध स्थापित किया गया था, उन देशों में इसका अधिक प्रभाव पड़ा, 
जो जापान के अतिरिक्त संसार के अन्य देशों से पूर्णत: विछूम हो चुके थे । सम्भवतः 
समय की कमी के कारण क्षेत्र के निदेशन-केन्द्रों पर अपने साथ सांस्क्व तिक सम्बन्ध 
अथवा क्षेत्रीय चेतना जागृत करने में जापान को कम सफलता मिर पायी! 
नवम्वर, १९४३ के “वृहत्तर पूर्व शिया सम्मेलन” जैसे सम्मेललनों का कुछ प्रचार-मूल्य 
अवश्य रहा, परन्तु उनके सम्पूर्ण देश की राष्ट्रीयता को प्रादेशिकता की ओर ले 
जाने में कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिली । ऑग्ल-अमेरिकी साम्राज्यवाद के नाम 
पर पश्चिम की कीति विनष्ट करने के प्रयत्न में निश्चय ही पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई 
थी। संयुक्त राष्ट्रों की ओर से चीन के युद्ध में भाव लेने तथा ब्रिटेन के विरुद्ध 
भारत के विद्रोह न करने के कारण जापान वृहत्तर-पूर्वशिया में इस युद्ध को पश्चिम 
के विरुद्ध पूर्व देश का विद्रोह भर्थात्‌ जातीय-युद्ध/ कहने में असमये रहा । परन्तु 
जंसा पहले वतलाया जा चुका हे जापान के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अभियान 
का फल यह हुआ कि वाहरी नियंत्रण से विमृुव्रित चाहनेवालों की संख्या वढ़ गयी, 
राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए पश्चिमवा सियों के विरुद्ध सफलतापूवेक शक्ति प्रयोग 
किये जाने की संभावना उत्पन्न हो गयी तथा राष्ट्रवादी नेताओं का १९४१ के पूर्व- 
वालो यथास्थिति पर न छौटने का निशुचय और भी दृढ़ हों गया । 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
युद्धोत्तर चीन 


(१) सैनिक निर्णयों का राजनीतिक आशय 


जापानी आत्म-समपंण के उपरान्त वृहत्तर पूव्व-एशिया की स्थापना के 
सिद्धान्त के स्थान पर इसे क्षेत्रीय, राजनीतिक और आश्िक इकाइयों में अरहूग- 
अलग विभक्त रखने का पुराना सिद्धान्त पुनः अपनाया गया । परिणामतः युद्धोत्तर 
घटनाओं के सम्बन्ध में विचार करते हुए इन देशों को केवल एक क्षेत के अन्तर्गत 
ग्रहण करने की जगह, अलछग-अछग क्षेत्रों में स्थित देशों के रूप में ग्रहण करना 
पड़ेगा । तथापि भविष्य के स्वरूप को, एक सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत अन्तर्राट्रीय 
विधि से, युद्ध के निर्णयों एवं युद्ध के मैत्री-संगठनों के आधार पर निश्चित किये 
जाने की भविष्यवाणी की गयी । सबसे पहले इन्हीं विषयों पर विचार करने की 
आवश्यकता है, क्योंकि यही उस रूपरेखा का निर्घारण करनेवाले हैं, जिसके अन्तर्गत 
प्रत्येक देश में युद्ध के पश्चात्‌ विकास होने की आशा की जाती थी । 

जिस समय जापान ने पोट्सडेम की घोषणा को अपने विना शर्त आत्म- 
समपंण के आधार के रूप में ग्रहण किया, उस समय अमेरिकी दावित पूर्णतया 
जापान पर केन्द्रीभूत थी । सैनिक अनरल श्री डेगलस मेक आर्थर को पैसिफिक में 
स्थित संयरुक्त-राज्य की सम्पूर्ण सेनाओं का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 
एडमिरल मिमिज को सम्पूर्ण नौ-सेना की कमान सभमालते रहने का दायित्व दिया 
गया था। गोकि फिलिपाइन में वचे-खुचे दुश्मनों का सफाया करने की सैनिक 
का रंवाई अभी चल ही रही थी, जब पहले से नियुक्त दक्षिण-पश्चिम पं सिफिक कमान 
जापान पर आक्रमण करने की योजना बनाने में अपना ध्यान केन्द्रित किये हुए थी, 
जिसे आत्म-समपंण के पूर्व ही पुरा कर लेने की उससे आशा की गयी थी । चीन में, 
जहाँ जापानियों ने केवल १९४४ और १९४५ में अपनी सफल आक्रामक कार्रवाई 
की थी, उसके वाद ही १९४५ के अन्त में जनरल स्टिलवेल को वापस बुला लिया 
गया, जो संयुक्त-राज्य द्वारा अपनी अक्षमता स्वीकार करने का द्योतक था, जिसके 
कारण ऐसी स्थिति में तत्क्षणः:जापान के विरुद्ध कारंवाई करने के निमित्त चीन को 


१२ युद्धोत्तर चीन १७७ 


प्रधान भाधार वनाकर उसके सेनिक प्रयासों को पुनः सुच्ह और पुनर्निर्देशित किया 
गया | स्टिलवेल की वापसी पर चीन-वर्मा-भारत का संयुक्त क्षेत्र--ची न-क्षेत्र और 
भारत-वर्मा-क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। चीन युद्ध-क्षेत्र में जनरल वेडमेयर 
(जनरल स्टिलवेल के बाद कमान ग्रहण करनेवाले जनरल) को जेनरलूडसिमो-च्यांग- 
काई-शेक की सहायता के लिए सेनाध्यक्ष और उस क्षेत्र की अमेरिकी सैनिक सेनाओं 
के कमाण्डर के रूप में नियकत किया गया । अमेरिकी निर्देशन में चीनी सेनाओं का 
प्रशिक्षण, सैनिक सामग्रियों की और अधिक मात्रा में सहपूर्ति करने के साथ-प्ताथ 
चलता रहा, जो सहपूरति विशेषतया स्थरू-मार्गों के खुल जाने के पदचात्‌ निरन्तर 
बढ़ायी जानेवाली हवाई सहपूर्ति में सहायक सिद्ध हुई । अन्य जगहों में भी सुरक्षात्मक 
कार्रवाइयों को सुदढ़ करने के कारण उन सेनाओं ने जापान के विगत आक्रमण के 
समय हारे हुए क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर छिया, जिससे जनरल चेनाल्ट को 
मित्र-राष्ट्रों की इच्छा के अनुसार युद्धनी तिक आक्रामक कारंवाई करने को आवश्यकता 
पड़ने पर उस समय अपना हवाई आक्रमण चाल रखने और समुद्री किनारों पर 
चीनी अड्डों का प्रयोग करने की स्थिति प्राप्त हो गयी । तथापि, बिना आक्रमण के 
जापान द्वारा पराजय स्वीकार करने के कारण, राष्ट्रीय सरकार की सेनाओं को 
अमेरिकी सैनिक कारंवाइयों के सहयोजन में चीन में जापान द्वारा दखल किये गये 
क्षेत्रों से जापानी सेवाओं को निकाल वाहर करने के लिए आक्रमण करने की अपनी 
क्षमता का प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी 


चीन-वर्मा-भा रत के यु द्ध-क्षेत्रों के विभाजन से दक्षिण-पूर्व एशिया से जापानियों 
का सफाया करने का उत्तरदायित्व प्रधान रूप से ब्रिटेन पर पड़ा था। भारत में 
प्रशिक्षित और जनरल स्टिकवेल की कमान में नियंत्रित चीनी सेनाएँ अमेरिकी 
सहायता से जुलाई, १९४४ के अन्त तक उत्तरी वर्मा से माइत्किना तक जापानियों 
को बाहर निकाल चुकी थीं, अतः इससे भारत और चीन के बीच का स्थरू-मार्ग 
पुनः खुल गया था। किन्तु जनरल स्टिल्वेल की वापसी पर दो युद्ध-क्षेत्रों के विभाजन 
के वाद वाकी वर्मा को पुनः जीतने का काये ब्रिटिश नियंत्रण के तत्त्वावबान में 
किया गया, गोकि इसमें अमेरिकी सहायता भी प्रदात की गयी थी | यह आशा की 
गयी थी कि (ब्रिटिश) दक्षिण-पूर्वी एशियाई कमान, युद्ध के शेष कार्यों की समाप्ति 
के लिए बनायी गयी पुनर्योजना के अनुरूप वर्मा से चलकर थाईलेण्ड (इयाम) 
मलाया ओर नीदरहंण्ड पूर्वी हीप-समृह तक जापानियों को निकारू वाहर करने का 
काय पूरा करेगी। फिलिपाइन्स की मुक्ति और दक्षिण-पूर्वी एशियाई कमान द्वारा 
जापान पर आक्रमण करने की योजना और उसके कार्यान्वयन के कारण औप- 
निवेशिक क्षेत्रों में ज्ञापानियों को विकाछने में सीधे अमेरिकी सेना के युद्ध में भाग 
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लेने को सम्भावना कम हो गयी, जिसके कारण ऐसी कारवाचञयों में ब्रिटिश भूमिका 

का विस्तार हुआ। कमान के इस परिवतेन से यह संकेत मिला कि चाहे जान- 

घूश्कर या यों ही संयुक्त-राज्य ने' इन क्षेत्रों में औपमिवेशिक शक्तियों द्वारा भावी 

राजनी तिक व्यवस्था के निर्णय के प्रति अपनी सहमत्ति प्रकट की थी । सैनिक आधार 

हा किये गये निर्णय से यहाँ या अन्य स्थानों पर भी राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वयं- 
द्धथा ! 


(२) पेसिफिक युद्ध में रूस का प्रवेश 


आक्रमण करके जापान द्वारा आत्म-समर्पण कराने की आवश्यकता की 

आशा में, विश्व-युद्ध के पैंसिफिक क्षेत्र में रूस को भी सम्मिलित करने के प्रयत्न को 
विशेष राजनीतिक महत्व दिया गया था। क्‍योंकि स्टालहिन ने पहले इस बात का 
संकेत दे दिया था कि उपयुक्त समय आने पर रूस जापान के विरुद्ध मित्ररराष्ट्रों के 
प्रयत्न में सम्मिलित होगा, फिर भी रूस, जापानी जात्मसमर्पण के समय तक 
अपनी तटस्थता बनाये रहा ! युद्ध के काफी समय तक संयुक्त-राज्य तथा ब्रिटेन 
रूस के इस तके से सहमत थे कि जापान के विरुद्ध युद्ध में उपयुक्त समय के पूर्व 
उसके सम्मिलित होने से छाभ के बजाय हानि अधिक होगी । इस तक के समर्थन 
में यह कहा गया था कि उपयुक्त समय से पूर्व जापान के विरुद्ध उसके युद्ध-संलूग्न 
होने से कम-से-क्रम रूस के मेरिटाइम प्रान्त पर जापान को कव्जा करने का बहाना 
मिल जायगा और वाद में पूरे सुदुर दक्षिण रूस में भी उसके लिए अपने अधिकार 
का विस्तार करना सम्भव हो सकेगा, क्योंकि रूस की शक्ति पुरी तरह नाजियों 
का सामना करने और नाजियों पर विजय प्राप्त करनें के उद्देश्य से अपने प्रयास 
बढ़ाने के लिए रूंगी हुई थी, इसके कारण सुद्दूरपूर्व के रूसी क्षेत्र में उसकी शक्ति 
पर्याप्त रूप से कम कर दी गयी थी। जापान की क्वानतुंग सेना लूगभग युद्ध की 
समाप्ति के समय तक वहाँ स्थित और उपलब्ध रूसी सेनाओं को पराजित करने या 
जापान पर सफल आक्रमण होने के समय भी उनका सामना करने में समर्थ समझी 
जाती थी । रूसी भी इस तर्क से प्री तरह सहमत नहीं थे कि बृहत्तर पूर्व -एशिया 
' की सुरक्षा के लिए क्वानत्‌ग सेना की कुछ सर्वोत्कृष्ट दुकड़ियों को वहाँ से हटाकर 
उनके स्थान पर कुछ अन्य प्रशिक्षित रिजवे फोसे के सैनिक लगाये गये हैं और 
बकाया बचे सैनिक बहुत पहले से सीमा-सुरक्षा की ड्यूटी पर तेनात हैं । परिणाम- 
स्वरूप रूप द्वारा अपनी तटस्थता की नीति को प्रदर्शित करने के अनुसार, जो पूर्ण 
नहीं थी, अपने क्षेत्र का जापानियों को हवाई अड्डे की सीमित सुधिधा के लिए दिया 
जाना स्वीकायें समझा गया था । इस नीति का पालन इस सीमा तक किया गया 
: कि चीन के साथ हुए सम्मेल्वन में रूस को अकूग रखा गया। संयुक्त-राष्ट्र का 'चार्टर' 
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तयार करने के लिए जिस भावार पर विचार-विमज्ञ होदा था, उसके लिए मास्कों 
द्वारा स्वीकृति की घोषणा के लिए यदि आवश्यकता पड़े, तो चीद से इस सम्बन्ध 
में मबलग से विचार-विमर्श करना तथ किया गया था। गोकि डुम्बार्टत बोइस में 
चीन को संयुक्त-राष्ट्रसंव में सन्निदित शक्तियों में प्रवान झक्ति के रूप में स्वीकार 
किया गया था, फिर भी राष्ट्रसंघ के चार्टर पर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ रूस के 
विचा र-विमर्श के समय चीन को सम्मिलित न करते हुए, वलग से उससे इस सम्बन्ध 
में परामर्श करने का निर्णय क्रिया गया था। करो-सम्भेझन में (राज्यों के प्रवानों 

एकमात्र सम्मेलन में जिसमें चीनियों ने भाग लिया था) किसी रूसी प्रतिनिधि 
ने भाग नहीं छिया | इसके बाद तेहरान में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें मार्शरू स्टाछिन 
ने घोषणा की कि-- सो वियत-संघ, जापान के विदद्ध यद्ध में तभी सम्मिलित होगा 
जब एक वार जर्मती को पूरी तरह पराजित कर छिया जायगा। 





फिर भी याल्दा-सम्मेलन में अन्ततः वे निर्णय हो सके, जिनके आधार पर 
रूस को पैसिफिक युद्ध में भाग छेना था । तथापि, जिस प्रकार, जिस सीमा और 
जिन झार्तों पर रूस को इस बुद्ध में भाग छेना था, उत पर बाद में कई महीनों 
तक विचार-विमशं होता रहा | थे मुख्यत्या सेनिर्क पक्ष से सम्बद्ध थे, जिनमें रूस 
युद्ध में माग लेने के समय, उसकी सेना की साइज ओर क्षेत्र तथा साथ ही संयुक्त 
राज्य से सोचियत सेना को प्राप्त होनेवाली सामग्रियों की सहपूर्ति की सहायता 
आदि पर परामर्ण किया गया था ।* इसके अतिरिक्त १५ अक्‍तुूवर को स्टाछिन 
ने इस वात का भी संकेत किया था कि इस सम्बन्ध में एक राजनीतिक समझौता 
करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि रूमी यह जानना चाहेंगे कि वे किसछिए 
युद्ध कर रहे हैं और जापान के विरुद्ध उनका छुछ दावा भी हैं ।” किल्तु राजदूत 
हरीमन दिसम्बर के पहले स्टा लिन से रूस की इच्छाओं का विस्तृत विवरण नहीं प्राप्त 
कर सके थे। स्टालिन के साथ दिसम्बर में हुई अपनी वाता की “रिपोर्ट राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट को देते हुए हरीमन ने अपना इष्टिकोण व्यक्त किया कि “यदि रूस के 
युद्ध में भाग लेने के पूर्व सोवियत मौर चीनी सरकारों के बीच कोई समझौतारें 
नहीं हो जाता, तो सोवियत सेनाएंँ उत्तर में कम्दूनिस्ट सेनाओं की सहायता और 
समयथन करंगी ओर जिन क्षेत्रों को छाछ खझेनाएं मुक्त करया, उच पर व कृम्यनिस्टों 
का प्रशासन स्थापित कर सकंगे।” परिणामतः इससे स्यष्ट है कि फरवरी, १९४५ के 
याल्टा-सम्मेलन के पूर्व रूस के पैसिफिक-युद्ध में सम्मिछित होने की शर्तों और उससे 
उत्पन्न हाचवाऊँ कुछ खत्तरों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श होता रहा । 
सम्मेलन में सोवियत सरकार ने जर्मनी के जात्म-तमपंण के दो या तीन 
महीनों वाद जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होना स्दीका । इस निणय 
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से ऐसा अनुभव किया गया कि इस अवकाश के बीच सोवियत संघ सुदृरपूववे में 
आवश्यक सामग्रियों का संग्रह और सेना का आवश्यक विन्यास करने के लिए 
समय पा जाथगा। इसके बदले अन्य मित्र-राष्ट्रों ने बाहरी मंग्रो लिया (मंगोदियाई 
जनवादी गणततन्त्र) की यथास्थिति बनाये रखना स्वीकार किया। १९०४ के बाद 
रूसी-जापानी युद्ध में जारवादी रूस के जिंच अधिकारों का अपहरण कर लिया गया 
था, सोवियत संघ को वापस दिलाना स्वीकार किया गया। अतः सोवियत संघ को 
सखालिन के जाघे दक्षिणी भाग भौर इसके सन्निकट के द्वीपों को पुन: प्राप्त करना 
था, डायरेन के व्यापारिक वन्दरगाह का अच्तर्राष्टीयकरण करना था और पोर्ट 
आर्थर को नौ-सैनिक अड्'ु के लिए सोवियत संघ को पट्टे पर देना था। यह भी तय 
किया गया कि मंचूरिया से गुजरनेवाली दो प्रमुख रेलवे लाइनों का परिचालन 
एक संयुक्त सोवियत-चीनी कम्पनी द्वारा किया जायगा, फिर भी, इसमें सोवियत 
संब के प्रधात हित्तों को अनुरक्षित रखने पर ध्यान दिया जायेगा ।ऐ किन्तु सम्मेलन 
इस बात से सहमत हुआ था कि मंचूरिया में चीन की पूर्ण प्रभुतत्ता वनी रहेगी । 
इनके अतिरिक्त १९०४ में जापानियों के विश्वासघाती हमलों से रूस के पूर्व अपहृत 
अधिकारों की पुनःप्राप्ति के छिए युद्ध के अन्त में कुरिलीज को रूस को हस्तान्तरित 
करना भी स्वीकार किया गया ।! चचिल और रूजचेल्ट ने रूस की ये शर्तें पूरी 
करने की प्रतिज्ञा की । चुंकि इससे एक दूसरा मित्र-राष्टर---चीन प्रभावित हो रहा 
था, इसलिए रूजवेल्ट ने “माशेल स्टाछित के परामर्श ” पर इनकी च्यांग-काई-शेक 
हारा स्वीकार कराने के लिए आवश्यक्‌ प्रयत्न किया । परामर्श' करने का यह 
तात्पर्य था कि वाश्िगटन इन शर्तों के सम्बन्ध में चीन को परामर्श देगा, किन्तु तव 
जब स्टालिन इसके लिए उपयुक्त समय की घोषणा करंगे । एक और बचाव के लिए 
समझौते में यह व्यवस्था की गयी कि-- तीन महान देशों के प्रधानों ने सोवियत 
संघ के इन दावों को जापान की पराजय के पश्चात्त प्रा करना निस्सन्देह स्वीकार 
कर लिया है ।/* 


इसके बाद पैसिफिक युद्ध में रूसी आगमन का रास्ता साफ करने के लिए 
५ अप्रैठ, १९४५ को रूसस्थित जापानी राजदूत को यह लिखते हुए, एक नीट 
दिया गया कि-- उपयुक्त तथ्यों के सन्दर्भ में और (तटस्थता) सन्वि की तीसरी 
धारा के अनुसार, जिसमें सन्धि के लागू होने के बाद से पाँच वर्ष पूरे होने के एक 
साल पहले इसका परित्याग करने की व्यवस्था की गयी थी, सोवियत सरकार ६३ 
अप्रैठ, १९४१ को की गयी सन्धि का परित्याग करने की जापानी सरकार से धोपणा 
करती है।” रूस द्वारा इस नीयत का संकेत दिये जाने और ऐटम वम के प्रथम 
प्रयोग से भी पूर्व जापान ने सोवियत सरकार से, ग्रुद्ध को समाप्त करने के छिए ' 
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. उससे मध्यस्थता कराने की दृष्टि से सम्प्के स्थापित किया था । उस समय रूस ने 
इसे इनकार कर दिया था, किन्तु जापान की इस कमजोरी का संकेत्त, सोवियत 
संघ ने अमेरिकियों या अंग्रेजों को नहीं दिया था। फिर भी जुलाई तक जापानी, 


रूसियों के माध्यम से बिना शर्तं आत्म-समपंण की अपेक्षा शान्ति-समझौता कराना 
अधिक लाभग्रद समझते हुए, उससे इसे पूरा कराने की आशा कर रहे थे । 


- इस समय से लेकर जापानियों द्वारा आत्म-समपंण की छर्तें स्वीकार किये 
जाने के समय तक,,जब २६ जुछाई को पोट्सडम में जापानियों को आत्म-समर्पण के 
लिए स्वीकायं शर्तों की घोषणा की गयी थी, घटनाएँ बहुत तेजी के साथ घटने रूगी 
थीं। रूस के लिए यह प्राथमिक महत्त्व का प्रश्न था कि उसके युद्ध में सम्मिलित 
होने के पूर्व चीन के साथ एक समझौता किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध 
में कुछ विलम्ब के वाद वार्ता आरम्भ की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में स्टालिन की 
यह इच्छा थी कि रूस के अभिप्राय की सूचना, जहाँ तक सम्भव हो, अन्तिम क्षण 
तक चुंकिंग द्वारा जापान तक न पहुँचने पाये । जून में वार्ता शुरू होने पर इसको 
समय के भीतर, जब वह अभी चल ही रही थी, तभी चीन द्वारा उसकी शर्तों को 
स्वीकार कराने का आश्वासन देते हुए, शीघ्रता से इसे समाप्त करने के लिए जोर 
दिया गया, ताकि रूस के लिए युद्ध में सम्मिलित होना सम्भव हो सके । वास्तव 
में 'मित्रता और विश्वास की सन्धि' का सत्यांकन १४ अग्रस्त को ही हुआ, जब ८ 
अगस्त को रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी । इसके दो दिन 
बाद हिरोशिमा पर एटम बम का विस्फोटन हुआ, जिसके वाद ही १० अग्रस्त को 
जापान ने बिना झते आत्म-समर्पण की पोट्सडम-घोषणा की छार्तें स्वीकार करने 
की इच्छा व्यक्त की, वशर्तें उन शर्तों में साम्राजिक प्रभुसत्ता के विशेषाधिकार 
निहित न हों। मित्र-राष्ट्रों का साम्राज्यिक संस्थापन के सम्बन्ध में विचार १५ 
अगस्त तक पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया था, अतः बिना झार्ते आत्म-समपंण 
को स्वीकारने की घोषणा कर झातयुतापूर्ण कार्रवाइयों को तदनुरूप समाप्त करने 
का कार्यारम्भ किया जा सकता था। फिर भी, आत्म-समर्पण के सम्बन्ध में औप- 
चारिक लिखापढ़ी २ सितम्बर तक के छिए ठारू दी गयी । इससे सोवियत सेनाओं 
को मंचूरिया में तीन सप्ताह तक सैनिक कारवाइयाँ करने का अवसर दिया । जिन 
परिस्थितियों ने क्वान्तुंग सेना की दढ़ता-शक्ति का छ्वास किया, उससे रूस को पूरे 
मंचूरिया पर अपनी सेना का अधिकार करने और उत्तरी कोरिया (३८वें 
समानान्तर के उत्तर), का जो क्षेत्र उन्हें जापानी सेनाओं से आत्म-समपंण कराने के 
लिए नियत किया गया था, तेजी से बढ़ने का मौका मिला । अतः अल्पतम प्रयास 
से चीन और कोरिया में रूस की शक्ति, वोक्सर-विद्रोह के समय की उसकी शक्ति 
से भी कहीं अधिक सुदृढ़ हो गयी। युद्ध में रूस के सम्मिलित होने के बाद जापा- 
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नियों ने जिस तेजी के साथ आत्म-समर्यण किया, उससे रूस ने यह दावा किया कि 
इसमें उसका सम्मिलित होना युद्ध की समाप्ति की दृष्टि से विशेष रूप से निर्णायक 
रहा, गोकि उन्हें युद्ध में सम्मिलित होने के समय स्वयं इसका ज्ञान था कि जापानी 
' थ्रुद्ध कों और चढछाने में असमर्थ होने के कारण शान्ति-स्थापन चाहते हैं। भतः 
सोवियत संघ ने जापात के विरुद्ध प्रयक्त सफल अमेरिकी झक्ति का फायदा उठाया। 


रूस को छोड़कर संयुक्त-राज्य, ब्रिटेन और चीन जापानियों के शीघ्र आत्म- 
समर्यण से जिसके लिए अभी कोई तैयारी वहीं की गयी थी, विशेषतया प्रभावित 
हुए, जो इस बात का प्रमाण है कि युद्ध की समाति के संदर्भ में सिवाय इसके कोई 
राजनीतिक तैयारी भी नहीं की गयी थी कि युद्ध चालू रखने की योजना का किस 
प्रकार सफल कार्यान्वयन किया जाय, जिससे जाएानियों को बिना शर्तें आत्म- 
समर्पण करने के किए विषश किया जा सके । इस' सम्बन्ध में जो परिकल्पनाएँ की 
गयी थीं, वे चार प्रकार की थीं । पहली परिकल्पना यह थी कि औपनिवे शिक क्षेत्रों 
में १९४१ के पूर्व की यथास्थिति स्थापित की जायगी, किन्तु युद्ध के बीच औप- 
निवेशिक शाप्तक देशों ने जिस प्रकार के नये उद्देश्यों का आकलरून किया है, उनके 
अनुरूप इन प्रदेशों में उनकी नीति कार्यान्वित होगी । संयरुक्त-राज्य ने यह स्पष्ट कर 
दिया था कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा उपनिवेशों में स्वायत्त शासन के अधिकार 
की स्थापना और विस्तार का वह समादर करेगा और फिलिपाइन के सम्बन्ध में 
इसके द्वीप-समूहों को स्वाधीन करने का अपना निरंचय उससे दुहराया था। दूसरी 
परिकल्पना यह थी कि जापान श्रधानत्या केवछू अमेरिकी शखस्त्रों से पराजित ही 
नहीं किया जायगा, वरन्‌ इसके परिणामस्वरूप जापान के प्रति नीति-निर्वारण का 
भी विशेष उत्तरदायित्व अमेरिका पर ही होगा । तीसरी परिकल्पना यह थी कि युद्ध 
की समाप्ति पर चीन सुद्दरपुवं का एक प्रधान देश होगा और उसे उन क्षेत्रों का 
नियंत्रण प्राप्त होगः, जो प्रथम चीनी-जापानी युद्ध के आरम्भ में उसके अधिकार में 
थे। फिर भी इस स्थिति में तीन सशोधत किये जायंगे---( १) कोरिया समयालुस्तार 
चीन से तथा अन्य राज्यों से भी स्वतंत्र हो जायगा, भौर (२) चीन भशुसत्ता की 
इृष्टि से मंचूरिया को भी अपने अन्तर्गत रखेगा, जब कि रूस चीन के साथ पोर्ट- 
आर्थर का नौ-सैनिक अड्डे के रूप में अ्रयोग कर सकेगा, जिस पर रूसी सेवा का 
नियंत्रण होगा, गोकि वहाँ चीनी नागरिक प्रशासन ही छाग्रू किया जायगा। डाय- 
रन एक अत्तर्राष््रीय बन्दरगाह होगा, जो सभी राष्ट्रों के व्यापारिक कार्यों के लिए 
उपलब्ध होगा, किन्तु इसके उपयोग में रूस को विशेष प्रमुखता श्राप्त हो गी, पहले 
चीन की जो पूर्वी और दक्षिणी मंचूरियाई रेले थीं, - वे चीन और रूस के संयुक्त 
प्रशासन में होंगी, किन्तु इसमें चीन प्रधान हिस्सेदार होगा और बाहरी मंगोंलिया- 
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चीन से अलूग एक स्वाघीन प्रदेश होगा । चौथी परिकल्पना यह थी कि सुदूरपूर्व 
के सम्बन्ध में और पूरे संसार के अन्य भागों के सम्बन्ध में भी प्रमुख राष्ट्रों में पर- 
स्पर आस्था और विश्वास के आधार पर सहयोग बना रहेगा । 
अन्तिम परिकल्पना दो प्रकार से अभिव्यक्त की गयी थी | प्रमुख रूप से चीन 
के लिए यह सोचा गया था कि चीन-रूस में १९४५ में एक संधि लिखी जाय, जिसके 
अनुसार रूस चीन के पुनर्निर्माण में अपनी सम्पूर्ण सहायता केवल राष्ट्रीय (क्यूमिन्‌- 
तांग) सरकार के माध्यम से ही प्रदान करे। सामान्‍्यतया प्रधान राष्ट्रों में शान्ति- 
कालीन सहयोग की भावना के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र का संगठन करने की 
वात सोची गयी । राष्ट्संघ के चाट्टर के अनुसार, सुरक्षा-परिषद्‌ में चीन को एक 
स्थायी प्रतिनिधित्व (स्थान) प्राप्त हुना और उसे भी अन्य प्रधान राष्ट्रों की भाँति 
ही अपने निषेघाधिकार (विटो) के प्रयोग का अधिकार दिया गया था । इसमें गैर- 
स्वायत्त-शासन क्षेत्रों को, जो भृतपूर्व शघु-क्षेत्र नहीं थे, औपनिवेशिक सरकार के 
लिए एक भअन्तर्राष्टीय मान बनाते हुए, उन्हें न्‍्याय-प्रणाली के बन्तगगंत रखा गया । 
और इसमें अन्तर्सष्टीय झगड़ों को निपटाने के लिए पैसिफिक-क्रिया-विधि का प्रयोग 
लागू करने की भी व्यवस्था की गयी, जो विधि-प्रधान शक्तियों के पारस्परिक 
समझौते के आधार पर ही अपनायी जा सकती थी । 
(३) जापान के सेनिक दखल की समाप्ति 
इनमें चीन के सम्बन्ध में की गयी परिकल्पना अन्य की अपेक्षा विशेष मान्य 
नहीं सिद्ध हुईं। इसकी जआन्तरिक एकता, स्थिरता और व्यवस्था, जो सुदृरपुर्व॑ 
में उसे प्रधान देश के रूप में जापान के स्थान पर अपने को स्थित करने और उस 
क्षेत्र की राजनीति में संयुक्त-राज्य, रूस और ब्विटेन के समान भाग लेने के लिए 
आवश्यक थी, जापानी आत्म-समर्पण के समय और उसके बाद अधंदशी तक पूर्ण- 
रूपेण स्थापित नहीं हो सकी थी । जापानी आत्म-समर्पण के समय इसे जो स्थिति 
प्रदान की गयी थी, उससे यह आशा की जाती थी कि उक्त परिकल्पनाओं के आधार 
पर इसे पूर्ण बंघता प्राप्त हो जायगी । इस आशा के विपरीत चीन तेजी के साथ 
युद्ध-पृर्वे की स्थिति में पहुँचकर पुनः एक समस्यात्मक देश वन गया । 
विजय-दिवस तक चीन तीन भागों में हो गया था । कुमितांग का नियंत्रण 
दक्षिण-पश्चिमी प्रान्तों में बना रहा । उत्तर-पश्चिमी प्रान्त चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
द्वारा नियंत्रित थे और पूर्वी चीन अभी भी जापानियों के कब्जे में था। फिर भी 
उत्तरी चीन के जापानी क्षेत्र में बहुत-से कम्युनिस्ट प्रतिघाती फैले हुए थे और इनमें 
कुछ केन्द्रीय और दक्षिणी चीन में भी विद्यमान थे। जापानियों के दखल में स्थित 
क्षेत्रों से उन्हें निकालने की तैयारी में कम्युनिस्ट छापामार युद्ध के माध्यम से 
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राष्ट्रवादियों की अपेक्षा कहीं अधिक सफल थे, अत: वे जापानियों द्वारा और कुभितांग 
के समक्ष अपने प्रभाव का विस्तार करने में भी सम थे । 


जापान द्वारा आत्म-समपंण की शर्तें स्वीकार किये जाने के पश्चात्‌, उनमें 
अधिकार में आये क्षेत्रों पर नियन्त्रण करने की तत्काल समस्या उपस्थित हुई। 
इसका उत्तरदायित्व, स्वाभाविक रूप से चीनी सरकार को दिया यया, क्‍योंकि 
इसमें चीनी क्षेत्रों में नियन्त्रण की पुत्र:प्राप्ति करने की समस्या सन्निहित थी | इसमें 
केवल एक अपवाद मंचूरिया के सम्बन्ध में था, जहाँ से जापानियों को हटाकर 
रूसियों ने उसे अपने कब्जे में किया था, किन्तु इस सम्बन्ध में यह तय किया गया 
था कि जापान के साथ युद्ध-विराम-सन्धि होने के बाद तीन महीनों के भीतर रूसी 
अपनी सेनाएं वहाँ से हटा लुंगे। तथापि, अधिकृत चीन के सम्बन्ध में जो कठिताइयाँ 
उत्पन्न हुईं ओर जिन्होंने एक समस्या पैदा कर दी, वे जापानियों से सम्बद्ध नहीं 
थीं। चीनी कम्युनिस्टों ने उत्तरी चीन में जापानियों से आम-समर्पण कराना चाहा, 
जहाँ वे पहले से ही जापानियों के विरुद्ध च्यांग-काई-शेक की सेना और अधिकारियों 
से कहीं अधिक सन्निकठत्ता के साथ संलूग्न थे। जेनरछूइसिमो ने उनको यह अधिकार 
देने से इनकार किया । फिर भी, उसके पास उत्तरी चीन में जापानियो से आत्म- 
समर्पण कराने के लिए अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाने की सुविधाओ की कमी थी, 
जिसमें उसे केवल संयुक्त-राज्य से ही सहायता भ्राप्त हो सकती थी। इस आधार पर 
कि जब तक चीन से जापानी संनिकों को नि.शरस््र कर उन्हें उनके देश को वापस नहीं 
लौटा दिया जायगा और इस' प्रकार उन पर चीनी अधिकार स्था पित नहीं कर दिया 
जायगा, तब तक अमेरिका की युद्ध-सम्बन्बी जिम्मेदा रियाँ पूरी नहीं समझी जायेगी, 
इसलिए सयुक्तनराज्य ने चीन में अपनी हवाई, स्थल गौर समुद्री परिवहन-व्यवस्था 
(जो चीनी सरकार की ऐसी व्यवस्थाआ से आधिक थी) चीन में इस उद्देश्य से वनाये 
रखी थी कि च्यांग आवश्यकतानुसार जापान द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में इसके उत्तर 
और दक्षिण दोनों ओर अपने अधिकारियों और अपनी सेनाओं को भेज सके । इस 
सहायता से वे उत्तर चीन के प्रधान शहरों और रेल-लाइनों पर कम्युनिस्टों का 
अधिकार रोकने मे समर्थ हुए, किन्तु इससे ग्रृह-युद्ध की घमकी दी गयी, क्योंकि इस 
कार्य में उनकी सेनाओं की कम्युनिस्टों की सेनाओों से मुठभेड़ हुई, जो पहले से 
ग्रामीण क्षेत्रों में घुसी हुई थीं। इसने संयुक्त-राज्य को भी इस आचन्तरिक संघर्ष से 
सम्बद्ध किया, जिसका कम्युनिस्टों ने यह कहते हुए विरोध किया कि वह राष्ट्रीय 
सरकार की ओर से उनके विरुद्ध हस्तक्षेप कर रहा है । 


सामान्य युद्ध-सहायता को चालू रखने की अमेरिका की सरकारी नीति के 
अनुसार चीन के घरेलू मामलों में उसके हस्तक्षेप करने के उद्देश्य का खण्डन किया 
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गया था। उनके अनुसार सहायता मान्य सरकार को और उसके माध्यम से दी 
गयी थी और वह भी जापानी नियन्त्रण-क्षेत्रों से जापानियों को हटाकर उन पर 
अधिकार प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य से दी जाती थी, जिसे हस्तक्षेप का कार्य 
नहीं समझा जा सकता । तिसप्र भी, अमेरिकी सैनिक अधिकारी और उनकी 
दखल करनेवाली सेनाएँ दो संघर्षरत विरोधियों के बीच बड़ी गसन्‍्तोपप्रद स्थिति 
'में पड़ गयी थीं | ग्ृह-युद्ध शुरू हुआ । संयुकत-राज्य में भी कम्युनिस्टों से सहानुभूति 
रखनेवालों ने ऐसी स्थिति में आवाज उठायी ओर माँग की कि चीन से प्रत्येक 
अमेरिकी सिपाही को तत्क्षण हटा लिया जाय । इसका उसी तीजन्नता के साथ 
राष्ट्रीय सरकार के प्रति सहानुभूति रखनेवालों ने विरोध किया और उनका यह 
विश्वास था कि मास्को, चीन पर अपना तत्क्षण अधिकार स्थापित करने और वहाँ 
से राष्ट्रीय सरकार को उलट देने के लिए चीनी कम्युनिस्ट सेनाओं का उपयोग कर 
रहा है । 

इस दोहरे दवाव में, ज्यों ही जापानी सेनाएँ मुख्यतया अपने स्वदेश छोटा 
दी गयीं, संयुक्त-राज्य ने चीन से अपनी अधिकतर सेनाएं वापस कर लीं, किन्तु चीन 
को अनेक प्रकार की गर-सेनिक सहायता देकर और उनके लिए सैंनिक-प्रशिक्षण- 
योजना तैयार कर इस उदार साधन द्वारा तथा साथ ही बची हुई सैनिक-साम ग्रियाँ 
. बेचकर या उघार देकर संयुकत-राज्य उन्हें सैनिक सहायता भी देता रहा । यह 
सहायता (जिसकी--१९४९ में सभी प्रकार की सहायता में दी गयी घन-राशि 
का योग २० खरब डालर था) संयुक्त-राज्य को राष्ट्रीय सरकार से संलरूग्त सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त थी, अतः इसके विपक्ष में कम्युनिस्टों तथा कुमिनृतांग-तन्त्र के 
अन्य विरोधियों की शत्रुता निरन्तर बढ़ती गयी । फिर भी, यह कम्युनिस्टों के विरुद्ध 
उत्तरी चीन और मंचूरिया में राष्ट्रीय सरकार को सुरढ़ करने के लिए अपर्याप् 
थी। प्रभावप्रद रूप में, कुमिनृतांग-सरकार का अमेरिका द्वारा सक्रिय समयथेन 
किये जाने में कम्मी करने से उनका हस्तक्षेप नकारात्मक ही था, जो कम्युनिस्टों 
के लिए लाभप्रद हुआ, क्योंकि अमेरिकी सहायता के वलू पर ही सरकारी सेनाएँ 
अपने को अधिक समर्थ सिद्ध कर सकती थीं । १९४५ के बाद इसने जो भी मार्ग 
अपनाया, उसे दूसरे शब्दों में चीन के ग्रृह-युद्ध में संयुक्त-राज्य का हस्तक्षेप कहकर, 
उसे दोपी ठहराना था । । 


चीन के सम्बन्ध में अमेरिका की युद्धोत्तर नीति की घोषणा राष्ट्रपति ट्र मन 
ने १५ दिसम्वर, १९४५ को की, जब उन्होंने जनरलूू माशंल को अपने विद्येप प्रति- 
निधि के रूप में चीन के राजदूत का पद प्रदान करने के साथ वहाँ नियुक्त करने की 
घोपणा की । उन्होंने कहा, कि--संयुक्त-राज्य सरकार का यह विश्वास है कि 


ज् 
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संसार की शान्ति के लिए संयुक्त-राष्ट्र-संघ द्वारा एक सुरढ़ संयुक्त और लोकतंत्रीय 
चीन की स्थापना करने में सफलता प्राप्त करना सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या है। संयक्त- , 
राज्य चीन की राष्ट्रीय सरकार को मान्यता देती है और भविष्य में भी उसीको 
ही मान्यता देती रहेगी और अच्तर्यट्टीय मामलों में उसके साथ सहयोग करेगी ।”” 
अतः संयुक्त-राज्य ने उस समय राजनीतिक समस्या का आकलन करते हुए, राष्ट्रीय 
सरकार का आधार विस्तृत कर गृहन्युद्ध के स्थान पर लछोकतंत्रीयः साधनों को 
अपनाकर, उसका समाधान करना उपयृक्त समझा । उसने इसके समाधान के लिए 
एक पार्टी के अधिनायकवाद की जगह, तदनुरूप स्थित रूपरेखा के अन्तर्गत एक 
सहयोजित (कई पार्टियों को मिलाकर) सरकार के संगठन को गृह-यूद्ध समाप्त करने 
का साधन मानकर संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में उन्मुख होना 
आवश्यक समझा । क्रियात्मक रूप से, इसके लिए च्यांग और कम्युनिस्ट नेताओं में 
मुल समझोते की आवश्यकता पड़ी, यथा--(१) सहयोजित सरकार में कम्युनिस्टों 
द्वारा भाग लेने की सीमा, और (२) राष्ट्रवादी और कम्यूनिस्ट सेनाओं को मिलाकर 
एक राष्ट्रीय सेना के रूप में उन्हें संगठित करते हुए, उन्हें पर्णणया चीन की सरकार 
के निदेशन में रखने का प्रश्न उपस्थित हुआ सैद्धान्तिक रूप से १९३७ में जापा नियों 
के विरुद्ध अपने को स्थित रखने के लिए युद्ध में भैन्नीपुर्णं संगठन किया गया था | 
फिर भी, इस मैत्रीं-संगठन को कार्यान्वित करने में कम्युनिस्टों ने अपने क्षेत्रों और 
सेताओं पर अपना नियंत्रण पुरी तरह वनाये रखा | कुमिसनृतांग और कस्युनिस्ट-- 
दोनों क्षेत्रों की पूर्णतया न तो एक सरकार ही बन सकी थी और न तो कुमिनृतांग 
और छाल सेनाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय सेना का ही संगठन किया जा सका था। 


जापान के विरुद्ध लम्बे यद्ध-प्रयासों में, विशेषतया चौथी सैनिक टुकड़ी की 
घटना होने पर, यह देखा गया कि चूंकिंग और येनाव सरकारों के सम्बन्ध उस सीमा 
तक ढीले हो गये हैं कि दोनों क्षेत्रों में उनका क्रिया-कलाप ठप पड़ गया है। इससे 
जनता की राजनीतिक परिषद्‌ के कार्य-कलाप और प्रभाव में कमी भा गयी थी, 
जिसमें चूकिय-सरकार में सलाहकार की हैसियत से कम्युनिस्टों का वहुत ही सीमित 
प्रतिनिधित्व था। चीन में स्टिल्वेल मिशन को पूरी तरह सफल न हो पाने का यह 
भी एक प्रधान कारण था, क्योंकि च्यांग, स्टिल्वेछ की इस माँग के अनुसार कार्य 
करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे कि सारी चीनी सेनाओं का प्रयोग केवछ जापा नियों के 
विरुद्ध किया जाय । इससे च्यांग की सेनाओं को जापाती मोर्चे पर भेजने से उत्तर 
और पूर्वी केन्द्रीय चीन में कम्युनिस्ट कार्रवाइयों को नियंत्रित रूप से चालू रहने का 
मौका मिल जाता और कम्युनिस्ट क्षेत्रों में कुरमितांग द्वारा कम्युनिस्टों के समक्ष 
भवरोघ उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती । ० 
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(४) हलें मिशन 


जब जेनरलइसिमो द्वारा स्टिलवेछ को हठात्‌ वापस बुला लिया गया और 
उसके वाद जब १९४४ के आरम्भ में उसके और राजदूत दोनों के स्थान पर जनरल 
वेडेमियर ओर जनरल पैट्िक हले को नियुक्त किया गया, तो जनरल हले ने जेन- 
रलइसिमो और कम्युनिस्टों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, जिसमें वह 
असफल रहा, जब कि राष्ट्रपति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में उसे--'च्यांग और 
जनरल जोसफ स्टिलवेल के बीच मैत्रीपूण सम्बन्ध बढ़ाते हुए स्टिल्वेल के निदेशन 
में स्थित चीनी सेनाओं पर उसके अनुभवजन्ध कमान की कारंबाइयों को सुविधा- 
जनक बनाने का प्रयास करना था ।” राजदूत के रूप में चीन में अपने मिशन और 
'संयुक्त-राज्य की नीति के सम्बन्ध में, उनके विचार से उन्हें निम्नलिखित कार्य 
करना था--(१) राष्ट्रीय सरकार को टूटने से वचाना, (२) च्यांग-काई-शेक को 
चीनी गणतंत्र के राष्ट्रपति और जेनरलूइसिमो की सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में बनाये 
रखना, (३) जेन रलइसिमो और अमेरिकी कमाण्डर के वीच तहयोगपूर्ण सम्बन्ध रखना, 
(४) चीन में यूद्ध-सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाना और उसकी आशिक गिरावट को 
रोकना, और (५) जापान को पराजित करने के लिए समस्त चीनी सेनाओं का एकी- 
करण करना। (चुंकिग जाते हुए रूस में विचार-विमर्श के आधार पर उसने जेनरलू- 
इसिमो को चीनी वम्युनिस्टों और सोवियत संघ के सम्बन्धों पर पुनः आश्वासन 
देने में अपने को समर्थ समझा, ताकि) वे अब यह अनुभव कर सके कि चीन की एक 
राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थित कम्युनिस्ट पार्टी से वे बिना विदेशी हस्तक्षेप के 
समझोता कर सकते हैं। चज्यांग-काई-शेक ने अब यह स्वीकार कर लिया था कि चीन 
की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके वे जापान के विरुद्ध चीनी सेनाओं को एक 
साथ संगठित कर सकते हैं और इससे चीन में गृह-युद्ध को टाछा जा सकता है । 


कुर्मितांग और कम्युनिस्टों के वीच सीधी वार्ता आरम्भ कराने के लिए 
मध्यस्थ की हैसियत से राजदूत हे ७ नवम्बर, १९४४ को हवाई जहाज द्वारा येनान 
गये, जहाँ उन्होंने सीधे माओत्से तुंग से सम्पर्क स्थापित किया । वहाँ से वे चीन की 
राष्ट्रीय सरकार, चीन के कुरमितांग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौते 
का एक पंचसूत्रीय ससौदा छेकर पुनः चूंकिंग वापस आये, जिसमें--जँसा आगे देखा 
गया, कम्युनिस्टों ने समझौते के लिए कम-से-कम झर्ते रखी थीं! इसका शीर्षक ही 
ऐसा था, जिसमें राष्ट्रीय सरकार और कुर्मितांग के वीच सावबानी के साथ भेद किया 
गया था और उनकी शर्तों में उन वातों का संकेत दिया गया था, जो उनके बाद 
को वार्ताओं में भी वरावर दुहरायी गयी थीं--कि वे 'सहयोजित सरकार की 
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स्थापना के आधार पर समझौता करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु ऐसा समझौता वे तभी 
करना चाहते हैं, जब सरकार सचमुच प्रभावपूर्ण अभिकार रखे, न कि वह केवल 
कुमितांग के पूर्ण नियंत्रण में ही बनी रहे । जब ऐसा हो जायगा और जब क्कुरमि- 
तांग के समान अन्य पार्थ्यों द्वारा इसे संवैधानिक समर्थन प्राप्त हो जायंगा और 
जब सभी पार्यों को पूरे देश में अपना प्रचार करने के लिए आवश्यक गारण्टी' दे 
दी जायगी, तो कम्युनिस्ट अपनी सेवाओों को राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में लाने 
को तैयार हो जायेंगे । सरकार द्वारा २२ नवम्बर को इस पर एक त्रिसूत्रीय प्रति- 
प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर जनरल 'चाउ-एन-लाई ने यह स्पष्ट कर दिया था, 
कि-- इन समझौतों में उन्हें एक मौलिक कठिनाई का अनुभव हो रहा है कि कुमि- 
तांग एक पार्टी का शासन चाहते हुए एक लोकतंत्रीय सहयोजित सरकार का प्रस्ताव 
मानने के इच्छुक नहीं हैं ।* इसके बाद राष्ट्रीय सरकार-के तीन और प्रस्तावों 
का सिहावलोकन करते हुए जनरल चाओ ने कम्युनिस्टों की स्थिति और स्पष्ट रूप में 
रखी, कि--कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी सेनाओं की कमान कुमितांग पार्टी को नहीं 
देगी, गोकि वह अपनी सेनाओं की कमान राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत रखने के लिए 
इस शर्त पर प्रस्तुत है कि क्रुमितांग पार्टी द्वारा एकाकी सरकार को समाप्त फर 
उसके स्थान पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा एक सम्मिलित प्रशासन की 
स्थापना की जाये १९ 


इसके समान ही जेनरलइसिमो का, त्रिसृत्रीय प्रति-प्रस्तावों में निहित हठ- 
पूर्ण विचार भी २२ नवम्बर, १९४४ को जनरल चाऊ-एन-लाई को प्रेषित कर दिया 
गया था। इन तथा अन्य प्रस्तावों के संदर्भ में राष्ट्रीय सरकार कम्युनिस्टों से वार्ता 
करने की रियायत बरत रही थी, क्योंकि कम्युनिस्ट स्वयं अपनी एक सरकार के 
रूप में संगठित न होने के कारण समान आधार पर स्थित माने जाने की अपेक्षा एक 
असंतुष्ट सैनिक अंग के रूप में समझे गये थे । राष्ट्रीय सरकार कम्युनिस्ट सेनाओं के 
साथ, उनके राष्ट्रीय सेना-संगठन को मानने और इसमें सम्मिल्ति होने के उपरान्त 
समान रूप से व्यवहार करने का वचन देने को प्रस्तुत थी और वह चीनी कम्युनिस्ट 
पार्टी को भी इस छार्त पर एक वैध पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करने को तैयार 
थी, यदि वे रक्षा-युद्ध चालू रखने में ओर युद्धोत्तर पुनर््तिर्माण में राष्ट्रीकौरण को 
अपना पूरा समर्थन प्रदान करें और राष्ट्रीय सैनिक परिपद्‌”*? के माध्यम से वे 
अपनी सम्पुर्ण सेनाओं का नियंत्रण राष्ट्रीय सरकार के हवाले कर दें। राष्ट्रीय सरकार 
कुछ उच्चस्तरीय पदों पर कम्यु निस्टों को नियुक्त कर उन्हें राष्ट्रीय सैनिक-परिपद्‌ 
की सहायता प्रदान करेगी | सरकार के संगठन की समस्या के सम्बन्ध में, त्रिसूत्रीय 
योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि राष्ट्रीय सरकार के तीन प्रमुख 


धुद्दोतर चीन १८९ 


सिद्धान्तों की पूति का अन्तिम लक्ष्य लोकतांच्रिक सरकार की प्रगति और विकास 
के निमित्त तदनुरूप नीतियों को कार्यान्वित करते हुए एक राष्ट्रीय-सरकार की 
स्थापना करना है। उसके वाद ही च्यांग ने इन प्रस्तावों के अनुसार कार्यकारी 
युनान में कम्यु निस्ट तथा अन्य पार्टियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उसका 
पुनस्संगठन करना चाहा और उन्होंने एक कम्युनिस्ट और एक अमेरिकी अफसर 
: को राष्ट्रीय सेना के एक अफसर के साथ इस' उद्देश्य से नियुक्त करने की इच्छा व्यक्त 
की, जो मिलकर चीनी कम्युनिस्ठ सेनाओं के पुनस्संगठन, उसके लिए वांछित उप- 
करणों और सहपूर्ति सामग्रियों की व्यवस्था करने के लिए अपनी सिफारिशों जेनरल- 
इसिमो के अनुमोदन के निमित्त प्रस्तुत करें, साथ ही उन्होंने जापान के विरुद्ध "* 
युद्ध चलने की अवधि में चीनी कम्युनिस्ट सेनाओं के आसन्न कमाण्डर के रूप में एक 
अमेरिकी सैनिक अफसर को नियुक्त करना चाहा | अतः यह स्पष्ट हो गया कि 
जब कम्युनिस्ट कुर्मितांग की एकाकी पार्टी के नियंत्रण में संगठित सरकार की स्थापना 
के प्रन्‍तत को लेकर समझीता नहीं करेंगे, तो उसके साथ ही जेनरलरूइपिमो भी इस 
तरह की परिकल्पनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे, जो पूर्णतया कुर्मितांग के निर्णय 
के आधार पर न होकर कोई पूर्व प्रतिक्रिया प्रत्युत्पन्न करें, जिसमें उसके संरक्षण की 
अवधि समाप्त करते हुए किसी संवैधानिक सरकार की स्थापना की जाय । द 


चूँकि राजदूत हलें इस इष्टिकोण से आवद्ध थे कि अमेरिकी नीति का उद्देश्य 
राष्ट्रीय सरकार की स्थिति और जेनरलरूइसिमो की शाक्ति सुदढ़ करना है, इसलिए 
उसकी अन्तिम व्याख्या के अनुसार वे केवल सरकार हारा स्वीकृत सीमा के अन्दर 
ही अपना कार्य सम्पन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे जेनरलइसिमों को यह सलाह 
दे सकते हैं कि---कम्यु निस्ट सेनाओं? पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए राजनीतिक 
रियायत दे सकते हैं और संक्रान्ति-काल को कम कर सकते हैं | किन्तु वे सलाह देने 
की सीमा से आगे बढ़कर कोई कारंवाई नहीं कर सकते। जेनरलइसिमो को अमेरिकी 
सुझावों को मानने के लिए उपयुक्त दवाव देने का यही साधन था कि यदि वे 
अमेरिकी प्रस्तावों से सहमत नहीं होते, तो चीन को दी जानेवाली सभी प्रकार की 
अमेरिकी सहायता समाप्त कर दी जाय । यदि सहायता वापस लेने के प्रस्ताव के 
वाद वे रढ़ होते, तो इसका प्रभाव राष्ट्रीय सरकार और जेनरलइसिमो दोनों की 
स्थिति कमजोर करने पर पड़ता । यदि उन्होंने अमे रिकी सहायता प्राप्त करने के छिए 
इसे मान लिया होता, तो भी इसका प्रभाव उन्हें कमजोर सिद्ध करने पर पड़ता, 
क्योंकि ऐसी स्थिति में वे विदेशी दवाव के सामने अपना समपंण कर देते । चूँकि 
इस समय दम्युनिस्ट तत्क्षण काफी रढ़ स्थिति में आ गये थे, इसलिए वे अपनी मूल 
माँग में कोई संशोधन करने को तैयार नहीं थे और चूंकि अमेरिकी उन पर अपना 
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प्रभावपुर्ण दवाव डालने की स्थिति में भी नहीं थे, इसलिए राजदूत हलें केवल 
वार्ता कराने और उसे चालू रखने के अतिरिक्त कुछ करने में असमर्थ रहे, अतः बे 
तत्क्षण ग्रह-युद्ध शुरू होने के विरुद्ध भी कुछ कर पाने में असमर्थ थे | राजदूत हले 
द्वारा २६ नवम्बर, १९४५ को त्याग्र-पत्र दिये जाने के बाद भी राष्ट्रीय सरकार 
(या कुर्मितांग) और कम्युनिस्ट पार्दी के बीच राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रश्नों 
पर समझौता-वार्ता द्वारा ग्रह-युद्ध बचाने के निमित्त श्रयास होता रहा, किन्तु बाद 
में राष्ट्रीय सरकार में सुधार और पुनस्संगठन करते हुए च्यांग काई शेक का नेतृत्व 
बनाये रखते हुए राष्ट्रीय सरकार को टूटने से बचाने पर विशेष जोर देना स्थग्रित 
कर दिया गया । 

नीति में इस' परिवर्तत से, क्रमश: इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाने 
लगा, जैसा चुंकिंग में १९४३ में तथा उसके बाद भी व्यक्त किया गया था, कि 
राष्ट्रीय (कुर्मितांग) सरकार प्रतिक्रियावादी हो गयी है भौर अब इसका कोई विशेष 
प्रभाव नहीं रह गया है और चीनी कम्युनिस्ट विशेष समर्थव शक्ति के रूप में स्थित 
हो गये हैं, जो देश पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कुर्मितांग को चुनौती दे रहे 
हैं। यह बात कही जाने छगी थी कि यदि ग्रह-युद्ध छिड़ता है, तो कम्युनिस्ट 
निस्संदेह विजयी होगे, क्योंकि विदेशी शक्तियाँ, जिनमें संयुकत-राज्य भी सम्मिलित 
हैं, जो सरकार का समर्थन करतीं, वे सरकार की संगठन सम्बन्धी कमजो रियों को 
पूरी करने में कोई सम्भव सहायता नहीं दे सकती थीं । 

“इस अनुपयुक्त द्विविधाजनक स्थिति में” संयुक्त-राज्य को शात्तिप्रद प्रक्रिया 
से चीन में नयी शक्तियों के नये मैत्रीपूर्ण सहहयोजव के समंजन द्वारा शह-युद्ध का 
विनाश रोकने का प्रयत्न करता चाहिए। इसके लिए वांछित साधन केवल यही था 
कि कुर्मितांग के संगठन में सुधार कर उसे रढ़ता के साथ स्थित किया जाय, ताकि 
यह सहयोजित सरकार का एक सशक्त अंग वना रहे। यदि इसमें सफलता नहीं 
मिलती, तो हमें (अमेरिकियों को) कुर्मितांग के साथ अपनी. संलूग्नता को यथा- 
सम्भव कम कर देना चाहिए और कम्युनिस्टों के साथ, जो चीन का नियंत्रण करने- 
वाली मजबूत पार्टी के रूप में संगठित हैं, कुछ सहयोग करना आरम्भ करना चाहिए 
और उन्हें आगे स्वतंत्र स्थिति में संयुक्त-राज्य से मैत्री रखने के लिए प्रभावित 
करना चाहिए ।. "४ 

यह दृष्टिकोण, जो उसके (जनरल हलें के) अपने मत और नीति के प्रतिकूछ 
था और जिसने एक दूसरे प्रकार की नीति और समाधान उपस्थित किया था, 
उसीके संदर्भ में जनरल हलें ने यह विचार व्यवत्त किया कि विदेशी सेवा में लगे 
अधिका रियों ने ही उसके मिशन के साथ गुसघात किया है | अतः मार्शल मिशन के 
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समय तक, संयुक्त-राज्य ऐसी .स्थिति में था, जब राष्ट्रपति ने जनरल मार्शल को 
जेनरलइसिमो से निःसंकोच यह कह देने के लिए, अधिकृत किया था कि-- उन्हें 
यह सोचकर कार्य करना चाहिए कि गृह-युद्ध के वीच विभक्‍त और कमजोर चीन 
को वास्तविक रूप से नि्ंघन स्थान मानकर उक्त आश्यय के प्ंदर्म में अमेरिकी 
सहायता देने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा सकता और सरकार में देश की अन्य 
पार्टियों को सम्मिलित करके लोकतांत्रिक पद्धति के विस्तृत आधार पर इसे संगठित 
करते हुए देश में एकता और शान्ति स्थापित की जानी चाहिए ।”!5 


“यह स्वीकार किया जाता है कि इसके लिए एक पार्टी के राजनीतिक 
संरक्षण में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी ।” इसमें च्यांग द्वारा उस स्थिति 
को स्वीकार करने की समस्या भी सन्निहित थी, जिप्ते आरम्भ में कम्युनिस्टों ने 
स्वीकार किया था, किन्तु उन्होंने (जेनरूकूइसिमों ने) भस्वीकृत कर दिया था। 
परिणामत: उन्होंने कुमितांग के तत्त्वावधान में एक राजनीतिक सछाहकार-सम्मेलन 
बुलाने का प्रस्ताव किया, जो संरक्षण की सम्राप्ति के छिए आवश्यक प्रवन्ध करने के 
सम्बन्ध में विचार-विमर्श करे । कम्युनिस्टों ने १९ अक्तूबर, १९४५ को इस राज- 
नीतिक सलाहकार-सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था ।"* 

(५) अमेरिकी मध्यस्थता 

अतः जिस समय जनरल हलें ने राजदूत-पद से त्याग-पत्र दिया, उस समय 
चीन की प्रवान आन्तरिक समस्या का अर्सेनिक समाधान प्राप्त करने के लिए कुमि- 
तांग और कम्युनिस्टों के तत्कालीन सम्बन्ध अच्छे नहीं थे वार्ता-- राष्ट्रीय-सरकार 
और कम्युनिस्ट विचार-विमर्श के संक्षिप्त आलेख--/' में निहित सामान्य सिद्धान्तों 
के आवार पर एक समझौते के स्तर तक पहुँच गयो थी, जो चुंकिंग में ११ अक्टूबर 
को जारी भी की गयी थी | दूसरी ओर उत्तर चीन और मंचूरिया पर नियंत्रण 
प्राप्त करने के लिए कुर्मितांग और कम्युनिस्टों में संघर्ष पहले से ही शुरू हो गया 
था। सरकार ओर कम्युनिस्ट पार्टी के सशस्त सेनिकों के वीच वरावर अधिकाधिक 
झगड़े होने लगे थे। कम्युनिस्टों द्वारा, राष्ट्रीय सरकार की---जापानियों और चीनियों 
की कठपुतली सेनाओं से आत्म-समर्पण कराने के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों 
को न मानने गौर कम्युनिस्टों द्वारा झन्रुओं की सामग्रियों और उनके जाने पर 
उनके क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने के लिए उनके ऐसे आत्म-समपंण को स्वयं 
कार्यान्वित कराने के कारण ही आपस में ये झगड़े हो रहे थे । ये झगड़े तथा साथ 
ही भोर क्षेत्रों में भी ऐसे झगड़े इतने वढ़ गये थे कि योग्य पर्यवेक्षकों ने शान्तिप्रद 
समझोते की संभावना को सवेहास्पद समझ लिया था ।*४ 
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इन परिस्थितियों में आन्तरिक सँघर्ष सुलझाने के लिए अमेरिका द्वारा दूसरी 
बार प्रयत्न आरम्भ किया गया था, जब सेवा के जनरल सी० माशेंल' को राष्ट्रपति 
ट्र,मन ने दिसम्बर, १९४५ में सरकारी मिशन पर चीन भेजा । अपनी बड़ी स्याति के 
साथ चीन में जाये जनरल माशल से यह आशा की गयी थी कि थे एक सेतिक 
सन्धि कराने में समर्थ होंगे और इसके बाद एक अस्थायी सम्मिलित सरकार की भी 
स्थापना करा सकेंगे, जो पूरे चीन१ में एक अधिकारसम्पन्न छोकतांत्रिक सरकार 
को स्थापना के लिए निश्चित मौलिक निर्णयों का पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन करने 
के लिए तदनुरूप सिद्धान्त स्थिर करने का कार्य आगे बढ़ा सकेगी ।१% 


माशेल के आगमन की आशा में, किन्तु साथ ही ११ अक्तृवर के समझौते 
को लागू करने और च्यांय की वचन-बद्धता के अनुसार युद्ध की समाप्ति के एक वर्ष 
के अन्दर 'संरक्षण-अवधि' का अन्त करने के' लिए शुरू क्रिये गये अभियान की सह- 
पूर्ति के उद्देश्य से चीनी सरकार ने अमेरिकी उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से जनता 
के सलाहका र-सम्मेलन” का संगठन करने के निमित्त कार्रवाई शुरू कर दी थी । यह 
कारंबाई करने के निमित्त कम्युनिस्टों से वार्ता करने और उनका उक्त सम्मेलन में 
भाग लेना स्वीकार करने के लिए उनसे समझोता करने की आवश्यकता थी । 


१० जनवरी, १९४६ को इस सम्मेलन का शुभारस्म हुलणआा भौर यह २१. 
जनवरी तक चलता रहा, जिसमें क्रुमितांग के ९, कम्युनिस्ट पार्टी के ७ और अन्‍य 
छोटी पारियों और गैर-पार्टी हितों के २२ प्रतिनिधियों की सम्मिलित कर जनता 
के सलाहकार-सम्मेलन का संगठन किया गया था। अपने सम्मेलन की समाप्ति पर 
जनता के सलाहकार सम्मेलन” ने सभी तत्कालीन समस्याओं पर समझौते की घोषणा 
की । इसके एक प्रकाशित प्रस्ताव में स्थायी विधान का मसौदा चैयार करने के 
लिए ५ मई को राष्ट्रीय एसेम्बली का सम्मेलन करने तथा साथ ही ४० सदस्यों की 
'राष्ट्रीय परिषद्‌” की एक 'अन्तरिम सहयोजित सरकार' की स्थापना करने की 
व्यवस्था की गयी थी, जिनमें ४० में से आधे सदस्य क्रुमितांग और आधे अन्य 
पार्टियों एवं समुदाय से लिये जाने की घोषणा की गयी थी | च्यांग को, परिषद्‌ के 
निर्णयों पर निषेघाधिकार प्राप्त था, जिसे अमान्य करार देने के लिए हू मतों की 
आवश्यकता थी । एक और प्रस्ताव में यह व्यवस्था की ग्रयी थी कि जापानियों से 
मुक्त किये गये उन क्षेत्रों में, जहाँ प्रशासकीय नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए कुमितांग 
और कम्पुनिस्टों में संघर्ष हो रहे थे, यथास्थिति बनाये रखी जानी हे चाहिए । 
जब तक राष्ट्रीय सरकार की पुनःस्थापना न हो जाय गौर सैनिक-शक्तियों का पुन- 
स्संगठन और उनके आकार में यथारूप कमी व कर दी जाय, तब तक यथा स्थिति 
बनाये रखने का निर्णय किया गया था। क्रुमितांग गौर कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 
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एक सैनिक उपसमिति स्थापित करने के छिए सीधा समझौता हुआ था, जिसके 
अनुसार जनरल माशंल को सेतिक पुनर्गठन की विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए 
सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का भी निर्णय किया गया था। 


जनता के सलाहकार सम्मेलन” का भायोजन होने के पहले ही जनरल 
माशेल एक सन्धि-समझोता कराने और उस पर १० जनवरी को हस्ताक्षर कराने 
में सफल हुए थे। इस समझौते से तत्कालीन सैनिक संघ का अच्त करने और 
यथास्थिति स्थापित करने के निमित्त उपयुक्त समझौता करने के लिए मार्ग प्रस्तुत 
करने में सफलता मिली । इसके अनुसार दोनों ओर की सेनाओं को अपनी स्थिति 
में स्थित रहना था । कम्युनिस्टों ने संचार-साधनों में हस्तक्षेप न करने का वचन 
दिया और मंचूरिया पर सरकार द्वारा पुनः कव्जा करने का अधिकार स्वीकार 
किया । सन्धि की शर्तें जहाँ भी सम्भव हुआ, युद्ध-क्षेत्रों में समझौते को कार्यान्वित 
करने के लिए प्रेपित की गयीं। इन सन्धि-दलों ने वास्तव में राष्ट्रवादी सेनाओं को 
रोकने का कार्य किया, जो उस समय अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सेनिक 
कारंवाई में संडरन हो आक्रमण कर रही थीं। सन्धि ने ही स्वयं, कम्युनिस्टों को पुन: 
अपनी स्थिति सुदृढ़ करने और आक्रमण के लिए समर्थ होने का समय प्रदान किया । 


तथापि, यदि इस संधि-समझौते को दोनों पार्थ्यों ने विश्वास के साथ पूरी 
तरह कार्यान्वित किया होता, तो भी इससे मौलिक समस्या का समाधान नहीं हुआ 
होता, गोकि समस्या को सुलझाने के लिए यह इसकी एक प्राथमिक जावश्यकता 
थी । राजनीतिक रूप से समस्या के दो भाग थे । एक तो अस्थायी सरकार का 
निर्माण, जो तत्कालीन एकाकी पार्टी की सरकार के स्थान पर कार्य करे। दूसरा 
प्रघन सरकार की संतोषजनक स्थायी रूपरेखा का, उसकी स्थापना के लिए निर्धारण 
करने का था। संयुक्त-राज्य के इष्टिकोण में दोनों के लिए छोकतंत्र की स्थापना 
का प्रयत्त करना अनिवार्य था। समस्या का सैनिक पक्ष पाटियों की अलूग-अरूग 
सेनाएँ वनी रहने के कारण उपस्थित हुआ था जिन्हें मिलाकर एक राष्ट्रीय सेना 
का वास्तविक रूप में समठन करना और गृह-युद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय युद्धरत सेना के 
विशाल आकार को कम करते हुए उसे केवल उतनी ही संख्या में रखना था, जितनी 
चीन की आतन्तरिक व्यवस्था और उसके अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
आवश्यक हों । कुमिन्तांग नेता, कम्युनिस्ट सेनाओं को घटाकर उन्हें राष्ट्रीय सेना के 
अन्तर्गत (जो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण और आदेश पर आधघुृत 
होंगी) रखने के लिए जोर डाल रहे थे, यह वे सामान्य समझौते की शर्तों के 
अतिरिक्त कोई राजनीतिक समस्या का समझौता होने के पूर्व या उसीके साथ करा 
लेने पर जोर दे रहे थे । किन्तु कम्युनिस्ट, जब तक राजनीत्तिक समस्या का समा- 


१९४ पूर्थ एशिया का आधुनिक इतिहास 


घान न हो जाय ओर उसे कार्यान्वित भी न कर लिया जाय, तब तक अपनी सेनाओं 
पर से अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहते थे । जो राजनीतिक समाधान स्वीकार 
करने के लिए वे इच्छुक थे, उसके अनुसार वे चाहते थे कि उनकी पार्टी को एक 
अल्पमत पार्टी मानकर उसे अन्य असंतुष्ट दलों और कुमिन्तांग के साथ एक राज- 
नीतिक पार्टी की बंधता प्रदान करने की गारंटी दी जाय और उन्हें प्रकाशन, मंच 
और रेडियो आदि की स्वतंत्रता दी जाय, जिससे वे पूरे चीन में कुमिन्तांग के साथ 
अपना प्रचार करने में समर्थ हों। ऐसा समझौता करने के लिए उनके दृष्टिकोण से 
कम-से-कम उस समय के लिए उन्हें ऐसी सेनाओं पर नियंत्रण रखने दिया जाय, 
जिसके कारण कुमिन्तांग--पर्यवेक्षकों को समझौता करने की विवश्ञता मालम पड़े 
और साथ ही कार्यकारी और संवंधानिक पक्ष भें सहयोजित-सरकार के अन्दर उन्हें 
कुछ प्रमुख मंत्राकयों पर अधिकार प्रदाव किया जाय ! 

मौलिक तरीकों से समझौता कराने के मार्ग में उपस्थित बाघाएँ तोड़ने में 
जनरल मार्शछ' की प्रतिष्ठा भी समर्थ सिद्ध नहीं हुई । उनकी अमेरिका के राज्य- 
सचिव के रूप में नियुक्ति होने के बाद वापस बुलाये जाने पर वार्ता भंग हो गयी 
और बिना औपचारिक घोषणा के सभी जगह पुनः गृह-युद्ध आरम्भ होने छूगा । 

संयुत्त राज्य में छौटने पर ७ जनवरी, १९४७ को जनरल मार्शल ने एक 
वक्तव्य दिया, जिसमें उन्‍होंने अपने सिशन की असफलता के निम्नलिखित अनुमानित 
कारणों पर स्पष्टतया प्रकाश डाला+- 

“शान्ति स्थापना में सबसे बड़ी कठिनाई यह रही है कि कुमिन्तांग और 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक संदेह करते हैं । 

एक ओर जब सरकारी पक्ष के नेता कम्युनिस्ट प्रारूप की सरकार स्थापित 
करने के रृढ़ विरोधी हैं, इसरी ओर कम्युनिस्ट खुलकर यह कहते हैं कि वे माकसे- 
वबादी हैं और चीन में कम्युनिस्ट-विधि की सरकार स्थापित करने के इच्छुक हैं, 
गोकि पहले थे अमेरिकी था ब्रिटिश विधि की लोकतांतिक सरकार की स्थापना के 
माध्यम से इसके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं !* 

सरकारी पक्ष के नेताओं का अपना बढ़ मत है कि विगत जनवरी में जनता 
के सलाहकार-सम्मेंलन' द्वारा प्रस्तावित सरकार सें सम्मिलित होना कम्युनिस्टों ने ' 
अपने ध्वंसात्मक उद्देश्य से ही स्वीकार किया है | मुझे विश्वास है कि कम्युनिस्टों ने 
यह अनुभव किया है कि सरकार जनता के सलाहकार-सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित 
सरकार की स्थापना करने की स्वीक्षति देने में पुरी ईमानदार नहीं है और सैनिक 
दबाव और गुप्त पुलिस कार्रबाइयों द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी को मिटाना चाहती है। 

अतः जिस वर्ष (१९४६) युद्ध-विराम-संधि करते हुए आन्तरिक समस्याओं 
के शाग्तिप्रद राजनीतिक समाघान के लिए उपाय ढूँढ़ते हुए इस दिशा में प्रयत्त 
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प्रारम्भ किये गये, उस वर्ष के अन्त तक ही वे पूर्णतया अश्नंगत सिद्ध हो गये । 
मार्शरू-मिशन ने कुर्मितांग और कम्युनिस्टों के बीच मधब्यस्थता करने बौर दोनों 


पादियों को साथ राकर उनकी एक सरकार बनाने के समेरिकी प्रस्ताव का इसीके 
वाद से अन्त कर दिया । 


(६) संरक्षण की समाप्ति 
जनता के सलाहकार सम्मेलन” ने ५ मई को राष्ट्रीय कसेम्दली की वैठक 

करना तय किया था। तथापि, कम्युनिस्ट जब तक इसके संगठन के ॥ 
अपनी कोई प्रभावजनक स्थिति न वना रू, तत्व तक्क इसमें भाग नहीं लेना चाह 
थे। उन्होंने सोचा कि यह स्थिति उन्हें तभी प्राप्त हो सकती हैं, जब सरकारी 
अधिकार “नियोजित राज्य-परिपद्‌” को हस्तान्तरित कर दिये जाये, जिसके संगठन 
के सम्बन्ध में -भी अभी समझोता होना वाकी था ! कृमितांग द्वारा इसके वि 
परिकल्पना की गयी थी कि राजनीत्तिक एकीकरण और सरकारी पुनर्गठन का कार्य 
राष्ट्रीय सरकार के तत्त्वावधान में सम्पन्न किया जायया, जिसमें इसके संगठन को 
वदलरूकर कुछ बसा ही रूप प्रदान किया जायगा, जो छोकतंत्रीकरण की अमेरिकी 
नीति की पति कर सके । तथापि, सरकार का विस्तार कर इसमें अन्य तत्त्वों 
(पार्टियों) को सम्मिलित करने से, संवबानिक सरकार की स्थापना में करमितांग का 
नियंत्रण कम होने की कल्पना नहीं की गयी थी । भत्तः इसने कम्युनिस्टों को अपने 
चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रीय असेम्बछी और राज्य-परिपद में भाग 
लेने का सुअवसर प्रदान किया था, दिन्‍्तु यह अवसर उन्हें अन्ततः राष्ट्रीय सरकार 
द्वारा तय की गयी शर्तों पर ही दिया जाना था । 

परिणामस्वरूप, सम्मिलित सरकार की स्थापना के पूर्व कम्युनिस्टों के साथ 
कोई दृढ़ समझोता हुए बिना ही, च्यांग-काई-शेक ने कम्युनिस्टों के साथ असेम्वल 
में भाग लेने के लिए समझाता होने की आशझ्षा से नवम्वर १९४६ में असेम्बली की 
वैठक करने की घोषणा कर दी थी | उन्होंने सोचा कि इससे द्ातुतापूर्ण कार्रवाइयाँ 
"समाप्त होने के वाद एक साल के भीतर संत्रेवानिक लोकतंत्र की स्थापना करने की 
उनकी घोषणा पूरी हो जायगी । 

राष्ट्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय असेम्बडी की कुछ सदस्य संख्या २,१०० 
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8 
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। 
निर्वारित की गयी थी। इनमें से ९५० दस वर्ष पूर्व ही निर्वाचित हो गये थे, 
४०० सदस्यों को--जो दस वर्ष से निर्वाचित होने की आश्या ऊगाये थे, उन्हें विना 


निर्वाचन के चुने हुए अतिरिक्त निर्वाचित सदस्यों के रूप में चुन लिया गया था, 
ओऔर ७०० सदस्यों को विवाचकीय विधि से चुनने का अधिकार प्रधान राज जनी तिक 


किक 


प्रादियों को (जिनमें २०० कुर्मितांग, १९० कृम्यनिस्ट, १२० कोकतन्नीय लगी 


१९६ पुर एशिया का आधुनिक इतिहास 


१०० चीनी युवक-पार्टी और ९० गैर-पार्टी-प्रमुख नागरिकों के बीच वितरित करते 
हुए) दे दिया गया था । कम्युनिस्टों और कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने असेम्बर्ल 
सें अपना स्थान ग्रहण नहीं किया, इसलिए उन्हींने २५ दिसम्बर, १९४६ के संबि- 
घान-निर्घारण में भी भाग नहीं लिया था। तथापि, १ फरवरी, १९४७ को इसे मान्य 
घोषित कर २५ दिसस्वर, १९४७ से छागू करने की भी घोषणा कर दी गयी । 
इसके बीच कुर्मितांग से इस राज्य-संग्ठन को शक्ति हस्तान्तरित करने का अवसर 
प्राप्त करने के लिए भी कारंवाई की गयी । अत्त: अप्रैल, १९४७ में 'र ज्य-परिपषद्‌! 
एक शासक-समिति के रूप में स्थापित हो गयी । इसमें कुछ ४० सदस्यों में ५ युयान 
राष्ट्रपति के पदेन नार्मांकित सदस्य, कुर्मितांग के १२ सदस्थ, चीनी युवक-पार्टी के 
४ सदस्थ, सामजिक छोकतांत्रिकी के ४ सदस्य और ४ स्वतन्त्र सदस्य सम्मिलित 
किये गये थे । ११ जगहें कम्युनिस्टों और लोकतन्त्रीय लीग के लिए सुरक्षित रखी 
गयीं. किन्तु उनमें कोई भी इस प्रकार के सहयोजन में सम्मिलित होने को तैयार 
नहीं था, क्योंकि इसने च्यांग-काई-शेक या कुरमितांग की प्रमुखता में कोई परिवतेत्र 
नहीं किया था । २३ अप्रैल को गैर-कुर्मितांग या कुर्मितांग सदस्यों द्वारा निर्मित 
भन्त्रिमण्डल में कोई कम्युनिस्ट नहीं आया ।*४ 


नये संवंधानिक और निर्वाचनीय विधि के' अनुसार युयान के लिए जनवरी, 
१९४८ में निर्वाचन कराये गये और माचे के अन्त में राष्ट्रीय असेम्बली की नयी 
प्रणाली का औपचारिक समारम्भ करने के लिए बैठक आयोजित की गथी। इसका 
प्रधान कार्य उस समय राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का निर्वाचेन कराना था। जैसा 
अनुमानित था, उ्यांग-काई-शेक छः वर्षों की संवैधानिक अवधि के लिए राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए। जेनरलइसिमो के व्यक्त विरोध पर भी जनरल छी-सुंग-जेन, 
काफी तीज प्रतिरोध के बाद सुधार करने की योजना के उद्देश्य की घोषणा करने 
के बल पर उप-राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 

नये संविधान में (अध्याय २, धारा ७ से २४ तक) जनता के विस्तृत अधि- 
कारों और कत्तंव्यों को ग्रहण किया गया था, जिसका चीन की तत्कालीन अवस्था 
के सन्दर्भ में कोई विद्येप महत्त्व नहीं था। इसमें (घारा २५) सम्पूर्ण जन-संगठन 
की ओर से राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय असेम्बली की 
व्यवस्था की गयी थी, तथापि--जिसको क्रियात्मक रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्र- 
पति का निर्वाचन कराने, नियन्त्रक-युयात के निर्णय पर उन्हें हटाने या नापस 
घुलाने और युयात के विधानांग द्वारा प्रेपित श्रस्तावों के अनुसार संविधान में 
संशोघन या परिवर्तन करने के सीमित अधिकार दिये गये थे | इसके अध्याय ४ की 
३५ से ५२ तक की घाराओ में रा्पति और उपराष्ट्रपति के विस्तृत अधिकारों की 
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व्याख्या की गयी थी। इसमें कार्यकारी और बेधानिक युयान के माध्यम से सरकार 
की कार्यकारी और वैधानिक शाखाओं के संगठन और उन्तके पारस्परिक सम्बन्धों 
को भी व्याख्या की गयी थी । इसके बतिरिक्त न्‍्यायाविकरण, परीक्षा और 
निधन्त्रक युयान की भी अछग व्यवस्था की गयी थी। अतः इस प्रकार डॉ० सुनयात्त 
सेन की सरकार में पाँच नियन्त्रक प्रणाली की स्थापना की गयी । नियन्त्रण का 
क्षेत्रीय वेंटवारा अध्याय १० और ११ के अन्तगंत किया गया है। अध्याय ११ 
(घारा १९९ से १३६ तक) में डॉ० सुन की सरकार के सम्बन्ध में लोकतनन्‍्त्रीय 
प्रक्रिव की अभिव्यक्ति के लिए निर्वाचन, निष्कासन, प्रयास और जनमत-संग्रह 
झादि की भी व्याख्या की गयी है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश-नीति, राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा एवं संस्क्ृति के सम्बन्ध में मौलिक राष्ट्रीय 
नीति की भी व्याख्या १४वें अध्याय (धारा) १३७ से १६९ तक में की गयी है । 
अन्तिम अध्याय सें संविधान के राग करने और उसमें संशोधन करने की व्यवस्था 
वी गयी हें । 

 संवधानिक सरकार की रूपरेखा १९४८ भें तैयार की गयी थी, किन्तु 
तत्कालीन सरकारी प्रवन्ध में सामान्यतया कोई विशेष परिवर्तत नहीं हुआ । 
अमे रिकी मध्यस्थता की असफलता के बाद ही १९४७ तक ग्रृह-युद्ध काफी बड़े पैमाने 
पर व्याप्त हो गया था| च्यांग-काई-शैक ने कम्युनिस्टों के विरुद्ध युद्ध में छः महीनों 
में ही विजय प्राप्त करते की सरकार के उद्देश्यों की घोषणा की । आरम्भ में कुमि- 
तांग को सफलता मिली, जिसके साथ उन्होंने कम्युनिस्टों के प्रधान युद्ध-केन्द्र (राज 
घानी) येनान पर कव्जा कर लिया, किन्तु उसके बाद ही कम्युतिस्टों ने भयंकर 
प्रत्यारोपी आक्रमण शुरू किया | क्रमशः कम्युनिस्टों की सैनिक शक्ति बढ़ती गयी, 
जब कि कुमितांग की ज्क्ति क्षीण होती गयी। मंचुरिया पर कम्युनिस्टों की विजय 
स्त्रीकार की गयी, जब (नवम्बर १९४८) में मुक्डेच को खाली करने का आदेश 
हुआ । दिसम्बर में हुसूकाउ में सरकारी सेनाओं ने विनाश के वाद कम्युनिस्टों की 
सेनाएं यांगत्जे नदी तक पहुँच गयीं । 


(७) कम्युनिस्टों द्वारा सैनिक सत्तारोह 


राष्ट्रपति च्यांग की राजनीतिक और सैनिक विफलता के कारण उनके घोर 
विरोध ने उन्हें अन्ततः: समझौता वार्ता द्वारा सैनिक संघर्ष समाप्त करने के लिए 
झकने को विवश किया । चूँकि यह स्पष्ट था कि कम्युनिस्ट उनके साथ वार्ता करना 
नहीं चाहेंगे, उसलिए उन्होंने जनवरी, १९४८ में राष्ट्रपति-पद से त्याग-पत्र दे दिया 
ओर इस प्रकार उन्होंने वार्ता करने का कार्य तत्कालीव उपराष्ट्रपति छी सुंग जेन 
को--जो च्यांग के त्याग-पत्र के बाद कार्यकारी राष्ट्रपत्ति हुए, दे दिया ।४ 
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तथापि, सीवे तथा मध्यस्थों के माध्यम से होनेवाली समझौता वार्ता अन्त 
में विफल हो गयी । १४ जनवरी, १९४९ को कम्युनिस्टों ने वार्ता के लिए अपनी श्चत्तें 
पेश कीं। इसमें च्यांग-काई-शेक और ली सुंग जेन को कार्यच्युत करने, एक पारस्परिक 
युद्ध-विराम-संधि स्वीकार करने, एक नया संविधान बनाने, कम्युनिस्ट सेना और 
उनकी राजवीतिक एवं सूमि-्रणाली को स्वीकार करने, नौकरशाही पूंजीवाद का 
सफाया करने, युद्ध के अपराधियों को दण्ड देने, बिना प्रतिक्रियावादियों को शामिल 
किये सम्मिलित सरकार की स्थापना करने और विदेश्ी शक्तियों के साथ हुई 'घोखा- 
पूर्ण संधियों' को अमान्य करने की झर्ते रखी गयीं । इन शर्तों का वास्तविक अर्थ 
कुमितांग द्वारा बिना शर्ते आत्म-समर्पग कराना था, इसलिए वार्ता केवल उनमें 
संशोधन करने और उनको कार्यान्वित करने की शर्तें बदलने पर ही की जा सकती 
थी। कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा श्ञान्ति-समझौता की तिथि पहली 
अप्रैेंछ को निश्चित करते हुए यह स्पष्ट बता दिया गया था कि इन शर्तों में कोई 
विशेष संज्योघन नहीं किया जायगा । फिर भी, ३ मार्च को राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री 
चुन फो ने राष्ट्रीय सरकार और कम्युनिस्टो के बीच समान आधार पर वार्ता करने 
के लिए कम्युनिस्टों की स्वीकृति की घोषणा कर दी । निर्चत ज्र्तों में युद्ध-अप- 
राधियों की श्रेणी के अच्तग्गंत च्यांग-काई-शेक, टी० वो० सुंग, एच० एच० कुंग 
ओर चेन-बन्धुओं के परिवार के सदस्यों दो दण्ड न देने की छूट देते हुए उनमें 
संशोधन किया जा सकता था, किन्तु अन्य बीस विषयों को सबन्निहित करते हुए, जो 
शान्ति-समझौते का मसौदा तैयार किया था, और जो वानकिंग सरकार को दिया 
गया था, उसमें कोई संशोधन करना स्वीकार नहीं किया गया, जिससे कुवितांग 
नेताओं ने उसे १९ अप्रैल को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि यह वार्ता के लिए प्रस्तुत 
प्रस्ताव न होकर वास्तव में उनसे (कुमितांग-मेताओं से) आात्म-सम्पण करने को 
माँस के रूप में प्रस्तुत किया गया था ! 


राष्ट्रीय सरकार की सेनिक स्थिति इतनी बुरी तरह गिरती जा रही थी, 
कि उनको माँग पर कम्युनिस्ट उनसे समझौता करने की किसी वास्तविक विवशता 
का अनुभव नहीं कर रहे थे । राष्ट्रीय सरकार द्वारा विदेशी समर्थन, थहाँ तक कि 
उनका नैतिक समर्थन और उनकी मध्यस्थता प्राप्त करने के छिए पहले किये गये 
सारे प्रयत्त विफल हो गये थे, इसलिए कम्युनिस्टों को अब केवल कुर्मितांग सेनाओं 
का ही सामना करता था, क्‍योंकि वे किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में नहीं 
थे । उनके, मध्य जनवरी में टीन्ससिन और पीर्षिय पर कठ्जा करने से और उन्हें 
यांगत्जे की ओर वढ़ने से रोकने में राषुवदी सेनाओं के विफल होने से, राष्ट्रीय 
सरकार की उनसे समझौता करने के लिए सौदेवाजी करने की शर्व्ति विलकुल क्षीण 
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हो गयी थी, जो कम्युनिस्टों को उक्त सफलता न मिलने के पूर्व की स्थिति में इतनी 
क्षीण न समझी गयी होती । और यह संकेत प्राप्त होने के बाद कि इसके विपक्ष में 
कुमितांग कोई दृढ़ सैनिक कारंवाई नहीं कर पायेगा और सैनिक पक्ष में वह अपनी 
इस असमर्थता का अनुसमर्थन भी करेंगा--अब आगे ज्ान्ति-वार्ता करने की आवदय- 
कता की भी परिक्पना नहीं की जा रही थी । परिणामस्वरूप कम्युनिस्टों की 
ओर से वार्ता करने की वात केवल आत्म-समपंण की स्थिति को अपने छिए और 
अनुकूल बनाने की दृष्टि से या अपनी सेनाओं को यांगत्जे के पार पहुँचाने के लिए 
अपनी सैनिक शक्ति सुब्ढ़ करने की दृष्टि से वांछित समय प्राप्त करने के लिए ही की 
जा सकती थी । अतः अपनी अप्रैल की वार्ता में (५ अग्रै७ को) उन्होंने कार्यकारी राष्ट- 
पति ली-सुंग जेत से च्यांग और अमेरिकी साम्राज्यवादियों से सम्वन्ध-विच्छेद करने 
और उनकी (कम्युनिस्टों से) सेनाओं को निविरोध यांगत्जे के पार जाने की स्वीकृति 
देने के लिए कहा और उसके साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी शान्ति- 
समझीते की चिन्ता किये विना यांगत्जे के पार जाने का इरादा रखते हैं और जब 
वार्ता चकछ रही थी और जब उन्होंने ली को तीन दिन के भीतर कम्युनिस्ट सेनाओं 
को यांगत्जे पार करना स्वीकारने और नदी के दक्षिणी किनारे पर दस पुरू-शीरपों 
की स्थापना करने का बन्तिमेत्थम दिया था, उसके पहले ही उन्होंने यांगत्जे के उत्तर 
स्थित राष्ट्रीय पुल-शीर्षों पर वास्तव में आक्रमण भी कर दिया। १६ अप्रैल को उनके 
आत्म-समर्यण के बन्तिम अन्तिमेत्थमु को जब कुर्मितांग द्वारा अस्वीकृत कर लिया 
गया, तो कम्युनिस्ट मव्यचीन में स्थित होंकाउ के कैण्टन पर अधिकार करते हुए 
यांगत्जे के निचले प्रदेश में नानकिंग और शंघाई पर तेजी के साथ बढ़े । 


राष्ट्रवादी कमाण्डरों द्वारा यांगत्जे के दक्षिण या उत्तर-पश्चिम में अपनी 

सुरक्षा की कोई दृढ़ कार्रवाई सम्पन्न न होने से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के विदेश- 
मंत्रियों ने १७ सितम्वर को अरूग-अरूग, किन्तु एक ही प्रकार की प्रेस-विज्ञप्ति जारी 
करते हुए कहा कि उनकी सरकारों को चीन में कोई ऐसा समर्थ राष्वादी दरू नहीं 
दिखाई दिया, जिसे समर्थन दिये जाने के योग्य समझा गया होता । यह प्रतिक्रिया 
केंवल सैनिक स्थिति के संदर्भ में ही नहीं व्यक्त की गयी थी, वरन्‌ कुमितांग और इसके 
नेताओं के सम्वन्ध में, जिन्हें चीन में कम्युनिस्टों और गर-कुमितांग समुदायों या 
कुरमितांग विरोधियों ने काफी अरसे से विकीर्ण कर रखा था, ऐसे विचार अमेरिकी 
सरकार और जनता को अमेरिकी अधिकारियों, पत्रकारों और प्रचारकों द्वारा युद्ध 
की समाप्ति के पहले ही बताये जा चुके थे। राज्य-सचिव एचेसन ने चीन के सम्बन्ध 
में १९४० के ग्रीष्म में जारी किये गये “चीनी इवेत-पत्रक' के साथ अपने संरूग्त पत्र 
में अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृत यह दृष्टिकोण स्पष्ठ कर दिया था कि कुमितांग- 
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नेतृत्व भ्रष्ट और प्रभावहीन है और किसी प्रकार के समर्थन के योग्य नहीं है। किन्तु 
चीन के सम्बन्ध में इसके एक या दूसरे रूप में पहले ऋ्रमश:ः व्यक्त विचार और सूत्र 
चीन में नैतिक शक्ति जगाने और चीनी बुद्धिवादियों में यह धारणा विकसित करने. 
के आधार की भाँति परिचारित या स्थापित किये गये थे, जिससे वे यह स्वीकार 
करे कि चीन का सरकारो तंत्र संतोषप्रद स्थिति में नहीं रह गया है । इस प्रकार के 
इष्टिकोण के प्रचार से यह निश्चित था कि कोई भी कार्रवाई इसीके आधार पर 
सभव होगी। पार्टी के नेतृत्व की इस सामान्य अवमानना से यह भी निश्चित कर 
दिया कि च्यांग के अस्थायी अवकाश्न-ग्रहण के वाद सरकार की मान्यता के लिए 
किये गये श्रयास से राष्ट्रवादी आन्तरिक या विदेशी समर्थन प्राप्त कर अपने को 
दक्षिणी चीन में स्थित रखने में समर्थ नहीं हो पायेंगे । 


परिणामतः कुमितांग के विरुद्ध इस प्रकार के विचारों की तीब्रता उनके 
कम्युनिस्टों के समक्ष कमजोर सिद्ध होने के कारण आयी थी। युद्ध के तत्क्षण वाद 
के वर्षों में कुमितांग राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का पुननिर्माण करने की समस्या का समा- 
घान करने में बुरी तरह विफल हुए थे। राष्ट्रीय सरकार के सामने कम्युनिस्टों का 
सामना करने की समस्या से भी बड़ी और जटिल समस्याएं उपस्थित हुई थीं, क्योंकि 
उसे कम-से-कम देश के भूतपूर्व संचार-साथनों को पुनःस्थापित कर लेना था, जो 
अधुनातन विकासों से युक्त पहले से इसके क्षेत्रों में स्थित थीं, जब कि अधिक पुरातन 
ओर अविकसित कम्युनिस्ट क्षेत्रों में इनका पहले से ही अभाव था । इसे नागरिक 
समुदायों के आथिक जीवन को पुनःस्थापित करना था और नगर तथा गाँवों के बीच 
सम्बन्ध स्थिर करने का पुनः प्रयास करना था, जिसकी जिम्मेदारी युद्ध के तत्क्षण वाद 
कम्युनिस्टों पर नहीं आयी थी, क्योंकि उस समय उनके अधिकार-्षेत्र में प्रमुख नगर 
या शहर नहीं स्थित थे । केवल उत्पादन की यृद्धि का और नगर एवं गाँवों में पुनः 
विनिमय-सम्बन्ध की सुविधा देकर ही वढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति का सामना किया जा 
सकता था और आशथिक जीवन को पुन: सुध्ढ़ आधार पर स्थिर किया णा सकता था ) 
किन्तु गृह-युद्ध के चलते इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्य करता विलूकुछ असम्मव 
था। सरकार का नियंत्रण करने के दायित्व के नाते और इसके समर्थन की तत्का- 
लीन स्थिति के संदर्भ में, उसे शहरों पर अपनी सैनिक शक्ति सुरढ़ रखते हुए उनकी 
आशिक व्यवस्था को भी बनाये रखना था! राष्ट्रीय सरकार के रूप में समर्थित होने 
के लिए मंचूरिया पर सैनिक साधनों से नियंत्रण स्थापित करने की इसकी संविक 
सलाह को नानक्िंग ने नहीं माना । इसके साथ ही कम्युमिस्टों के समक्ष उसकी सेना 
का विस्तार इस प्रकार क्षीण था कि इससे वह कम्युनिस्टों को चिर्णयात्मक रूप में 
अपने पंजे में लेकर विनष्ठ करने की स्थिति में नहीं थी । जब राष्ट्रवादी सेनाएँ नगरों 
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और सहपूर्ति-मार्गों की सुरक्षात्मक कार्रवाई में संलग्न थीं, कम्युनिस्टों ने इनके 
विरुद्ध छापामार आक्रमण की वही विधि अपनायी थी, जो उन्होंने १९४६ से १९४८ 
तक उत्तरी चीन में जापानियों के विरुद्ध सफलतापूर्वेक प्रयुक्त की थी। संचार-सावनों 
को भंग करके वे न केवल मंचूरिया और उत्तरी चीन के शहरों में राष्ट्रवादी सेनाओं 
की सहपूर्ति की स्थिति कमजोर कर रहे थे और इससे भअन्तत. उन्हें हार मानने को 
विवश कर रहे थे, बल्कि वे पूर्वी चीन में युद्ध-पूर्व में स्थित रेल-व्यवस्था की पुनः- 
स्थापना में जान-वूझ्लकर बाधा डालकर राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था को भी क्षीण कर रहे 
थे। विना सामान्य संचार-साथनों के सरकार के लिए शहरों और गाँवों के बीच 
आवश्यक विनिमय को पुन्त:-स्थापना करना असम्भव था । इसके साथ ही आवश्यक 
आयिक पुन:स्थापना करने में असफल होने का दोष भी कुमितांग पर ही छूगाया 
जाता था। इन समर-तंत्रों का परिणाम यह हुआ, कि-- (१) इनसे राष्ट्रीय सरकार 
की प्रभावयूर्ण सैनिक शक्ति का क्षय हुआ, (२) परिणामतः इनसे कम्युनिस्ट सेनाओं 
की शक्ति की तदनुरूप समान अनुपात में वृद्धि हुई और (३) कुरमितांग को राष्ट्रीय 
पु्निर्माण के सफल अधिकरण के रूप में कुख्याति मिली। युद्ध के वाद राष्ट्रीय सर- 
कार की पुन्निर्माण योजनाएँ उद्योगीकरण की नींव दृढ़ करने की थीं और इस पर 
उन्होंने कृषकों की उन्नति और उनके पुनविस्थापन से अधिक ध्यान दिया था। 
उद्योगीकरण की योजना के कार्यान्वयन से लम्बी अवधि के वाद कृषकों की अवस्था 
में सुधार हो सकता था | उत्पादन और वितरण-प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पुन:- 
स्थापित कर, यदि १९३६ के स्तर तक पहुँचाया जा सका होता, तो इससे मुद्रा- 
स्फीति पर नियत्रण रखा जा सकता था और कृषकों को कम-से-कंम युद्ध के पुर्व के 
स्तर पर अपना जीवन-यापन करने की स्थिति प्राप्त करायी जा सकती थी । गोकि 
इससे उनकी स्थिति में कोई विधेष प्रगति न हुई होती ॥। परिणामतः कुमितांग, 
गरीब कृषकों जौर काइतकारों की स्थिति सुधारने के लिए सीधी कारंवाई करने के 
निभित्त किती उन्नत कार्यक्रम का संचालन करने में असफल रहे। बिना इसके 
कारणों पर विचार किये यह कहा जा सकता है कि सुधार कार्यक्रम की दृष्टि से इनकी 
यह विफलता, जिसमें कम्युनिस्टों के साथ इनकी सीधी स्पर्धा थी और साथ ही 
नगरों में उत्पादन बढ़ाने और शहर-गाँव के वीच विनिमय की व्यवस्था पुनर्जीवित 
करने में भी इतकी असमर्थता ने इनकी कार्य-सम्पादन-क्षमता कमजोर कर दी और 
वे अव पूर्णतया केवल अपनी उच्च सेनिक शक्ति के आधार पर ही शासन चला सकते 
थे। और वह सैनिक शक्ति भी देश की प्रगतिशील आन्तरिक अथं-व्यवस्था पर आधघा- 
रित न होकर, उसकी क्षीणतर हो रही अथ॑-व्यवस्था पर आधारित थी । सैनिक 


. तंत्र को बराबर बनाये रखने के लिए देश की आशिक पुनःस्थापना से अधिक जोर 
अमेरिकी सहायता पर दिया गया था | 
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किन्तु कुमितांग की शासक पार्टी के रूप में मौलिक कमजोरी यह थी कि 
उसके विपक्ष में यह भावना फैल गयी थी और बढ़ती जा रही थी कि उसका शीर्पस्थ 
सरकारी कार्य-कछाप बहुत अधिक अरष्ट और अक्षम है और उसका यह अष्टाचार 
और बक्षमता बराबर बढ़ रही है। पहले जैसा चुकिंग में' अपने पद्द का प्रयोग या 
तो शक्ति या सम्पत्ति या दोनों प्राप्त करने के निमित्त व्यक्तिगत स्वार्थ-संवर्धन के 
लिए किया जाता था, वैसा अब नानकिंग में भी और संव्धित रूप में होने लगा था । 
मुद्रा-स्फीति बढ़ने पर सम्भवतः: अधिकाधिक ईमानदार सरकारी कर्मचारी भी अपनी 
सरकारी आय से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ नहीं निभा सकते थे। इस कारण 
सहपूर्ति सामग्रियाँ, जो जनता के उपयोग के लिए थीं, वे भी निजी व्यापार साधनों 
में प्रयुकत होने छगी थीं। तथापि, इन कमजो रियों के कारणों की कोई भी व्याख्या 
देश को स्थिर रखने और कम्युनिस्टों के विरुद्ध युद्ध करने में सफलता प्राप्त करने 
की लिए सरकार में आवश्यक विश्वास पुनर्जागत नहीं कर सकी । जो लोग देश का 
शोषण करनेवाले समझे जा रहे थे, वे ग्ह-युद्ध में, पहले से ही चरस्त और निराश 
जनता से ओर त्याग करने की माँग करने की अपनी क्षमता खो चुके थे । 


तथापि, कम्युनिस्टों की सफलता का कारण उनकी बढ़ती हुई शक्ति और 
साथ ही साथ कुरमितांग की शक्ति का उसी अनुपात में निरन्तर क्षीण होते जाना 
था | यह पार्टी, युद्ध के बाद नेताओं का समर्थ नेतृत्व प्राप्त करने का सम्मान अर्जित 
कर चुकी थी । वास्तव में इस दृष्टिकोण का भी काफी प्रचार हो गया था कि कम्यु- 
निस्ट नेताओं द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग व्यवितगत स्वार्थ के लिए न होकर 
सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण उनके द्वारा 
कृषकों की स्थिति के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों में परिलक्षित हुआ था । इसके 
अनुसार भू-स्वामित्व में विद्षेषतया उन भू-स्वामी जमींदारों क॑ मामले में संशोधन 
किया गया, जो जमीन की खुदकाइत नहीं करते थे, कृषि-कार्य में पहले से प्रयुक्त 
न होनेवाल्ली भूमि का कृषि-कार्यो के लिए प्रयोग किया गया ओर खेतिहरों हारा 
भूमि का प्रयोग करने पर दी जानेवाली छगान की दर और पदावार क॑ हिस्से में 
कमी की गयी। ये कार्यक्रम और उनका कार्याव्वयन इस' प्रकार किया गया था कि 
कम्युनिस्टों की पार्टी को, जिसने अपनी भुमि-सुधार-नीति को रूस की भाँति निजी 
अधिकारों में स्थित जमीन को सामूहिक कृषि कार्य में छाने की प्रणाली अपनाने के 
स्थान पर भुमि में तत्कालीन स्वामित्व-प्रणाल्वी के अन्तर्गत ही सुधार करने का प्रयत्न 
करने वाका समझा गया था ४ 

ग्रोकि कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार और तत्सम्बन्धी नीतियों में पार्टी-संगठन 
का एक अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, इसने अपने अधिकारु-क्षेत्र के 
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अन्तर्गत गाँवों में एक नयी लोकतांतजिक पद्धति स्थापित की, जिसमें शासन-परिपद्‌ 
में स्वयं पार्टी के छिए केवरू एक तिहाई जगहें सीमित कर गैर-पार्टी तत्त्वों को 
प्रशासकीय उत्तरदायित्व देते हुए, उनका सहयोग प्राप्त किया गया । सम्भवत सारे 
निर्णय पार्टी द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही किये जाते थे, किन्तु उस नीति को 
कार्यान्वित करने के तरीकों गौर सावनों पर विचार-विमर्श किया जाता था । एक 
पूर्व निश्चित और स्वीकृत कार्यक्रम के साथ एक संगठित राजनीतिक दलू के रूप में 
कम्युनिस्ट पार्टी के विचार सामुदायिक संगठन द्वारा स्वयं अपने छिए निर्धारित 
विचारों के रूप में स्वीकार्य समझे जाते थे । किल्तु चूँकि सरकार में कुछ गर-पार्टी 
सदस्यों को उक्त कार्यों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सम्मिलित किया गया था 

इसलिए इसकी शासन-विवि द्वारा कृपकों से राछ सेनाओं के लिए सहयोग और 
समर्थन प्राप्त हुआ और इससे कुर्मितांग भौर कम्युनिस्ट तंत्र के अन्तर की व्याख्या 
करने में सहायता मिली । यह अन्तर कम्युनिस्ट सेनाओं के अच्छे अनुशासन से भी 
अभिव्यक्त हुआ था । कुमितांग सैनिकों या उनके प्रान्तीय कर-अधिकारियों की 
गपेक्षा कम्युनिस्टों ने अपने तत्कालीन आदेशों के अनुसार कृपकों के भू-स्वामित्व 
अधिकार को अधिक मान्यता प्रदान की। आवश्यक सामग्रियों को, छूटने की 
वजाय, अन्य सहपूर्ति-साथनों से प्राप्त किया गया। अतः गाँवों में कम्युनिस्टों की 
सेनाओं के साथ कृपकों का सम्बन्ध पारस्परिक सहयोग के रूप में स्थापित हुआ था, 
जब कि कुर्मितांग की सेनाओं का उनके साथ व्यवहार कुछ विशिष्ट मामबछों में ही 
सामान्‍्यतया पूर्व युद्ध सामन्तों के व्यवहार से अछग था। स्वाभाविक रूप से कम्यु- 
निस्ठों ने देश का भीतरी और विदेशों का भी समर्थन प्राप्त करने के लिए एक “नग्रे 
लोकतंत्र! और भूमि-सुधार की विनम्र विधि का प्रचार किया । 


तथापि, उन्हें सैनिक काय-विधि से आक्रमण करने की सामथ्य विशेप रूप 
से चीन के वाहुर-- मुख्यतया मंचूरिया में विकसित घटनाओं से प्राप्त हुई । याल्‍्ठा- 
समझोता और युद्ध-विराम-संघि के बाद, इसकी छार्तों को पूरा करने के लिए चीनी- 
रूसी-समझोता होने पर बाहरी मंगोलिया को (उसकी तत्कालीन स्थिति के बदले) 
चीन से स्वत्तत्र करना स्वीकार किया गया था| रूसियों ने भी सिकियांग प्रान्त में 
अपनी शक्ति सुच्द्ध कर छी थी, जहाँ चीनी-जापानी युद्ध-कारू में उनका काफी 
प्रभाव जोर सम्बन्ध स्थापित हो गया था | और जैसा पहले बताया गया है, पै सिफिक्र 
युद्ध के अन्तिम दिनों में रूसियों ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था । सैनिकों 
का हटाये जाने का जो कार्य उन्हें दिसम्बर, १९४५ तक पूरा करना था, वह उन्होंने 
स्थगित कर दिया था, क्योंकि मंचूरिया में गर-सरकारी सेनाओं के रहते वहाँ चीनी 
(सरकार की) सेनाओं का प्रशासन स्थापित करना कठिन हो गया था। परिणाम- 
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स्वरूप तास के कथनानुसार सोवियत सरकार ने सोवियत सेनाओं को वहाँ से वापस 
बुलाने का कार्य चीन की सहमति पर एक महीने के लिए स्थग्रित कर दिया था, 
जिसको चीनी सरकार ने काफी संतोष के साथ मान भी लिया था ४ 


रूस हारा अपनी सेनाओं का कार्य पूरा किये जाने से पहले मंचूरिया में 
जापानी सत्तारोहण के समय स्थापित किये यये विस्तृत औद्योग्रिकः उपकरणों का 
उन्होंने वास्तव में अपहरण कर छिया था । रूसियों द्वारा सेनाओं का हटाया जाना 
सामरिक लूट की तरह सम्पन्न हुआ, जिसका दोष जापानियों पर, उनकी देश- 
प्रत्यावतेंत की कार्य-पूर्ति के समय की गयी कार्रवाइयों पर नहीं छगाया जा सकता । 
इसलिए यदि चीन की राष्ट्रीय सरकार मंचूरिया पर अपना अधिकार करने में समयथे 
भी हो गयी होती, तो जैसा वह सोच रही थी कि इसे चीनी अर्थ॑-व्यवस्था को 
पुनर्तिमित करने के लिए एक प्रधान औद्योगिक आधार के रूप में प्रयुक्त करेगी, 
सम्भवतः वैसा करने की अब मंचूरिया की स्थिति ही नहीं रही थी, जो स्थिति 
किसी शत ने नहीं, वरन्‌ उस मिन्र-शाष्ट्र ने पैदा की थी, जिसने सन्धि के अनुसार 
केवल राष्ट्रीय सरकार के माध्यम से चीन के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में सहायता देने 
की अपनी नीयत व्यक्त की थी ।*४ 


राष्ट्रीय सरकार की सेनाएँ मंचू रिया में उस समय तक लायी जा सकती थीं, 
किन्तु वहाँ तक आते का मार्ग - कम्युनिस्टों ने अवरुद्ध कर रखा था। रुसियों ने 
सन्धि की सूल व्याख्या के अन्तर्गत राष्ट्रवादियों को जो वचन दिया था, उसमें 
उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट इकाइयों, थथा--सशच्त और संगठित व्यक्तियों के दलों 
को स्वीकार नहीं किया था। फिर भी, पश्चिम और दक्षिण की और से निःइस्त्र 
कम्युनिस्ट नागरिकों को बड़ी संख्या में वहाँ आने की स्वीकृति अदान की गयी थी । 
ऐसी भी घटनाएँ हुई, जब सैनिक टुकड़ियाँ कुरमितांग-ध्वज लिये मंचूरिया के दक्षिणी 
शहरों में प्रविष्ट हुई और जब रवैवारोव्स्क सें रूसी रेडियो ने सीमित क्षेत्रीं पर 
अधिकार की लिए चीनी सेवाओं के आगमन की घोषणा की, तो उन्होंने उसके बाद 
ही कुर्मितांग ध्वज फेंकफर उसकी जगह छारू तारे का फहराता ध्वज ग्रहण कर 
लिया । इन भिःशखत्र कम्युनिस्ट सेनाओं मे उच जापानी शक्त्रों से अपने को 
सुसज्जित कर लिया, जो रूसियों द्वारा अपने उपयोग के लिए हटाये जाने के बाद 
बच गये थे । परिणामस्वरूप कुर्मितांग सेनाओं को मंचुरिया में केवल स्थक-मार्गों 
से प्रवेश करने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था, क्योंकि रूसियों के नियन्त्रण में स्थित 
बन्दरगाहों से उन्हें आने का बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया था। मंचूरिया 
के लिए युद्ध होने पर कम्युनिस्टों को अपने लिए शस््र और उनके उपकरण बदलने 
की सुविधा उत्तरी मंचुरिया और साइवेरिया से प्राप्त हुई जहाँ रूसियों ने कुछ छूटी 
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हुई आयुधशाला-संयन्त्र-सुविधाएँ पुनः स्थापित कर छी थीं। शस्त्र-सह्प्ति का 
इसरा साधन उन्हें चीन की सरकारी सेनाओं के आत्म-समर्पण के बाद अमेरिकी 
शास्त्रों को प्राप्त करने से भी उपलब्ध हो गया था। मंचूरिया में अपनी स्थिति सुरढ़ 
करने के बाद वे उत्तरी चीन की कम्युनिस्ट सेनाओं की आवश्यकताओं की भी सह- 
. पृति करने लगे, जिससे उधर के दम्युनिस्टों को भी उत्कृष्ट शस्त्र-साम ग्रियाँ प्राप्त 
हुई ओर कुरमितांग सेनाओं की उन उत्कृष्ट शस्त्र-सामग्रियों का सामना करने में वे 
समर्थ हुए, जिनके कारण ही कम्युनिस्ट अपनी युद्धकाली न छापामार लड़ाई जारी 
रखने के लिए विवश थे और जिनके कारण ही बड़े शहर उनकी पहुँच के वाहर थे । 


१९४५ के बाद के वर्षों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ के 
बीच स्थापित सम्बन्ध स्पष्ट रूप में रृष्टिगत हुए.। १९४९ तक इसे केवल भूमि-सुधार 
करनेवाली पार्टी मानते हुए मात्र चीनी राष्ट्रीय आन्दोलन के एक उपकरण के रूप 
में स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के वजाय, इसे रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सम्बद्ध अच्त- 
रष्टीय कम्युनिस्ट आन्दोलन का एक हिस्सा मानना अधिक उपयुक्त समझा गया । 
इसके कारण और कऊुर्मि्ताग को अमेरिका द्वारा वरावर सम्भव सहायता दिये जाने 
के कारण चीन के ग्ृह-युद्ध को एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हुआ । चीनी समष्टि- 
वाद और सोवियत संघ के बीच निकट का कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित न होने की 
बात कहते हुए, चीनी कम्युनिस्टों ने देश की राष्ट्रीय भावना का छाभ उठाते हुए 
अपने विस्तृत प्रचार-माध्यमों में इस भावना का विस्तार किया कि १९४५ के बाद 
अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सरकार को जो सहायता दी गयी है, वह स्पष्ट रूप से अमे- 
रिकी एजीवाद का प्रमाण है । 


फिर भी, जैसा ऊपर बताया गया है, १९४९ तक यांगत्जे का उत्तर स्थित 
चीन, कम्युनिस्ट-सेनाओं द्वारा कुर्मितांग के नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया था 
ओर इसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्तर्गंत स्थित समझ लिया गया था। कम्यु- 
निस्टों को कुछ सफलता, गर-कम्युनिस्ट (भूतपूर्व कुमितांग) कमाण्डरों को अपने 
भीतर आत्मसात्‌ कर लेने से भी प्राप्त हुई थी । अतः उत्तर चीन में: भी प्रशासकीय 
अधिकार कुछ स्थानों पर उन लोगों द्वारा प्रयुक्त हो रहा था, जो विचार-परिवतेन 
के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों से बाध्य होकर कम्युनिस्टों से आ मिले थे । 
विभिन्न तत्त्वों का इस प्रकार का अवमिश्रण भी वैसा ही था, जैसा १९२५ से १९२८ 
के वीच कुर्मितांग के अन्तर्गत देश के तीन्र एकीकरण के समय देखा गया था, जब 
उसके एकीकरण की घोषणा की गयी थी । इस एकीकरण के तत्कालीन स्वरूप के 
अनुसार घोषणा होने के बाद कुर्मितांग को अपना प्रभावपूर्ण अधिकार बनाये रखने 
भर उसे विकसित करने के छिए वरावर संघर्य करना पड़ा था | इसका प्रभाव यह 
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पड़ा था कि पार्टी के नागरिक साधनों के बदले सैनिक साधनों का प्रयोग करने पर 
जोर दिया गया था। समय बीतने के साथ-साथ देश को ऋान्तिकारी रूप से संयो- 
जित करने में पार्टी का उत्साह कम करने का यह एक प्रधान कारण था। फिर 
भी, कम्युनिस्टों ने कुर्मितांग द्वारा अपने शासन के अन्तिम दिनों में अपनाये गये 
प्रचार-सताघन की अपेक्षा, अपने अनुभव के आधार पर कहीं अधिक कुशछ प्रचार 
विधि अपनायी थी और वे काफी समय से स्वयं कम्युनिस्ट प्रक्रिया के सिद्धान्त- 
बोघन में निपुण हो गये थे। इसके साथ अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रचार को 
एक समर्थ साधन के रूप में प्रयुक्त करने की उतकी स्वीकृत विधि के अनुसार उनके 
संगठन में नये भर्ती किये गये लोगों को सिद्धान्त-बोघन कराने पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था, जिसके कारण उन्हें, विशेषतया बुद्धिवादियों का समर्थन प्राप्त करते 
के सम्बन्ध में, कुरमितांग द्वारा नानकिंग सरकार की स्थापना के समय अपनाये गये 
प्रचार-साधनों की अपेक्षा कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुई । 


कम्युनिस्टों द्वारा स्थापित मौलिक संगठन-विधि प्रादेशिक प्रारूप पर स्थित 
थी। सितम्वर, १९४९ तक उन्होंने छः पूर्णतया मुक्त क्षेत्रों--उत्तर-पर्वी चीन (मंच- 
रिया), उत्तरी-पश्चिमी चीन, उत्तरी चीन, मध्य चीन, पूर्वी चीन और दक्षिणी 
चीन का निर्माण कर लिया था। इस नयी विधि के प्रयोग के साथ मुख्य चीन के 
इन प्रदेशों के विशिष्ट प्रशासकीय' जिलों को पुरानी प्रान्तीय पद्धति के आधार पर 
स्थित किया गया था। प्रादेशिक सरकार की सामान्य योजना उत्तरी चीन में कार्या- 
न्वित की गयी थी, जो कम्थुनिस्ट पार्टी द्वारा कुर्मितांग के नियंत्रण से पूरी तरह 
मुक्त किया गया प्रथम क्षेत्र था | इसमें एक-एक वृहत्‌ 'प्रतिनिधि-सभा' की स्थापना 
करने की व्यवस्था की गयी थी, जिसका प्रधान कार्ये उत्तरी चीन के “अस्थायी 
सरकारी आयोग' का निर्वाचन कराना था, जो वास्तविक शासनाधिकार का पूर्व 
अंग था | अतः प्रादेशिक सरकार स्थापित करने की योजना इस प्रकार बनायी 
गयी थी, जिसमें सरकारी नियंत्रण की वाग्रडोर शीपंस्थ अधिकार में रखते हुए, 
उस अधिकार को क्रमशः निचले स्तरों तक फैलाया जा सके । फिर भी, मुख्य 
चीन में निदेशन का अधिकार औपचारिक सरकार के हाथों में न रहकर, 
कम्युनिस्ट पार्टी-संगठन के हाथों में ही था । भोकि मं॑न्नूरिया को छः मुक्त प्रदेशों में 
स्थान दिया गया था, फिर भी इसकी सामान्य कार्यविधि के, माओत्से तुंग के नेतृत्व 
में स्थित कार्याघिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की अपेक्षा, विशेष रूप से सोवियत संघ के 
सिकट आसन्न सम्पर्क में होने के कारण, चीनी कम्युतिस्ट नेतृत्व के नियंत्रण में इसे 
विज्ञेष स्वायत्तता देने के लिए इसके सामान्य प्रज्ञासकीय स्वरूप में संशोवन किया 


गया था ।*' 
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इन राजनीतिक ओर प्रद्मासकीय व्यवस्थानों के अन्तर्गत चीन में किसी ऐसी 
कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना नहीं हो सकी थी, जो विदेश्ी शक्तियों से अपनी 
मान्यता की माँग करे या आश्या करे । १९ जून को “नव चीनी केन्द्रीय समाचार 
एजेन्सी' द्वारा चीन के लिए एक लोकतांत्रिक सम्मिलित सरकार का संगठन 
करने के निमित्त जनता के “नये सलाहकार-सम्मेठन” की रूपरेखा के सम्बन्ध में 
घोषणा कर, इस दिशा में अभियान छुरू करने का संक्रेत मिला । यह खझूपरेखा 
जनता के सलाहकार-सम्मेलन की नयी प्रारूपण-समिति की पाँच दिन की बैठक के 
वाद तय की गयी थी, जिसका निर्माण कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया गया था और 
जिसने पार्टी-प्रतिनिधियों के साथ ग्रैर-पार्टी-प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करते 
हुए अपने कार्यकारी सम्मेछन में 'चीची जनता के नये राजनीतिक सलाहकार 
सम्मेलन” की एक कम्युनिस्ट योजना स्वीकार की, जिसके अनुसार उक्त सम्मेलन 
का संगठन कुर्मितांग द्वारा जनता के सलाहकार-सम्मेलन का स्थान ग्रहण करने के 
लिए कम्युनिस्टों के साथ जन-प्रतिनिधियों के सलाहकार मोर्चे के रूप में किया 
गया था। इसके प्रतिनिधियों में कुमितांग के प्रतिक्रियावादियों को स्थान न देने 
का निर्णय किया गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि कोई व्यक्ति या दल जो 
अपने दृष्टिकोण के कारण कम्युनिस्ट नेताओं को स्वीकार्य न हो, उसे इसमें सह- 
योजित न किया जाय । अतः कम्युनिस्टों द्वारा घोषित जनता का नया कम्युनिस्ट 
सलाहका २-सम्मेलन' भी, कुर्मितांग के सलाहका र-सम्मेलन की तुलना में प्रतिनिधित्व 
की दृष्टि से किसी प्रकार विस्तृत नहीं था । जनता के पुराने राजनीतिक सल्ाह- 
कार-सम्मेलन' की अपेक्षा अनेक कार्य-वितरणों में इसने उससे भी अधिक गोपनीय 
विधि से कार्य सम्पादन किया । पुराने सम्मे्नन का उद्देश्य क्रमितांग और चीनी 
कम्युनिस्ट पार्टी के वीच शझान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का था, जब कि 'जनतो 
के नये कम्युनिस्ट सलाहकार-सम्मेल्लन” का उद्देदय कम्युनिस्टों के साथ सहृदय व्यव- 
हार रखनेवालों को मिलाकर एक ऐसी केन्द्रीय सरकार की स्थापना करने का 
था, जो एक पार्टी की सरकार की वजाय एक सम्मिलित सरकार की तरह 
प्रतीत हो । 


जनता के “नये कम्युनिस्ट सलाहकार सम्मेलन द्वारा किये गये निर्णयों की 
घोपणा १ अक्तूबर को की गयी, जो कि १८ सितम्बर को यह कहा जा चुका था, 
कि--पीकिंग में अभी-अभी समाप्त हुए राजनीतिक सलाहकार-सम्मेलन की तीने 
दिनों की आरम्भिक वैठक ने जनता की केन्द्रीय सरकार और राजनीतिक सल्ाह- 
कार-सम्मेंलन' केर” लिए संगठन-विधि के एक मसौदे का अनुमोदन किया है', और 
माओत्से तुग ने भी २१ सितम्बर को चीन के नये जनवादी गणराज्य की स्थापना 
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की घोषणा कर दी थी। २ अक्टूबर को सोवियत संघ ने इस नये तंत्र को चीन 
की सरकार के रूप में मान्यता दी और उसके बाद ही रूसी-सोवियत-संघ के निदेश 
पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कारंवाई करनेवाले अन्य राज्यों ने भी इसे ऐसी मान्यता 
प्रदान की ओर तदनुरूप रूस ने कैन्टन स्थित पूर्व-माच्यता-प्राप्त राष्ट्रीय सरकार से 
ओपचारिक रूप से अपने समस्त सम्बन्ध भंग कर दिये । राष्ट्रीय सरकार ने पहुले 
ही संयुक्त-राष्ट्र-संघ की साधारण सभा के सामने चीन के ग्रह-युद्ध में, रूसियों द्वारा 
कम्युनिस्टों की सहायता करते हुए, उसमें हस्तक्षेप करने की शिकायत प्रस्तुत 
की थी । | 
जिस समय इस सरकारों स्वरूप की स्थापना के विस्तार पर कारंबाई की 
जा रही थी, उमर समय इसके साथ ही कम्युनिस्ट सेनाएँ अपने नियंत्रण का क्षेत्र 
बराबर बढ़ाती हुई उस सीमा तक पहुँच गयी थीं, जब, नवम्बर, १९४९ के अन्त 
तक राष्ट्रीय सरकार की स्थिति क्वांगसी प्रान्त से स्जेचुआन तक के बीच सीमित हो 
गयी, जहाँ से चुंकिग पर जाक्रमण की धमकी देते हुए युनेत से हैनान द्वीपों और 
च्यांग-काई-शेक के व्यक्तिगत नियंत्रण में स्थित फारमोसा के द्वीप-समृहों तक भी 
बढ़ने की मंशा व्यक्त की जा रही थी। सिकियांग प्रान्त पर सितम्बर की समाप्ति के 
पर्व कम्युनिस्ट-तंत्र स्थापित हो गया था और उसके साथ ही निगसिआ पर कब्जा 
करने से कम्युनिस्टों की स्थिति भीतरी मंगरोलिया में भी दृढ़ हो गयी थी | कुमितांग 
और गैर-कम्युनिस्ट नियंत्रण के इन क्षेत्रों पर कम्युनिस्टों का प्रसार जारी रहा । 
गोकि अभी मुख्य चीन में कम्युनिस्टों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का कार्य चल 
ही रहा था, जिसे अभी पूरा करना था, फिर भी मार्च, १९१० त्क राष्ट्रवादियों के 
पास केवल फारमोसा और हैनान के द्वीप समृह ही बचे थे, जिनमें जून तक हैनान 
पर भी उनका नियंत्रण समाप्त ही गया । 

जब कम्यूनिस्टों ने अधिकार स्थापित कर लिया, तो उन्होंने भी, जैसा पहले 
कुमितांग से भी वचन दिया था, चीन के आथिक और सामाजिक परिवतंन के लिए 
एक कान्तिकारी योजना अपनाकर जनता की स्थिति सुधारने का वचन दिया । ऐसे 
सुधार का माय चीन में १९११ में मंचुकुओ के पतन के बाद स्थापित गणराज्य की 
स्थापना के समय से ही पूर्व तंत्रों ह्वारा अपनाया गया था, जिसमें से प्रत्येक ने पुरा- 
तन परम्परा किसी-न-किसी रूप में समाप्त करने का कार्य किया था । सन्‍्यात सेन 
की योजना के आधार पर कुमितांग ने आथिक और सामाजिक मूल्यों की परम्परागत 
प्रणाली से अलूग प्रयास करने का विज्येष प्रयत्व करना चाहा था । किन्तु, उसके बाद 
पश्चिमी राष्ट्रों के साथ चीन के ऐसे संधि सम्बन्ध स्थापित हुए, जिससे इन उद्देश्यों 
की पूर्ति के छिए उन राष्ट्रों को इन कार्यों में विधि-सम्मत समाव अधिकार देकर, 
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उनके सहयोग से चीन को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखते हुए, उसकी आन्‍्तरिक 
टूटती शक्ति को सुदढ़ कर, उसे एक संगठित इकाई में स्थिर करने का कार्य किया 
गया, जिसकी ओर वह निरन्तर प्रवृत्त रहा | परन्तु अन्ततः उसका परिणाम यह हुआ 
कि चीन पर कम्युनिस्टों को अपना अधिकार स्थापित करने में सहायता मिली । 
राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों में पहले से व्यस्त रहने और चीन में अपनी शक्ति सुच्छ करने 
में लगे रहने के कारण उन्हें (राष्ट्रवादियों को) आन्तरिक सुधार-कार्य करने में 
सफलता नहीं मिल सकी । डा० सुन द्वारा अपनाये सुधार-मार्य पर आगे बढ़ने में 
विफल होने के कारण, जेसा ऊपर बताया गया है, विशेष रूप से वुद्धिवादियों में 
इसकी सरकार को स्वीकृत सरकारी उपकरण के रूप में स्थित मानने के प्रति 
निराशाजनक भावना पैदा हुई। इस दृष्टि से कुर्मितांग- के प्रति जागृत निराशाजनक 
भावना ने कम्युनिस्टों को अपना अधिकार स्थापित करने में सहायता प्रदान की । 

जब राष्ट्रीय सरकार की सेनाएँ यांगत्जे में अपने को चढ़ रखने में असमर्थ हुई, 
तो राष्ट्रवादी सरकार का केन्र फारमोसा (तवान) में स्थानानतरित हो गया, जहाँ 
पहले भी जापानी आक्रमण के समय चीनी प्रशासन का केन्द्र स्थापित किया गया 
था। उसके वाद से कुर्मितांग भौर कम्युनिस्ट दोनों फारमोसा को चीन का एक 
प्रान्त समझते थे । परिणामस्वरूप इसे कंवछू फारमोसा की सरकार न समझकर 
जेनररूइसिमो च्यांग-काई-शेक द्वारा अपने को बनाये रखने के उद्देश्य से उनके 
नियंत्रण में स्थित अ्धान राष्ट्रीय चीनी सरकार के रूप में समझा गया । और जैसा 
केन्द्रीय जनवादी सरकार ने इसे फारमोसा से भी च्युत करने का उद्देश्य बनाया, 
इसका (राष्ट्रीय सरकार का) भी अन्तिम उद्देश्य पूरे चीन पर अपना अधिकार पुनः 
स्थापित करने का रहा है। ह 

संयुक्त-राज्य ने कम्युनिस्ट तंत्र को मान्यता देना अस्वीकार करते हुए चीन 
की सरकार के रूप में फारमोसा स्थित राष्ट्रवादी सरकार से अपना सम्वन्ध रखा, 
जव ग्रह-युद्ध के संदर्भ में फारमोसा पर कम्युनिस्टों के आक्रमण की भी उन्हें संभावना 
थी । परिणामत: जब जनवरी, १९५० में चीनी कम्युनिस्टों दरा इस पर आक्रमण 
का स्पष्ट भय दिखाई पड़ा, तो राष्ट्रपति टू मन ने इस मामले में दखरू न देने और 
राष्ट्रीय सरकार को कोई से निक सहायता न देने की घोषणा की । 

इस वात के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि यदि कम्युनिस्टों ने उस समय या 
उसके वाद के महीनों में फारमोसा के विरुद्ध आक्रमण किया होता, तो वे सफली भूत 
भी हो गये होते । चीन की मुख्य भूमि छोड़कर वहाँ गये राष्ट्रीय सरकार के सैनिक 
उस समय विना अमेरिकी सहायता के उस द्वीप की रक्षा करने में असमर्थ थे । 
हेनान के सम्बन्ध में भी ज््यांग ने घोषणा की थी कि उसे अन्तिम दम तक वचाया 
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जायगा, पर जसो वहाँ हुआ,' उसी तरह की स्थिति फारमोसा में भी हुई होती, 
क्योंकि उसकी सेनाएँ पूरी तरह शक्त-सज्जित नहीं थीं और जिनका मनोबल भी 
गिर गया था, शायद ही आक्रमण का सामना करने में सक्षम होतीं । 

फिर भी, उस समय फारमोसा पर आक्रमण नहीं हुआ और कोरियाई युद्ध 
ने स्थिति परिवर्तित कर दी । संयुक्त-राज्य ने इस युद्धकाल में फारमोसा की तटस्थ 
स्थिति बनाये रखने की घोषणा की गौर उसने पहले रोक दी गयी सनिक सहायता 
पुन: जारी की गयी और राष्ट्रीय सरकार को उसकी चीन की मुख्य भूमि से आयी 
अनुशासनहीन सेना को कम्युत्तिस्ट चीन के आक्रमण से द्वीप को सुरक्षित रखने के 
निमित्त एक दरढ़ सै निक झक्ति के रूप में संगठित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सरकार के सहा- 
यता्थ एक सैनिक सहायता-सलाहका र-दलरू” की स्थापना की गयी, जिससे अमेरिका 
ने राष्ट्रीय सरकार को सहायता न प्रदान करने की अपनी पुरानी नीति में परिवर्तन 
किया । को रियाई युद्ध-विराम-संधि और इंडो-चीन की युद्ध-विराम-संधि के समय तक 
यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था | 


सुरक्षात्मक शक्ति जागे और सुरढ़ एवं उच्चत की गयी जब संयुकत-राज्य ने 
राष्ट्रीय सरकार के साथ एक ह्विदेशीय संधि की। संयुक्त राज्य केवछ फारमोसा और 
उसके निकटवर्ती पेसकीडर्स द्वीपसमूहों की रक्षा करने के लिए ही सीमित रूप से 
वचनवद्ध था | वह राष्ट्रीय सरकार को, जिसका उद्देश्य चीन की मुख्य भूमि पर पुनः 
अधिकार स्थापित करने और जनवादी गणतंत्र को विनष्ट करने का रहा है, साधा रण- 
तया समर्थन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध नहीं रहा । 

फारमोसा पर अपनी उन्नत सैनिक और भाथिक स्थिति की स्थापना कर लेने 
पर भी राष्ट्रीय सरकार बिना बाहरी सहायता के अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने 
में अभी भी साधन और शक्ति की दृष्टि से अक्षम ही बनी हुई है । 


अट्ठाईसवाँ अध्याय 


मई 


दक्षिण-पुर्वी एशिया 


(१) एशिया में राष्ट्रीयता का अभ्युदय 


यह पहले ही वताया जा चुका है कि युद्ध की घटनाओं के विकास के कारण 
जापानियों के लिए विशाल एशिया में क्षेत्रीयत्ता की अवधारणा का प्रभावपूर्ण ढंग 
से वीजारोपण और संगठन करना असम्भव हो गया | दक्षिण-पूर्वी एशिया और 
दक्षिण-पश्चिम-पैसि फिक क्षेत्र तथा फिलिपाइन्स के यूरोपीय उपनिवेज्ञों पर जापानी 
कब्जे के फलस्वरूप राष्ट्रीयाग और उपनिवेश-विरोधी भावनाओों का विकास हुआ । 
युद्ध के पूर्व इन भावनाओं को, विशेष रूप से फिलिपाइन में, जहाँ स्वावीनता- 
आन्दोलन पर्याप्त रूप से छिड़ गया था और वर्मा में, जहाँ ब्विटिश नीति के अनुसार 
उसे स्वामित्व-पद (डोमिनियन पद) देने का अभियान चढू रहा था, समाप्त करना 
शुरू हो गया था। जापानी नीति और उसकी कारंबाइयों के प्रभाव से वहुत-कुछ 
यह सुनिश्चित हो गया था कि पहले से शुरू किये गये ये अभियान चलते रहेंगे, 
जिसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वे शञासक-देश के नियंत्रण के अन्तर्गत अपनी 
गति निद्िचत करें । 

युद्धफाल में इस तथ्य को अच्छी तरह समझा नहीं गया था, फिर भी उप- 
निवेशवादी शक्तियाँ न्‍्यूनाधिक इसे समझने छलंगी थीं और अनुभव करने लगी थीं 
कि १९४१ की यथास्थिति इन देशों को उनकी निजी सरकार, स्वायत्तता या 
स्वाधीनता देकर परिवर्तित करनी पड़ेगी । इस परिवतंन के निमित्त निम्नलिश्ित 
दो प्रधान कारणों से कोई बौपचारिक वचन नहीं दिये गये थे--एक तो युद्ध के 
पदचात्‌ वास्तविक स्थिति क्या होगी, इसको ठीक-ठीक न समझ पाने के कारण कोई 
वचन देना बुद्धिसंगत नहीं समझा जा सका, और दूसरे यह अनुमान रूगाया गया 
कि उपनिवेशवादी शक्तियों के शासन को, जापान की तुलना में हितकारी समझते 
हुए, उनका स्वागत किया जायगा और तदनुरूप ही युद्ध-पूर्व सम्बन्धों में सुधार या 
परिवर्तत करने की विधि और उसके स्वरूप आदि पर विचार किया जा सकेगा । 
इसका अपवाद संयुक्त-राज्य के उस बचन में दिखाई पड़ा, जिसमें उसने, यदि युद्ध 
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की परिस्थितियाँ अनुकूल हों, तो फिलिपाइन्स को स्वतन्त्रता देने की मांग पूरी करने 
का तिश्चय व्यक्त किया था और रानी विल्हेलमिना ने भी (७ दिसम्बर, १९४२ 
को) अपने वक्तव्य में नीदरलंण्ड और नीदरलैण्ड द्वीपसमूहों के बीच नये तरह के 
सम्बन्ध स्थापित करते का वचन दिया था। फिर भी इन एकाघ अपवादों के होते 
हुए भी कि निर्णय का वास्तविक अधिकार अभी उपनिवेशवादी शक्तियों के हाथों 
में ही था, जापानी नीति के कार्याच्वयन से, प्रादुर्भूत स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ 
में पारस्परिक सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं किया जा सका, जिसने स्थानीय राष्ट्र 
यता की भावना को और मजबूत किया और उसे अभिव्यक्त करने का साधन प्रस्तुत 
किया । इस प्रकार के अनुमानों को, प्रत्येक उपनिवेश में युद्धोपरान्त हुए परिवतंनों 
की जाँच करने पर ही पूरी तरह समझा जा सकता है । 


(२) इंडो-चीन 


इंडोचीन ही एक ऐसा औपनिवेशिक क्षेत्र था, जहाँ से जापानी उपनिवेश- 
वादी शक्ति को तत्क्षण पूरी तरह नहीं हटा पाये थे । फ्रांस की पराजय पर, गवनंर 
डिकाक्स ने विची-सरकार का अधिकार मान छिया और जापानियों की माँग के 
अनुसा र अपने को स्थिर करते हुए वहाँ उन्होंने फ्रांस की स्थिति बनाये रखी, फिर 
भी इसमें, वे जमेनी के दबाव पर विची-सरकार और जापानी-सरका र के बीच सीधे 
किये गये समझौते का अनुपालन कर रहे थे । ३० अगस्त, १९४० के मूल समझौते 
ते जापान को न केवल फ्रांसीसी इंडो-चीन के बीच से आने-जाने की राह प्राप्त करने 
का अधिकार और उसके सामरिक आपघारों का प्रयोग करने का ही अधिकार प्रदान 
किया, वरन्‌ इसने सुदरपुर्व के आथिक और राजनीतिक अधिकार, दोनों क्षेत्रों में 
भी जापान के मूल हितों को स्थापित करना स्वीकार किया ।”* टोन्‍्किग में चुकिंग- 
सरकार के विरुद्ध अपनी कारंवाइयों को स्पष्टतया सुगम वनाने के लिए, अपनी 
इस स्थिति की स्थापना से जापानी वढ़कर इंडोचीन में उस स्थ्विति तक पहुँच गये, 
जहाँ पैसिफिक-युद्ध के आरम्भ होने पर पूरा उपनिवेश उनके प्रभाव में था और 
जहाँ उनकी सैनिक स्थिति इस प्रकार की थी कि दक्षिणी इंडो-चीनी सामरिक 
आधारों से वे ब्रिटिश और डच उपनिवेश्ञों पर दक्षिण दिशा से आक्रमण कर सकते 
थे। उनकी राजनीतिक स्थिति की शक्ति का प्रभावशाली संकेत तब मिला, जब 
थाईलैण्ड और इंडोचीन के बीच मध्यध््थ वनकर उन्होंने कम्वोडिया और छाओस 
के चार प्रान्तों को थाईलैण्ड को हस्तान्तरित करने की शर्तें दवाव डालकर स्वीकार 
कराने में, सफलता प्राप्त की । इससे पहले फ्रांस द्वारा लिये गये उस' क्षेत्र को पुन 
प्राप्त करने के लिए जापानी प्रोत्साहन पर थाईलैण्ड (इ्याम) द्वारा आरम्भ किंये गये 
युद्ध का निपट़ारा हो गया । 
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जापानियों के साथ फ्रांसीसी अधिकारियों के इस सहयोग ने विजय-दिवस 
के थोड़े समय पूर्व तक फ्रांसीसी शासन के और बने रहने के मिथ्या प्रचार से पूरे 
उपनिवेश्ञ में फ्रांस के सम्मान को उसी तरह गिरा दिया, जिस तरह जापानियों 
द्वारा सरलता से सिंगापुर जीत लेने पर ब्रिटेव का सम्मान गिर गया था। यूरोपीय 
उपनिवेशवादी तनन्‍त्र द्वारा वास्तव में टोकियो से निदेश ग्रहण करने, यहाँ तक कि 
उपनिवेश पर सैनिक दखल में भी उसकी उपमति छेने का तथ्य ऐसा था, जिससे 
अस्थायी रूप से ही सही, पूर्व और पश्चिम में एक नया सम्बन्ध स्थापित होने 

का संकेत मिला । 


इससे यह समझना कठिन नहीं रह गया कि चीनी-विरोघी फ्रांसी सियों को 
चुंकिग तक पहुँचने में देशी लोगों का गुप्त रूप से सहयोग मिला था गौर न यही 
समझना कठिन था कि इंडोचीन में एक जापान-विरोघी गुम अभियान भी विकसित 
हो चुका था । 


इंडो-चीनी राष्ट्रीयता 


युद्ध के समय इंडो-चीनी राष्ट्रीयता के जागरण से ही यह ग्रुप्त (भूमिगत) 
आन्दोछून शुरू हुआ था । परिणामत: यह आन्दोलन पूरी तरह केवल जापान बौर 
विची-विरोधी न होकर वस्तुतः उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रेरित किया गया था। इस 
राष्ट्रीयता का उदय मुख्यतया फ्रांस की पूर्व वनावटी नीति की विरोबी प्रतिक्रिया 
के रूप में हुआ था । यह विशेषतः अनाम और टोकिंग में प्रकट हुआ । १९०४- 
१९०५ में रूस पर जापानी विजय और फ्रांस द्वारा अनामवासियों की प्रथम विश्व- 
युद्ध में मजदूरों और सिपाहियों के रूप में इस्तेमाल करने से तथा चीन में राष्ट्रवादी 
आन्दोलन के विकास से प्रोत्साहित हुआ था । जिन बुद्धिवादियों ने इसका नेतृत्व 
किया, वे फ्रांसीसी उद्यरवादी परम्परा में शिक्षित हुए थे। “गोकि फ्रांस कभी नहीं 
चाहता था कि इस प्रकार का देशज राष्ट्रीय आन्दोलन उसकी प्रभुता नष्ट कर दे, 
किन्तु फ्रांसीसी संस्थाओं में १७८९ से ही ऐसी उदार भावना व्याप्त हो गयी थी कि 
उन्होंने अचेतन्य रूप से देश-प्रेम को और पराघधीन जनता के राजनी तिक स्वाधीनता- 
प्रेम को बढ़ावा दिया,” जो शिक्षा के माध्यम से इन भावनाओों से परिचित होने 
का सोभाग्य प्राप्त करने रंगी थी। किन्तु अनामी परम्परावाद, जो मूल रूप से 
चीनी था, फ्रांस के सीधे शासन चलाने के प्रयत्न में सुधार कराने और उसके स्थाव 
पर अनाम और टोंकिग की देशी संस्थाओं के माध्यम से अपरोक्ष सरकार का शासन 
स्थापित कराने में समय हुआ । अतः फ्रांसीसी राजनीतिक भावनाओं पर अनामी 
वुद्धिवादियों के नये बौद्धिक जागरण द्वारा सांस्कृतिक स्वाघीनता का सिद्धान्त 
अपनाया गया । उपनिवेशवादी सरकार के कार्यों में इन आदशों के प्रति विभेद की 
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भावना प्रकट होने के कारण, बुद्धिवादी राष्ट्रीय नागरिक, फ्रांसीसी तन्‍्त्र और उसके 
समन्वयवादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं रह सके । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व राष्ट्रीय आन्दोलन के पर्याप्त शक्ति प्राप्त न कर पाने 
के अनेक कारण थे। इस प्रकार की शक्ति की कमी का एक प्रधान कारण यह था 
कि इंडोचीन की जनता में एकरूपता (सजातीयता) नहीं थी । अनामी--जो देश 
के एकमात्र प्रबल तत्त्व थे, उनकी संख्या १ करोड़ ६० लाख थी, जब कि इंडोचीन 
की कुछ जनसंख्या २ करोड़ ३० लाख थी भौर अनामियों का उस देश की कुल 
उपलब्ध भूमि के केवल ११ प्रतिशत (२८५,००० वर्गमील) क्षेत्र पर अधिकार था | 


“इसके अतिरिक्त जिस भूमि पर उनका अधिकार था, वह अद्भुत स्थिति 
ओर आकार में है। यह उत्तर भें टोकिंग डेल्टा से कोचीन-चीन के किनारे तक ७५० 
मील की दूरी में फैली हुई है । इसके उत्तरी छोर में ५,८०० वर्गेमीरू भूमि पड़ती 
है और इसके दक्षिणी छोर में कृमभय २०,००० वर्भमील' भूमि पड़ती है, किन्तु 
इन दोनों छोरों के बीच यह भूमि बहुत पतली पट्टी के आकार में स्थित है। अनाम 
के कुछ हिस्सों में जो क्षेत्र वास्तविक रूप में अनामी है, वह केवल कुछ किलोमीटर 
चौड़ा है और जिसमें समुद्री किनारे के कुछ मछुआ गाँव हैं, जिसके कुछ दूर पीछे 
पुराने लँग्रून (समुद्रकच्छ) हैं, जिनमें अब कुछ गाँव बस गये हैं और कुछ चावल के 
खेत बना लिये गये हैं, इसके बाद पहाड़ पड़ता है, जहाँ तक अनामी पहुँच नहीं 
- पाये और जिस पर कुछ दूर के बाद मोदइयों के छोटे-छोटे गाँव ही पहली बार 
दिखाई पड़े थे । कुछ भागों में अनामी क्षेत्र एक पतले गलियारे की त्तरह है, भन्य 
जगहों, जैसे-- दूसरे कुछ पहाड़ी दर्रो में अनामी बिलकुल' नहीं मिलते। 
अतः टोंकिंग के दक्षिण से चलकर अनामियों ने समुद्री किनारे के मैदानों 
पर कब्जा किया, किन्तु वे तट से दूरस्थ प्रवेशों, जैसि--कोचीन-चीन तक नहीं जा 
सके | साथ ही प्रशासनिक दृष्टि से इस क्षेत्र को भी विभाजित कर दिया गया था। 
पहला फ्रांसीसी शासव कोचीन-चीन में स्थापित हुआ था, जो एक उपनिवेश के 
रूप में संगठित हुआ और उस पर और टोंकिंग के संरक्षण की अपेक्षा, फ्रांत के 
सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव में रहा और दो अन्य संरक्षित प्रदेशों में-- जिनमें 
फ्रांसीसी इंडो-चीन, कम्बोडिया और ल्‍ूाओोस स्थित हैं, जनसंख्या अनामियों की 
नहीं थी और जहाँ के निवासी चीनी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्क्ृति से अधिक 
प्रभावित थे । ये दोनों संरक्षित प्रदेश थाई-अतिक्रमण के समय और साथ ही अनामी 
प्रभाव के विस्तार से बचने के छिए फ्रांस की सहायता की अपेक्षा रखते थे। अतः 
अनामी राष्ट्रीयता कम्वो डिया और लाथोस में प्रविष्ट नहीं हो पायी और अनाम या 
ढोंकिंग की अपेक्षा उस उपनिवेश, कोचीन-चीन में कम रढ़ता से स्थिर हो पायी । 
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इसके अतिरिक्त युद्ध के पूर्व यह विभिन्न उद्देश्योवाली अनेक राजनीतिक पार्टियों में 
विभक्त हो गयी थी, जिनमें एक पार्टी का (फामप्युन्हाउ टोकिंग पार्टी) उद्देश्य--- 
“फ्रांस से अलग होने का नहीं था और जो केवल संवेधानिक सुधार चाहती थी । 
इसके अलावा युवक अनामियों की एक ऋांतिकारी पार्टी थी, जिसने राष्ट्रवादियों 
और कम्युनिस्टों को १९२८ तक एक साथ संगठित रखा, जिसके बाद कम्युनिस्ट 
अलग हो गये । इसके अलावा एक राष्ट्रवादी अनामियों की पार्टी थी, जो कैन्टोनी 
दल के निकट सम्बन्ध में आतंकवादी विचारों की थी--भऔर भन्तिम तथा सबसे 
प्रमुख पार्टी थी । न्युएन-आइ-को के नेतृत्व में स्थापित अनामी पार्टी, जो पूरी तरह 
संगठित थी और जिसकी कन्‍्टन और मास्को में आस्था थी ।/४ 

इनमें से किसी पार्टी को केवछ आश्थिक संकट के समय के अतिरिक्त और 
कभी जन-समुदाय का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था । अनामी जन-समुदाय शायद 
सेद्धान्तिक मतों से विशेष प्रभावित नहीं होता, किन्तु जीवन के कष्ट के विरुद्ध, 
व्यवस्था के किसी भी परिवतंन के लिए किये जानेवाले प्रचार को ग्रहण करने में वे 
सहायक हो सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी तरह की क्षति उठाने की नहीं, बल्कि 
केवल लाभ प्राप्त करने की सम्भावना निहित हो ।” किन्तु आथिक असमानता की 
दृष्टि से, चीनियों को भी--(जिनकी संख्या लगभग ४००,००० थी), विशेष रूप से 
कोचीन-चीन और कम्बोडिया में, जहाँ उनकी कुल संख्या के ८५ प्रतिशत लोग पाये 

जाते थे, फ्रांसीसियों की भाँति ही लक्ष्य बनाया गया था। आशिक मामलों में 

मध्यस्थों की तरह बने होने और यूरोपीय शासकों और देशी किसानों तथा मजदूरों 
के बीच भी मध्यस्थ की स्थिति रखने के नाते, वे शासकों के समर्थक सममझे जाते 
थे, जिसके कारण अनामी ओर चीनी राष्ट्रीयवा के बीच निकट सम्बन्ध विकसित 
होने की सम्भावना कम हो गयी थी । 

जब जापान की पराजय निश्चित हो गयी, तो जापानियों ने (९ मार्च, 
१९४५ को) एडमिरल डेकाक्स का समर्थन करना बन्द कर दिया और उन्होंने अनाम 
के सम्राट की अध्यक्षता में संगठित वाओो डाइ कठपुतली सरकार को अधिकार दे 
दिया । इस सरकार के अधिकार के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने तत्क्षण संघ आरम्भ 
कर दिया, जो जापान और विची के नियन्त्रण में स्थित उपनिवेद्य-तन्त्र--दोनों के 
खिलाफ अपना गुप्त विरोध चला रहे थे। प्रमुख राष्टरवादी नेता और कम्युनिस्ट 
हो-चि० मिन्ह के नेतृत्व में --वियतमिन या वियतनाम स्वतन्त्र लीग”* के रूप में 
संगठित राष्वादियों ने अगस्त, १९४५ में जापान के आत्मसमर्पण के तुरन्त वाद 
ही जापान द्वारा समर्थित सरकार को अधिकारच्युत कर दिया। वाओ डाइ ने २५ 
अगस्त को अपने पद का अधित्याग कर दिया | और २ सितम्बर को राष्ट्रवादियों 
द्वारा वियतनामी गणतन्‍्त्र की स्वाधीनता की घोषणा जारी की गयी । | 


२१६ पूर्व एशिया का भाधुनिक इतिहास 


फ्रांस की युद्धोत्तर नीति 


फिर भी, फ्रांस इंडो-चीन से हटना नहीं चाहता था। फ्रांसीसी सरकार ने 
इस अनुमान से कि वहीं संयुक्त-राज्य, युद्ध-पूर्व के भौपनिवेशिक तंत्र के स्थान पर 
न्यासघारी अधिकरण (ट्रस्टी शिप) की स्थापना का प्रस्ताव न रखे और विची की 
नीति की प्रतिक्रिया देखते हुए--जापान द्वारा 'डिकाक्स” को हटाये जाने और 
जापान के आत्मसमपंण की अवधि के वीच--एक नये औपनिवे शझिक तंत्र की स्थापना 
की योजना का प्रारूप तैयार किया। उसने जैसा प्रारूप तैयार किया था और जैसा 
इसे नये फ्रांसीसी संविधान में स्वीकृत किया गया था उसके अनुसार इसे फ्रांसीसी 
साम्राज्यिक देशों और उपनिवेश्ञों के संग (एकीकरण) के अन्तग्ंत संगठित करना 
था। इस एकीकरण के अच्तर्गेत चार संक्षिप्त राज्यों और कोचीन-चीन के उपनिवेज्ष 
को मिलाकर इंडो-चीन का एक संघ वनाने की योजना थी । 

“संघ के अन्तर्गत किसी संघीय कार्यालय से कोई इंडो-चीनी अपनी जाति 
धर्म या राष्ट्रीय मौलिकता के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा । पहले इसके 
सभी प्रधान सोपानक फ्रांसीसी थे, जब इसके अधिकतर निचले पद भी सामान्यतया 
गोरे कार्य-कर्मियों को, जो फ्रांस से ही आये थे, दिये गये थे । इंडो-चीनी संघ और 
फ्रांसीसी संघ की उभय नागरिकता पूरे साम्राज्य में इंडो-चीनियों को नौकरियाँ 
प्रदान करने का दरवाजा खोल देगी, गोकि विदेशी सामले और सुरक्षा सम्बन्धी 
विषय फ्रांसीसी अनुरक्षण में ही रखता था, फिर भी संघ के पास अपनी सेना रखने 
की व्यवस्था होगी, जो इंडो-ची नियों और संघ के अन्य बाहरी नागरिकों, दोनों 
के लिए समान रूप से सहायक होगी । इंडो-ची नियों को सभी पक्षों में अपने सामा- 
जिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अभ्युत्थान के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा । भब तक 
वह देश आर्थिक रूप से फ्रांस के साथ सम्बद्ध था और सुदूरपूर्व के देशों के स्वाभा- 
विक सम्बन्धों से वंचित था, पर उसे अब चीन आदि अन्य ग्रैर-फ्रांसीसी क्षेत्रों से 
भी निकट का सम्बन्ध बढ़ाना है । फ्रांस के अन्तर्गत रहते हुए, इंडोचीन को पहली 
बार प्रकाशन और समात्त संगठन की स्वतंत्रता मिलनेवाली थी ।” 

चूँकि यह कार्यक्रम स्वाधीनता के अभाव में या वास्तविक रूप से स्वाय- 
त्तता के भी अभाव में सफल नहीं हो सका, इसलिए इसको लागू करने के लिए 
युद्ध के बाद की स्थिति पर फ्रांस का उपयुक्त नियंचण आवश्यक था । उस नियंत्रण 
की सम्भावना मूल रूप में जापान द्वारा इण्डो-चीनी सरकार को अधिकार सौंपने 
के बाद और कम हो गयी । जापानी समयंण के बाद टोकिंग, अनाम और को ची न- 
चीन में वियतनामी गणतंत्र की पूर्व घोषित स्थापना के लिए उन्हें समर्थ करने को 
दृष्टि से मित्र-राष्ट्रों की सेवा को जापानियों का स्थान ग्रहण करने के लिए पहुँचने 
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में बहुत अधिक समय रूगा, इसलिए भी वह्‌ सम्मावना और कम हो गयी थी । 
मित्र-राष्ट्रों की जो सेनाएँ आरम्भ में जापानियों से आत्म-समर्पण कराने के छिए 
पहुँचीं उनमें उत्तर में ब्रिटेन की सेना और दक्षिण में चीन की सेनाएँ आयी थीं, 
इनमें फ्रांत की कोई सेना नहीं थी। सैंगान में पहुँचनेवाली ब्रिटिश सेना ने नजर- 
बन्द फ्रांसीसी सेना को मुक्त किया, उन्हें श्न-सज्जित किया और नगर का अधि- 
कार फ्रांतीसियों को हस्तान्तरित कर दिया। इस क्रम में वियतनामी तंत्र सैगान से 
वलपूर्वक हटा दिया गया । इसमें रक्त-रंजित छापामार (गोरिल्ला) युद्ध हुआ, जो 
पहले सैगान में और उसके वाद फैलते हुए सैगान डेल्टा और पूरे कोचीन-चीन में 
व्याप्त हो गया । वियतनामी छापामारों के विरुद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और जापान की 
सेनाएँ लगायी गयी थीं। विप्लव के बाद फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी सरकार की २३ 
मार्च, १९४५ की घोषणा के आधार पर 'वियतमितव' से समझीता वार्ता करने का 
प्रस्ताव किया, किन्तु यह स्वाधीनता के लिए वियतनामियों द्वारा की गयी माँग की 
दृष्टि से अपर्याप्त होते हुए अस्वीकृत कर दिया गया । फिर भी सैगान में १९४५ के 
अन्त तक पूरा फ्रांसीसी नियंत्रण स्थापित हो गया था, जब ब्रिटिश सेनाएँ वापस 
वुला ली गयी थीं, क्योंकि उस समय तक जापानियों का पूरी तरह निःशस्ज्ीकरण 
कर दिया गया था और इस प्रकार ब्रिटेन का उद्देश्य पुरा हो गया था, यह फ्रांसीसी 
अधिकारियों के समर्थन के निमित्त पूरी तरह सुसज्जित और पर्याप्त संख्या में 
फ्रांसीसी सेनाओं के आगमन से ही सम्भव हो सका । 


सोलहवें समानान्तर के उत्तर में स्थिति कुछ और प्रकार की हो गयी थी, 
जहाँ जापानियों के आत्म-समर्पण की कारंवाई चीनियों द्वारा सम्पन्न हुई थी; वहाँ 
चीनियों ने वियतनामी सरकार के कार्यों में यहाँ तक कि निर्वाचन कराने और 
वहाँ एक संसद की स्थापना में भी, कोई बाघा नहीं पहुँचायी थी । 


चीनियों ने अपनी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए क्रांसीसियों को इण्डो- 
चीन और चीन के बीच संबंध स्थापित करने की शर्तों को बदलने के लिए वाध्य 
किया। २८ फरवरी, १९४६ को संधि पर हस्ताक्षर किया गया, उसमें चीनी नाग- 
रिकों को वे अधिकार, सुविधाएँ और छूट देने का वचन दिया गया था, जो उन्हें 
इण्डोचीन में परम्परा के अनुसार पहले ही प्राप्त था, चीनी नागरिकों को यात्रा, 
निवास, व्यापा रिक एवं औद्योगिक और खनिज उद्योग सम्बन्धी कार्यों तथा वास्तविक 
सम्पत्तियों को रखने और प्राप्त करने के संबंब में विशेष प्रकार का अधिकार दिया 
गया था, जो इण्डो-चीनी नागरिकों को मिलनेवाले अधिकारों के समान था और 
कानून संबंबी और न्याय के प्रशासन सम्बन्धी मामलों में भी उनके साथ वैसा ही 
व्यवहार करने की व्यवस्था की गयी थी, जैसी व्यवस्था फ्रांसीसी नागरिकों के लिए 
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प्रचल्ठित थी । इस समझौते में इसके अलावा यह भी तय किया गया था कि चीनी 
आयात-कर-नियंत्रण में आवश्यक सुविधाओं के प्ाथ चीन की आयात और निर्यात 
सेवाओों के लिए हाइफोंग में एक विशेष क्षेव की स्थापना की जाय और चीन और 
इण्डोचीन के बीच व्यापरिक विनिमय करने के लिए अधिकतम सुविधाजनक 
राष्ट्रीय व्यवहार देने के आधार पर एक व्यापारिक समझौता किया जाय | अच्त 
में इसमें इण्डो-चीच और युत्ञाव रेलवे की चीन में पुन्र-स्थापनता करने की भी 
व्यवस्था की गयी थी, इस समझीते के तथ होने के पश्चात्‌ चीनी सेनाएँ अपने 
सनिक अधिकरण से वापस कर ली ग्रयी और उन्होंने वियतनामी गणतन्त्र के साथ 
अपने संबंधों के संदर्भ में नयी समस्याओं का समंजन फ्रांसीसियों पर छोड़ दिया । 


इन्डो-चीन के उत्तरी भाग में चीनी सेवाओं का स्थान ग्रहण करने के लिए, 
फ्रांसीसी सेनाओं को शान्तिपृर्वक प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने के निमित्त 
६ मार्च, १९४६ को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ | इस हनोई 
समझीते से फांस ने वियतनामी गणतंत्र को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान 
की, जिसकी अपनी सरकार, संसद, सेना और बर्थ-व्यवस्था होगी और जो (राज्य) 
इण्डो-ची नी संघ और फ्रांसीसी संघ का एक भाग होगा । वियत्तनाम में क्षेत्रीय 
विस्तार (जिसमें कोचीन-चीन भी शामिल होगा) का निर्णय छोकमत के आधार 
पर किया जानेवाछा था। आगे यह भी अनुमान छूगाया जाता था कि अनुकुछ 
परिस्थिति आने प्र वियतनाम और विदेशी राज्यों के साथ राजनयिक सम्बन्धों पर 
विशेष रूप से कारवाई करने के लिए, इन्डो-चीन की भावी हैसियत और उसके 
आधथिक और सांस्कृतिक हितों के सम्बन्ध में वार्ता शुरू की जायगी । इस समझौते 
के आधार पर फ्रांसीसी सेनाएं बिना प्रतिरोध के टोकिग में प्रवेश करने में समर्थ 
हो सकी । समझौता-वार्ता के समय परिणामतः उस क्षेत्र के उत्तर में हनोई भोर 
दक्षिण में सैगान पर फ्रांस का नियंत्रण था, जिस समय गणततन्त्र ने अपने अधिकार 
का दावा किया था, अतः प्रवेश करने के लिए उसे ऐसे स्थल' (बन्दरगाह) का प्रयोग 
करना था-- जिसका अपनी सेना का विकास होने पर प्रयोग करने के छिए 
आवश्यकता आने पर अपने नियंत्रण को हिन्टरलंण्ड तक बढ़ाना पड़ सकता था । 


बहुत जल्दी यह पता रूग गया कि ६ मार्च के समझौते का फ्रांसी सियों भर 
वियतनामी नेताओं ने समान अर्थ नहीं लगाया था । उन मर विवादास्पद विपयों 
की १९४६ के बसन्‍्त में डालटा में हुए सम्मेलन में और ग्रीण्म में फान्टनेब्ल्यू में हुए 
सम्मेलन में व्याख्या की गयी थी । एक ओर इन विपयों में एक विपय वियतनाम 
के सम्बन्ध के स्वरूप-निर्धारण का था और दूसरी ओर कम्बोडिया और लछाओस 
के सम्बन्ध के स्वरूप नियारण का था। वियतनाम की घारणा के अदुसार संघ केवल 
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तीन स्वाधीन राज्यों तक ही सीमित था, जिसके अन्तर्गत आथिक नीतियों में सहयोग 
की सीमा निर्धारित की गयी थी, जैसे इसमें आयात-कर की व्यवस्था और मुद्रा- 
प्रचछन के मामले सन्नचिहित थे। दूसरी ओर फ्रांसीसियों के लिए संघ का अर्थ यह 
था कि तत्सम्बन्धी नीति के अनुसार निकट सहयोग की स्थापना फ्रांसीसी उच्चायुक्त 
द्वारा की जानी थी, जिसमें यह न केवल फ्रांस का और फ्रांसीसी विचारों का प्रति- 
निधित्व करेगा, वल्कि उस इण्डो-चीनी संघ का भी प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका 
वह अध्यक्ष होगा । इन मूल मतभेदों के होते हुए भी तत्काछीन निर्णय-विधि के 
अनुसार १४ सितग्वर, १९४६ को फांटनेव्ल्यू में एक समझोते पर हस्ताक्षर किया 
गया । इसने पूरे इण्डो-चीन में एक वैधानिक मुद्रा चलाने की व्यवस्था की । अरूग- 
अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को मिल्लाकर एक सम्मिलित आयोग का संगठन किया 
गया, इसे मुद्रा-प्रचलन के छिए इण्डो-चीन के बैंक के स्थान पर एक अलग अधिकरण 
की स्थापन्ता करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का कार्य सौंपा गया, जिसे 
आयातकर और विदेक्षी व्यापार के समन्वय का कार्य भी करना था। एक इंडो- 
चीनी जायात-शुल्क-संघ भी वनाया जानेवाला था, और कोई अन्तर्देशीय आयात- 
शुल्क-प्रतिवन्ध न रूगाये जाने का प्रश्न भी विचाराघधीन था । एक अछग संगठित 
की जानेवाली समिति को वियतनाम और इंडो-चीनी संघ और फ्रांसीसी संघ तथा 
देशों के बीच संचार-साधनों की पुन:स्थापना करने भौर उनका विकास करने के 
सम्बन्ध में अध्ययन करना था। वियतनाभियों द्वारा विदेशों में अपने राजनयिक 
प्रतिनिधित्व पर जोर दिये जाने पर एक “फ्रैको-वियतनामी-आयोग”” बनाया गया 


था, जिसे निकटवर्ती देशों में प्राकृतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने और विदेद्यी 
प्रादतों से वियतनाम का सम्बन्ध स्थिर करने का कार्य दिया जाना था ।? 


वियतनाम और फ्रांस के बीच दूसरा प्रमुख विभेद--वियतनाम में कोची न- 
चीन को सम्मिलित करने के प्रदन पर था, जिसका तात्पय यह हुआ कि यह विभेद 
उसके गणतन्त्र की सीमा निर्धारित करने के विपय में था । मार्च के समझोते में इस 
प्रघन पर छोकमत-संग्रह की व्यवस्था के होते हुए भी फ्रांस ने कोचीन-चीन में एक 

दक्तिसम्पन्न सरकार का संगठन किया, जिसे फ्रांसीसी आदेशों के अनुसार कारें 
करना था । चुँकि उन्होने पहले से ही प्रभावपूर्ण ढंग से कम्वी डिया और लछाओस पर 
अधिकार स्थापित कर लिया था, इसलिए इंडोचीन के युद्धपूर्व के पाँच भागों में से 
तीन भागों को उच्चायुक्त की अध्यक्षता में संगठित संघ के अन्तर्गत मिलाया जा 
सका। इन कारंबाइयों से फ्रांसीसियों के छिए कोचीन-चीन की एक अनामी सरकार 
को सैनिक समर्थन देना सम्भव हो सका और न केवल राष्ट्रवादी, वल्कि विचारों 


कम्यनिस्ट हो-ची-भिन्‍्ह की अध्यक्षता में संगठित “वियेतमिन्ह” के स्थान पर 
इसे स्थापित करने का अवसर प्राप्त हआ । 
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वियतनाम की. अस्थायी केन्द्रीय सरकार वाओ-डाइ, जिसने अनाम और 

टोकिंग के युद्ध-पृर्वे के संरक्षित राज्यों और कोचीन-चीन उपनिवेश पर अपना अधि- 
कार स्थापित किया था, वियतमिन्ह पार्टी द्वारा नियंत्रित और “वियमिन्ह” के 
रूप में प्रसिद्धि-प्राम वियतनाम ने लोकतांतनिक गणराज्य के साथ संधर्प होने पर 
अपनी स्थापना के बाद फ्रांस द्वारा एक सहयोजिक राज्य के रूप में समर्थन प्राप्त 
कर सका। इस बाओ-डाइ सरकार ने १९४८ और १९४९ में सहयोजित राज्य के 
रूप में वियतनाम और फ्रांस के सम्बन्धों की शर्तों पर समझौता वार्ता की । इन 
सम्बन्धों के सामान्य सिद्धान्तों को (६ जून, १९४८ की) “एलांग की खाड़ी के 
समझौते" के भन्तगेंत सब्नचिहित किया गया था। वाओ-डाइ द्वारा ८ मार्च, १९४८ 
को पेरिस में हुए समझौते ने, जिसे “एलीसी के समझौते” के नाम से पुकारा जाता 
है, सामान्यतया '“एलॉंग” की खाड़ी के समझौते” की सम्भाचित प्रतिक्रिया को मानते ' 
हुए, इसे और विस्तृत रूप प्रदान किया और इसे और बड़े संदर्भों में ग्रहण किया । 
अतः १९५० में (२ फरवरी को) फ्रांसीसी संत्रदू द्वारा इन समझोतों के स्वीकार 
किये जाने के पश्चात्‌ फ्रांसीसी संघ के पूर्व संगठन के अन्तगंत इंडो-चीनी-संघ के 
सिद्धान्त के स्थान पर इंडो-चीन के लिए स्वतंत्र राज्यों (वियतनाम, कम्बोडिया 
और लाओस) के संगठन का सिद्धान्त स्थापित हो गया था, जिसमें एक राज्य दूसरे 
राज्य के साथ और उनमें प्रत्येक राज्य अलूग से फ्रांस के साथ संघवद्ध हुआ था । 
इसे यह रूप इसलिए दिया गया था ताकि इससे थह प्रतीत हो कि आच्तरिक प्रइन 
स्वतंत्रता में बाधक नहीं है। इसमें राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों का भेद स्पष्ट 
करते हुए 'वियत-मिन्ह' के सम्बन्ध में कम्युमिस्टों के व्यवहार पर ध्यान देने के 
मासले में प्रकाश डाला गया था, जिससे इंडो-चीन का संघर्ष पूरी तरह भौपनिवेशिक 
युद्ध न होकर विस्तृत संदर्भ में अन्तर्राट्रीय मतभेद के रूप में समझा जा सके । यह 
ठीक उसी समय चीन की सुखझ्य भूमि पर कम्युनिस्टों द्वारा वहाँ की राष्ट्रीय सरकार 
के ऊपर विजय प्राप्त करने और कोरिया के मामले में कम्युनिस्ट चीन के हस्तक्षेप 
के कारण और आसान हो गया । चीन में कम्युनिस्टों की विजय ने “वियतमिन्ह 
को कम्युनिस्टों के नियंत्रण में स्थित राज्य के साथ क्षेत्रीय सम्पर्क स्थापित करने में 
सफलता प्रदान की, जिससे उसे वियतनाम-राज्य के गैर-कम्युनिस्टों या कम्युनिस्ट 
विरोधियों के विरुद्ध सहायता मिल सकी । मतभेद की इस स्थिति ने हो-ची-मिन्ह- 
सरकार को पीकियग और मास्को द्वारा मान्यता प्राप्त होते और वियतनाम के 
“सहयो जित'” राज्य को संयुक्त-राज्य और अन्य पश्चिमी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त 
हो ने के कारण स्थायी रूप घारण कर लिया | फिर भी भारत, इंडोनेशिया और 
अन्य एशियाई तटस्थ राज्यों ने बाओ-डाइ-तन्त्र को मान्यता प्रदान करने से इनकाद 
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किया, क्योंकि इन्होंने इसे उपनिवेशवाद के अन्तगंत स्थापित तंत्र समझा, अतः इसे 
वास्तविक रूप से स्वाधीन नहीं माना । 
संयुक्त-राज्य और इंडोचीन में संघर्षे 

१९४६ के बाद फ्रांस, इंडोचीन के प्रइत का कोई समाधान प्राप्त करने में 
समर्थ नहीं हुआ, इसके एक प्रमुख कारण के रूप में इस समस्या को सुलझाने में फ्रांस 
की नीयत और उसके प्रयत्नों पर सन्देह किया जाता है, फिर भी, यह पर्याप्त स्पष्ट 
था कि फ्रांसीसी साधन इंडो-चीन में विद्रोह को यथावत्‌ दवाने और उसके आन्तरिक 
पुनतिर्माण की समस्या को सुलझ्षाने सें पूरी तरह समर्थ वहीं हुआ। फ्रांस उस समय 
अमेरिकी सहायता पर चल रहा था और १९५० तक संयुक्त-राज्य, जो इंडोचीन में 
राष्ट्रीयता के विपक्ष में उपनिवेशवाद का समर्थन करना नहीं चाहता था, फ्रांस 
में->उसकी सेना और आश्िक साधनों को इंडो-चीन में विद्रोह दवाने के लिए भेजे 
जाने पर--उसकी पूर्ति अमेरिका द्वारा प्राप्त सहपूर्ति साधनों से किये जाने का 
विरोध करता रहा । किन्तु १९५० के बाद वाशिंगटन ने इंडो-चीन में चल रहे युद्ध 
को सोवियत संघ के विरुद्ध सामान्य संघर्ष का एक पक्ष मानना शुरू किया | परि- 
णामस्वरूप संयुक्त-राज्य ने फ्रांस को दी जानेवाली सहायता के प्रति दूसरा रुख 
अपनाया और इंडो-चीन में फ्रांसी सियों को वांछित सहायता देना आरम्भ किया | 
को रिया में युद्ध-विराम-सन्वि-वार्ता के समय, चीन के समर्थन पर--जिसने को रियाई 
युद्ध में हस्तक्षेप किया था, हो-ची-मिन्ह द्वारा इंडो-चीन में छेड़ा गया युद्ध, अमेरिकी 
दृष्टि से कोरिया के युद्ध के सन्दर्भ में इस सीमा तक देखा जाने रूगा, कि वाशिंगटन 
में नये अमेरिकी (आइजन हावर)--प्रशासन को यह घोषणा करनी पड़ी कि 
वास्तविक रूप से कोरिया में किसी ऐसे समाधान को स्वीकार नहीं किया जायगा, 
जिसमें आगे “वियतमिन्ह” को चीनी कम्युनिस्टों द्वारा समर्थन ने दिये जाने का 
आश्वासन नहीं होगा । इन शर्तों के अनुसार संयुक्त-राज्य, दोनों--फ्रॉंस और इंडो- 
चीन के सहयोजित राज्यों को, उस क्षेत्र में चीनी अभियान को सफल होने से 
रोकने के लिए, सीधी सहायता देने को तैयार हुआ, जिसके लिए वह पहले तैयार 
नहीं था । 

“एशिया में अतिक्रमण और एशियाई ससप्टिवाद की विस्तारवादी प्रवृत्ति 
का सहसा पता छूगने पर कोरियाई युद्ध ने अमेरिकी निर्णय को तेजी से लागू करने 
में सहायता की । २७ जून को राष्ट्रपति ट्र मन ने घोषणा की कि इंडोचीन को अति- 
क्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए आथिक और सैनिक सहायता प्रदान की जायगी । 
/फ्रेन्को-अमेरिकी-वार्ता ” के समय शस्त्र और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने के 
लिए कार्यक्रम बनाये गये । इस सम्बन्ध में सबसे नाजुक भौर विचार॒णीय प्रदन यह 
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था कि अमेरिकी सहायता का सीधा लाभ इंडो-चीन स्थित फ्रांसीसी सेमा और 
फ्रांसीसी प्रशासन को मिलना चाहिए, या यह अभी भी वहाँ के अप्रौढ़ वियतनामी 
सैनिक तंत्र को दिया जाना चाहिए। गोकि वियतनामी राष्ट्रवादी, अमेरिकी सहा- 
यता स्वयं सीधे प्राप्त करने के बहुत इच्छुक थे, परन्तु सावधानी के साथ क्रियात्मक' 
रूप में विचार करने पर इस मामले में एक समझौतावादी समाधान निकालता पड़ा, 
जिसके अनुसार आर्थिक सहायता सीघे सहयोजित राज्यों को प्रदान की गयी, जब 
कि सैनिक सहायता के मामले में यह तय किया गया कि यह इंडो-चीन में फ्रांसीसी 
सेवा के अनुभवी सेनापतियों के माध्यम से अमेरिकी सैनिक मिशञव की सहायता 
हारा दी जायगी ।!! 

जैसा आगे सिद्ध हुआ, यह निर्णय विरूम्ज से लिया गया था। युद्ध-विराम- 
संधि के समय कोरिया में सैनिक समाधान ने चीसियों को वियतमिन्‍्ह-तंत्र की 
सहायता में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे अपनी सेनिक कारंवाइयों 
का क्षेत्र और सीमा बढ़ाने में समर्थ हो सकें । लाओोस और कम्बोडिया में पहले से 
छापामार युद्ध करनेवालों के समर्थन में सेनाएँ भेजी गयीं और वियतनाम में फ्रांसी- 
सियों पर सेना का दवाव और बढ़ाया गया। इस दबाव ने फ्रांसीसियों हारा 
सुरक्षात्मक जिम्मेदारियाँ वियतनास पर डालने की प््वनिश्चित थोजना में बावा 
उपस्थित की, क्योंकि वियतनामी सेनाओं की पर्याप्त भरती करने, उनमें अफसरों 
की नियुक्ति करने, सेना को शख्र-सतज्जित करने और उसे प्रशिक्षित करने का उस 
स्थिति में पर्याप्त अवसर नहीं था । अतः 'वियतमिन्ह' के विरुद्ध अपने को तथा 
सहयोजित राज्यों को सुरक्षित करने के लिए फ्रांस के पास केवल अपने सैनिक 
प्रयासों को बढ़ाने का ही उपाय शेष था । इसे करने के लिए भी वह तभी तैयार 
था, जब उसे संयुक्त-राज्य से पूरा समर्थेन मिलने का आश्वासन श्राप हो। ये 
आश्वासन उसे अब तक पूरी तरह नहीं प्राप्त हो सके थे । 


जेनेवा-युद्ध-विराम-संधि 


इन परिस्थितियों में फ्रान्स ने इस वात पर जोर दिया कि १९५४ में वास्तव 
में को रियाई समस्या के समाधान के लिए आयोजित जेनेवा-सम्मेलन के विचारणीय 
विषयों में वियतनाम में युद्ध-विराम-सन्धि का प्रशत भी रखा जाना चाहिए। जेनैवा 
की चार्ता में एक समझौता हुआ, जिससे वियतनाम का लगभग १७वें समावान्तर पर 
विभाजन कर, इसके उत्तर का क्षेत्र जिसमें छाल नदी का डेल्टा, हनोई और हैइयांग 
का बन्दरगाह सम्मिलित था, “वियतमिन्हू-सरकार” को दिया गया । विभाजन- 
रेखा के दक्षिण का वियतनामी भाग फ्रान्सीसियों द्वारा समर्थित वियत्तनाम सरकार 
के सियंत्रण में छोड़ दिया गया । लाभोस भौर कम्वोडिया की सरकारें यथावत्‌ रहने 
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दी गयीं; किन्तु उन्हें तठस्थ राज्यों के रूप में स्थित करते हुए, केवल अपनी सुरक्षा 
के लिए सीमित संख्या में आवश्यक सेना रखने की स्वीकृति देने का निर्णय किया 
गया था । 

यह विभाजन, जैसा कोरिया में भी किया गया था, सेनिक समस्या के केवल 
एक अस्थायी समाधान के रूप में था । इसके बाद यह तय किया गया था कि दो वर्षों 
के भीतर पूरे वियतनाम में निर्वाचन कराये जायेंगे । ये निर्वाचन युद्ध-विराम-संचि 
का परयवेक्षण करने के उद्देश्य से संगठित तटस्थ-समिति की देख-रेख सें किया जाने- 
वाला था | समिति के सदस्य--पोलैण्ड, भारत और कनाडा थे, जिनमें प्रत्येक स:स्य 
को किसी निर्णय पर अपना निपेघाधिकार प्रयुक्त करने का अधिकार प्राप्त था । 
वास्तव में इसका तात्पर्य यह हुआ कि समिति प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी जिम्मेदारियों 
का पालन करने की स्थिति में नहीं थी । इन युद्ध-विराम-संधियों पर हस्ताक्षर करने- 
वाले राज्यों ने इनको कार्यान्वित करने का निएचय किया था। संयुक्त-राज्य ने संधि 
पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, किन्तु वाशिगटन ने इन्हें सैद्धान्तिक 
रूप में स्वीकार किया था और इन्हें अस्थिर होने से बचाने के लिए सैनिक का रंवाई 
न करने का वचन दिया था । 

समझौते कम्युनिस्ट चीन की ठोस विजय के द्योत्तक थे। शत्रुता की समाप्ति 
के निर्णय ने “वियतमिन्ह” और इसके माध्यम से चीन को न केवरू दक्षिणी वियत- 
नाम में वरन्‌ कम्वोडिया और राओस में भी विजय की अन्य विधियों--प्रचार, 
अन्त:संचरण और उच्छेदत आदि को, जिनमें वे वहुत अधिक निपुण थे, अपनाने का 
अवसर प्रदात किया । संयुक्त-राज्य अपने समष्टिवादी अवरोध के प्रयत्न को कार्या- 
न्वित करने के लिए सुरक्षा का नया मांगे ढेंढ़ने को बाध्य हुआ । 

इस समय तक संयुक्त-राज्य सुदूरपुर्व-क्षेत्र में उभयपक्षी सुरक्षा की व्यवस्था करने 

के लिए वचन देने के अतिरिक्त कोई और प्रस्ताव मानने से पीछे हट गया था । 
वाशिगटठन ने जापान के साथ झान्ति-सन्धि के अपने प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त करने 
के लिए आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्ड, फिलिपाइन्स और जापान के साथ अलग से 
सुरक्षा-समझौता करना तय किया था। संयुक्त-राज्य दक्षिण कोरिया की रक्षा करने 
के लिए भी वचनवद्ध था | फिर भी, जब इंडो-चीन में स्थिति विगड़ी, तो इसका रुख 
बदल गया और जेनेवा-सम्मेलन के वाद संयुक्त-राज्य ने इस वात पर जोर दिया कि 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्पुनिस्ट शक्ति के और विस्तार को रोकने के लिए आपस 
में सुरक्षा-विधियाँ निश्चित करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन किया जाना चाहिए। 
ऐसे सम्मेलन के लिए प्रस्तुत अमेरिकी प्रस्ताव भारत, लूंका, वर्मा और इंडोनेशिया 
द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । परिणामतः फिलिपा इन्स की ग्रीषप्मकाछीन राज- 
घानी वैगुइ में आयोजित सम्मेलन में केवल तीन एशियाई देश--पाकिस्तान, 
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थाईलेण्ड और फिल्पाइन्स गणतंत्र ही सम्मिलित हुए। इन्होंने, संयुक्त-राज्य, 
ब्रिटेन, फ्रान्स, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के साथ मनिल्ता-संधि पर हस्ताक्षर किया, 
जिसने दक्षिण-पूर्व-एशियाई-संधि-संगठन (सीटो) की स्थापना की । इस समझौते 
में संयुक्त सैनिक कारंवाई की कोई अपरिहाय॑ शर्त नहीं रखी गयी थी और न 
इसका कोई औपचारिक संगठन था, केवल थाईलैण्ड पर परामर्श करने के लिए 
हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के मंत्रियों की एक सलाहकार समिति के अतिरिक्त इसका एक 
सचिवालय बंकाक में स्थापित किया गया था। १९५५ के बाद प्रतिवर्ष केवल 
विचार-विमशे करने के उहेश्य से इस संगठन में सम्मिलित विदेश-मंत्रियों की वैठक 
होती रही । । 

चूंकि वियतनाम, लाओस भौर कम्बोडिया व्याख्या के अनुसार “सीटो” के 
सीघे सैनिक सहयोग के क्षेत्र के वाहर पड़ते थे, इसलिए इस प्रकार एक नयी सामू- 
हिक सुरक्षा-विधि का उन देशों के लिए कोई खास महत्त्व नहीं था। दक्षिण वियत- 
नाम के विकास में अमे रिकी सैनिक, आर्थिक और तकनीकी सहायहटा विश्येष प्रभाव- 
शाली सिद्ध हुईं, जो १९५५ से १९५८ के बीच प्रतिवर्ष कुछ २५ करोड़ स्टिंग 
की थी । थह सहायता सरकारी अधिकारियों की सिब्बन्दी और पुनःस्थापन एवं 
पुनर्नि्माण की अत्यधिक आर्थिक समस्थाओं के समाधान के लिए आवश्यक थी । 
इस तरह की सहायता काभोस और कम्बोडिया को भी दी गयी थी । 

दक्षिणी वियतनाम में डिम-तंत्र 

वियतनाम में १९५५ तक /बाओ डाइ” फ्रान्स के सहयोग से अपने अधि- 
कार का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रधान वने रहे । जिनेवा-सम्मेलन के आरम्भ में 
और परिस्थितियों के निम्ततर और खराब होते जाने- के कारण बाओ-डाइ ने (१६ 
जून, १९५९ को) नाओ-डिन-डिम को; उनकी इस माँग की पूत्ति करते हुए कि 
प्रधान मंत्री के रूप में उन्हें शासन का पूर्ण अधिकार दिया जाय, भ्रधान मंत्री 
नियुक्त किया । देश के सभी गैर-कम्युनिस्ट तत्त्वों के पूर्ण विश्वास के साथ सशक्त 
राष्ट्रवादी डिम को दीघंकालीन गृह-युद्ध और देश के विभाजन की कठिनाइयीं का 
सामना करना पड़ा । युद्ध-विराम-संधि के अन्तर्गत, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर 
नहीं किया था, उनकी सरकार को उत्तरी भाग के शासन से वंचित किया गया 
और उन्हें १९५६ में पूरे देश में निर्वाचच कराने की आवश्यकताओों का सामना 
करना पड़ा । । 

निर्वाचन ने--जिसे वास्तव में स्वतंत्र रूप में सम्पन्न करने का स्वांग किया 
गया था, इंडो-चीन में उसी प्रकार की समस्या पैदा की, जैसी समस्या १९४७ में 
कोरिया सें उत्पन्न हुई थी। उत्तरी वियतनाम हो-ची-मिन्ह की एकाइय सत्तावादी 
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कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में था । यदि वह पार्टी मतदान की ज्ञत्तों को तय करने 
में समर्थ होती, तो उत्तर में निर्वाचच का फल भविष्य में उसके अनुरूप होता । 
दक्षिणी भाग की पाटियाँ १७वें समानान्तर के उत्तर में निर्वाचन का सामना 
करने की स्थिति में नहीं थीं, जब कि कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी तरह दक्षिण में भी 
निर्वाचन का सामना करने की स्थिति में थी। अतः यह संभावना की जाती थी कि 
निर्वाचन के परिणामस्वरूप पूरे देश में “वियतमिनन्‍्ह” का अधिकार हो जायगा ! 
विशेप रूप से इस संभावना के कारण ही प्रधान मन्त्री डिम ने, जब तक संभव हो, 
जेनेवा-सम्मेलन की उन छर्तोा के अनुस्तार निर्वाचन कराना स्थगित करना चाहा, 
जिन्हें पूरी करते में उन्होंने अपने को किसी प्रकार भी वाध्य नहीं समझा था, 
क्योंकि ऐसी थर्तों को उनकी सरकार ने स्वीकार नहीं किया था | छझुरू में उन्हें 
वड़ी सावधानी वरतनी थी, क्योंकि उन आन्तरीय राज्यों ने, जिन्होंने युद्ध-विराम- 
संधि की द्ार्तों को- पूरा करने का वादा किया था, सैंद्धान्तिक रूप से इस पर विशेष 
बल दिया । जुलाई, १९५७ में, जब वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य (उत्तरी 
भाग) के उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा वियतनाम के एकोकरण के लिए 
उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के वीच विचार-विमर्श का प्रस्ताव रखा, तो डिम- 
सरकार ने अपने को इस प्रस्ताव को न मानने में पृर्णतवा समर्थ पाया | एकीकरण 
की शर्तो पर समझौता होवा, १९५८ के अन्त तक-को रिया की भाँति वियतनाम 
के लिए भी शीघ्र सम्भव नहीं प्रतीत हुआ । 


फिर भी, उस समय तक--६९५४ में उत्तरी भाग में स्थित सरकार की 
तुलना में देश के दक्षिणी भाग में डिम सरकार द्वारा कहीं अधिक राजनी तिक स्थिरता 


स्थापित की गयी थी । डिम ने पहली वार प्रवान-मंत्रित्व सम्हालने पर दक्षिण 
वियतनाम में गंभीर सशस्त्र विरोध का सामना करने के साथ-साथ उत्तरी भाग की 
सरकार के संव्प का भी सामना किया । उनकी कृठिनाइयाँ अपने निर्णयों के विरुद्ध, 
राज्य के प्रधान वाओ-डाइ की सम्भावित अपील के कारण बढ़ गयी । टवाओ डाई '' 
की कार्य-विधि फ्रान्स के प्रभाव में या कुछ ह॒द तक फ्रान्स की सहायता से संपादित 
होती थी। इसको दूर करने में डिम-सरकार को अमेरिकी सहायता प्राप्त हुईं, जिसके 
अनुसार उसने “वाओ डाइ” पर, प्रधान सेनापति को, जो सरकार से असन्तुघ्ट 
रहनेवालों में प्रमुख थे, फ्रान्स भेजने के लिए दवाव डाला, ताकि वह स्थानीय 
मामलों से दूर हट जाय | अमें रिका द्वारा फ्रान्स के माध्यम से वियतनाम को सहायता 
न भेजकर, उसे सीधे सहायता देने के उसके निर्णय ने “डिम-सरक्रार को और 
मजबूत बना दिया । अमेरिकी सहायता से डिम ने--आगे कन्‍्य साम्प्रदायिक वर्गों 


बा, 
दर्द 


पर भी-- जिनमें प्रत्येक के पास अपनी सेना थी, जिससे उन्होंने देश के अनेक भागों 
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नामकरण पूरे थाई प्रदेश को राज्य की सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित करने की कमा 
से किया गया था ।** फिर भी, १९४० में इंडो-चीन के सन्दर्भ में जैसा वह था, यह 
एक कमजोर स्थिति थी, जब जापान के साथ इस नये सम्बन्ध की स्थापना से-- 
थाईलुण्ड को ऐसे समय सुदूरपुर्व की सबसे सशक्त शक्ति (जापान) ने उसे अपनी 
माँग पर जोर देने में समर्थन प्रदान किया, जब स्वयं जापान दक्षिण की ओर चीन 
के विरुद्ध अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए बढ़ रहा था, किन्तु आगे परिस्थितियों 
में जो प्रगति हुई, इसने ७ दिसम्बर, १९४१ के बाद की कारवाइयों के लिए भी मार्ग 
प्रशस्त किया । 


सुदरपूर्व का सर्वशक्तिमान्‌ देश होने की इस नथी स्थिति में जापान ने 
श्याम ओर फ्रांसीसी इंडोचीन के बीच मध्यस्थता करने के निमित्त अपनी सेवाएँ 
प्रदातन करने का प्रस्ताव किया और उन्हें एक समझौता करने के लिए बाध्य किया, 
जिस समझौते ने उस विवादास्पद क्षेत्र का हिस्सा श्याम को प्रदाव कराया, जिसे 
प्राप्त करने के छिए वह विशेष रूप से लालायित था। इस मित्रतापूर्ण मध्यस्थता ने 
जापान और थाईलैंड का सम्बन्ध और दृढ़ कर दिया, जिससे इसके साथ इंडो-चीन 
में जापान को भी अपनी नयी स्थिति स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। इंडो- 
चीन में प्रमुखता प्राप्त करने की इस स्थिति ने जापान को थाईलैंड की सीमाओं पर 
अपनी शक्ति और क्षमता का प्रयोग करने का अवसर दिया और इस प्रकार ८ 
दिसम्बर, १९४७ की माँग के अनुसार यदि आवश्यक हुआ, तो थाईलेड से होकर 
मलाया पर आक्रमण करने के लिए जापानी सेनाएँ ले जाने का उसे मार्ग मिल गया । 
जापान की इस माँग पर थाई-सरकार ने लूगभग ५ घण्टे तक विचार-विमर्श 
किया, जिस समय जापानियों के सम्मुख एक सांकेतिक प्रतिरोध व्यक्त किया गया ! 
इसके वाद जापान की साँग स्वीकार की गयी और तदनत्तर थाईलूँड ने (२१ 
दिसस्वर, १९४६१ को) जापान के साथ एक सन्धि पर हस्ताक्षर किया । इसके थोड़े 
समय बाद ही ब्विटेन और संयुक्त-राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गयी थी। 
संयुक्त-राज्य ने अपने को युद्ध-स्थिति में मानते हुए इसकी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं 
की, बल्कि उसने थाई अधिकारियों से अपना सम्बन्ध बनाये रखा, विशेष रूप से 
वाशिंगटन में स्थित उसके मन्‍्नरी से उसका सम्बन्ध बना रहा, जिसने जापानी दबाव 
में कार्य करतेवाली अपनी सरकार के निर्णय को मानना अस्वीकार कर दिया था । 

युद्धकाल में थाईलैंड युद्ध-पूवं के एक सैनिक नेता, लुंग-पिवुरू-सोंगराम के 
निदेश में जापान का एक कठपुतलछी राज्य था। जनवादी पार्टी के नेता-लुँक प्रेडिट 
सरकारी सदस्य के पद पर बने रहे, जब कि उन्होंने जापानी माँग को स्वीकार करने 
का विरोध किया था और युद्ध की घोषणा करने के पक्ष में अपना मृत नहीं दिया 
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था। उनके नेतृत्व में आन्तरिक सुरक्षा का आन्दोलन संगठित किया गया था, जो 
युद्धकालीन राष्ट्र-संघ के लिए उसकी सैनिक कार्रवाइयों में और युद्ध की समाप्ति के 
निमित्त देश में किये जानेवाले आन्तरिक अन्तव्व॑स में वड़ा सहायक सिद्ध हुआ था ! 
अतः थाईलैंड और फिलिपाइन्स-सुदूरपुर्व के ये दो देश ऐसे थे, जो जापान के 
आधिपत्य में थे, जिनकी सरकारें एक प्रकार से निष्कासित कर दी गयी थीं और 
जिन्होंने प्रधानतया आन्तरिक सुरक्षा-आन्दो छऊन भी शुरू किया था । 


युद्धोत्तर थाईलैंड 


जब जापानी आत्म-समर्पण के साथ युद्ध समाप्त हुआ, तो ब्रिटेन ने, जिसने 
धाईलेंड (जिसका पुराना नाम इयास सन्‌ १९४९ तक चर, फिर इसे आधिकारिक 
रूप से थाईलूड का नाम दिया गया) के साथ युद्ध किया था, जापान की बात्म- 
समर्पण की कारंवाइयाँ पूरी करायीं; क्योंकि सैनिक कार्रवाइयों का वह क्षेत्र सुदूर- 
पूर्व एशियाई कमान के नियंत्रण में छाया गया था | युद्ध की समाप्ति पर द्याम के 
प्रति किये जानेवाले व्यवहार के सम्बन्ध में संयुक्त-राज्य, ब्रिटेन और चीन के वीच 
कोई पूर्व समझीता नहीं हुआ था, और ब्रिटेन ने जापानियों के निष्कासन के 
पश्चमाए्‌ श्याम के अधिका रियों के सम्मुख अनेकानेक असम्भावित माँगें प्रस्तुत की थीं | 
ब्रिटेन ने पूरे इयाम के नागरिक प्रशासन को ब्रिटिश अधिकार में रखने पर जोर 
दिया और यह दवाव डाला कि पूरा इ्यामी निर्यात ब्रिटिशि-प्तरकार के नियंत्रण भें 
रहे और जब तक व्याम संयुक्त-राष्ट्संघ की सदस्यता पाने के योग्व नहीं हो जाता 
या नहीं पा जाता, उसके लिए ऐश्वी स्थिति बनायी रखी जाय, अर्थात्‌ दयाम पर 
ब्रिटिश संरक्षण बना रहे । श्याम के जन-नेताओं ने तो इन माँगों का घोर विरोध 


बिक 
_ब्याक- 


किया ही, चीनी सरकार ने भी इनको अनुपयुक्त माना और संयुक्त-राज्य ने भी वहुत 
खुलकर नहीं, फिर भी समान रूप से इसे असंगत दताया' । इस प्रतिक्रिया के 
फलस्वरूप ब्रिटेन ने तत्क्षण अपनी स्थिति में सुधार किया और एक सन्विन्वार्ता (१ 
जनवरी, १९४६ को) आरम्भ की । यह वार्ता ब्रिटेन ने लुआंग प्रैडिट की बच्यक्षता 
में संगठित नयी सरकार के साथ की थी, जिससे ७वीं दिसम्बर, १९४१ तक उसके 
पास जो क्षेत्र और अधिकार थे, उसे पुनः वापस मिल गये और उक्त सरकार ने 
ब्रिटिश-प्रजा की क्षति और नुकसान की पूर्ति करनी स्वीकार की ।१) इसका मतलूव 
यह हुआ क्रि युद्धकाल में जापान ने मलाया के जिन प्रान्तों को इयाम को हस्ता- 
न्तरित किया था, वे पुनः ब्रिठिश्ञ नियंत्रण में आा गये। संधि ने ब्रिटेन के हवाई 
अधिकारों को, जो युद्ध के पूर्व उसे प्राप्त थे, पुन: उसे प्रदान किया और उससे द्याम 
पर पुनः यह शर्ते गायी कि विना ब्रिटिश अनुमोदन के वह ऋस-इस्थमस के जार- 
पार नहर काटने की सहमति न दे। ब्रिटेन ने इसके बदले अपनी ओर से भारतवर्प 
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न्तरिक नीति ग्रहण की गयी । १९३२ के बाद भी सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा 
दिया जाता रहा, जैता पूर्ण एका धिपत्य (एक राज: शासन) के समय में किया गया 
था। १९३३-३४ के बाद तीन वर्षों की अवधि में शिक्षा के मामले में तिगुनी प्रगति 
हुई और पूरी जनसंख्या के ३० प्रतिशत लोग साक्षर हो गये | जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध 
में इसी प्रकार की प्रगति हुईं। संचार-साधन, मोटर के संचालन के लिए सड़कों 
का निर्माण कर बढ़ाया गया । क्ृषि के सम्बन्ध में सरकार ने सहकारी समितियाँ 
और सिंचाई-प्रायोजनाओं पर विशेष बल दिया | सरकार की भूमि और श्रम-सम्बन्धी 
नीति का रूक्ष्य कृषि कार्य में लगे खेतिहर वर्ग का उत्थान करना, अनेक रूपों 
में क्षि की प्रगति करना और एक थाई मध्यवर्ग का निर्माण करना था ।१५ 
पूरा आतन्तरिक विकास कार्यक्रम इस अथे में राष्ट्रीय था कि इसका उद्देश्य 
राज्य को सबलू बनाना और इस प्रकार इसकी स्वाधीनता को सुरक्षित करने का था, 
किन्तु राष्ट्रीयता की एक नयी अभिव्यक्ति ने एक थाई मध्यवर्ग की स्थापना भी की । 
चीनी काफी बड़ी संख्या में देश के प्रमुख व्यापारी थे | थाई विशेष रूप से क्ृषि में, 
सरकारी कारबार में और अन्य धन्धों में लगे हुए थे, अतः चीनियों ने थाइयों को 
व्यापार और टिन तथा रबर उद्योग से निष्कासित करने के बजाय एक आर्थिक 
दन्‍्यता भरने का कार्य किया था। इस प्रकार एक आवश्यक कार्य करने के कारण 
इन चीनियों को तव तक सहन करना आवश्यक था, जब तक कि आथिक जीवन पर 
उनका नियंत्रण पूरी तरह बना हुआ था । केवल १९११ में उन्हें प्रतिव्यक्ति कर के 
भुगतान के मामले में अन्य विदेशियों के सम्रात माना गया । 


“इस कर के विरुद्ध चीनियों की हड़ताल हुई, जिसने देश के भार्थिक जीवन 
को अवरुद्ध कर दिया । इसने पहली बार श्यामियों को इस तथ्य से अवगत कराया 
कि किस सीमा तक देश के व्यापार में चीनियों का नियंत्रण व्याप्त है और इस समय 
से और उसके वाद श्यामियों ने न केवल अपने देशवासियों को व्यापार, उद्योग और 
व्यवसाय में घुसने के लिए प्रोत्साहित किया, घल्कि उन्होंने वैधानिक रूप से चीनी 
प्रवासियों को आने और पहले से देश में रहनेवाले ची नियों में घुल-मिल जाने पर 
रोक लगायी और व्यापार तथा उद्योग के ऐसे विकास (चीनियों द्वारा किये जाने- 
वाले विकास) को सीमित किया ।7”* 

थाइयों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के संदर्भ में देखा जाय, तो १९३२ तक 
चीमियथों के विरुद्ध अभियान का विस्तार और उसकी सफलता सीमित ही रही । 
फिर भी, उसके बाद की दश्षी में “लुआंग प्रैडिस्ट मनुधेग ' के दृष्टिकोण के अनुसार 
यह स्पष्टतया स्वीकार किया गया कि---'थाई कृपकों की गरीबी का प्रधात कारण, 
थाइयों का कोई व्यापारिक वर्ग न होना है ',--लुग प्रैडिस्ट यह विश्वास करते थे कि 
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व्यापार से विदेशियों के बलात्‌ निप्कासन से एक शृन्यता जा जायगी, जो व्यापारिक 
क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से थाइयों का शोषण करेगी ।/? केवल १९३९ के बाद, जब 
सेनिक एकाधिकार में सरकार ने देश पर अपने पूर्ण अधिकार की स्थापना की, तो 
धाईलैण्ड के आथिक जीवन से चीनियों को निष्कासित करने का रृढ़ कार्यक्रम 
बनाया गया, गोकि राष्ट्रवादियों द्ारा सरकार को और अविक समर्थन प्राप्त होने के 
पर्व यह मामला श्र अधिक गम्भीर था । 


थाईलेण्ड में जापान 

इ्याम में १९३० के लगभग उदित नयी उग्र राष्ट्रीयता ने उसके विदेशी 
नीति-निर्धारण के समय उसे सुद्रपूर्व के नये सशक्त देश जापाव की भोर प्रेरित 
किया । पश्चिमी शक्तियों की “छीग” (राष्ट्रसंघ) के माध्यम से १९३१-३२ में जापान 
को मंचूरिया में रोकने में प्राप्त असफछता ने श्याम को पुनः अपनी पुरानी ऐतिहा- 
सिक नीति अपनाने को वाध्य किया, जिसके अनुसार विविध शक्तियों के श्रीच वह 
अपनी स्थिति को सन्तुल्ति करता आया था, और जिसमें वह उस शक्ति से अधिक 
सम्बद्ध हो जाता था, जिसे वह इन शक्तियों में अधिक समर्थ समझता था । श्याम की 
सरकार ने स्थिति के मूल्यांकन द्वारा जापानी प्रवानता में जापान के प्रति प्रस्तावित 
निन्‍्दा-प्रस्ताव में भाग नहीं लिया । उसके वाद जापान के साथ उसका सम्बन्ध 
निकटतर हो गया। आन्तरिक कार्यक्रम के मामले में, जापान के साथ स्थापित इस 
नये सम्बन्ध के कारण जापानियों के लिए थाईलुण्ड के व्यापार और उद्योग में 
चीनियों का स्थान ग्रहण करना सम्भव हो सका, अत: १९३८ के बाद उसे और 
सबल चीन-विरोधी नीति अपनाने का भी रास्ता मिल गया, क्योंकि मई, १९३८ 
की व्यापारिक संधि में-- जापानियों को घर, कारखानों, मालगोदामों, कब्रगाहों 
ओर अनुदान-संस्थाओं का पट्टा कराने में इयाम-वासियों के समान ही अधिकार 
दिये गये थे ॥!”८ 

अतः चीनियों के निप्कासन के उपरान्त व्यापार और उद्योग में प्रादुर्मत 
रिक्तता को स्वयं थाइयों द्वारा भरने के स्थान पर, उसे अंशतः जापानी व्यापारियों 
और जापानी सामानों द्वारा भरना शुरू हुआ । 

विदेशी मामलों में जून, १९४० में जापान के साथ एक मित्र-संधि पर 
हस्ताक्षर किया गया, जिसका दिसम्वर में अनुतमर्थन हुआ | यूरोप में फ्रान्स की 
पराजय के बाद इसने इंडोचीन में जापान के अभियान का साथ दिया ओर श्याम 
(१९३९ में थाईलैण्ड के रूप में नया नामकरण) ने १९वीं शताव्दी के अन्त में फ्रान्स 
हारा पहले लिये गये चार प्रान्तों को पुनः छौटाने की माँग की । इसमें सम्मिलित 
लोगों में कुछ थाई भौर कुछ कम्वोडियाई थे और थाईलैंड के रूप में उसका नया 
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में सरकार के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास किया था, अपना अधिकार 
स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। डिम ने इस' प्रकार स्थानीय विरोधों को दबाने 
के बाद “वबाओ-डाइ” के नाममात्र के प्रभाव को दूर करने के लिए कदम उठाया । 
उसके जोर देने पर “साम्राज्यिक परिवार के परिपद्‌” ने सम्राट को राज्य के प्रधान 
पद से च्युत कर दिया । इसके बाद डिम ने स्वयं वहाँ के गणतंत्र के राष्ट्रपति का 
पद प्राप्त किया। इस परिवतेत ने न केवछ “बाओ-डाइ” की स्थिति को प्रभावित 
किया, वरन्‌ इसने इंडो-चीन में औपनिवेशिक तंत्र को भी समाप्त किया, जिससे 
कम्बो डिया और लाओस के साथ-साथ वियतनाम ने भी संयुक्त-राज्य और अन्य राज्यों 
के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हुए और अपनी सरकारों को फ्रांस की तथा 
पारस्परिक निर्भरता से मुवत करते हुए, आन्तरिक स्वतंच्रता के साथ अपने अधिकारों 


का प्रयोग करना आरम्भ किया । 


. (३) थाईलण्ड (श्याम) 

इस' तथ्य के वावजूद कि दक्षिण-पूव -एशियाई देशों में केवछ इयाम' अपने को 
स्वाधीन देश की हैसियत में स्थित रख सका था, अपनी भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से 
वह ओऔपनिवेशिक क्षेत्र के देशों के मध्य में स्थित था, जिसके पश्चिम-उत्तर में उसके 
पड़ोसी देश--इंडोचीन, पूर्व और उत्तर-पृ्व में ब्रिटिश बर्मा और दक्षिण में ब्रिटिश 
मलाया स्थित थे। फ्रान्सीसी और ब्रिटिश्न-क्षेत्र के बीच अपनी इस मध्यवर्ती स्थिति 
भें--- उसे अपनी स्वाघीनता बनाये रखने में ऐतिहासिक रूप से अपनी परावलूम्बी 
स्थिति को--फ्रान्स और ब्रिटेन के विरोधी रुखों में संतुलन के साथ स्थिर रखना 
था। अपनी स्वतंत्रता बनाये रखते हुए भी इयाम को अपने मलाया श्रान्त का कुछ 
भाग ब्विटेन को और कम्बोडिया तथा छाओस के सीमा-पशआन्तों का कुछ भाग फ्रान्स 
को देकर क्षति उठानी पड़ी थी । जापान की सत्ता-वृद्धि के समय इस क्षेत्रका काफी 
हिस्सा उसे अस्थायी रूप में पुनः प्राप्त हो गया था, जो जापान की पराजय के बाद 
पुनः उससे छिन गया । अतः अपने भाधुनिक स्वरूप में इयाम के क्षेत्र में ऊुगभग 
२००,००० वर्गमीरू की सीमा सम्मिलित है। इस प्रकार यह इंडो-चीनी प्रायद्वीप के 
एक तिहाई के बरावर है और इस भू-खंड के कुल पाँच प्रमुख जल-त्रोतों में केवल 
“मेनम”' स्रोत उसके पास है, गोकि अपने पड़ोसियों के दो और जल-ल्ोतों मेकांग 
और सालविन में भी उसको हिस्सा मिला है। देश की चार प्रभुख नदियों--मेपिंग, 
मेवांग, मेयम और मेनम का भी उसके भू-भाग में जाल बिछा हुआ है, जो ऊपरी 
भू-भाग और समुद्र के वीच सुगम संचार की सुविधा प्रदान करती हैं" 

“देश की कुल जन-संख्या लगभग १.६ करोड़ है। इनमें १.३ करोड़ से कुछ 
अधिक लोग थाई हैं या अपने को थाई मानते हैं, उनका मूल स्रोत चाहे जो भी 
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हो । रूगभग १६,००,००० चीनी या चीनी-बाई हैं, जिनकी निप्ठा-भक्ति प्रधान 
रूप से चीन के प्रति है ३,००,००० बौर ४,००,००० मछाया पश्चिमी समुद्र तट 
के दक्षिणी छोर में सतुरू के नीचे और पूर्वी समुद्र तट पर सोंखछा में रहते हैं । 

इयाम की स्वतंत्रता को बनाये रखते का दूसरा कारण इसके शझासक्रों की 
नीति से स्पष्ट होता है, जब पश्चिमी द्यक्तियों के मुकावले चीन की कमजोरी प्रकट 
हुई, तो इसकी चीन के प्रति स्थिर मूल भावना में परिवर्तत हुआ | एशियाई विद्ति 
का इसका एकाविपत्य-ज्षासन परिवर्तित होकर “प्रदुद्ध स्वेच्छाचारिता” की ओर 
प्रवृत्त हुआ और देश को परदिचिमी बाचार पर दाछने के गंभीर प्रयत्त किये गये । 
शासन को अच्छी तरह “'प्रवुद्ध// कर लिया गया था और किसी मी प्रकार वान्तरिक 
परिस्थितियों में विभेद रोकने के लिए, जैसे वार-वार विदेशी हस्तक्षेप की शरण 
लेने से बचने की लिए संभव प्रयास किये गये थे ।” थाईलैण्ड अपनी समुन्नत राज- 
नयिक्र राजमर्मन्नता से क्रमशः बपनी सह-ओीपनिवेशिक स्थिति से मुक्त होने बौर 
अपनी एशियाई सामन्‍्तवादी पद्धति को आधुनिक रूप देने में समर्थ हुआ और बनेक 
प्रकार से यह आदर्श राज्य वन गया, जिसकी प्रायः सभी राज्यों से औपचारिक 
मित्रता थी और अपनी सीमा में केवल चींन के साथ ही उसका सामान्य-सता विभेद 
था। किन्तु १९३२ की क्राच्ति में इस देश में एक जौर अधिक उम्र श्रेष्ठ राष्ट्रवादी 
नीति प्रगट हुई ।"३3 


थाई राष्ट्रीयता 

१९३२ की कऋान्ति या विप्लव पश्चिमी बाचार में प्रशिक्षित वुद्धिवादियों 
द्वारा राज्य के भीतर वास्तविक रूप से अपने प्रमुख्त प्रभाव को स्थापित करने की 
इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ था| चूँकि इसका प्रादुर्भाव शासकों की प्रदुद्ध 
नीति के परिणामस्वरूप हुआ था, इसलिए यह कहा जा सकता हैं कि उनके सुधारों ने 
ऐसी परिस्थिति पैदा की, जो वाद में उन्हींकों निकाल बाहर करने में सहायक्र 
हुई ।*४ १९३२ में नियंत्रण की स्थापना के वाद संवबानिक विधि की सरकार 
चलायी ययी, जो मूलरूप से अग्रेजी श्रणाली के छोकतंत्र द्वारा प्रेपित थी । नियंत्रण- 
दलों के आन्तरिक संघर्ष ने सरकार के भीतर से उदारवादी और उसके मूलभूत 
तत्त्वों को शीघत्रता से समाप्त करना आरम्म किया । १९३३ की इस सैनिक ऋतन्ति 
के बाद, १९३५ में सम्राट्‌ प्रजाधिपोक के राजत्याग पर एक अवयस्क श्री आनराडा 
महिडारू को अधिकार मिला, जो उस समय स्विट्जरलेंड में शिक्षा ग्रहण कर रहें 
थे, परिणामतः उसके वाद भाषण और प्रकाशन (प्रेस) स्वरातंत््य पर रोक रूगा दी गयी 
बर १९३८ में लोकतंदीय प्रवृत्तियों के स्थान पर प्रभुवाप्रदत्तता की प्रवृत्ति प्रधान 
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२३२ पूर्व एशिया का आधुंनिक इतिहास 


ही साथ श्याम को संयुक्त-राज्य में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा । यह २८ 
अश्रल, ६ हा ७ को बिना किसी विरोंघ के सम्पन्न हो गया । अतः युद्ध की समाष्ति 
पर इ्याम में युद्ध-पूवं---१९३२ की ब्रिटिश प्रधानता, इफम की प्रभ्सता की सुरक्षा 
के साथ पुनः स्थापित हो गयी । 

युद्ध की समाप्ति ने १९३२ के संविधान को पुनः प्रवर्तन और उसमें परिवर्तन 
करने का प्रदन उपस्थित किया । सम्राट्‌ आनन्दा महिडाल (जिसका ९ जन, १९४६ 
को वध कर दिया गया था और जिसके स्थान पर कुमिफान एडुराडेट को अधिकार 
मिला था, पर जो १९५० तक अयना अध्ययन चालू रखने के लिए स्विट्अरलैण्ड में 
ही रहे) को पुनः सीमित एकाधिकार दिया गया | एकसदनी विधान-मंडल के स्थान 
पर एक द्विसदती सभा का संगठन किया गया । जिस सभा की पूरी सदस्यता का 
निर्वाचन किया जानता स्वीकार किया गयां, जिसमें पहले की तरह इसके अ,धे सदस्यों 
को नियुक्त करने की व्यवस्था नहीं रखी गयी और जिसमें नये संविधान की शर्तों 
के अनुसार दोनों सभाओं को निर्वाचन से संगठित करना तय किया गया। अतः 
६९३१२ की क्रान्ति का लोकतांत्रिक आवेग संवेधानिक रूप से १९४६ में प्रगट हुआ । 

फिर भी, इन राजनेतिक अंभियानों के होते हुए भी श्याम अस्थिरता और 
असंगठत को परिस्थितियों से मुक्त नहीं हुआ, जो पूरे विश्व में युद्ध के उपरान्त आ 
गयी थीं। जेंसा और जगह हुआ, श्याम में भी युद्ध में आत्म-समर्पण के तत्क्षण वाद 
खाद्य और उपभोक्ताओं के लिए अन्य अनिवारय सामग्रियों में कमी की कष्टदायक 
समस्या उपस्थित हो गयी थी | आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने 
राष्ट्रीय-अर्थ के नियंत्रण की योजना कार्यान्वित करने का प्रयास प्रारम्भ किया । 
परिस्थितियों के अनुसार इयाम में, जो संसार में चावछ उगानेवाला एक प्रमुख क्षेत्र 
है, चावल की “राशनिंग'” करने की आवश्यकता पड़ी । यह निर्णय उस समय किया 
गया, जिस समय ब्रिटेब और संयुक्त-राज्य के साथ एक तरिपक्षीय समझौता किया 
गया था, जिसके अनुसार ८० स्टलिग प्रति टन की निश्चित दर पर चावल का 
निर्यात करने के लिए देश के भीतर इसके उपयोग पर नियंत्रण रूगाना पड़ा था । 
ये उपाय या अन्य उपाय भी देश की गंभीर आथिक गिरावट रोकने में असफल रहे! 


सोंगराम हारा पुनः अधिकार-प्राप्ति 
इस आर्थिक स्थिति के साथ ही अधिक्रार-प्राप्त राजनीतिक दल के व्यवहार 
के प्रति असनन्‍तोष की भावना ने नवम्बर, १९४७ में सफल सशस्त्र क्रान्ति के लिए 
मार्ग प्रशस्त किया । इसकी योजना युद्धकालीन नेता फील्ड सार्शरू लाउंग फिबुल 
सोंगराम ने बनायी थी, जिसने १९४६ के अन्त तक सक्तिय राजनीतिक जीवन 
आरम्भ करने के लिए अच्छी तरह अपने को पुनःस्थापित कर लिया था। गौकि 


़ दक्षिण-पर्वी एशिया २३३ 
क्रान्ति की योजना फिबुल ने बनायी थी, किन्तु इसका तत्क्षण परिणाम यह हुभा 
कि इसके बाद शासन अधिकार उदारवादी नागरिक नेताओं के हाथ आ गया । 
प्रिणामतः नयी सरकार कुआंग अफाइयांग की अव्यक्षता में संगठित हुई, जो छोक- 
तांन्रिक नेता के रूप में ख्यात था और जो पहले भी प्रधान मंत्री के रूप में कार्य 
कर चुका था । 


व्याप्त असंतोष दूर करने की दृष्टि से लयी सरकार ने एक परिवरतित संविधान 
लागू किया, जिसमें -- १९३२ में, उस समय के संविधान के अन्तर्गत सम्राद की जैसी 
स्थिति थी, उसे पुनःस्थापित करने की व्यवस्था की गयी । नये निर्वाचन कराने का 
भी वचन दिया गया, जो जनवरी, १९४८ में सम्पन्न भी हुआ । चूँकि निर्वाचन में 
नागरिकों की अपेक्षा सैनिकों के सहयोजित तत्त्वों को बहुमत प्राप्त हुआ, इसलिए 
फिवुल ने सोचा कि या तो वह अधिकार प्राप्त करने के लिए अगले निर्वाचन की 
प्रतीक्षा करे या पुन: वह सशस्त्र क्रान्ति द्वारा ही सरकार को उलटने की योजना 
बनाये । उसने दूसरी विधि अपनाते हुए ८ अप्रैल, १९४८ को अफियांग-सरकार को 
हटाकर अपने नेतृत्व में दूसरी सरकार स्थापित की । १९५७ तक वह सरकार में, 
ओर सरकार के निर्णयों पर अपना प्रमुख रूप से प्रभाव वनाये रखने में सफल हुआ, 
जिसके वाद वह भी उसी विधि से हटा दिया गया, जो विधि उसने स्वयं अधिकार 
हस्तगत करने के लिए अपनायी थी । ऐसा विदेशी और भान्तरिक दोनों मामलों 
को नीतियों पर तीन प्रमुख सेनानायकों के बीच मतभेद हो ने के कारण हुआ । इसके 
अलावा भी सरकार ने निर्वाचन में जो विधि अपनायी थी, उसके प्रति भी क्षोभ 
व्याप्त हो गया था । “अहिसक क्रान्ति” फील्ड माशल सरित थानारट के चेतृत्व में 
की गयी थी, जो उन तीन प्रधान शासकों में था, अन्य दो ने (फिवुल और पुलिस 
के प्रधान जनरल फाउ ने) देश छोड़ दिया और जनरल सरित ने नाई-पोटे सरासिन 
के माध्यम से, उसे अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री बनाते हुए, शासव किया । १९५७ 
में हुए नये तिर्वाचत के बाद थनन किथिकचरान प्रधानमंत्री हुए, और जनरू 
सरित अभी भी पृष्ठभूमि में बने रहे । 
फिवुल शासन की दश्मी में अंशतः अमेरिकी सहायता से आशिक स्थिति में हुई 
प्रगति ने थाईलैण्ड को उस क्षेत्र के देशों में अनुशा सित, स्थिर और उनकी समता में 
एक सम्पन्न देश बनने में सहायता पहुँचायी । १९४६-१९४७ की फसल से लेकर 
आगे वहाँ का चावरू उत्पादन युद्ध-पूर्व के स्तर पर और कभी उससे भी अधिक 
होने लगा, जिससे बचत का निर्यात करना सम्भव हो सका । युद्ध के वाद रबर 
और टिन की माँग ने--विशेषत: संयुक्त-राज्य द्वारा अपने तत्कालीन उपभोग और 
उसे अपने गोदाम में संग्रहीत करने के लिए की जानेवाली माँग ने इन वस्तुओं के 


नी 


२३८ पुरे एशिया का आधुनिक इतिहांत 


वांछित तैयारी के बिना संभव नहीं था । १९२३ के पूर्व उनका सरकार के साथ 
जो सम्बन्ध स्थापित किया गया था, वह अभी व्यवस्थापक्ीय स्तर के नीचे था । 
सामान्‍य प्रशासन के दैनिक कार्यों में बमियों को सम्मिलित करना अति अनिवार्य 
था, और इस मामले में उन्होंने सहायक पदों, जैसे--क्लक, मैजिस्ट्रेटों और न्याया- 
घीशों (जजों) का कार्य-भार सम्भाछा भी था। देश की शिक्षा-प्रणाली, अंग्रेजी के 
वर्मा में आने पर, पहली बार परम्परानुगत विधि से आरम्भ की गयी थी और ब्रिटेन 
के शासकों द्वारा इस प्रकार निदेशित की गयी थी जिससे नौकरियों में सहायक 
कार्यो, प्रधानतः क्ल्कों के लिए लोग उपलब्ध हो सके । 


“लूँकि बमियों को इंजीनियरों और डाक्टरों की श्रेणी में नियुक्ति का अवसर 
प्राम नहीं था, इसलिए शिक्षा में वैज्ञानिक शिक्षण की उपेक्षा की गयी थी । शिक्षा 
प्र गत युद्ध-पूर्व पंचवर्षीय रिपोर्ट के अनुसार केवल सात बरमियों ने प्राकृतिक विज्ञान 
में, अन्य चार ने औषधि में और दो ने इंजीनियरी में उपाधियाँ प्राप्त की थीं। इसी 
प्रकार चूँकि बमियों के लिए उद्योग और व्यापार में भी प्रवेश करने का सुअवसर 
उपलब्ध नहीं हुआ था, इसलिए अर्थ-शास्त्र के अध्ययन की भी उपेक्षा की गयी थी। 
नयी शिक्षा-पद्धति ने भी आधुनिक विश्व की क्रियाविधि के अनुरूप कार्य करने का 
अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बमियों को कोई भीतरी ज्ञान नहीं प्रदान किया था । 
१९२० से प्रतिवर्ष औसतन आधे दर्जन बमियों को अनेक विशिष्ट अध्ययनों के लिए 
इंग्लेण्ड भेजा जाने लगा, किन्तु उनमें से अधिकतर सरकारी नौकरियों में छूगा दिये 
जाते थे। कार्यात्षय-कर्मियों और वकीलों को छोड़कर दो दर्जन से अधिक ऐसे बर्मी 
नहीं थे, जो बर्मा के बाहर विश्व की स्थितियों का कोई ज्ञान रखते हों ।” 


और बमियों को वाहरी संसार का बहुत कम ज्ञान था ही, उन्हें आधुनिक 
बर्मा का सम्भवतः और कभ ज्ञान था, क्योंकि शिक्षा-पद्धत्ति में आन्तरिक समस्याओं 
को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं कराया जाता था, जो आधुनिक अथे- 
व्यवस्था के कारण, नये जागरण-संदर्भो में प्रादुर्भत हुआ था | प्रथम विश्व-युद्ध के 
उपरान्त जनता को सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता दी गयी थी, किन्तु 
उनके पास तकेसंगत आलोचना के लिए आवदश्यक-सामग्री का अभाव था, ग्रोकि उत्हें 
ऐसी आलोचना में सम्मिलित होमे का पर्याप्त अवसर प्राप्त था और इस प्रकार 
उन्हें व्यावसायिक राजनीतिक नेतागिरी अपनाने की प्रक्रिया उपलब्ध थी, जो 
विशेष रूप से १९३७ के बाद ही उन्हें सरकारी कार्य-संचालन का कुछ अनुभव 
प्ररान कर सकी । है ० ० 

१९३७ में नयी विधान-सभा के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन के समय यह ज्ञात 
हुआ कि वर्मा में छोकतांत्रिक सरकार की स्थापना सांयुक्त पार्टियों के प्रतिनिधियों के 
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संगठन से ही की जा सकती है, जिसमें राष्ट्रीयता के आधार पर पार्टी संगठन विशेष 
रूप से व्यक्तिनिष्ठ ही था। पार्टियों का आधिक्य बर्मी राजनीति का एक विशेष 
लक्षण था और १९३७ के बाद बना प्रत्येक मंत्रिमंडल पार्टियों के संयुक्त प्रतिनिधित्व 
से ही संगठित किया गया था। सभी वर्मी राजनी तिज्ञ राष्ट्रवादी होने का दावा करते 
थे, किन्तु उनमें कार्यक्रम या कार्य-विधि की एकता नहीं थी। जब पहले विधान- 
मंडल में १३२ सदस्य निर्वाचित हुए, तो यह कहा गया कि उसमें १३२ राजनी तिक 
पाटियाँ भी थीं। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि आरम्भ से ही गवर्नर को 
अपने विशेषाधिकार द्वारा इसके कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता था । इसका यह भी 
परिणाम हुआ, जैसा १९४२ में स्पृष्ट हुआ-- कि “वर्मी राजनीतिज्ञ सुयोग्य सरकार 
संगठित नहीं कर सके ।** इसके परिणामस्वरूप युद्ध-काल में झिमछा में स्थापित 
वर्मी-सरकार के भविष्य के बारे में सोचा जाने छगा। जिसे देश से निष्कासित कर 
दिया गया था । 


बर्मा में युद्ध का प्रभाव 


युद्ध ने स्वतः परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन किया, जिन्हें आरम्भ में ब्रिटिश 
लोगों ने पुरी तरह उपयुक्त नहीं माना । भ्रथमतः परिस्थितियों और वर्मा में तीन्न- 
गामी जापानी विजय ने ब्रिटिश-मान इतना कम कर दिया कि जापानियों के व्यवहार 
के बावजूद भी उनके लिए १९२७-१९४१ की अपनी पुरानी स्थिति प्राप्त करना 
असम्भव हो गया | इसके अछावा, युद्ध की समाप्ति होने पर एक नया नेतृत्व पनपा, 
जिसने वर्मा में जापान-विरोधी आन्दोलन संचालित कर पर्याप्त अनुभव, आस्था और 
अधिकार की भावना प्राप्त कर ली थी । 


वर्मा में जापानी आक्रमण की--था किन पार्टी के ब्रिटेन-विरोधी अतिवा दियों 
ने, जिन्होंने आरम्भ में पूर्ण स्वाधीनता की माँग पर जोर दिया था, सहायता की 
थी । उन्होंने एक छोटी आजाद सेना (लगभग ४००० व्यक्तियों की) बनायी थी, 
जिन्होंने जापान के सशस्त्र आक्रमण के समय “'स्वाघीन वर्मी प्रशासन” संगठित क्रिया 
था । पर इन्होंने इतनी उग्रता और अव्यवस्था के साथ कार्य किया कि जापानियों 
ने शीघ्र ही उन्हें दवा दिया और देश पर सैनिक शासन स्थापित कर दिया ।53? 
इस सैनिक शासन ने वाहरी रूप से १ अगस्त, १९४२ को “एक पूव प्रधान मंत्री 
डा» वा माव के नेतृत्व में, जो आक्रमण के समय राजद्रोह का अपराध-दंड भोगने 
के बाद मुक्त हुए थे, संगठित वर्मी कार्यकारी समिति को शासन अधिकार हस्ता- 
न्तरित कर दिया । एक वर्ष के बाद स्वतंत्रता की औपचारिक स्वीकृति मिलने पर 
भी, यह विशेष रूप से स्पष्ट हो गया था कि संयुक्त सरकार को अपने कार्य-सम्पादन 
में अति अल्प स्वाधीनता उपलूब्ब थी और इसके तत्त्वावधान में वर्मा का जापानी 
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(४) बर्मा 

वर्मा पश्चिम में भारतवर्ष और पूर्व में चीन और थाईलैंड के बीच वसा हुआ, 
२६१७८९ वर्गेमील के क्षेत्र और २ करोड़ जनसंख्या का देश था ।*३ इसकी कुल 
जन-संख्या के ६६ प्रतिशत लोग वर्मी थे, बताया में सीमा के लोग-शान कारेन, 
कचिन, चित, नागा तथा अन्य थे, जिनके अतिरिक्त विदेशियों में---१०,००,००० 
भारतीय, २,००,००० से कुछ कम चीनी, १९,००० ऐंग्लो-बर्मी और ११,००० से 
कुछ अधिक यूरोपीय थे। यहाँ के ८० प्रतिशत लोग, सभी वर्मियों को मिलाकर 
वोद्ध थे, भारतीय जन-संख्या में अधिकतर हिन्दू, ४ प्रतिशत मुसलमान और २ प्रति- 

शत से थोड़े अधिक लोग ईसाई थे । । 
१८८६ से प्रा देश, ब्रिटिश-राज्य में रहा । प्रशासनिक दृष्टि से १९०७ में 
इसे भारतवर्ष का एक हिस्सा बनाया गया था भौर १९३७ तक यह एक भारतीय 
प्रान्त की भांति था । इस अवधि में सरकार में जो-जो प्रधान परिवर्तेन हुए, वे 
१९२३ में मान्‍्टेयु चेम्सफोर्ड सुधार को बर्मा में छागू करने पर हुए थे । उस समये 
तक सरकारी प्रक्रिया में वर्सियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था, १९२२ में 
“बर्मा-कोंसिल'” में केवल २ निर्वाचित सदस्य होते थे,** किन्तु वे भी प्रधान रूप 
से यूरोपीय हितों का ही प्रतिनिधित्व करते थे । इसका मतलरूब यह हुआ कि शासक 
देश के लाभ के लिए बर्मा का विकास कंवल एक शोषित उपनिवेश के रूप में किया 
गया था । इसकी क्ृषि-उत्पादन सुख्य रूप से चावल था, जिसके लिए पूरे क्ृषि- 
उत्पादन-क्षेत्र का ७० प्रतिशत क्षेत्र घाव के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता था । 
युद्ध के पूर्व के कुछ ६० लाख टन चावल उत्पादन में से लगमग आधा विदेश, विशेष 
रूप से भारतवर्ष भेजा जाता था, जो इसके अन्य प्रमुख अकृपि पदार्थों, जैसे-- 
पेट्रोलियम का भी प्रमुख वाजार था, जिसका बर्मा में उत्पादन १९२९-१९३९ की 
दशी में २५ करोड़ गैलन प्रतिवर्ष था। ये तथा साथ ही अन्य उत्पादक पदार्थ, 
जेंसे---टीक की रूकड़ी (जो वर्मा का एक प्रधान निर्यात साधन था) इस तरह वाहर 
भेजी जाती थी, जिससे इस उद्योग के भाग्यवान्‌ हिस्सेदारों को खास फायदा हो 
| सके और उनके छाभांश के अछावा भी भविष्य में और छाभ पाने के लिए पूंजीगत 
उपकरणों की प्रासि के निमित्त मूल्य निर्धारित किया जा सके | यह सब लगभग 
१०० साल के ब्रिटिश शासन का प्रत्तिफल था, जो शासनविधि-सम्मत था और 
जिसमें वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपलब्ध थी, जिसके अनुप्ार प्रत्येक व्यक्ति को विधि 
(कानून) की सीमा में छाभ प्राप्त करमे का अवसर प्राप्त था, जिसका उद्देश्य सम्पत्ति 
और व्यक्ति दोनों की स्वतन्व्रता की रक्षा करना था और जिसमें सबको छाम म्रात्त 


करने का अवसर प्राप्त था| ब्रिठिश झ्ासन में वर्मा के विकास से सम्बद्ध हक को 
ईमानदारी और ब्रतिष्ठा से अपने कार्य करने का अधिकार दिया गया था । 


जर्मनी अब मा 
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किन्तु फिर भी वर्मी प्रधान रूप में थे, जो ऐसे कृपक-विक्रास से सम्बद्ध नहीं 

थे | विकास की इस अवधि में वे भारतीय ऋणदाताओं के ऋणी हो गये थे, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि १९३८ तक १३ प्रवान चावल उत्पादक जिलों के २५ प्रतिशत 
चाइल के खेत ऋणदाताओं (चेट्टियर्स) के हाथ में चले गये थे। (ये चेट्ियर्स मद्रास 
प्रान्‍्त के पारिवारिक बैंकिंग पेशे के हिन्दू होते थे।) थाइयों और अनामियों की 
भाँति, वर्मी भी उद्योग और वाणिज्य की ओर विज्येप माकृष्ट नहीं हुए थे गौर न तो 
वे कृपि की नयी पजीवादी विधि को अपनाने के अम्यस्त ही थे। किन्तु जब कि 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों में परिश्रमी और कार्य-तत्पर ची नियों ने पूँजीवादी 
कार्यों में यूरो पियों का स्थान ग्रहण किया था, जिससे उन्होंने वहाँ के आदि निवाधत्तियों 
की शन्नता भी अजित की थी, वर्मा में यह कार्य भारतीयों ने किया और जिनके 
प्रति वर्मियों की कुख्याति के फलस्वरूप वहाँ राष्ट्रीयता जाग्रत हुईं, जो विश्व-युद्ध के 
उपरान्त अच्छी तरह प्रगट हुई ।** जैसा पहले बताया गया है, इसका पहला परिणाम 
यह हुआ कि हंघ शासन की भारतीय योजना द्वारा सरकारी कार्यों में वर्मियों को 
सम्मिलित करना शुरू किया गया। १९३५ में वर्मा के विभाजन का निर्णय इस 
दिल्ञया में किया गया एक महत्त्वपूर्ण कार्य था । वर्मा ने अब तक भारतवपे के एक 
प्रान्त्त के रूप में कार्य क्रिया था, इसलिए इस विभाजन ने जन-भावना को प्रभावित 
किया और साथ ही उनके सम्मुख आथिक और प्रशासकीय कठिनाइयों का प्रश्न 
भी उपस्थित किया । वर्मी सरकार के (१९३५ के) अधिनियम के अन्तगंत, 2९३७ 
में छागू किया गया, एक द्विसदनी संसद की स्थापना की गयी, जिसने निर्वाचन के 
आधार पर अधिकांश सदस्यता प्राप्त करने की व्यवस्था की और जिसे रक्षा, विदेशी 
मामले, धामिक संघ-सम्वन्धी मामछे (जो केवल छगभग १ दर्जन पादड़ियों के अनुरक्षण 
से सम्बद्ध थे), विभाजित क्षेत्रों और मुद्रा-्वीति को छोड़कर वर्मा के प्रद्यासन के 
अन्य मामले का नियंत्रण करना था। इनमें मुद्रा-वीति का सम्बन्ध वास्तविक सिक्‍के 
आऔर बाहरी ऋण से सम्बद्ध था, न कि वजट से,*” ये प्रमुख (अपवाद) अधिकार 
केवल गृवनंर को प्राप्त थे जिसको विस्तृत आपत्कालीन अधिकार भी दिये गये थे । 


वर्मी राष्ट्रीयता 
इन अपवादों के वावजद भी, इस अधिदियम ने वर्मियों को, भारतीयों की 
तुलना में, अपनी सरकार और अन्तत्त: स्वशासन-पद प्राप्त करने में पर्याप्त रूप से 
आगे बढ़ाया । ऐसा करने से संभवत: पूर्ण स्वाधिकार प्राप्त करने की इच्छा कौर 
माँग बढ़ गयी और विवान-सभा और मंत्रि-परिषद्‌ में अपने पूर्ण अधिकार की माँग 
के माध्यम से यह इच्छा पूरी तरह अभिव्यक्त भी हुई। फिर भी, यह सव अभी अग्रौढ़ 
वीर प्रादेशिक छोगों वे. लिए अपने कार्यों का पूरा उत्तरदा यित्व प्राप्त करने के निमित्त 
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उत्पादन में भी वृद्धि की। थाईहलूण्ड के पटुए की विदेशी माँग ने भी उसके निर्यात 
व्यापार का संतुलन काफी उन्नत रखा । 


थाईलंण्ड और चीनी 


उस क्षेत्र की राजनीति और साथ ही सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
के मामले में थाईलेण्ड ने साधारण रूप से उन्हींके साथ अपने को मित्रवत्‌ संबद्ध 
रखा, जिनकी ओर संयुक्त-राज्य था। इसका कारण एक तो देश की उन्नति के 
लिए प्राप्त होनेवाली आथिक सहायता और दूसरे उसके साथ सीधे व्यापारिक सवंध 
की स्थापना थी । थाई वन्दरगाहों से रबर और टिन का संयुक्त-राज्य के लिए 
“सीघा निर्यात होता था और विद्व-व्यापार के तत्कालीन माध्यम से मार भेजने 
की विधि के अनुसार उसे सिंगापुर से होकर नहीं भेजा जाता था, जिसके कारण 
उस देश के आथिक जीवन पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ता गया और उसी अनुपात में 
ब्रिटेन का प्रभाव कम होता गया । किन्तु चीन की मुख्य भूमि पर कम्युनिस्ट पार्टी 
के अधिकारों की स्थापना ने थाईलैण्ड की विदेश नीति के निर्घारण को बहुत कुछ 
प्रभावित किया । 

आरम्भ से ही कम्युनिस्टों की जनवादी सरकार ने थाईलैण्ड की वड़ी चीनी 
जनसंख्या को, थाईलैण्ड की सरकार पर चीनी प्रभाव आरोपित करने के माध्यम - 
के रूप में माना था। कम्युनिस्ट चीन की १९४९ के अन्त और १९५० के आरम्भ 
की कार्रवाइयाँ--वास्तव में थाई राष्ट्रवादियों की कारवाइयों की प्रतिक्रिया में की 
गयी कार्रवाइयों के रूप में मानी गयीं, जिन्होंने देश के अल्पसंख्यक चीनियों पर 
दुरा प्रभाव डाला, क्योंकि वे मुख्य रूप से उनके विरुद्ध ही की गयी थीं। तिस पर 
भी, इस बात के संकेत मिले कि थाईलैण्ड की सरकार इस तथ्य से अवगत थी कि 
चीनी अल्पसंख्यकों के प्रति थाई-सरकार के ऐसे व्यवहार के विरुद्ध सश्कक्त चीन को 
थाईलण्ड के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो जायगा। अतः इन 
चीनियों की थाईलेण्ड में उपस्थिति ने--उनके समथथन में--कम्युनिस्ट चीन द्वारा 
कारंवाई करने का भय पैदा किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री फिवुल ने १९४९ 
के बाद संयुक्त-राज्य की भाँति ही कम्थुनिस्ट विरोधी मनीति अपनायी, गोकि उन्होंने 
फिलिपाइन्स, फारमोसा और को रिया के कम्युनिस्ट विरोधी एशियाई संगठन में 
सम्मिल्ति होने का प्रस्ताव तब तक नहीं स्वीकार किया, जब तक संयुक्त राज्य ने 
इस प्रकार की कार्रवाई के लिए 'सीटो” के निर्माण का प्रस्ताव नहीं श्रस्तुत 
किया ! दक्षिण कोरिया पर, उत्तरी कोरिया का आक्रमण होने पर--को रियाई 
युद्ध में चीनी हस्तक्षेप ने दोहरा उद्देश्य सिद्ध किया । एक तो, इससे थाईलैण्ड में 
तुरन्त चीनी दवाव कम हुआ और दूसरे इससे थाईलैण्ड ने चीत के विरुद्ध संयुक्त- 
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राज्य से अपनी मित्रता बढ़ाते हुए कोरिया में अपनी सेनाएँ भेजीं। संयुक्त-राष्ट्र-संघ 
के एक भाग के रूप में उसकी सेनाओं ने कोरिया में चीनियों मौर साथ ही उत्तरी 
को रियाइयों के विरुद्ध युद्ध किया । दक्षिण में कम्युनिस्ट चीन के स्पष्ट या परोक्ष 
दवाव ने थाईलैण्ड की विदेश-नीति को प्रभावित किया और उसकी सरकार ने 
“सीटो” की सदस्यता ग्रहण की । इंडो-चीन की युद्ध-विराम-संघधि के साथ दक्षिणी 
वियतनाम की कमजोरी के कारण चीन के प्रभाव में थाइलूुण्ड की सीमा या कम- 
से-कम उसके निकट--“वियतमिन्ह” की अधिकार-स्थापना का भय पैदा किया | 
“जीत-युद्ध में अमेरिकी वचनवद्धता ने कोई खास मदद नहीं की, क्योंकि 
परिस्थितियों के संदर्भ में संयुक्त-राज्य ने यह स्वीकार किया था कि वह थाईलैण्ड 
को अपने पड़ोसी राज्यों से, जब तक वे चीन की परोक्ष मदद पायेगे, अपनी 
रक्षा करने के लिए आवश्यक सैनिक सहायता देगा । अतः वह कम्बोडिया के समक्ष 
सीमा पर हुई घटनाओं के समय अपनी शक्ति की सुरक्षा और सम्बधन करने में 
सफल हुआ । इसके अलावा भी, संयुक्त-राज्य से उसके मेत्रीपूर्ण गठबन्धन ने उसे 
फिलिपाइन्स, छाओस और राष्ट्रवादी चीन के साथ और अच्छे सम्बन्ध स्थापित 
करने में सहायता पहुँचायी, जब कि ऐसे सामान्य तटस्थ राष्ट्रों से, जैसे--वर्मा से, 
जिसके सामने उत्तर में अपनी सीमा के पूरी तरह स्थिर न होने के कारण, सीमा- 
सम्वन्धी समस्या थी, सम्बन्ध जोड़ना भी उसके छिए असम्भव नहीं था। अतः 
थाईलैण्ड ने, रा्टरवादियों की उन सेनाओं को उनके देश वापस छौटाने के लिए वर्मा 
हारा किये जा रहे प्रयत्नों का समर्थन किया, जो सेनाएँ कम्युनिस्टों द्वारा चीन से 
भगायी जाने पर वर्मा से लूगी सीमा पर विश्वाम करने के लिए आयी थीं । 
थाईलेण्ड ने वर्मा की उस समय भी यथासम्भव सहायता की, जब राष्ट्रवादियों की 
उक्त सेनाओं के स्थान पर सीमा पर कम्युनिस्ट सेनाएँ लगायी जाने रूगीं, जो शरण 
पाने नहीं आयी थीं, वरन्‌ जो चीन के पक्ष में सीमा-निर्णय कराने के उद्देश्य से 
हाँ स्थित की गयी थीं । मराया के साथ भी सीमा के दोनों और कम्युनिस्टों के 
छापामार हमले रोकने में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करने की नीति अपनायी गयी । 
अतः तत्सम्बन्बी आन्तरिक दढ़ता की अवधि में वाहरी स्थितियों के कारण 
विदेशी मामलों में कार्रवाइयाँ करने के लिए लगातार ऐसे सम्बन्ध बनाने की 
आवश्यकता पड़ी । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, विशेष रूप से संयुक्त-राष्ट्र के मामलों में 
थाईलैंड की नयी भूमिका के परिणामस्वरूप १९५६ में संयुक्त-राष्ट्संघ की साधारण 
सभा की अध्यक्षता थाईलेंड के विदेज्-मंत्री नारथिप (त्रिन्स वान) को प्राप्त हुई, 


साथ ही थाईलूँड ने “सींटो” सम्बन्धी मामलों में महत्त्वपूर्ण कार्य करते हुए अपनी 
अन्तर्राष्ट्रीय सक्रियता का परिचय दिया । 
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उद्देश्य से उपयोग किया जाता था । जैसा और जगहों में हुआ था, जापानी प्रचार, 
जो आक्रमण के पूर्व पर्याप्त सफल' भी हुआ था, वास्तविक रूप से जापान के व्यवद्दार 
के अनुरूप नहीं था, क्योकि उन्होंने प्रचार कुछ किया था, कर कुछ और रहे थे । 
परिणामत:ः उन बर्मियों में से भी अनेक, जिन्होंने आक्रमण के समय जापानियों के 
साथ उसमें हिस्सा लिया था, बाद में जापान-विरोधी-संगठन में सम्मिलित हुए, जो 
“फासिस्ट विरोधी पीपुल्स फ्रीडम लीग” के नाम से संगठित किया गया था। 


“फासिस्ट-विरोघी पीपुल्स फ्रीडम लीग” उस तरह के वर्मी राजनीतिक 
संगठनों से बिछकुछ अलूग था, जैसा ब्रिटिश शासकों ने अपने शासन-काल में देवा 
था । यह एक नया और विभिन्न संगठन था । जापान को विना आउंग ज्ञान और 
बाकी अन्य “तीस बहादुरों” की सहायता के वर्मा पर इतनी जल्दी अधिकार प्राप्त 
करने में सफलता न मिली होती, यदि यही लोग अब जापानियों को बाहर निकालमे 
के अभियान के लिए संगठित हो रहे थे । अनेक दल इस कार्य में संलग्न थे, जिनमें 
प्रमुख रूप से “पीपुल्स रिवोल्युशनरी फ्रत्ट” (जनवादी क्रान्तिकारी मोर्चा) के 
कम्युनिस्ट मेजर जनरल आउंग शान की कमान में संगठित वर्मी सुरक्षा सैनिक 
विशेष सफल सिद्ध हुए थे। अगस्त, १९४४ में इन क्रान्तिकारी दलों ने मिलकर 
“फासिस्ट-विरोघी पीपुल्स फ्रीडम छीग3९ संगठित की थी । 


इस तथ्य के संदर्भ में कि “फासिस्ट विरोधी पीपुल्स फ्रीडम लीग” के एक 
अंग के रूप में उसके पास अपनी सेना थी, ब्रिटिश शासन की पुनः स्थापना पर 
पहली बार ब्रिटिश शासकों को एक ऐसे राजनीतिक दल का सामना करना पड़ा 
था, जिसके पास अपनी एक संगठित द्वाक्ति थी । 

(जब ब्रिटिश पुनः झासन ग्रहण करने के लिए छोटे) उस भूमि की---इस 
समय की और तीन व पूर्व की, जब वे वहाँ से हटाये गये थे, परिस्थितियों में 
बड़ा अन्तर हो गया था | तब वे अनेक चीजों में, जो किसी राष्ट्र को वास्तविक 
सम्पदाएं होती हैं, पर्याप्त सम्पन्न हो गये थे,---अब तीन वर्षों से कुछ अधिक भवचि 
में उन्होंने अपनी पूर्व योजना को विनष्ट पाया था। उन तीन वर्षों में देश पर दो 
वार आक्रमण हो चुका था । ब्रिटिश और जापानी सेनाओं ने पूरे वर्मा में अनेक 
प्रकार युद्ध किया था और अपनी शक्ति स्थापना और बदले के लिए इस भूमि के 
युद्ध से आक्रान्त किया था। खानें, तैल-क्षेत्र और कृषि-भूमि जान-बूझकर नष्ट की 
गयी थीं और व्यवस्थापक तथा तकनीकज्न, जो सभी विदेशी थे और श्रमिक जिनमें 
भी अधिकांश विदेशी थे, भागकर भारतवर्ष में चले गये थे । कृपि-कार्य अछाभकर 
हो गया था और चावल का उत्पादव जिसका ३० छाख टन से भी अधिक हिस्सा 
पतिवर्ष विदेशों को भेजा जाता था, अब इतना कम हो गया था कि वह केवल 
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शूकरों के चुगने के लिए ही पर्याप्त समझा जा सकता था। देश की उत्पादन-क्षमता 
गिरकर उसकी पहले की क्षमता की केवल एक तिहाई रह गयी थी । नैतिक गिरावट 
इस वस्तुगत गिरावट से भी कहीं अधिक थी । तीन वर्षों तक बर्मी युवक, जो नगरों 
और शहरों में नागरिक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा ग्रहण करते होते, केवल 
उत्तेजक किन्तु अपरिश्रमशील छापामार युद्ध.में संकूम्त थे, जिन्हें इसमें किसी 
नियमित सैनिक अनुशासन का भी प्रशिक्षण नहीं सिल् सका था ।३३ 


युद्धोत्तर सरकार 


रंगून पर पुतः अधिकार स्थापित करने के बाद वर्मा में युद्धोत्तर स्थिति की. 
आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए ब्रिटिश योजना की घोषणा--मई, १९४५ में 
की गयी, ये योजनाएं वर्मा-सरकार द्वारा भारत में (शिमला-सरकार द्वारा) बनायी 
गयी थीं और उन्हें उक्त तिथि की राजाज्ञा में सम्मिलित किया गया था । विस्तृत 
रूप में, जसा बताया गया था, इसका उद्देश्य युद्ध-पूर्व की स्थिति को शी घ्रातिश्ीत्र 
पुन.स्थापित करता था। सबसे पहले वर्मा में गवर्नर का सीधा शासन स्थापित 
करने का विचार किया गया था, जिसमें शीघ्रातिशी घ्र गैर-सरकारी कार्य-कर्मिथों 
की सहायता प्राप्त करना तय किया गया। यदि सम्भव हुआ तो १९३५ के अधि- 
नियम के अनुसार तीन वर्षों के भीतर निर्वाचन करके सरकार को पुनः संगठित 
करने का निर्णय भी किया गया था, इसके बाद राजनीतिक पार्टियों को, एक - 
संविधान बनाने के लिए स्वीकृति देने की योजना थी, जिसके वाद यह तय किया 
गया था कि देश में अपना स्वामित्व (डोमिनियन) स्थापित करने के लिए वार्ता 
आरम्भ की जा सकेगी । आधिक पक्ष में 'शिमछा-सरकार' ने उत्पादन बढ़ाने और 
यथाशी घ्र स्पर्घायुक्त व्यापार की स्थिति में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से अनेक 
प्रायोजनाएं बनायी थीं । 

जापानियों से मुक्ति प्राप्त करने के बाद वर्मा-निवासियों ने ब्रिटिश सेना का 
स्वागत किया । कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि “विजय-दिवस''3४ के 
ददनन्तर युद्ध की समाप्ति पर-माचे, १९४५ में जापानियों के विरुद्ध अभियान 
शुरू होने पर, वर्मियों ने अपना पुरा और प्रभावपूर्ण सहयोग नहीं दिया । किन्तु ये 
आरम्मिक रुख बाद में परिवर्तित हो गये। सैनिक शासन के समय, प्रशासन एक 
तागरिक्र सत्ताघारी परिषद्‌ (वर्मी-परिपदू-८) के हाथ में था, जिसमें केवल पुन: 
लोटे हुए ब्रिटिश नागरिकों और उन कार्याधिकारी वर्मियों को सम्मिलित किया 
गया था, जो जापानी दखल के तीन वर्षों के समय देश से निष्कासित रहे । इसमें 
उन कमियों के अधिकारियों और उनकी सेवाओं की अवहेलना की गयी, जैसे 
'फासिसट-विरोधी पीपुल्स फ्रीडम लीग” के नेताओं की, जिन्होंने देश नहीं छोड़ा 
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था और थहाँ रहते हुए जापानियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। परिणामस्वरूप 
स्थिति में वास्तविक सुधार नहीं हुआ, जब गवनेर सर डोरमन स्मिथ के लौटने 
पर--यह अनुभव किया गया कि, “राजाज्ञा की शर्तों के अनुसार अन्तरिम अवधि 
में उन्हें अपने पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करना है और १९३७ की स्थिति की पुनः- 
स्थापता होने पर ही बर्मा की भावी स्थिति पर विचार किया जा सकता है ।' 
सरकार के विरुद्ध आवाज उठानेवाले प्रधान रूप से “फासिस्ट विरोधी पीपुल्स 
लीग” के नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा रखी शर्तों पर--उनके साथ 
सहयोग करना---अमान्य कर दिया। “फासिस्ट विरोधी पीपुल्स फ़ीडम लीग” की 
शक्ति प्रथमतः उनकी एकता और जन-सहयोग के कारण पर्याप्त समृद्ध थी और उन्तके 
हाक्ति-संवर्धन का दूसरा कारण यह था कि वे' सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने में 
सक्षम थे और अन्ततः उनके पास' सैनिक शक्ति भी थी ।१७ अपनी एकता बनाये 
रखने की उनकी क्षमता और अपने समथेकों के कार्यों का निदेशन, जो उन्होंने 
विशेष रूप से वर्मी राजनीति में छोटे हुए उन लोगों के विरुद्ध प्रदर्शित किया था, 
जो युद्ध-पुर्व की अपनी अधिकार-शक्ति अजित करने के इच्छुक थे, ऐसा था-- जिसको 
देखते हुए नये गवर्नर सर हबटे रेस ने ३१ अगस्त, १९४६ में ११ सदस्यों की एक 
कार्यकारिणी समिति संगठित की, जिसमें ६ सदस्य--'फा सिस्ट-विरोधी पीपुल्स 
फ्रीडम लीग” के थे और ५ अन्य पार्टियों से लिये गये थे । उसके बाद जो वार्ता 
की गयी, उसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार और बर्मा के गवर्नर की कार्यकारी 
समिति के प्रतिनिधि-मंडल' (फासिस्ट विरोधी पीपुल्स फ्रीडम लीग के नेता आउंग 
शान के नेतृत्व में) का छूंदन में एक सम्मेलन किया गया । इस सम्मेलन पर ब्रिटेन 
के प्रधान मंत्री ने २० दिसम्बर, १९४६ को यह वक्तव्य जारी किया, कि-- “वर्मा 
को राष्ट्रमंडल (कामनवेल्थ) की सदस्यता था स्वतंत्रता, जो वह चाहता था, शी घ्रा- 
तिशी ध्र और अत्यधिक सुविधाजनक संभव साघन द्वारा प्रदान की जायगी ।7 अतः 
इस सम्मेलन मे १९४५ के राज-पत्र में निहित नीति से अलग ऐसी व्यवस्था प्राप्त 
करने में सफलता प्राप्त की, जिससे उसके राष्ट्रीय उद्देश्य---स्वाधीनता प्राप्ति का 
लक्ष्य” पूरा हो सके । जनवरी, १९४७ में इस विषय में अन्तिम निर्णय हो सका, 
जजैसमें १९६५ के अधिनियम के अनुसार विधानांय के स्थान पर एक निर्वाचन द्वारा 
संगठित विधान-परिषद्‌ की स्थापना करने पर जोर दिया गया । इसमें यह भी तय 
किया गया था कि जब तक इस उद्देश्य की पूत्ति नहीं हो जाती और उसके भाघार 
पर एक संगठित सरकार की स्थापना नहीं कर ली जाती, १९३५ के अधिनियम 
के अनुसार एक संक्रान्तिकालीन विधान-परियद्‌ वनाकर उसमें विधान-सभा के 
निर्वाचित सदस्यों में से १८० सदस्यों को सरकार द्वारा नामांकित करते हुए गवनंर 
की कार्यकारी परिषद्‌ की स्थापना हो, जिसका एक उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) 
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वर्मी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए लन्दन में रखा गया । ब्रिटिश सरकार 
संयुक्त-रा्रसंघ में वर्मा को सदस्यता दिलाने के प्रस्ताव का भी यथासम्भव शी क्रा- 
तिशी ध्र समर्थन करने के पक्ष में थी और वह उस देश के इच्छानुसार वर्मी प्रति- 
निधियों का और देशों से राजनथिक विनिमय स्थापित करने के निमित्त विदेशी 
सरकारों से निवेदन करने को इच्छुक थी। सीमा-्क्षेत्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने के प्रदन पर विचार करने के लिए एक समिति का संगठन किया गया था, जिस 
समिति ने उन सीमावर्ता क्षेत्रों का वर्मा के साथ एक संघ बनाने का प्रस्ताव किया ! 


इस समझौते से, फिर भी, वर्मी राष्ट्रवादियों की तत्क्षण और बनिर्णीत 

स्वतंत्रता की माँग पूरी नहीं हो पायी । आउंग शान ने काफी अरसे तक इसकी 
स्वीकृति के प्रति अपना विरोध प्रकट किया और वे देश का नेतृत्व करते हुए 
कम्युनिस्टों और अन्य गैर-कम्यु निस्ट तत्त्वों का भी दढ़तापुर्वेक सामना करने में समथ 
रहे । परिणामस्वरूप अप्रे् में निर्वाचन हुए, जिनमें “फासिस्ट विरोधी पीपुल्स 
फ्रीडम पार्टी” को बहुत अधिक बहुमत प्राप्त हुआ। नया "संविधान २४ सितम्बर, 
१९४७ को लागू किया गया बौर १७ अवतूबर को ब्रिटेन के साथ हुई संधि जनवरी 
१९४८ में लागू हुई, जब वर्मा की स्वाबीनत्ता को पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई । 

नये राज्य के संविधान में संसद्‌ के संयुक्त सदनों के गुप्त मताधिकार के 
आधार पर पाँच वर्ष के लिए निर्वाचित एक राष्ट्रपति की, प्रतिनिधियों के सदन के 
उपप्रधानों के सदन के बहुमत के प्रति उत्तरदायी एक मंत्रिमंडल की, जिसे राष्ट्रपति 
के साथ कार्यभारी अधिकारों का उपयोग करना था, विविध जातियों के सदन 
द्वारा एक उच्च सभा की-- (जिसमें देशी जातियों के पास कुछ १२५ जगहों में ७२ 
जगटें प्राप्त थीं), एक निर्वाचन उपप्रधानों के सदन की, जो सरकारी तंत्र का सदसे 
मजबूत अंग था और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गयी । 

निर्वाचनों के बाद और नये क्षंविधान की पूर्ति के पहले १९ जुछाई, १९४७ 
को आउंग शान और कार्यकारी परिषद्‌ के ६ और सदस्यों की यू श्ञा के नेतृत्व में 
संगठित विरोधी दलों के एजेस्टों द्वारा हत्या की जाने पर वर्मा की राजनीतिक 
स्थिति बदल गयी । इसका उद्देश्य सरकार को उलटने की तैयारी के लिए देश में 
आतंक फैलाने का था ।? संविधान को अपनाने और स्वाधीनता की घोषणा में 
जैसी शर्तें रखी गयी थीं, उनके सन्दर्भ में इस कार्रवाई से वांछित परिणाम नहीं 
मिला, गोकि इसने “फासिस्ट विरोधी पीपुल्स फ्रीडम पार्टी” के कुछ योग्यतम और 
पर्याप्त अनुभवी नेताओं को अवश्य हटा दिया। आउंग ज्ञान के उत्तराधिकारी के 
रूप में थाकिन नू ने प्रवान मन्त्री के रूप में स्वीकृत मत के अनुसार सरकार और 
पार्टी दोनों का नियंत्रण सम्हारा । 
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स्वतंत्रता-प्राप्ति के कारण वह केन्द्रीय प्रशन, जिस पर राननीतिक नेताओं 
का कार्य आधुत था, सुलझ चुका था । परिणामस्वरूप नयी सरकार का जल्दी या 
देर से विरोध होना स्वाभाविक था। विरोध के एक सूत्र का पता १९४५ के अन्त 
में लगा, जब यह १९४६ में “सम्पूर्ण बर्मी राष्ट्रीय कांग्रेस” (आछ बर्मा नेशनल 
कांग्रेस) में प्रकट हुआ था और जब कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी स्थिति इस प्रकार 
बनाती शुरू की थी कि नवम्बर, १९४६ में बर्मी कम्युनिस्ट पार्टी को “फासिस्ट 
विरोधी पीपुल्स फ्रीडम लीग” द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। इसके पूर्व 
कम्युनिस्ट नेताओं के आन्तरिक विभेद भी ऐसे हो गये थे कि उनके कारण आपस 
में संघर्ष हुआ और वर्मी कम्युनिस्ट पार्टी और “फापिस्ट विरोधी पीपुल्स फ्रीडम 
लीग” दोनों के विरोधी दल के रूप में 'बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी” का उदय हुआ। 
चूंकि सरकारी पार्टी का कार्यक्रम देश की आर्थिक पुनः-स्थापना में समाजवादी दृष्टि- 
कोण अपनाने का था, इस्नलिए इसके विपक्ष में एक दक्षिणमार्गी विरोध का उददित 
होना भी स्वाभाविक था । तीसरी कठिनाई संविधान के अपनाने के बाद हुई, जो 
करेन जनता के रुख में प्रकट हुई, जिनके प्रतिनिधियों ने बर्मा के साथ अपने संघ 
को स्वीकार किया था, किन्तु जो उस निर्णय के प्रतिफल को पूरी तरह स्वीकार 
करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी और जो सरकार के अन्तर्गत कम्युनिस्ट प्रभाव का 
भी विरोघ करती थी । 


युद्धोत्तर राजनीति 


नथी सरकार को पहले क्रुछ सालों में इन कम्युनिस्टों के विरुद्ध अपनी शक्ति 
का अधिकाधिक उपयोग करना पड़ा, जिन्होंने इसे पदच्युत करने का प्रयत्न किया 
था। देश की हिंसक परम्परा के अनुप्तार यह एक प्रधान समस्या थी और यह कुछ 
ऐसा रूप ग्रहण कर रही थी कि जन-भावना का विकास भी तदनुरूप उत्तेजना के 
साथ हो रहा था, जिसमें नियम और कानून के प्रति वांछित निष्ठा का अभाव भाता 
जा रहा था | गोकि १९५० के अन्त तक कम्युनिस्टों और करेन लोगों ने सरकारी 
अधिकार की उपेक्षा की थी, किन्तु सरकार की स्थिति आगे चलकर पर्याप्त रूप से 
मजबूत हो गयी थी। पूरे देश में विद्रोही दर भंग कर दिये गये थे और वे छोटे-छोटे 
दलों में छिन्न-भिन्न कर दिये गये थे । अन्तविद्रोही कमजोर कर दिये गये थे, किस्तु 
वे मूलतः विनष्ट नहीं हुए थे । इन छोटे दलों का पता रूगराकर उन्हें समूल नष्द 
करना कठिन था । वे ठीक के जंगलों, इरावदी डेल्टा के कुछ उत्कृष्टतम चावल 
उत्पादन-क्षेत्रों, टिन-खदानों और देनासिरिय में रबर के वृक्षारोपणों को क्षत-विक्षत 


क्ररते रहे । 
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१९५२ तक सरकार परिस्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण करने में समर्थ हो 
गयी थी, जिससे संक्रान्ति काल में अपने वंघानिक अधिकारों का प्रयोग करनेवा ली 
विघान-सभा को भंग कर संविधान के अनुसार निर्वाचन कराना संभव हो सका । 
ये निर्वाचन १९५१ के अन्त से फरवरी, १९५२ तक पूरे किये गये, जिनमें '“फासिस्ट- 
विरोधी पीपुल्स फ्रीडम पार्टी” को उपग्रधानों के सदसों में पूर्ण बहुमत (कुल २३५ 
जगहों में ८० प्रतिशत जगहें) प्राप्त हुणा और इस प्रकार उस पार्टी का देश पर पुनः 
अधिकार स्थापित हुआ अप्रैल, १९५६ के निर्वाचनों में इस पार्टी का बहुमत बना 
रहा, गोकि “राष्ट्रीय संयुक्त मो्चे” (कम्युनिस्टों) ने भी सदन में जगहें पायीं और 
वह प्रधान विरोघी पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । “'फासिस्ट विरोधी पीपुल्स 
फ्रीडम पार्टी ” के बहुमत में श्री ऊ नू स्वाघीनता के बाद प्रथम प्रधान मंत्री चुने गये 
और १९५६ तक अपने पद से त्यागपत्र देने तक इस पद पर बने रहे | फिर भी इनके 
(त्यागर-पत्र) के उपरान्त भी उनकी शक्ति कम नहीं हुई थी, क्‍योंकि उन्होंने अपना 
स्थान ग्रहण करने के लिए प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य को स्वयं 
नामांकित किया | ऊ नू ने फिर मार्च, १९५७ को प्रधान मंत्री का पद ग्रहण किया, 
किन्तु पुत: सितम्बर, १९५८ में त्याग्रपत्र देते हुए अपने स्थान पर जनरल नी विन 
को प्रधान मंत्री नियुक्त किया । 

स्वतंत्रता की इस प्रथम दक्शी भें ऊ नू सरकार द्वारा अपनायी गयी आन्तरिक 
नीति को सामान्यतया समाजवादी नीति कहा जा सकता है। इनके समय में संचा र- 
साधनों का राष्ट्रीयीरण किया गया, क्योंकि उसे राष्ट्रीय अथे-व्यवस्था का मौलिक 
आधार माना जाता था। क्षति-पूर्ति की भुगतान सम्पत्ति के मूल स्वामियों को, जो 
मुख्य रूप से ब्रिटिश और भारतीय थे, किया गया | दोनों--ब्रिठेन और भारत इसे 
परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त मानते हुए इस नीति के कार्यान्वयन से सहमत थे । 
ब्रिटेन ने वास्तव में इस नीति को कार्यान्वित करने में सहायता भी पहुँचायी । 
कोल्म्बो-योजना, संयुक्त-राष्ट्र-संघ और संयुक्त-राज्य की सहायता से सरकार ने शक्ति 
अजित करते हुए अपनी कुछ परियोजनाएं भी पूरी कीं और देश की आन्तरिक 
संघर्षशील स्थिति में जहाँ तक सम्भव हुआ, इसने आर्थिक क्षति पुरी करने का प्रयास 
किया । विदेशी मुद्रा-व्यवस्था की छा्तें पूरी करने के समझौते के साथ ब्रिटेन के वर्मा 
से हटने पर उसे सामन्तवाद या उपनिवेशवाद के प्रश्नों के विवाद से हटकर 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने में भासानी हुई । 


विदेशी संम्बन्ध 


तिस पर भी, वर्मा--थाईलुण्ड की भाँति अपने को संयुक्त-राज्य या ब्रिटेन के 
साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहंदा था-.। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि 
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इसकी विदेशी नीति भारत की तटस्थतावादी नीति की भाँति एशियाई मामझों 
में भारत के नेतृत्व को स्वीकार किये विना, जिससे उसके साम्राज्यवाद के आरोपित 
होने का भय था, स्थिर की गयी थी । अतः बर्मा ते १२९५४ के कोलम्बो-सम्मेलन 
में भाग लिया, जिसमें अप्रैल, १९५५ में एशियाई-अफ्रोकी देशों को बाँदग-सम्मेलन 
बुल्मने का निर्णय किया गया था। पहले वर्मा ने जनवादी चीनी गणराज्य की केन्द्रीय 
जनवादी सरकार को (दिसम्बर, १९४९) में मान्यता प्रदान की थी और उपके 
प्रतिनिधियों का जून, १९५० में आदान-प्रदान भी हुआ था। बर्मा की सरकार 
ने भी भारत-सरकार की भाँति जापान की शान्ति-सन्धि पर अन्य कारणों के 
अतिरिक्त जापानी भूमि पर विदेशी (अमेरिकी) सेना के बने रहने के कारण हस्ताक्षर 
करना अस्वीक्ृत कर दिया था। फिर भी, ५ नवम्बर, १९५४ को जापान के साथ 
एक अछूग शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें जापान ने देश-वापसी की 
क्षति के भुगतान के लिए वस्तुगत और तकनीकी सहायता के रूप में २५ करोड़ 
स्टलिंग देना स्वीकार किया । और अन्ततः वर्मा ने वागुइयो (मनीला) सम्मेलन 
में भाग लेने का निमंत्रण और 'सीटो” में सम्मिलित होने का प्रस्ताव अस्वीकृत 


कर दिया। 

दूसरी ओर वर्मा ने कोरिया में--सैनिक अतिक्रमण रोकने के लिए संयुक्त- 
राष्ट-संघ के प्रयास के साथ सहयोग करते हुए अपनी सेना भी भेजी थी ओर चीन 
के साथ सैनिक सामानों का व्यापार करना बन्द कर दिया था। इसके बाद समय 
आने पर उसने चीन से खबेड़े गये राष्ट्रवादी चीनियों और राष्ट्रीय सैनिकों को अपने 
क्षेत्र में शरण लेने पर उनके विरुद्ध तत्क्षण कोई कारबाई नहीं की थी। किन्तु बाद 
में जब इन शरणार्थी चीनियों ने अपने को सीमा पर स्थिर करना आरम्भ किया, 
तो उसके लिए यह सहन करता कठिन हो गया और उसने उन्हें वहाँ से हटाने के 
लिए संयुक्त-रा-संघ से माँग की। १९५३ में इत शरणाथ्ियों को वहाँ से हटाने का 
कार्य का पयंवेक्षण करने के लिए एकत्रित राष्ट्रीय संनिक समिति वनायी गयी 
जिसमें थाईलेण्ड, संयुक्त-राज्य और राष्ट्रवादी चीन को सम्मिलित किया गया। इस 
समिति के पर्यवेक्षण में सैनिक शरणा्थियों को वहाँ से हटाने का कार्य १९५४ में 
पूरा करते हुए बर्मा से सभी छापामारों को, जिन्हें निष्कासित करने पर- जोर दिया 
गया था, हटा दिया गया। फिर भी वहाँ लगभग ६००० कम्युनिस्ट विरोधी चीनी 
बच गये | उनको हटाने के लिए भी १९५४ में राष्ट्रसंघ से वार-वार माँग की जाती 
रही । फिर १९५६ में जब वर्मा की सीमा पर कम्युनिस्ट सेनाएँ देखी गयीं, यह 
प्रहन स्थगित कर दिया गया । चीन का यह काये चीन के पक्ष में सीमा निर्वारण 
का प्रश्न हल करने के उद्देश्य से. किया गया था। कम्युनिस्ट सेनाओं को वापस करने 
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के लिए १९५६ और १९५७ में वार्ता चलती रही, जब सीमा के पुननिर्घारण की 
छत्तों पर समझोता किया गया । 

सरकार के सामने सबसे गम्भीर समस्या देदा में आवश्यकृता से अधिक बचे 
हुए चावरू को, जिसका उत्पादन युद्ध के पहले के स्तर पर पहुँच गया था, छाम के 
साथ वेचने के सम्वन्ध में थी । देश की बथ-व्यवस्था म॑ चावरू के उत्पादन का प्रधान 
स्थान था, और इसके क्रपि-कार्य में रूगी कुछ १७ करोड़ एकड़ भूमि में से एक 
करोड़ एकड़ भूमि पर पैदा किया जाता था। युद्ध के वाद की स्थिति में, १९५ 
में सरकार को इस चावरू बचत को विद्वव-वाजार में ऊँचे मूल्य पर बेचने में बड़ी 
कठिनाई का अनुमव करना पड़ा । सामान्य वाजार में इसे रामप्रद मूल्य पर वेचने 
की समस्या, इसका और देक्षों में उत्पादन बढ़ने के कारण बड़ी जटिल हो गयी 
बत: इसका दाम और गिर गया, यह कठिनाई संयुक्त-राज्य द्वारा कुछ एशियाई 
देशों को संकट दूर करने के लिए कपने कृपि-उत्पादनों को वाजार भाव से भी कम 
मूल्य पर वेचने के कारण और बढ़ गयी थी । परिणामस्वरूप वर्मा के लिए सीधे 
विनिमय आधार पर मार के छिए निस्तारण के लिए कम्युनिस्ट देशों के साथ 
अधिकाधिक व्यवहार करना पड़ा । अतः १९८० में सोवियट संघ ने दो छाख टन 
चावरू खरीदना और उसके बदले ओद्योगिक उपकरण देना स्वीकार किया । ऐसे 
ही समझौते कम्युनिस्ट चीन, पोलेण्ड, हंगेरी, पूर्वी जमंनी, चेकोस्लोवेकिया और 
रूमानिया के साथ भी किये गये | इन समझौतों से वर्मा अपने विदेशी व्यापार की 
अधिकाधिक परिसम्पत्तियाँ निश्चित दर पर कम्युनिस्ट चीन को देने के छिए वचन- 
वद्ध था, जिससे इसने शी त्र ही यह पाया कि स्टलिग और डाहर क्षेत्र के देशों से 
आवश्यक क्रय के लिए बर्थ-व्यवस्था करना उसके छिए बहुत कठिन हो गया है । 
विश्व वाजार में चावल के सूल्य में वृद्धि होने पर भी वर्मा पूर्व समझौतों के कारण 
अपने चावरू का कम मूल्य पर विनिमय करने के छिए वचननवद्ध था, अन्यथा उसे 
इसका बढ़ा हुआ मुल्य प्राप्त हुला होता । वर्मा की विद्येप रूप से उपभोज्य पदार्थों 
की आवद्यकताएँ चावल के बदले में देने में कम्युनिस्ट देश असफछ रहे, जिससे पूर्व 
विनिमय-व्यवस्था के विरुद्ध पर्याप्त असंत्ोप जागृत हुआ । 


परिणामत: १९५७ में आशिक समस्या सुलकज्षाने के लिए पुन: गैर-कम्युनिस्ट 
देशों के साथ थोड़ा-वहुत व्यापारिक सम्बन्ध स्थायित करना घुरू किया गया। 
इसके छिए संयुक्त-राज्य से चार करोड़ स्टलिग ऋण लिया गया कौर इसी प्रकार 
का ऋण भारत ने भी उसे दिया | इसमें रुचि लेनेवाले कुछ जौर देशों ने भी 
विश्व-ब्ैंक पर वर्मा को उवार-चाते की सुविधा प्रदान की पूर्व-बोपित आठ वर्षीय 
योजना के स्थान पर एक चार वर्षीय योजना वनायी गयी । इस योजना में कुछ 
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सरकारी उद्योगों के स्थान पर निजी उद्योगों की पुनःस्थापना करने की व्यवस्था 
की गयी । 


(५) मलाया 


ब्रिटिश-मलाया दीप, थाईलेण्ड और बर्मा के दक्षिण, उस ओर बसा हुआ 
है, जिसे युद्ध के पूर्व नीदरलेण्ड पूर्वी द्वीप-समृह (इण्डोनेशिया) के नाम से पुकारा 
जाता था। अतः यह इण्डोनेशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के महाद्वीपीय क्षेत्रों 
को जोड़ता है। इस भोगोलिक स्थिति में वह अपनी परम्परागत संस्कृति से एक 
सम्पन्न देश है, क्योंकि मछाया और इण्डोनेशिया दोनों में स्थित मलायाई जनता 
प्रधानतः मुसलमान है । 

जापानी दखल के पहले दीरघकालीन ब्रिटिश-शासन के कारण यहाँ परोक्ष 
ओर अपरोक्ष दोनों तरह की शासन-पद्धतियों का अनुसरण किया गया, इसमें पहली 
पद्धति का प्रयोग साम्राज्यिक उपनिवेश और दइसरी पद्धति का प्रयोग पाँच बसंबद्ध 
मलायाई राज्यों और कुछ कम सीमा तक चार संघवद्ध राज्यों में किया गया । पाँच 
स्वतंत्र राज्यों ने प्रमुत्त रूप से मल्ायाई प्रारूप की सरकार को बनाये रखा, गोकि 
इसके शासकों को केवल मलायाई घर्म भौर धामिक रिवाजों के अतिरिक्त अन्य 
मामलों पर ब्रिटिश सलाहकारों की राय लेने की आवश्यकता पड़ती रही ॥“ इसी 
तरह की स्वायत्तता संघबद्ध राज्यों में प्रत्येक ने अपने स्वराष्ट्र सम्बन्धी मामलछों में 
अपनायी थी, जिसके अंतर्गत शिक्षा, वन, जन-स्वास्थ्य के कुछ भंग, क्ंषि और 
इस्लामी कानून सम्मिलित थे ।१९ अन्य मामलों में उच्चायुक्त को संघीय परिपद्‌ 
(फेडरल कौंसिल) के परामर्श पर कार्य करना पड़ता था । वही व्यक्ति (उच्चायुक्त) 
ब्रिटिश अधिकार के प्रतिनिधि के रूप में उपनिवेश का गवनर और संरक्षित राज्यों 
का उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) होता था, किस्तु पहले में सरकारी तंत्र अन्य 
साम्राज्यिक उपनिवेज्ञों के समान था, जब कि दूसरे में उसके अधिकारों का प्रयोग 
प्रत्येक राज्य के नियुक्त सलाहकार के माध्यम से उच्चायुक्त द्वारा किया जाता था । 
वह अंपने परामर्श को सुल्तान के अधीन और उसके नीचे स्थापित राज्य-सत्ता के 
माध्यम से राज्य की नीति के रूप में परिवर्तित करता था । 

युद्धपवं, और युद्धकालीन घटनाएँ 

मलाया में जिन स्थितियों का विकास हुआ, उनकी एक विशेषता उस प्राय- 
द्वीप का जातीय स्वरूप था, जिसने ब्रिटिश शासन के तत्वावधान में राजनीतिक 
घटनाओं को भी अपने निदेश से बहुत-कुछ प्रभावित किया । मलायाई ही वहाँ के 
स्थायी निवासी थे, जिन्होंने इस देश को अपना आदिम देश माना था, उनके अलावा 
बहाँ कुछ अल्पसंख्यक---किन्तु अपनी जन-संख्या में वरावर वृद्धि करते हुए चीनीं 
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और भारतीय बसे हुए थे । १९३७ की कुछ जनसंख्या के ४२.४ प्रतिशत बलायाई 
थे, चीनियों की संख्या कुछ जनसंख्या का ४१.३ प्रतिशत और भारतीयों की १४.८ 
प्रतिशत थी” | साम्राज्यिक उपनिवेश्ञ में चीनी निर्णायक बहुमत में थे। केवछ 
असंघवद्ध राज्यों में ही मलायाइयों की प्रधानता पर कोई संदेह नहीं किया जा 
सकता था । 

देश की अर्थव्यवस्था में, मछायाई--चावरू-उत्पादन तथा अन्य क्रुपि-पेश्षों 
में छोटी सम्पत्तिवाले कृपकों गौर मछुओं के रूप में स्थित थे। रबर के वृक्षारोपण 
एवं उत्पादन, उद्योगों--जिनमें खान तथा टिन गछाने के उद्योग सम्मिलित हैं तथा 
अन्य और व्यापार या तो यूरोपियों या चीनियों के हाथ में थे, जिसमें अल्प मात्रा 
में कुछ भारतीय और जापानी भी थे, जिनमें जापानियों का लोहे की खानों पर 
नियंत्रण था । बत: मछाया में भंग्रेजों के बाद चीनियों की ही आाथिक स्थिति सबसे 
मजबूत थी । 

ऐसी परिस्थितियों में यदि युद्ध के पहले मलायाइयों में स्चक्त राष्ट्रीय भावना 
का उद्रेक हुआ होता, तो इसने चीन-विरोधी मार्ग अपनाया होता, क्‍योंकि वहाँ 
उन्‍्हींकी संख्या और सम्बन्ध सवसे अधिक था, अंग्रेज अपने प्रधान आर्थिक प्रभाव 
के रहते हुए भी, मलायाइयों द्वारा (और चीनी तथा भारतीयों द्वारा भी) वास्तव 
में एक दूसरे की आपस में “रक्षा करनेवाले” समझे जाते थे । किन्तु युद्ध ने इस 
देश में भी उग्र राष्ट्रीय का उदय किया । मछायाई, पश्चिमी विचारों के जनुसार 
उस समय वास्तव में राजनीति से अन भिन्न समझे जाते थे और १९४१ के पूर्व ची नी 
और भारतीय मलाया में पैदा होने पर भी अपने राजनीतिक हित को अपने इस 
वधिवासी देश से अधिक चीन और भारत के सम्बन्ध के संदर्भ में ही देखते थे । 
इसके कारण औौर चीनियों के कारण चीन में ब्रिटेन और चीन के वीच विरोध 
जागृत होने के समय, कुछ ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा हो गयी थी, किन्तु इससे 
मछाया में उनका न तो भगराजनीतिक दृष्टिकोण वदरा और न उन्होंने अपने हिंतों 
की रक्षा करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के प्रति पहले से वसी अपनी भावना कमर की । 


उपनिवेश ओर संरक्षित राज्य आथिक दृष्टि से आत्म-निर्भर थे, केवल अपने 

वाहरी रूप के कारण अपनी रक्षा हेतु उन्हें सामाज्यिक सुरक्षा की आवश्यकता थी। 
और इस उद्देश्य से भी, जिसमें व्यय के एक हिस्से का भार साम्राज्यिक झासना- 
वीन क्षेत्र हरा वहन करने की आशा की जाती थी, इसलिए अन्य राज्यों ने ऐच्छिक 
सहायता ही प्रदान की । सुरक्षा की समस्या समुद्र की ओर से आक्रमण होने की 
संभावना में निहित थी, इसलिए इसके लिए सिंगापुर में केवल थोड़े-से सैनिक रखते 
हुए एक छड् समुद्री युद्ध-अड्डा और हवाई सैतिक बड्डा बनाने में ही विशेष रूप से 
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अर्थ-व्यय किया गया था | दुर्भाग्यवश शायद इसी कारण, इस' द्वीप पर जापानियों 
"ने इतनी आसानी से अधिकार कर लिया था । 

सुरक्षा पर व्यय का विशेष बोझ न पड़ने के कारण आय को विशेष रूप से 
जन-सेवाओं के विकास में खर्चे करना सम्भव था। संचार-साधन समुन्नत किये गये 
थे, जिनके अन्तगंत १,१८८ मील लम्बी पक्‍की सड़क सिंगापुर से श्याम में बंकाक 
तक बनायी गयी थी । जन-स्वास्थ्य और सफाई के कार्यों में भी बहुत अधिक प्रगति 
हुई थी । सरकारी निधि से आरम्भिक शिक्षा, जो वर्नाक्यूलर स्कूछों में मलायाइयों 
के लिए निःशुल्क थी, और सीमित माध्यमिक एवं उच्च (कालेज) शिक्षा की व्यवस्था 
की गयी थी । एक बहुत अच्छा चिकित्सा-विद्यालय (मेडिकल स्कूल) खोला गया 
और १९२८ में एक “रेफिछ कालेज' स्थापित किया गया था, किन्तु “रैफिल' कालेज” 
से प्राप्त सनद, अंग्रेजी विश्वविद्यालयों की स्नातकीय कक्षाओं में भरती के लिए मान्य 
नहीं मानी जाती थी, गोकि “रैफिल”' प्रशिक्षित अध्यापकों को मलाया में विद्या- 
लगों के लिए मान्य समझा जाता था । उच्च शिक्षा के छिए कुछ चुने हुए विद्यार्थी 
प्रतिवर्ष इंग्लैण्ड भेजे जाते थे। इन सेवाओं तथा अन्य नागरिक सेवाओं के लिए, 
साम्राज्यिक शासन-क्षेत्र में आय-तम्बाकू, शराब और पेट्रो लियम पर लगाये कर से, 
अफीम के एकाधिकार से और अन्य तरह की आय-कर सेवाओं से प्राप्त होती थी । 
असंघवद्ध-राज्यों में चुंगी और आवकारी कर आय के प्रधान खोत थे । ओर संघवद्ध 
राज्यों की आय का अतिरिक्त प्रधान स्रोत टिंन और साथ ही रबर का निर्यात- 
कर था, जिससे असंघबद्ध राज्यों को भी पर्यात आय होती थी । अतः राजकीय 
सेवाओं की व्यवस्था ऐसे करों की आय से हो जाती थी, इसलिए मलायाई किसानों 
और छोटे उत्पादकों पर कर नहीं छगाया गया था। इसने अन्य उपनिवेश्ञों की अपेक्षा 
इस क्षेत्र में त्विटिश शासन की उपस्थिति को अधिक छाभग्रद सिद्ध किया था, गोकि 
इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि मलाया में ब्रिटिश शासन को, जैसा अनेक 
अख्य॑ क्षेत्रों में भी समझा गया था, विधि-सम्मत नियमों और तटस्थ प्रशासन का 


प्रतिरूप माना जाता था । 

जिस प्रकार पटुए का निर्यात करनेवाले देश वर्मा और फिलिपाइन्स की 
समृद्धि विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर थी, उसी अ्रकार मलाया भी अपने टिन और 
रबर की खपत के लिए बाहरी विश्व के बाजार पर निर्भर था। इन दोनों उद्योगों 
में अधिकतर पूँजी अंग्रेजों ने लगायी थी । टिन उद्योग में लगी पश्चिमी सम्पत्ति में 
सबसे बड़ा हिस्सा अंग्रेजों का था। गोकि इसमें अनेक ग्रूरोपीय देशों--जिनमें फ्रांस 
प्रमुख थधा---और संयुक्त-राज्य की भी सम्पत्ति छगी हुई थी । टिन-उद्योग में एशियाई: 
देशों की लगी सम्पत्ति विशेषतः चीनियों की थी, किन्तु कच्चे लोहे के खनिज- 


दक्षिण-पूर्वी एशिया २०६१ 


उत्पादन में जापा नियों का एकाधिकार था । रर-पतम्पदा का ७५ प्रतिश्यत यूरोपियों, 
१६ प्रतिशत चीनियों, ४ प्रतिशत भारतीयों और ५ प्रतिशत जापानियों तथा अन्य 
एशियाइयों के हाथ में था ।४ इसमें १२,५०,००० एकड़ (यूरोपियों के अधिकार 
में स्थित) क्षेत्र, जो छोटे स्वामित्वो-प्रवानतः मलायाई, किन्तु चीनियों और भार- 
तीयों के हाथ में भी था, नहीं शामिल किया गया है । दिन और रबर के छिए 
प्रधाव बाजार संयुक्त-राज्य में था, किन्तु मराया के लिए निःशुल्क व्यापार नीति 
अपनाने के बावजूद साम्राज्यिक प्राथमिकता के सिद्धान्त के अपनाने के पूर्व तक, जब 
तक १९३० के निकटवर्ती वर्षों में जापान ने अपने सस्ते वने जापानी सामानों से 
वाजार भर नहीं दिया, उसके आयात का प्रवान सावन ब्रिटेन था। युद्धनक्रारू में 
लगाये प्रतिवन्‍्व के पहले भी उक्त दशी में उसके अवरोबहीन (निःशुल्क) व्यापार 
पर जापानियों के आयात पर कुछ प्रतिवन्ध रूगाये गये थे । 
अन्य एशियाई देशों की भाँति मलाया पर भी युद्ध का महत्त्वपूर्ण परिणाम 
हुआ । इन परिणामों में एक परिणाम यहाँ की आथिक स्थिति को क्षत-विज्षत क्रने 
पर पड़ा था। लड़ाई में एक तो भू-स्खहून नीति अपनायी गयी थी और दूसरे 
जापानी दखल के वाद छापामार छड़ाई से भी वड़ी क्षति हुई थी । किन्तु संयुक्त- 
राज्य, व्रिटदेव और सामान्य रूप से यूरोप ने उसके टित और रवर के लिए जिस 
प्रकार का बाजार प्रस्तुत किया था, वैसा वाजार उपलब्ध कराना जापान के छिए 
असम्भव था | और चार वर्षो तक मलाया के लिए आवश्यक सामानों का आयात 
करने में जापान बसमर्थ था, जिसके कारण देश की अ्थ-व्यवस्था में न केवल गड़- 
वड़ी पैदा हुईं, वल्कि वह काफी गिर भी गयी । अतः युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन के 
सामने इस देश की आ्िक पुनःस्थापना की पर्बाप्त रूप से महत्त्वपूर्ण समस्या उप- 
स्थित हुई और मछाया में उत्पादन की पुनःस्थापना का वाकी संसार के छिए, 
इसको विशेष स्थिति के कारण बहुत महत्त्व था | 
जापानियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भी युद्ध के बाद जटिल स्थिति पैदा 
कर दी, जो उसके मूल निवासियों की (जापानियों) की स्थिति को सुरक्षित करने 
में प्रकट हुई थी । मछाया में दखल की स्थितियों ने विदज्येप रूप से महायाइयों के 
भीतर राजनीतिक चेतना जाग्रत की और उनमें राजनीतिक प्रीढ़ता बढ़ायी । 
मछायाई राष्ट्रीयता के विकास में, नव राज्यों और एक उपनिवेद्य के होने के कारण 
जो स्थानीय बाघाएंँ थीं, कम-से-कम वे जापानियों के सेनिक शांसन में पूरे देश के 
केन्द्रीकरण के कारण वहुत कुछ कम हो गयी थीं । जापानियों द्वारा अपने दखरू की 
समाप्ति के निक्ट्वर्ती समय में उनके स्वशासन की स्थापना के लिए किये गये प्रयात्त 
के कारण भी मछायाइयों में राजनीतिक आत्म-चेतना का विकास हुआ। बत: 
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मलाया में भी, जंसा आगे सिद्ध हुआ, अंग्रेज-युद्ध के बाद देश की राजनीतिक 
पुन स्थापना की योजना बनाने में पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ निर्णय नहीं ले सके । 
मलायाई संगठन और संघ 

अंग्रेज माया में सितम्बर, १९४५ के प्रारम्भ में सैनिक शक्ति के साथ पुनः 
प्रविष्ट हुए और उन्होंने पह सोचा था कि जापानी स्वतः आत्मसमर्पण नहीं करते, 
तो उन्हें निकाल बाहर करने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जायगा। 
भू-गभित (गुप्त) सेता के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया और सिविल गवर्न॑मेण्ट 
का कार्य ब्रिटिश सैनिक प्रशासन अधिकारियों को हस्तान्तरित कर दिया गया ।४ 
देश को तव तक से निक प्रशासन में रखना था, जब तक प्रशासन-पद्ध॑ति में परिवतंन 
की थोजना पूरी तरह परिपक्व न हो जाय । जैसा अक्तूबर, १९४५ में घोषित 
किया गया था, सामान्य रूप से यह योजना बनायी गयी थी कि नव संरक्षित राज्यों 
ओर पहले के सभी साम्राज्यिक उपनिवेशों को मिलकर एक मलायाई संघ स्थापित 
किया जायगा, जिसमें सिंगापुर को नहीं मिलाया जायगा और जो अरूग उपनिवेश 
के रूप में बना रहेगा। स्ंघ के अन्तर्गत एक सामान्य सलायाई नागरिकता की 
स्थापना करनी थी। अत्तः विभिन्न राज्यों सें सरकार के मलायाई स्वरूप को समा 
करने की अपेक्षा, मलायाई राज्यों के पथवक्रण की समाप्त करने की योजना बनायी 
गयी थी ) ब्रिटिश-अधिकार के प्रतिनिधित्व के लिए, संघ के गवनेर की नियुक्ति 
करनी थी और धसिंगापुर उपनिवेश के लिए एक दूसरे व्यक्ति को वहाँ का गवर्नर 
नियुक्त करना था । दोतों गवर्नरों को विधान और नियुक्ति के सम्बन्ध में काफी 
विस्तृत अधिकार प्रदान किया जाता था, किन्तु सीमित रूप से इस योजना ने 
स्वायत्त-शासन के संग्रठव का सम्बर्धव किया, जिससे उस विधान-परिषद्‌ का 
सरकारी नियंत्रण कम हो सके, जिसकी स्थापना और संगठन सुल्तान की परिपद्‌ 
के रूप में गवर्नर को उन विषयों पर सलाह देनें के लिए किया जाना था, जिसे 
गवनंर सम्पत्ति प्राप्त करते के लिए सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत करता था और जिसे 
मलायाई सरकाहकार परिषद्‌ की सिफारिश पर घामिक सामलों में विधान छात्र 


करना पड़ता था | 

संघ के सम्मुख सबसे प्र।थमिक कार्य युद्ध-पुवं की ब्रिटिश भौर अनेक सुल्तानों 
के बीच हुई संधियों को सुघारने का था, जिनके अनुसार संरक्षण छागरू रहा । किन्तु 
थोड़े समय में ही, जब इसने सुल्तान के समझौते पर कारंबाई आरम्भ की, तो संघ 
की योजना का मलाया में विरोध बढ़ने लगा | मलायाइयों ने विरोध करने के लिए 
“संयुक्त मलायाई राष्ट्रीय संघ” की स्थापना की । दो कारणों से मुख्यतया ये विरोध 
किये जा रहे थे--(१) क्योंकि नयी संधियों का मलायाई रीति और परम्परा से 
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विरोध था और (२) क्योंकि संघीय छर्तो से मलायाई जाति की निष्ठा और स्वाघी- 


नता को खतरा था, विशेष रुप से मलाया में संघीय नागरिकता की व्यवस्था इसके 
विरुद्ध थी । 


ह विचार-विमश के बाद, संघ की ब्रिटिश-योजना में मरायाई-ब्रिटिश-कार्य- 
समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सुधार किया गया। नाग्ररिकता के 
सम्बन्ध में और कठोर शर्तें स्वीकृत की गयीं | ब्रिटिश अधिकारों का प्रतिनिधित्व, 
संघ के लिए नियुक्त गवर्नर के स्थान पर एक उच्चायुक्त द्वारा किया जाना स्वीकृत 
हुआ और सुल्तान की परिषद्‌, संघीय विधानांग और राज्य की कार्यकारिणी और 
विधान-सभाओं के अधिकार बढ़:ये गये । नयी योजना लागू करने के लिए सुल्तान 
के साथ संधि करने के निमित्त पुनः वार्ता करने की आवश्यकता पड़ी । 
इस योजना का समर्थन “संयुक्त मलायाई राष्ट्रीय संघ” ने किया, जिसने 
संघ की योजना का विरोध किया था, इसके तथा सुल्तान के इस सम्बन्ध में प्रगट 
विचारों पर ब्रिटेन ने आगे ध्यान दिया । तथाकथित नये संवैधानिक प्रस्तावों का 
विरोध एक नव संगठित-- संयुक्त का रंवाई के लिए संगठित पूर्ण मलायाई परिषद्‌” 
द्वारा किया गया, जिसमें चीनी, भारतीय और यूरोप-एशिया के अनेक दल संगठित 
किये गये थे। एक दूसरा विरोधी दल--“मलायाई राष्ट्रवादी पार्टी --संयुक्त 
कारवाई के छिए संगठित परिपद्‌ से अपनी प्रथम बेठक के' बाद अहूग हो गयी, किन्तु 
उसने संयुक्त कारंवाई के लिए एक दूसरी मछायाई परिषद्‌ स्थापित की, जिसने 
भी उसी प्रकार का कार्यक्रम अपनाया । विरोधियों ने एक “संगठित मलाथा” की 
माँग की, जिसमें सिंगापुर को भी सम्मिलित किया जाय और जो पूरे मलाया के 
लिए एक निर्वाचित केन्द्रीय विधानांग द्वारा स्वायत्त शासन करे और जिसके 


अन्तर्गत माया के सभी स्थायी निवासियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान 
किया जाय [४ 


प्रमुख विभेद दो विपयों--(१) नागरिकता के प्रश्न पर और (२) स्वायत्त 
सरकार की स्थापना के स्वरूप पर थे। पूर्ण संघ का प्रश्न, जिसमें सिंगापुर को भी 
मिलाने की माँग की गयी थी, इन दोनों प्रश्नों से बहुत बड़े अंश तक सम्बद्ध था । 
नागरिकता का प्रश्न, भारतीयों के भारत के साथ सम्बद्ध प्रधान राजनीतिक हित 
के कारण स्पष्टतया अवांछनीय हो गया, क्योंकि भारत को स्वाधीनता प्राप्त होना 
निश्चय-सा हो गया और चीनियों की भी मलाया की राजनीति से अधिक चीनी 
राजनीति में रुचि जागृत हुई। इन दोनों के दलों ने अनुभव किया कि जन्म- 
स्थान से अधिक महत्त्व उन्हें अपने “मूल देश” के साथ स्थापित सम्बन्ध को देना 
है और इसलिए उन्होने मछाया के साथ भारत और चीन के सम्बन्धों के अनुरूप 
पार्टी-संगठन की दिशा निर्धारित करना आरम्भ किया। अतः भारतीयों ने १९४६ 
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के अगस्त महीने में मलायाई भारतीय कांग्रेत'' की स्थापना की भौर चीनी दो 
दलों-- कुर्मितांग और कम्यु निस्ट संगठनों में विभाजित हो गये। दोनों दलों ने 
दोहरी नागरिकता (अपने देश की भी और मछाया की भी) प्राप्त करता अधिक 
उपयुक्त समझा । इनमें किसीने मराया राज्य के साथ अपने मल सम्बन्ध को 
स्वीकार करना नहीं चाहा । प्रत्येक ने अपनी स्थानीय सुरक्षा चाही और जब तक 
इन्हें अपने हित के लिए स्थानीय राजनीतिक का रंवाइयौ करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ी, तब तक उन्होंने मलाया में किसी राजनीतिक काये में भाग लेना नहीं चाहा। 


स्वायत्त-शासन की माँग स्वाभाविक रूप से युद्धकालीन अनुभवों के कारण 
और युद्ध के भन्त्र में फैले सामान्य वैचारिक वातावरण के कारण उदित हुई । फ़िर 
भी मछाया में यह साँय उदारवादी अल्पसंख्यकों द्वारा की गयी थी, न कि मछाया 
के बहुसंख्यकों ढवारा, जो “संयुक्त मल्ायाई राष्ट्रीय संघ” का प्रतिनिधित्व करते थे 
और जिन्होंने सुल्तान की स्थिति को सुरक्षित रखने का समर्थन किया था और संघ 
को स्वायत्त-सरकार के अन्तर्गत न रखकर, उसे अंग्रेजों के निदेशान्तर्गंत रखना 
अधिक उपयुक्त माना था, चाहे उसमें स्वाधीनता पूर्णरूपेण सपन्चिहित हो या न 
हो---जो उनकी प्रधान शर्ते नहीं थी । इसके विपरीत मरायाई विरोधी पार्टी में 
उदारवादी व्यवसायियों, विद्याथियों और मजदूर दलों का प्राधान्य था, जो रढ़ 
इंडोनेशियाई दिक-स्थिति से सम्बद्ध थे । इनकी योजना का लक्ष्य स्वाधीन मराया 
की स्थापना करना था, जिसमें मलायाई संघ और सिंगापुर दोनों सम्मिल्त हों 
ओऔर जिसका इंडोनेशिया के साथ सहयोग हो । यह पार्टी, ब्रिटिश-विरोधी और 
सुल्तान-विरोधी भी समझी गयी थी ।” इसने और दरढ़ स्थानीय स्वायत्त-सरकार 
की स्थापना पर जोर दिया, जिसमें मढायाई नियंत्रण की सुरक्षा निहित हो । 

निरम्तर विरोध के बावजूद भी १९४७ सें स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार युद्ध 
के बाद मलाया की सरकार बताने की थोजना--उसे संघवद्ध करने की ही थी, 
जिसके अनुसार धीरे-धीरे स्वायत्त शासन की स्थापना करते का विचार किया गया 
था। यह स्थिति १९५३ तक बनी रही। युद्ध के बाद श्रम-संगठन की प्रगति, विचार- 
प्रकाशन के साधनों में वृद्धि, विरोध के आरम्भ के साथ बहुतायत से राजनीतिक 
पार्टियों का उदय--ये अब ऐसे संकेत थे, जिनसे प्रतीत हुआ कि औपनिवेशिक 
शक्तियों और शासक वर्ग के लिए सरकार की समस्या, १९४१ के पूर्व प्रायद्वीप के 
आरबम्भिक राजनीतिक वातावरण की तुलना में मिरन्तर जटिल होती गयी है! 
फिर भी गैर-मलायाई तथा उसके साथ-साथ स्वयं मलायाई क्षेत्रों में--नथी 'राज- 
नीतिक और आश्िक परिस्थितियों में, १९४८ में पुरी तरह शान्ति स्थापित होने के 
परचात्‌ घटना-क्रम और उसकी गंभीरता पर्याप्त परिवर्तित हुई। मलाया में रवर 
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उत्पादन पुनः आरम्भ हुआ, किन्तु इसे सभी संश्लिष्ट स्पर्धा का सामना करते हुए 
खपत के लिए पुन: बाजार में अपनी स्थिति सुदृढ़ करती थी | बौर सामान्य आधिक 
पुनःसमंजन की समस्या के साथ उसके सामने--पप्रूर्वी एशिया में समण्टिवाद के विस्तार 
से प्रादर्भत कूटनीति के कारण उत्पन्न स्थिति में, विक्री आदेश प्राप्त करने और 
तदनुरूप उत्पादन बनाये रखने की भी समस्या थी । फिर भी, राजनीतिक दृष्टि 
से स्थिर संसार और सुद्रपृर्व के वातावरण में, मलाया में, कम-से-कम युद्ध के 
पहले के-- अपने को सम्पन्न बनाने के साधन--पुनः प्राप्त किये जा सकते थे और 
इससे मरायाई संगठन की नूतन युद्धोत्तर-योजना को भी सामान्य रूप से स्वीकार 
किया जा सकता था | 
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संसार की राजनीतिक स्थिरता का यही प्रश्न अभी पूरी तरह हू नहीं 
हुआ था। मलाया में तथा साथ ही उस क्षेत्र के अन्य देशों में कम्युनिस्ट विरोध 
की स्थिति के कारण यह निरचय था कि राजनीतिक और आशिक पुनःस्थापना 
के प्रयत्न के साथ वरावर अज्यान्ति लगी रहेगी । मलाया में अपनायी गयी दुर्नीति 
भय उत्पन्न करने और आशिक तोड़-फोड़ करने की थी, यहाँ की आन्तरिक स्थिति 
के कारण जन-समूह द्वारा संगठित विद्रोह करने का प्रदन गोण था, किन्तु इसने 
जन-शक्ति स्थापित करने और वनाये रखने के प्रइन को प्रभावित किया । कम्युनिस्ट 
कारवाइयों को वाहर से, विशेष रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध लोगों 
से--प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और यह चीन में कुर्मितांग की शक्ति क्षीण होने और 
कम्युनिस्ट सेनाओं के दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने से और समथ्थे हो गया । इसने 
संयुक्त राज्य और सोवियत-संब के बीच मतभेद वढ़ाने में सद्दायता की, जिससे 
संयुक्त राज्य ने सीघे तथा विन्यास-योजना के सम्बन्ध में मरहायाई उत्पादन को 
पुन:स्थापित करने में विशेष रुचि ली, ताकि मलाया में विद्रोहियों को दवाने के 
लिए मलायाई सरकार को हथियार वेचे जा से । संभावित शक्ति प्राप्त करने की 
दृष्टि से मलाया का वातावरण, कम्युनिस्टों के लिए गौर देशों की अपेक्षा अधिक 
अनुपयुक्त था, किन्तु उनके कार्य-कलाप मलाया की आर्थिक पुनःस्थापना को क्षत- 
विक्षत करने और इसके द्वारा अन्य विषयों पर भी संघपं जागृत करने के छिए 
पर्याप्त थे । कम्यु निस्ट, मलाया में ब्रिटिश सेनाओं का सामना करने में कुछ समय 
तक समर्थ न हुए, क्‍योंकि उनके सैनिक केन्द्र जंगली भाग में स्थित थे, जिसका 
आसानी से पता पाना कठिन था और वे माओोत्से तुंग की इस उक्ति के आधार पर 
कि कम्युनिस्टों को जन-सागर में मछली की तरह पैठकर समाहित हो जाना चाहिए, 
इस कार्य में सफलता से छगे रहे। कम्युनिस्ट चीन के खुलकर समर्थव न करपाने से परि- 
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स्थिति प्रतिकूल होने का भय हो सकता था, इसलिए उसने सम्भवतः इस प्रकार का 
आवरणयुक्त समर्थन प्रदानं किया। इसका दूसरा कारण राष्ट्रवादी अनुभूति का उदय 
भी था। 

राष्ट्रवादी विचारों के उदय को दृष्टि में रखते हुए कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए 
आतंक को दबाने के लिए, अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद के विकास के लिए और छूट प्रदान 
की, ताकि कम्युनिस्टों के विरुद्ध सम्बन्धित सैनिक शक्तियों के कार्यो में पूर्णतया 
स्थानीय सहयोग प्राप्त कर समस्या शीघ्रता से सुलझायी जा सके । 

१९५२ तक मलाया में कम्युनिस्ट आतंक बहुत ग्रंभीर हो गया, इसलिए 
ब्रिटिश सरकार ने, अक्तूबर १९५१ में माया में नियुक्त उच्चायुक्त की हृत्या होने 
पर उनके स्थान पर जनरल सर जैरैल्ड टेम्पर को भेजा । इस नये उच्चायुक्त की 
देख-रेख में इन आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ा अभियान शुरू किया गया, जिसमें 
कुछ सफलता भी मिली, किन्तु इसके बाद भी उनको समृूल रूप से समाप्त नहीं किया 
जा सका। जनरल टेम्पर के अनुसार आतंकवादी, १९५४ तक, जब उन्होंने अपने 
पद से अवकाश ग्रहण किया, आक्रमण के भय से जंगलों की ओर चले गये थे और 
इनका आत्म-समर्पण अधिक कठिन हो गया था | कम्युनिस्टों का प्रधान उद्देश्य 
था-- “ (१) अपने और सशक्त कमान के लिए युद्धाधार तैयार करना, (२) जंगलों 
के निकटवर्ती गाँवों और नग्ररों में अपना अधिकार बढ़ाना, ताकि उन्हें आवश्यक 
सामानों की प्रासि हो सके और (३) राजनीतिक दक्वों और श्रम-संगठनों में घुसना 
तथा नगरों में गुप्त संगठन बनाना । 


स्वायत्त-सरकार की प्राप्ति में प्रगति 


इस समय तक माया के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीति, वहाँ स्वायत्च-सरकार 
की स्थापना करने की दिशा में प्रेरित हुई थी । जनरल टेम्पर को, उनकी नियुक्ति 
के समय मलायाई राष्ट्र के निर्माण का कार्य निरन्तर बढ़ाने और मलायाई जनता 
को उनके कार्यों को सम्हालने का अधिकाधिक उत्तरदायित्व देने का आदेश दिया 
गया था । इसको ओर वढ़ाने से संघीय सरकार के लिए मलाया में कम्युनिस्ट- 
समस्या स्वयं सुलझाने का और अधिक प्रयत्व करना संभव हो सका। पहाँ अपनायी 
गयी नीति बसी ही थी, जैसी फिलिपाइन्स में मेगसेसे की थी। अतः १९५५ में 
कम्युनिस्ट विद्रोहियों को इस आश्वासन के साथ क्षमा-दात दिया गया कि उन 
सबको, जो कम्युनिस्ट कार्ये छोड़ देते हैं, समाज में अपनी साधारण स्तथित्ति प्राप्त 
करने में सहायता दी जायगी और वे, जो चीन जाना चाहते हैं, उन्हें वहाँ जाने 
की स्वीकृति दी जायगी। किन्तु इसके बाद बहुत कम ने आत्मसमर्पेण किया । 
परिणामतः संधिवार्ता समाप्त होते ही सैनिक-कारंवाइयाँ झुरू हो गयीं। १९५६ 
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और १९५०७ में भी इस प्रकार की रियायत प्रदान की गयी या अन्ततः आत्म- 
समपंण न करने पर उनके विरुद्ध तलवार (शत्त्र) का प्रयोग किया गया, इसमें पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई और १९५८ तक--अर्थात्‌ कम्युनिस्टों के विरुद्ध निरन्तर १० वर्षो 
तक जंगल में ऐसा संघर्ष चलाये जाने के उपरान्त, यह समस्या समाप्ति के निकट 
आती प्रतीत हुई । १९५८ तक इस सफलता की प्राप्ति वस्तुत: मलायाई राष्ट्रमंडल- 
सरकार के विरुद्ध अभियान के कारण हुईं, जिसके अन्तर्गत रियायत देने के कार्य 
के विस्तार के साथ शर्न-प्रयोग की सीमा भी बढ़ायी गयी थी भौर निश्चित रूप से 
ब्रिटेन का जौपनिवेशिक शासक के रूप में नहीं, राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में इसमें 
वांछित सहयोग प्राप्त हुआ था । 

१९४६ में स्थापित मलायाई संगठन को दवांकर १९४८ में जिस संघीय 
प्रशासन की स्थापना हुईं, उसमें ब्रिटिश शासन द्वारा एक उच्चायुक्त की नियुक्ति 
की गयी, एक कार्यकारी परिषद्‌ और एक संघीय विधान-संडरू की स्थापना की 
गयी, जिनमें संघीय विधान-मंडरू के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर, उन्हें 
सरकारी और जातीय हितों के प्रतिनिधित्व के अनुसार नियुक्त करने की व्यवस्था 
की ग्रयी थी | अलग-अलग जातियों के आधार पर किये गये इस विभाजन से सरकार 
के अधिकारों का नियंत्रण---विशेषतया उच्चायुक्त और कार्यकारी परिपद्‌ के अन्त- 
गत भा गया । 

मलायाई, राजनीतिक दृष्टि से, /संयुक्त मलायाई राष्ट्रीय संघ” और “राष्ट्र- 
वादी पार्टी? में विभक्त हो गये थे, पहले ने जैसा ऊपर कहा गया हे--ब्विटिश 
शासकों के अन्तर्गत “संघ” की स्थापना और सुल्तान की स्थिति वनाये रखने की 
नीति का समर्थन किया था, जो पूर्ण स्वाधीनता के साथ मिले यथा उसके बिना 
मिले और इस प्रकार उन्होंने विख्यात स्वायत्त शासन की माँग पर विशेष वल नहीं 
दिथा था | इसका एक प्रधान कारण अल्पसंख्यक चीनियों का भय था, जो सिंगापुर 
के अलग किये जाने पर भी पंत्र में विद्यमान थे। दूसरी भोर विरोधी राष्ट्रवादी 
पार्टो का लक्ष्य स्वतंत्र मल्राया की स्थापना करना था। वे चाहते थे कि इसमें 

मलायाई राज्यों, साम्राज्यिक उपनिवेशों और सिंगापुर को शामिल्ल किया जाय 
ओर जो मुसलमान देश इंडोनेशिया के साथ सहयोग स्थापित करे। अपने इन 
उद्देश्यों के कारण विरोधी राष्ट्रदादी पार्टी, ब्रिटिश विरोधी और सुल्तान विरोधी 
थी, इसमें दूसरा विरोध इस कारण भी था, क्योंकि पार्टी मलायायी मधिकारों की 
सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्वायत्त शासन की स्थापना पर विशेष जोर देती थी । 
चीनियों और भारतीयों ने मठायाई मामलछों में अधिकाधिक रुचि लेते हुए 

भी मछाया के पार्टी-संगठन में भारत और छीन के संबंधों का विशेष व्यान रखा । 
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अतः भारतीयों ने अगस्त, १९४६ में मलछायाई भारतीय कांग्रेस' और चीनी प्रथमंतः 
'मछायाई चीती संघ” में संगठित होते हुए भी कुरमितांग और कम्युनिस्ट संगठनों में 
विभाजित हो गये । दोनों दलों में कोई भी कुछ समय के लिए मलायाई राज्य के 
प्रति अपनी कोई निष्ठा रखने का इच्छुक नहीं था । दोनों ने स्थानीय सुरक्षा चाही 
और उनमें किसीने भी मलाया में कोई राजनीतिक कार्य तव तक नहीं करना 
चाहा, जब तक नये मलायाई राष्ट्रवाद के विरुद्ध उसे अपने हितों की रक्षा करने के 
लिए स्थानीय राजनीतिक कारंवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । इसके लिए 
कम्युनिस्ट आतंकवाद से सम्बद्ध चीनियों के संगठन ने विशिष्ट कार्य किया । 

स्वीकृत शत के अनुसार मलायाइयों को अपने कार्यों की व्यवस्था का 
अधिकाधिक उत्तरदायित्व देने के लिए---निर्दा चन की किसी मान्य प्रणाली की 
स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी । निर्वाचन की समस्या ने नागरिकता और 
स्वायत्त-शासन का प्रदन एक साथ खड़ा कर दिया। इसमें पहले प्रश्न ने मलाय।ई, 
चीनी और भारतीय जातियों के विभाजन की समस्या उठायी। आरम्भ में वार्ता 
के लिए अंग्रेजों ने केवल दो संगठनों से सम्बन्ध रखा, जिनमें पहला मठायाई और 
दूसरा चीनी था, जिन्होंने सरकार के वर्तमान रूप-विधान के अन्तर्गत सुघार करना 
चाहा था, न कि पूर्ण स्वाधीनता की माँग की थी यथा संघीय कार्यों में कोई मूलभूत 
परिवत्तन करना चाहा था | इन दो रुढ़िवादी संगठनों-- संयुक्त मलायाई राष्ट्रीय 
संघ” और “मरायाई चीनी संघ” ने १९५४ के आरम्भ में लंदन में एक संयुक्त 
प्रतिनिधि-मंडल, औपनिदेशिक सचिव के सम्मुख विधान-परिषद्‌ की सदस्यता के 
निर्वाचन में देशी कार्यकर्ताओं के खड़े होने का अधिकार देने और गैर-तागरिक 
करार दिये गये वर्गों को मतदान करने का अधिकार देने तथा विधान-परिपद्‌ की 
कुल सदस्यता में ३॥५ भाग की निर्वाचन द्वारा पूर्ति करने आदि के सम्बन्ध में उसके 
सम्मुख तदनुरूप प्रश्न उपस्थित करते के उद्देश्य से भेजा । जब कि अंग्रेजों द्वारा कुछ 
रियायतें प्रदान की गयीं, विधान सभा में ३॥।५ सदस्यों को निर्वाचन के आधार पर 
प्रतिनिधित्व प्रदान करने की माँग--पूर्व प्रस्तावित निर्वाचन और नामांकित सदस्यों 
के संतुलूम के विरोध में अस्वीकृत कर दी गयी । इसके कारण संयुक्त मलायाई 
राष्ट्रीय संघ” और 'मलायाई चीनी संघ” दोनों ने सरकार के साथ सहयोग करना 
स्थगित कर दिया. और भपने सभी पार्टी संदस्यों को प्रशासकीय परिपदों--नगर 
स्तर से लेकर विधाव-सभा के स्तर तक की परिषदों--से वापस बुछा लिया । 

इस असहयोग की चुनौती के बावजूद ब्रिटिश अधिकारियों ने सिंगापुर और 
मलायाई संघ में निर्वाचन का निरचय पूर्वेवत्‌ बनाये रखा । चूँकि '्विचिन स्वायत्त 
शासन की स्थापना की दृष्टि से एक ठोस कार्य होता, इसलिए अब सभी पारियों ने 


७»... अन्‍नननरमीजी... 8 कीनन-मीननन-भन-क-अनक की पैन 3--- मा +नन++नन ॑-नननन-मीना आा+-मकमनननकन-..धगा 


दक्षिण-पूर्वी एशिया 3534 


इसकी माँग शुरू की और “मलायाई राष्ट्रीय संघ” और 'मलायाई चीनी संघ” ने 
निर्वाचन में भाग लेने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने मैत्रीपूर्ण गठवन्चन 
किया, जिसमें “मलायाई भारती कांग्रेस” को भी सम्मिलित किया गया। इस 
सहयो जित मैत्नी-संगठन का नारा इस नये विघान-परिपद्‌ की चार वर्ष की अवधि 
पूरी होने पर पूर्ण स्वाधीनता देने की माँग करना था । द 


जुलाई, १९५५ में हुए संघीय निर्वाचन में विधान-परिपद्‌ की कुछ ९८ 
जगहों की ५२ निर्वाचनीय' जगहों में ५१ जगहें इस सहयोजित मैत्री-संगठन को 
प्राप्त हुई । इसके परिणाम-स्वरूप “संयुक्त मलायाई राष्ट्रीय संघ” के नेता टिकू अब्दुल 
रहमान ६ मलायाई, ३ चीनी, १ भारतीय और ४ यूरोपीय सदस्यों की पुनःसंगठित 
सरकार के मुख्य-मंत्री हुए। यह, संविधान में पूर्व स्वीक्षत सीमा के अन्तर्गत स्वायत्त 
सरकार के संगठन की दिशा में वास्तविक अभियान समझा गया । सहयो जित मैत्री- 
संगठन का उद्देश्य इसी सीमा का विस्तार करना--शर्थात्‌ वास्तविक रूप से स्वायत्त- 
शासन की स्थापना का मार्ग बनाना था। उसके अभियान में और निर्वाचन के वाद 
दिये गये वक्तव्यों में इसका संकेत किया गया था। 


राष्ट्रमंडलीय पद की प्राप्ति 


टिकू अब्दुल रहमान ने उसके वाद तुरन्त संवैधानिक परिवर्तन के लिए जोर 
देना शुरू किया, विशेष रूप से--उच्चायुक्त के निपेवाधिकार को बदलने की उन्होंने 
माँग की । सहयो जित मैत्री-संगठन की अभूतपूर्वा विजय के प्रकाश में वे यह कहने की 
स्थिति में थे, कि--- इस समय संसार में कोई भी सरकार जनता का वैसा समर्थ 
पाने का दावा नहीं कर सकती, जैसा समर्थन मछायाई सहयोजित मैत्री-संगठन को 
प्राप्त हे । यदि विघान-परिपद्‌ में पारित विधेयक पर उच्चायुक्त अपने विपेवाधिकार 
का उपयोग करते हैं, तो सहयोजित संगठन जनता के छिए कार्य नहीं कर पायेगा 
और वहूविधान-सभा छोड़कर बाहर भी भा सकता है।” इस दवाव के साथ 
प्रधान मनन्‍्त्री के रूप में उन्हें अपने देश में जो समर्थन प्राप्त था, उसके वरू पर 
रहमान ने इस उद्देश्य की पूति के लिए कम्युनिस्टों के आतंक्रवादी भय का सहारा लेते 
हुए तत्क्षण अपनी पूर्ण सरकार की स्थापता की माँग करते हुए कहा, कि---“ब्रिटिश 
सरकार को यह अनुभव करना चाहिए कि यदि वह पूर्ण अधिकारप्राप्त स्वायत्त सरकार 
की स्थापना करना स्वीकार नहीं करती, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि वह 
इस देश में समपष्टिवाद (कम्युनिज्म) को आमंत्रित करती है, जिनके आतंक का विगत 
सात वर्षों से हमने पर्याप्त अनुभव किया है |” ऐसी स्थिति में कम्युनिस्टों ने भी 
एशिया में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रचार करने में सफलता पायी । 


३६० पर्व एशिया का आधुनिक इतिहाय 


निर्वाचन से प्रादुर्भूत इस नयी परिस्थिति में अंग्रेज आगे और सुविधाएँ देने 
के इच्छुक हुए । जनवरी, १९ ५६ में लंदन में हुए सम्मेलन के परिणामस्वरूप यह 
तय किया गया कि थदि सम्भव हुआ तो अगस्त, १९५७ में राष्ट्रमंडल के अन्तगंत 
मलाया को पूर्ण स्वायत्त सरकार और स्वाधीनता प्रदान की जायगी । रंदन-सम्सेलन 
के तुरन्त बाद स्वाधीन मछाया के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के मिमित्त 
एक आयोग (रीड कमीशन) स्थापित किया गया | 


रीड-आयोग ने २० फरवरी, १९५७ को संविधान के मसौदे के साथ अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की । जुलाई में मछाथाई विधान-परिषद्‌ और ब्रिटिश पालियामैन्ट ने 
प्रस्तावित संविधान अनुमोदित किया । ३१ अगस्त को मध्यरात को “मरडेका” 
(स्वाधीनता) की घोषणा की गयी और मलाया ने ब्रिटिश राष्ट्रटमण्डल में एक स्वतंत्र 
सदस्य की हैसियत प्राप्त की । १७ सितम्बर को इस देश को राष्ट्रसंघ की सदस्यता, 
२६ सितम्बर को अच्तर्राष्ट्रीय बेंक और अन्‍्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि की सदस्यता और 
२४ अक्तूबर को ब्रिटेन के प्रस्ताव पर “व्यापार गौर शुल्क-दर के सामान्य समझौता 
संगठन” की सदस्यता प्राप्त हुई। जिटेन के साथ निकट कार्यकारी सम्बन्ध बनाये 
रखने के विषय में, जिसकी उस समय आवश्यकता समझी जाती थी, एक सुरक्षा 
एवं पारस्परिक सहायता संधि की गयी, जिस पर १३ अक्तूबर को राजधानी कुआला 
लम्पुर में हस्ताक्षर हुआ। भतः १९५७ के अन्त तक यह देश अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर 
पूरी त्तरह प्रतिष्ठापित हो गया था । 

संघीय राज्य के लिए बने नये संविधान में राज्य के एक प्रधान की व्यवस्था 
की गयी थी, जिसको पाँच वर्षो की कार्यावधि के लिए राज्यों के प्रतिनिधि शासकों 
द्वारा चुना जाना था। २ सितम्बर को अब्दुल रहमान ओऔपचारिक रूप में राज्य 
के प्रधान हुए | संविधान के निर्णय के अनुसार स्वभावतः एक संसदीय सरकार की 
स्थापना करनी थी । अतः संविधान में दो संसदों की व्यवस्था की गयी थी-- 
जिनमें जातीय और अल्पसंख्यकों के हित्तों की रक्षा के लिए राष्ट्र के प्रधान को १६ 
सदस्यों के एक 'सीनेठ” का भी संगठव करना था, जिनमें अलूग राज्यों की विघान- 
सभाओं के भी २ प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना था। इसके अतिरिक्त 
दूसरा संसद प्रतिनिधियों की सभा के रूप में संगठित करना था, जिसके लिए १०४ 
(बाद में १००) सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर निर्वाचित करना 
था । जब तक नये निर्वाचन न हो जायें, तब तक के लिए वर्तमान विधान-सभा को 
ही प्रतिनिधियों की संसदीय सभा के रूप में काम करना था इसका अर्थ यह हुआ 
कि टिंकू अब्दुल रहमान (जो पहले राज्य के प्रधान थे, अब तक निर्वाचित राज्य: 
प्रधान से सम्बन्धित न होते हुए भी) देश के प्रधान मनन्‍्त्री बने रहे और आशा को 
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गयी कि तव तक इस पद पर अधिकार रखने में समर्थ होंगे, जब तक देश की प्रधान 
पा्ियाँ सहयोजित संगठन में रहेंगी । जैसा कि एक लेखक ने कहा है--“कुछ पर्य- 
वेक्षक यह विश्वास करते हैं कि--स्वाबीनता-प्रामि के वाद सहयोजित मंत्री संगठन 
का आगे वना रहना सन्‍्देहास्पद है। फिर भी, संविधान पर जनता की समीक्षा 
का सामना करने में यह संगठन समर्थ रहा है और स्वाधीनता-प्राप्ति ही इसका 
अन्तिम लक्ष्य नहीं रहा । इसीके समान या इससे भी वड़ा-महत्त्वपूण प्रश्न उसके 
समक्ष था, जब सम्पन्न चीनी अपने आथिक हित की रक्षा के छिए, इसके साथ 
राजनी तिक सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे और जब मलायाइयों को आथिक सहायत 
प्रदात करने की आवश्यकता थी। यह ओौचित्य अभी मान्य है गोकि मलायाइयों 
की आवश्यकता अब कम हो चली है, जव कि चीनियों की जौर वढ़ गयी है। यदि 
सहयोजित पार्टियों का मन्नी-संगठन वना रहा, तो इसकी सदस्य पार्दियाँ उस प्रकार 
का महत्त्वपूर्ण समर्थन खो सकती हैं, जैसा जातीय प्रश्नों को उभाड़ने की इच्छुक 
पार्टियों को प्राप्त होता रहा है। “संयुक्त मठायाई राष्ट्रीय संघ” को चीनियों के 
साथ ऐसा मंत्रीपूर्ण सम्त्रन्ध रखने और मरायाई जाति का वरावर समर्थन प्राप्त 
करने के वीच एक का चुनाव करता पड़ सकता है। चूँकि १९५९ तक निर्वाचन 
नहीं होनेवाल्ला है, इसलिए सरकार में इस सहयोजित मेैत्री-संगठन को टूटने से 
रोकना सम्भव होगा, किन्तु यदि यह संगठन टूठ जाता है, तो कोई ऐसी पार्टी 
नहीं है, जो उसके बाद प्रादुर्भूत रिक्तता को भर सके । राजनीति कोई स्पष्ट स्वरूप 
तब तक नहीं ग्रहण कर सकती, जब तक उपस्थित समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के 
लिए राजनीतिक नेता आगे नहीं बाते ।”” 


उन्तीसवाँ अध्याय 
फिलिपाइन और इंडोनेशिया 


(१) फिलिपाइन 


जापानी दखल के समय, वर्मा की तुछूना में फिलिपाइन पूर्ण स्वायत्त-शासन 
ओर स्वराज्य की प्राप्ति की दिशा में अधिक आगे बढ़ चुका था 4 राष्ट्रमंडलीय ' 
अधिनियम के अन्तर्गत फिलिपाइन की स्वाधीनता की घोषणा भविष्य में किसी 
अनिश्चित तिथि को न कर १९४६ में की जानी थी। परिणामस्वरूप मुक्ति के 
पश्चात्‌ सरकार की स्थापना के लिए इसकी वांछित तेयारी पूरी होने के सम्बन्ध 
में वैसा कोई विवाद नहीं हुआ, जैसा वर्मा के संबंध में हुआ था । इसकी स्वतंत्रता 
की तिथि और भागे बढ़ायी जाने के साथ ही संविधाव की स्थापना और सरकार 
के उपयुक्त स्वरूप-निर्णय के सम्बन्ध में भी तेजी के साथ कार्य किया गया, जैसा 
कि फिलिषाइनों ने सरकारी और प्रश्मासक्नीय उत्तरदायित्व के सभी स्तरों पर किये 
जाने की कल्पना की थी । अतः १९३९ में जैसा बर्मा के सम्बन्ध में निर्णय किया 
गया था कि वहाँ स्वतंत्र राज्य की सरकार की व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित 
और अनुभवी बर्मियों की कमी है, फिलिपाइन के मामले में ऐसी वात नहीं थी | 
१९०५ के बाद इसके कार्यान्वयन में अनेक प्रकार के परिवर्तेत के वावजूद अमरीकी 
नीति उस द्वीप-समूह की सरकार का 'फिलिपाइनीकरण' करने की थी, जिसके 
कारण बर्मा में ब्रिटिश नीति की तुलना में फिलिपाइन में प्रयुक्त अमेरिकी नीति 
एक बड़े और पर्याप्त कुशल प्रशासकीय वर्ग की सृष्टि करने में सफल हुईं । इस संबंध 
में वास्तविक विभेद--फिलिपाइन के लिए राष्ट्र-मण्डलीय अधिनियम को अपनाने 
और छाग्ू करने के समय और १९३५ और १९४१ के बवर्मी सरकार के अधिनियम 
को वर्मा में अपनाने और लागू करने के समय के अन्तर का नहीं था, वल्कि फिलि- 
पाइन में १९१६ और १९४१ की सरकार की स्थापना के समय और वर्मा में 
१९३७ और १९४१ में सरकार की स्थापना के समय वहाँ के निवासियों के प्रशास- 


निक अनुभव का था | 
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(२) फिलिपाइन की संवधानिक प्रणाली 

१९३५ में अपनाये गये संविधान के अच्तगंत, जिसमें १९४० में सुधार किया 

गया था और जिसे फिलिपाइन को मुक्ति प्राप्त होने पर पुनःस्थापित किया गया 
था, सरकार का संगठन राष्ट्रपति की शासन-प्रणाली के आधार पर किया गया था । 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चार वर्ष की अवधि के लिए चुने गये थे ओर उन्हें प्रथम 
निर्वाचन के तत्क्षण बाद होनेवाले निर्वाचन में केवल एक और निर्वाचन अवधि के 
लिए ही पुनः निर्वाचित करने की सीमा निश्चित की गयी थी । दो विधान-सभाओं 
का भी सीधे निर्वाचन के आधार पर संगठन किया गया था। सीनेट का संगठन 
अधिक-से-अधिक ६ वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित २४ सदस्यों द्वारा किया जाना 
जिसमें एक तिहाई सदस्यों को प्रति दूसरे वर्ष चुनने का नियम निर्धारित 
किया गया था। प्रतिनिधियों की सदस्यता संवेधानिक रूप से १२० सदस्यों से 


अधिक को नहीं दी जानी थी और इसका विभाजन प्रान्तों की जनसंख्या के आधार 
पर किया गया था। 


इसकी कार्य-समिति को विधानांग के प्रतिवन्धों से मुक्त रखते हुए जन-नी ति 
की व्याख्या के सन्दर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक संवेबानिक अधिकार दिये 
गये थे, - क्योंकि उसे सामान्य रूप से जहाँ अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करने का 
अधिकार प्राप्त था, वहीं सरकार के विभिन्न विभागों के लिए नियुक्त प्रधानों को 
किसी भी विधान सभा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कर अपने विचारों की 
व्याख्या प्रस्तुत कराने की भी व्यवस्था की गयी थी | दूसरी ओर संवेधानिक व्यवस्था 
के अनुसार सीनेट और विधान-सभा प्रत्येक में से वारह-बारह सदस्यों को चुनकर 
एक आयोग की स्थापना करनी थी, जिसे प्रधान कार्यालयों में की जानेवाली 
तियुक्तियों और प्रशासनिक (कार्यकारी) विभाग के अध्यक्ष की नियुक्ति का अनुमीदन 
करने का अधिकार दिया गया था और विधान-सभा के नेताओं और राष्ट्रपति के 


बीच अधिकार प्रयोग पर विवाद उठने पर उसे वैघामिक प्रभाव के स्थिर रखने के 
निम्ित्त तदनुरूप कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया था । 


इसके द्वीपों पर जापानी आक्रमण होने के समय इसकी स्वायत्त-सरकार 
की संवैधानिक प्रणाली संतोषजनक कार्य-सम्पादन करने की पूर्ण क्षमता रखती थी। 
इसकी सबसे समर्थ और प्रधान नैंशियोन लिस्टा पार्टी में शुरू में संघर्ष होने के पश्चात्‌, 
इसके निर्वाचित अध्यक्ष-मैनुएल क्वीजान, उपाध्यक्ष-से रगिओ ओसमेना, सिनेटर--- 
मेनुएल रोक्सास तथा अन्य नेताओं के सुदढ़ नेतृत्व में यहाँ के राजनीतिक वर्ग की 
स्थापना की गयी थी। चूंकि राष्ट्रपति साधारणतया सरकार पर नियंत्रण रखनेवाली 
पार्टी का नेता माना जाता था, इसलिए नीति के विकास और उसके लागू करने 
के लिए वैधानिक निथमों के अन्तर्गत पर्याप्त प्रशासनिक निदेश स्थिर किये गये थे । 
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जब यह स्पष्ट हो गया कि ओऔौपचारिक सैनिक शक्ति द्वारा इंसके हीपों पर 
किये गये जापानी आक्रमण का सकलछतापूर्वक सामना करना कठिन है, तो राष्ट्रपति 
ववीजान और उपराष्ट्रपति ओसमेना भी जनरल मैकआथंर की तरह वहाँ से हट 
गये और वाशिगटन में इसकी एक सरकार “निष्कासित सरकार के रूप में” स्थापित 
की गयी थी |” दबृसबान में स्थापित जनरल मैकभार्थर के मुख्यालय के माध्यम से 
इसने उस देझ्य में सैनिक अधिकरण के समासग्राय होने के पश्चात्‌ आरम्भ किये गये 
छापामार आन्दोरूव के साथ जहाँ तक सम्भव हुआ, सम्पर्क बनाये रखा । इस प्रकार 
जापानी दखछ के समय भी राष्ट्र मण्डल की संवैधामिक सरकार बराबर बनी रही, 
गोकि युद्ध-स्थिति में संवैधानिक दृष्टि से कुछ अनियमित का रंवाइयाँ भी उसे करनी 
पड़ीं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्र-मण्डलीय भंधिनियम द्वारा निश्चित 
तिथि को इसे स्वाधीनता प्रदान करने की पतिज्ञा को दुहराने के साथ इसकी तिथि 
युद्धककालीन परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ाने की भी घोषणा की। संयुक्त-राज्य- 
कांग्रेस ने २९ जून, १९४४ के संयुक्त प्रस्ताव में इसे पूर्ण स्वाधीनता देने की प्रतिज्ञा 
की और राष्ट्रपति को ४ जुलाई, १९४६ के पूर्व इसकी घोषणा करने का अधिकार 
प्रदान किया ।* 
(३) द्वीप-ससूहों की मुक्ति 
द्वीप-समूहों की मुक्ति के पहले निष्कासन के समय ही राष्ट्रपति ववीजान 
की मृत्यु हो गयी थी और उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति ओसमेना राष्ट्रपति हुए थे, 
परिणामस्वरूप इनको ही २७ फरवरी, १९४५ को अमेरिका ने सरकार का कार्य- 
भार हस्तांतरित किया । आन्तरिक कार्यों के किए भी औपचारिक रूप से किसी 
सैनिक सरकार का संगठन नहीं किया गया था, ओसमेना और राष्ट्रमण्डडीय 
अधिकारियों ने उसके साथ ल'िंटे! में प्रवेश करने के तुरन्त बाद स्वाधीन प्रान्तों में 
नागरिक शासन झुरू कर दिया था | 
'. जब कि फिलिपाइन में अमेरिकी सैनिक सरकार का संगठन ही नहीं हुआ, 
तो इसे सत्य नहीं माता जा सकता कि इसकी स्वाधीनता प्राप्ति के समय तक इसकी 
सरकार पर अमेरिकी सेना का निर्णायक प्रभाव था, क्योंकि राष्ट्र-मण्डलीय अधि- 
कारी पूरी तरह से अमेरिकियों पर निर्भर थे और अमेरिकी सभी आवश्यक सुवि- 
घाओं के निमित्त सेना पर निर्भर थे। या तो जापानी सैन्य-संचालन के दौरान 
या जास-वूझकर घ्वंस करने की जापानी नी ति के परिणामस्वरूप अन्तद्वीपीय जहाज- 
रानी भीर स्थलू-परिवहन की सुविधाएँ विनष्ठ कर दी गयी थीं। उपलब्ध हवाई 
जहाज, सभी प्रकार की मोटरें और समुद्री जहाज अमेरिकी सैनिक उपकरण के रूप 
क्नैं वहाँ विद्यमान थे, जिनका प्रयोग राष्ट्रमण्डडशीय अधिकारी जनरल ग्रंकआथर के 
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मुख्यालय से प्राप्त निर्णय के अनुसार ही करते थे । इसी प्रकार टेलीफोन, तार और 
रेडियो की उपलब्ध सुविधाएँ अमेरिकी अधिकार और सैनिक नियंत्रण में थीं । 
सावंजनिक सेवाओं, सरकारी और निजी भवनों, समाचार पत्रों और रेडियो, वन्दर- 
गाहों और जहाजी गोदामों, सड़कों और पुछों की पुनःस्थापना और पुनर्निर्माण के 
लिए आवश्यक सामान और तकनीकज्ञ राष््रमण्डलीय सरकार को तभी प्राप्त होते 
थे, जब उन्हें अमेरिकी सैनिक अधिकारियों द्वारा ऐसे कार्यों के लिए मुक्त किया 
जाता था। राष्ट्रम्मण्डल की सरकार को इस तरह के पुनःस्थापन कार्यों के सम्बन्ध 
में अमेरिकी अधिकारियों पर निर्भर रहना ही था। इसके अतिरिक्त उसे अपनी 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की पुनःस्थापना और पुनर्निर्माण के लिए भी दीघ॑काल तक 
संयुक्त-राज्य की सहायता पर आश्रित रहना था। ज॑सा कि फिलिपाइन के छोगों ने 
अनुभव किया, उन पर और उनके देश पर युद्ध का यह विनाशकारी प्रभाव उसकी 
सरकार की संयुक्त राज्य के प्रति ऐसी निष्ठा होने के कारण पड़ा, न कि उनकी 
अन्य नीतियों के कारण, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी समर्थन से ही फिलिपाइन को 
जापान के युद्ध में घसीटा । सार्वजनिक वक्तव्यों से भी फिलिपाइन ने यह विश्वास 
किया कि संयुक्त-राज्य भी उसके इस कथन को स्वीकार करता है और अमेरिकी 
सरकार ने इसी कारण युद्ध से हुई उसकी क्षति-पू्ति करना और फिलिपाइन की 
लर्थव्यवस्था की पुनःस्थापना करना भी स्वीकार किया है। इसके साथ ही ४ जुलाई, 
१९४६ के बाद राष्ट्र-मण्डल के स्थान पर कोरियाई गणतन्त्र की स्थापना होने के 
पश्चात्‌ संयुक्तराज्य और फिलिपाइन के बीच आश्िक सम्बन्ध निश्चित करने की 
समस्या जुड़ी हुई थी । इन मूलतः प्रधान प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार 
अमेरिकी कांग्रेस को था और वांछित पुर्नानर्माण और पुनःस्थापना का कार्य शुरू 
होने में इसलिए अनिवाय रूप से विलूम्ब हुआ, क्योंकि कई महीनों तक इस सम्बन्ध 
में विचार-विमर्श करने के वाद अमेरिकी कांग्रेस ने “फिलिपाइन की पुनःस्थापना 
का १९६४६ का अधिनियम”! और 'फिलिपाइन व्यापार का १९४६ का अधिनियम 
लागू किया (3 दोनों मधिनियम एक दूसरे पर आश्वित थे, जिनमें दूसरे अधिनियम 
में की गयी व्यवस्था के अनुसार ही पहले अधिनियम की शर्तों के अच्चर्गत यह निर्धा- 
रित किया गया था कि जब तक ५०० स्टलिग (युद्ध-क्षति के लिए) से अधिक का 
भुगतान न किया जाय, जब तक कि ऐसा प्रशासनिक समझौता न हो जाय, जिससे 
फिलिप।इन सरकार व्यापार-अधिनियम की संभावनाओं को स्वीकार न कर ले । 


(४) संयुक्त राज्य के साथ आथिक सम्बन्ध की स्थापना 


राष्ट्रमण्डल की विधि लागू किये जाने के समय जो प्रमुख समस्या इस देश 
के सम्मुख उपस्थित हुईं, वह द्वीप-समुहों की संयुक्त-राज्य पर अपनी पूर्ण आर्थिक 
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निर्भरता के कारण हुई थी, जैसा १५ फरवरी १९४६ को पाल वी. मैकनाट मे इसकी 
समीक्षा करते हुए अमेरिकी कांग्रेस कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था :--- 


“फिलिपाइन में युद्ध के पूर्व राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थां में विकास उसके निर्यात 
व्यापार को पूर्णतया समृद्ध करने के कारण हुआ था । उसका ९५ प्रतिशत निर्यात 
व्यापार संयुक्त-राज्य के साथ हुआ, केवछू चावल जौर मछली को छोड़कर जिनकी 
खपत स्थानीय उपभोग में होती है, फिलिपाइन के अन्य उत्पादन के ९८ प्रतिशत 
का उपयोग, जिसका १९४१ में सूल्य २६६,०००,००० स्टर्लिंग था, निर्यात व्यापार 
के लिए किया जाता रहा है। मैं इस सम्बन्ध में कह सकता हूँ, और मुझे कहना 
भी चाहिए कि हम संयुक्त-राज्यवालों ने ही इसको इस रूप में व्यवस्थित किया 
है। फिलिपाइन का अमेरिकी बाजार पर इस प्रकार निर्भर रहने का उत्तरदायित्व 
हमी छोगों पर है। हमारे व्यापारियों और राजनीतिज्ञों ने ही विगत वर्षों में 
फिलिपाइन को आथिक दृष्टि से संयुक्त-राज्य पर पूरी तरह निर्भर रहने का अवसर 
प्रदान किया और उनकी यह निर्भरता उस सीसा से भी अधिक रही, जिस सीमा 
तक झायद ही स्वयं संयुक्त-राज्य का अपना कोई प्रादेशिक राज्य भी बाकी संयुक्त- 
राज्य पर निर्भर हो ।९ 

राष्ट्रमंडल के अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार अमेरिकी बाजार 
पर फिलिपाइन की निर्भरता की स्थिति में इस दृष्टि से क्रमशः समंजन करना शुरू 
किया गया, जिससे दस वर्ष के बाद जब उसे स्वाधीनता मिले, तो उसे आशिक दृष्टि 
से किसी बड़े संकट का सामना न करना पड़े। युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण 
फिलिपाइन और संयुक्त-राज्य के बीच जिस आर्थिक विनिमय की अमेरिका ने योजना 
चनायी थी, पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण फिलिपाइन की आशिक पुनःस्थापना 
के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता पड़ी, त्ताकि वह अपने उत्पादन को 
इस रूप में सम्ुन्नत कर सके कि उसके लिए आशिक स्वाघीनता प्राप्त करना संभव 
हो सके । युद्ध-पूर्व के वाजार के लिए उत्पादन की पुन.स्थापना का यह कार्य पर्याप्त 
समझा जा सकता था, किन्तु आ्िकर कार्यों और उनकी प्रक्रिया की पुनःस्थापना 
की यह विधि फिलिपाइन के लिए मनन्‍्द ग्रति से चलनेवाही समझी जायगी, क्योंकि 
उसे स्वावबीन राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आथिक उत्पादन को और 
तेजी से बढ़ाना आवश्यक था । 

फिर भी, अनेक कारणों से व्यापार-अधिनियम स्पष्टतया इस सम्मावना के 
साथ वनाया गया था कि पहले १९४१ के सम्बन्ध पुनः स्थापित होने चाहिए, उसके 
वाद ही क्रमशः उनमें सुधार किया जा सकेगा । १९४६ का फिलिपाइन व्यापार- 
अधिनियम स्वतंत्र और रियायती व्यापार के दीर्घकालिक सिद्धान्त पर आधारित 
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था और संयुक्त-राज्य पर फिलिपाइन की आश्िक निर्भरता को सदा के लिए स्थापित 
करता था। लागू अधिनियम के अनुसार संयुक्त-राज्य को इम्त सीमा तक रियायत 
दी गयी थी कि संविधान में अमे रिकी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए भी इसमें सुधार 
और परिवर्तेत करने की आवश्यकता पड़ी ॥* व्यापारिक अधिनियम में इस प्रकार 
की व्यवस्था करने के लिए फिलिपाइन के संविधान में ऐसा सुधार करना पड़ा, 
जिससे भूमि पर अधिकार प्राप्त करने और मौद्योगिक कार्य करने में अमेरिकियों को 
फिलिपाइनों के समान समझा जा सके । इसने अमेरिकियों को गणराज्य में ऐसी 
आश्थिक स्थिति प्रदान की, जैसी उन्‍होंने उस समय भी नहीं की थी, जब फिलिपाइन 
संयुक्त-राज्य पर पूर्णतया निर्भर था । 

पारस्परिक सम्बन्धों की दृष्टि से की गयी इन आधिक परिभाषाओं के अति- 
रिक्त, चूँकि संयुक्त-राज्य ने भविष्य सें विदेशी अतिक्रमण से द्वीप-समृहों की सुरक्षा 
करने का उत्तरदायित्व लिया था, इसलिए इसने द्वीप-समूहों के भीतर सैनिक अड्डे 
बनाने की माँग की । काफी वार्ता के बाद सैनिक अड्डों की संख्या और स्थिति पर 
समझौता हुआ, जो संग्रुक्त-राज्य और अमेरिकी सरकार दोनों के छिए संतोपप्रद 
समझा गया, गोकि इन समझोतों की कुछ शर्तों की आलोचना की गयी थी ।* 
अड्डों के समझोते का अनुमोदन फिलिपाइन-कांग्रेस ने २६ मार्च, १९४७ को किया । 
यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सुरक्षा-सम्वन्धी प्रवन्यों के विषय में संयक्त-राज्य 
कांग्रेस ने २९ जून, १९४६ के अधिनियम से राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया 
कि वे---फिलीपाइन्स-गणराज्य को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करने और उसे 
बनाये रखने के लिए सेनिक सहायता देने और उस सरकार द्वारा भावी आवश्य- 
कताभों की दृष्टि से सुरक्षात्मक सैनिक कार्रवाइयों में भाग लेने का उसे अवसर 
प्रदान करने की व्यवस्था करें|” परिणामस्वरूप सै निक सहायता संधि पर २१ मार्च, 
१९४७ को संयुक्त-राज्य के राजदूत और राष्ट्रपति रोकसास ने हस्ताक्षर किया। 
१९४८ में फिलिपाइन की सेना के लिए ३८ करोड़ स्टलिंग की अलरूग से व्यवस्था 
की गयी, जिसका आधा से अधिक हिस्सा सैनिक पुलिस (मिलिटरी पुलिस) पर 
व्यय करना था |“ 

(५) जापानियों के साथ गठबन्धन की समस्या 


जब वाशिंगटन में पुनर्निर्माण और स्वाघीनता की छातें निर्धारित की जा रही 
थीं, उस समय मनी छा में राजनीतिक गति-विधि में तीन्नता आ गयी थी । संवेधानिक 
तंत्र की पुनःस्थापना के लिए सरकार को पुनः विधान बनाना पड़ा । इसमें, दोनों 
सभाओं के अधिकांश सदस्यों का जापानियों से गठबन्धचन होने के कारण कठिनाई 
पड़ी । २९ जून, १९४४ को फिलिपाइन सम्बन्धी दो प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करते 
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समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि--'जिन छोगों ने शत्रु के साथ गठबन्धन 
किया है, उनका देश के राजनीतिक और आधिक जीवन पर अधिकार और प्रभाव 
दोनों अवश्य समाप्त कर देना चाहिए ।!””* इस नीति की स्पष्ट अवहेलना उस समय 
की गयी, जब जनरल मेकआधीर ने मैनुएल रोक्सास को देशद्रोही सरकार के बंदी 
सदस्यों से पृथक्‌ करके उसे “मुक्त किया गया”--घोषित किया और सामान्य रूप 
से विना उससे कोई सफाई लिये ही उसे मुक्त भी कर दिया गया। इसने रोक्सास 
को 'सिनेट' के अध्यक्ष के रूप में राजवीति और सरकारी शासन-व्यवस्था में पुन 

भाग लेने में समर्थ किया। बिना नया निर्वाचन कराये सरकार का पूर्व प्रतिनिधियों 
की सभा के साथ पुननिर्माण करने का यही मतरूब था कि “शजन्नु के सहयोगियों”! 
के विरुद्ध जिस विधान के अनुसार कारवाई की जानी थी, उसे किसी विधानसभा 
द्वारा पारित होता चाहिए था और तत्कालीन सभा के अधिकतर सदस्य ऐसे थे, 
जिन पर जापान द्वारा समपित स्वाधीन सरकार' में अनेक पदों पर रहने के कारण 
देशद्रोह का भारोप था और जिनके विरुद्ध कारंवाई की जानी थी। इन परिस्थितियों 
में राष्पति ओसमेवा वाशिगठन के दबाव पर शत्रु के सहयोगियों” के विरुद्ध शीघ्रता 
से निर्णायक कार्रवाई करने में असमर्थ रहे, गोकि फिलिपाइन में गणराज्य की 
स्थापना के पूर्ववाले और उसके अन्त बादवाले वर्षों में यह प्रश्तत उसकी नीति के 
प्राथमिक प्रदन के रूप से उठाया गया था। 


झत्रु से सहयोग करने का प्रश्न फिलिपाइन तथा अन्य देशों में भी नीयत के 
प्रघन के रूप में जटिल हो गया था, क्योंकि इसे व्यक्तिविशेष की अपनी आत्मनिष्ठ 
प्रेरणा भी समझा जा सकता था और किसी विशज्येष लक्ष्य से प्रेरित भी समझा जा 
सकता था | इनमें एक ओर तो ऐसे लोग थे, जो प्रशासकीय कार्य गपने जीविको- 
पार्जंन के लिए करते थे, जिनके लिए सभी स्थानीय जातियाँ समान थीं । इनका 
सहयोग जापानियों के लिए सक्तिय रूप से सहायक न होकर एक प्रकार से उनके 
लिए बाधक ही था । दूसरी ओर ऐसे लोग थे, जिन्होंने जापानियों की कठपुतली 
सरकार बनाने में और टोकियो की निर्दिष्ट प्रेरणा पर नीति निर्धारित करने में 
सहायता की थी । इनमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे, जिन्होंने जापानी आक्रमण और उसके 
दखल के समय प्राप्त अवसर का व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए उपयोग किया था। 
अन्य लोगों को वस्तुतः बलात्‌ जापानियों को सहयोग्र देने के लिए बाध्य होता 
है पड़ा। फिर भी, कुछ ऐसे राष्ट्रीय और देशप्रेमी भी थे, जिन्होंने देश को शी त्र स्वाघीन 
कराने के उद्देश्य से जापानियों की तदनुकूल प्रतिज्ञा पर विश्वास कर उचकी सहायता 
की थी या उन्होंने अपने जापान-विरोधी नेतृत्व को छिपाने के लिए जापानियों के 


साथ ऐसे गठवन्बन में सम्मिलित द्वोचा स्वीकार किया था । 
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रोक्सास को स्वयं अमेरिकियों ने इन्हीं वर्गों में एक में रखा, किन्तु वास्तविक 
रूप से न यह तय किया जा सका और न इसकी घोषणा की जा सकी कि वह इनमें 
से किस वर्ग में था। सिनेट का अव्यक्ष होने के नाते उसके जापानियों से सम्बद्ध 
होने का तथ्य अस्पष्ट ही रहा, जिसने उसे अमेरिकी समर्थन से, सरकार द्वारा जापानी 
सहयोगियों के विरुद्ध स्पष्ट रूप से सीधी कारंवाई करने के लिए कोई संगठन बनाने 
के प्रयत्न के विरुद्ध अपना नेतृत्व वनाये रखने की स्थिति में रखा, फिर भी अन्त 
में वन्‍दी जनों के विपय में जाँच करने के छिए एक जनता का न्यायारूय' स्थापित 
करने का विधेयक स्वीकृत किया गया, जिसते--“ कुछ प्रमुख जापानी-सहयो गियों 
की जाँच की । १९४७ के आते-थाते जनता के न्‍्यायारूय को आवश्यक गवाही प्राप्त 
करने में अधिकाधिक कठिनाई होने लगी और जो गवाही देने के लिए न्‍्यायारूय 
के सम्मुख उपस्थित होते थे, उनमें से अधिकतर लोग इसके लिए अब अधिक इच्छुक 
नहीं दिखाई पड़े। छारेरू (प्रमुख व्यक्ति) अपने कठपुतले साथियों के साथ अभी भी 
स्वतंत्र छोड़ दिये गये थे और वे स्वत्ंत्रतापृर्वंक जन-समारोहों में भाग लेते थे, भाषण 
देते थे और आदरचर्यंजनक रूप से जन-समर्थन प्राप्त कर रहे थे। उनकी जाँच वार- 
बार स्थगित की जाती थी औौर इस प्रकार उन्हें अपने परिस्थिति-प्रदेत्त छुटकारे पर 
विश्वास होने छगा था ।* 

इन परिस्थितियों में, जापानी सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई अमेरिकियों 
द्वारा ही निर्णायक्र विधि से, देश की मुक्ति के तत्क्षण वाद की जा सकती थी, जब 
उनका पूरा प्रभाव था। इस पर उसी समय इसे संयुक्त-राज्य के विरुद्ध की गयी 
कारंबाई मानकर, इसके विरुद्ध तदनुरूप कारंवाई की जा सकती थी। इस समस्या 
को पुनःफिलिपाइन सरकार को सौंपते हुए, उस पर इस मामले में कार्रवाई करने 
के लिए जोर दिया गया, गोकि यह जोर बहुत मजबूत नहीं था भौर इसने केवल 
पुनःस्थापित सरकार को परेशान करने का कार्य किया और उसके लिए उस विरोध 
का सामना कठिन कर दिया, जो वहाँ बहुत ज्ञीत्र ही जागृत हो गया था । 


(६) हुक बालिहप' (जापानियों के विरुद्ध संगठित जन-सेना) 
उपद्रव का एक क्षेत्र केन्द्रीय लजान में था, जहाँ हुक वालिहिप/--(जापा नियों 

के विरुद्ध संगठित जन-सेना)--आन्‍न्दोलून ने अपना प्रधान केन्द्र स्थापित किया था 
यह आन्दोलन जापान विरोधी होने के साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार करने 
के लिए रढ़ता से आवाज उठा रहा था। युद्ध-काल में इसने, से निक छापामार आन्दो- 
लत के समान ही जापानियों और जमींदारों के उस वर्ग के विरुद्ध, जिसने सैनिक 
छापामारों के समक्ष स्वयं जपनी और जापान की स्थिति मजदबुत रखने के लिए 
जापान के सहयोग से श्वांति परिरक्षण सैन्य-दछ ” संगठित किया था, बान्दोरून 
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आरम्भ किया | इन जापान विरोधी सैनिकों (हुक्स) ने इस भय के कारण हीप- 
समूहों के मुक्त होने पर शख्न-समपंण करने से इनकार किया कि इससे उनके सुधार- 
कारय समाप्त हो जायेंगे और उनका प्रभाव नष्ट होने के साथ-साथ सम्भवतः उनका 
जीवन भी खत्तरे में पड़ जायगा । परिणामस्वरूप उनकी सेनाओं को फिलिपाइन 
की सेना में सम्मिलित नहीं किया गया । अतः उन्होंने इसके तत्क्षण वाद अपनी 
जापान विरोधी छापामार सैमिक होने की स्थिति समाप्त कर दी भौर अमेरिकियों 
की दृष्टि में इस रूप में उत्तका सम्मान भी ग्रिर गया। तिसपर भी, उनके 
नेता उन लोगों में से थे, जिन्होंने जापानी गठबच्चन में सम्मिलित होनेवालों के 
विरुद्ध मुकदमा चलाने और उन्हें दण्ड देने के छिए अधिकाधिक जोर दिया था 
इसके कारण ओससेना-सरकार को वाम-मार्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाले जापान 
विरोधी सैनिकों (हुक बालिह॒प्स) और दक्षिण मार्ग का नेतृत्व करनेवाले सिनेटर 
रोक्सास के दोहरे दबाव का सामना करना पड़ा । 


दिसम्बर, १९४५ में संयुक्त-राज्य-कांग्रेस हारा और जनवरी १९४६ में 
फिलिपाइन-कांग्रेस द्वारा १९४१ के बांद प्रथम निर्वाचन कराने की व्यवस्था की 
गयी थी, ताकि ४ जुलाई १९४६ को इसके गणतंत्र की स्थापना होने पर इसके पास 
अपनी एक सरकार हो, जो युद्ध-पवव से ही नियंत्रणप्राप्त सरकार न होकर एक नयी 
सरकार के रूप में संगठित की गयी हो । जापानी गठबन्धन की समस्या और साथ 
ही व्यक्तिगत शत्रुता के कारण पुरानी निशिओनहछिस्ता पार्टी! दो भागों में विभक्त 
हो गयी, जिसमें एक राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण करनेवाले ओसमेना के नेतृत्व में 
स्थित थी--जिसने पार्टी का पुराता नाम बनाये रखा। दूसरी पार्टी सिनेटर रोबसास 
के नेतृत्व में स्थित थी और वह अपने को 'ल्विरल पार्टी! (उदारवादी दल) के 
नाम से पुकारती थी । चूँकि ओसमेना और रोक्सास में एकता छाने के प्रयत्व विफल 
हो चुके थे, इसलिए अपरिहाय रूप से यह निश्चित था कि १९४६ के राष्ट्रपति के 
निर्वाचन में वे एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही यह भी समान रूप 
से अपरिहाये था कि पुरानी पार्टी के अधिकांश नेवा, जो युद्ध के समय फिलिपाइन 
में थे और परिणामस्वरूप जिन्हें जापान से सहयोग करने के सम्भावित अपराघ से 
वचने के लिए रोक्‍्सास द्वारा रक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता थी, नये उदारवादी 
दल का समर्थन करे | 

परिणामतः ओसमेना को जापान विरोबी सैनिकों (हवस) और उसके समान 
दलों से मैत्री स्थापित करते हुए, 'नैशिओभोनलिस्ता पार्टी के अनुया यियों में से अपने 
समर्थकों को छेकर--निर्वाचन में सम्मानजनक ढंग से मुकाबला करने के छिए एक 
पार्टी का संगठन करना था, उसकी इस नयी पार्टी को छोकतांचिक मैत्री-संघ 
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(डेमाक्रेटिक एलायंस) के नाम से पुकारा यया। वह साधन और सुविधाओं की कमी 
के कारण उग्र विरोध करने में मसफल रहा । रोक्सास का समर्थन द्वीप-समृहों के 
घनिक वर्ग और अमेरिकियों ने भी गुप्त रूप से किया। ओसमेना से साघन में अधिक 
सम्पन्न होने और साथ ही अधिक उग्रता के साथ अपना अभियान चलाने में समर्थ 
होने के कारणं रोक्‍्सास इस वात पर जोर देने की स्थिति में था कि ओसमेना की 
सरकार तेजी के साथ पुनर्निर्माण कार्य करने में असफल थी, गोकि इन अपवादों का 
उत्तर दिया जा सकता था और साथ ही उसकी कुछ गरूतियों को क्षमा भी किया 
जा सकता था, फिर भी रोक्सास ने उनका उपयोग करते हुए यह प्रभाव उत्पन्न 
किया कि उसके नेतृत्व में स्थापित सरकार को ओोसमेना के नेतृत्व में संगठित 
सरकार की अपेक्षा और अधिक तत्परता के साथ अमेरिकी सहायता प्राप्त हो सकेगी । 
अतः कुल लोकमत में से ५४ प्रतिशत मत प्राप्त करते हुए उसने निर्वाचन में विजय 
प्राप्त की और उसकी पार्टी ने सीनेट की कुछ २४ जगहों में से १३ जगहें पायी, तथा 
प्रतिनिधियों की सभा में जब विरोधियों को ४० स्थान प्राप्त हुए, तो उसके दल ने 
इसके विपरीत ५८ स्थान प्राप्त किये । 


राष्टमंडल के शासन-काल की समाप्ति पर अपनी थोड़ी-सी शासन-मवधि के 
बीच ओसमेना-सरकार ने आवश्यकतानुसार विरोधी तत्वों से समझौता करने और 
उनसे मैत्री स्थापित करने की नीति अपनायी । अत इसने जापान-विरोधी सैन्य 
(हुवस) की माँग के अनुसार उपज का जमींदारों और काश्तकारों के वीच और 
उदार विभाजन करना स्वीकार किया, गोकि उसने इस सम्बन्ध में न तो उनकी 
पूरी माँग स्वीकार की और न उसके अनुरूप भूमि का पुनवितरण करना स्वीकार 
किया । उसने छापामार सैन्यदल के प्रमुख नेताओं को एक तो उनका राजनी तिक 
समर्थन प्राप्त करने के लिए, दूसरे भियुक्तियों के सम्बन्ध में विधान-आयोग पर 
सिनेटर रोक्‍्सास का नियंत्रण होने के नाते ऊँचे सरकारी पदों पर छाने का प्रयत्न 
किया । संयुक्त-राज्य की सहायता प्राप्त करने के लिए हुई परस्पर होड़ के कारण 
स्वतंत्रता और अन्य सहायता शर्तों के सम्बन्ध में समझौता करने की आवश्यकता पड़ी | 


राष्ट्रपति रोक्‍्सास ने, जहाँ एक ओर संयुक्त-राज्य के प्रति सम्पूर्ण समझौत्ता- 
बादी दृष्टिकोण अपनाया था, वहीं उसने तत्क्षण, क्वीजान की भाँति छढ़ता के साथ 
शासन करने की भी इच्छा व्यक्त की थी । उसका पहला प्रयत्न विधान-सभा में 
कुछ ऐसे विरोधी सदस्यों को बैठने देने से रोकना था, जिन्हें निर्वाचनीय आयोग ने 
पहले से चुना गया उम्मीदवार प्रमाणित किया था। चार को छोड़कर वाक़ी सभी 
११ सदस्य, जिनके निर्वाचन पर विवाद खड़ा किया गया था, अन्ततः एक वर्ष के 
विलम्ब के बाद अपना स्थान ग्रहण कर सके, इस कारंवाई के साथ अमेरिकियों को 
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फिलिपाइनों की भाँति प्रमुखता प्रदान करने के मिमित्त संविधान में संशोधन करने 
का प्रइन सुलझाने और प्रतिनिधियों की सभा में एक स्पेन में पैदा हुए नागरिक को 
स्थान दिलाने के लिए रोक्सास-प्रशासन ने संविधान में अपने उद्देश्यों की पूर्ति की 
इृष्टि से सुधार करने की इच्छा व्यक्त की ! 


जापान-विरोघी-सै न्‍्य-दल' (हक्‍्वालिस पार्टी) के प्रति अपनायी गयी नीति 
भी बलूात्‌ दबाव डालने की थी, फिर भी उनमें अन्तततः समझौते का प्रयास दोनों 
दलों के दोहरे (कपटपूर्ण) व्यवहार का द्योतक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राथमिक 
आवश्यकता जन-व्यवस्था के पुनःस्थापन और उसके अनुरक्षण की थी । किन्तु 
इस) लिए अपनाये गये कुछ उपकरण, जैसे जमींदारों द्वारा संगठित नागरिक-रक्षक 
आदि निश्चित रूप से विवादास्पद थे। उनके आतंकवादी कार्य-कलाप सामंतशाही 
प्रतिहिसा के प्रतिरूप थे, जिनसे जन-व्यवस्था की स्थापना के प्रयत्नों में सहायता 
मिलती दूर रही । हाँ, उन्होने राज्य पर इस प्रकार अभियोग आरोपित करने में 
अवदय सहायता की क्रि राज्य एक व्यक्ति का समर्थन प्राप्त करने के लिए दूसरे के 
विरुद्ध अपने अधिकारों का दुरुपयोग क्र रहा है। सम्भवतः इस आतंकवाद ने ही 
प्रतिशोध उभाड़ा, यह दूसरी बात है कि उसे किस ओर से पहले शुरू किया गया । 
आरम्भ में प्रधासव ने सामाजिक और अथं॑-व्यवस्था सम्बन्धी मीति की वास्तविक 
समस्या का अनुभव किया, जब विरोधियों का कथन उपयुक्त मानते हुए कृषक- 
नेताओं के सम्मेलन में राष्ट्रपति रोक्‍्सास ने सैनिक पुलिस दर की नृशंसताओं की 
जाँच करना स्वीकार किया और वे उपज का ७० और ३० प्रतिद्यत के अनुपात्त से 
वेटवारा करना स्वीकार करने को प्रस्तुत हुए, जिसके सम्बन्ध में बाद में नियम तो 
पारित किये गये, किन्तु इसके अनेक पहलुओं की पूर्ति नहीं की गयी ।*” इस समझौते 
के बावजूद भी अंशतं: इसके अप्रभावपूर्ण कार्याव्वयन के कारण प्रतिरोधी सं+* 
चलता रहा और समस्त, उपलब्ध साधनों से वलपूर्वक इस प्रकार के संघर्ष को दवा ने 
पर तब तक जोर दिया जाता रहा, जब तक राष्ट्रपति रोवसास के वव के वाद उनके 
उत्तराधिकारी एल्पिडियो क्विरिनों ने इस नीति में समंजन करना आरम्भ नहीं 
कर दिया, गोकि इसमें वे पूर्णतया सफल सिद्ध नहीं हुए । 


आरम्भ से ही जापान-विरोधी-सैन्य-सं गठन (हुक्स) नेताओं ते अपने विरोधियों 
पर यह आरोप रूगाया था कि वे जापानियों के भृतपुर्वे सहयोगी हैं, जिनके इस 
आरोप का यह कहकर खंडन किया गया कि उनके आन्दोलन पर कम्युनिस्ट लिवल' 
लगा हुआ है। इस तथ्य (कि उन पर कम्युनिस्ट लेवल लगा है) को लेविस तारुक, 
वौस्‍्ट्रो अलेग्जैंडिनो और जेसस छावा का कम्युनिस्टों के साथ सम्बन्ध होने के नाते 
सत्य भी समझा गया । 'सम्भवत' कृपकों को स्वयं माक्संवाद के सम्बन्ध में कोई 
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ज्ञान नहीं था। वे सामान्यतया शोषण और अन्याय से पीड़ित थे और उन्हें इस 
वात की चिन्ता नहीं थी कि उनके नेताओं को वाहरी लोग किस नाम से पुकारते 
हैं'१।” ये दोनों तरह के अभियोग भूमि की रूगान और उसके उपयोग की स्थिति 
में सुघार छाने की वास्तविक और प्रधान समस्या से ध्यान हटाने में समर्थ हुए । 
कुछ जापान-विरोधी सैन्य-सदस्यों (हुक्स) के कम्युनिस्ट और अन्य के समाजवादी 
होने के कारण, उन पर लगाया गया कम्युनिस्ट लिवर सामान्यतया गौर फिलि- 
पाइन के बाहर विज्लेषतया सत्य माना गया, इसलिए दवाव डालने की प्रक्रिया को 
आन्दोलन के कारणों को दूर किये बिना ही, युद्ध के पदचात्‌ उपयुक्त सिद्ध किया 
गया और इसे स्वस्थ सावंजनिक नीति समझा गया । तथापि, राष्ट्रपति क्यूरियों ने 
समझोते के लिए वार्ता करने और साथ ही बलात दवाव डालने का भी प्रयत्न 
किया । एक राज्य-क्षमा-समझौता किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लुइस तारुक 
को प्रतिनिधियों की सभा में, जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ था, स्थान ढिया 
गया । तथापि, कुछ समय परचात्‌ वह अपने उन अनुयायियों के वीच पुनः आ गया, 
जिन्हें क्षमा-दान के समय, सुरक्षा-पुवंक अपना हथियार डालने के लिए राजी 
नहीं किया जा सका था। समझौते की इस अवधि के अन्त में पुनः संघर्ष की पुनरा- 
वृत्ति हुई । | 
(७) युद्धोत्तर निर्वाचन 


युद्धोत्तर राजनीति के एक पक्ष का १९४८ के निर्वाचन-अभियान में पता 
लगा, जब जोजे पी० लारेल ने अपने को विरोधी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में 
सिद्ध किया । उसने १९४६ में ओसमेना के मैत्रीपूर्ण गठवन्धन के वामपक्षी तत्त्वों 
का खंडन करते हुए, पूर्णतया राष्ट्रवादी आधार पर अपनी निर्वाचन-अपीछ की थी। 
उसने अपने ऊपर लगे हुए सबसे बड़े अभियोग की कि-- वह जापानी कठपुतर्ल 
सरकार का प्रमुख था--स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि--“इस प्रश्न का निर्णय 
स्वयं जनता ने स्वर्गीय राष्ट्रपति मैनुएल रोक्सास के निर्वाचन के समय कर दिया 
था, जिसके क्षमा-दाव की घोपणा ने जनता की लोकप्रिय अभिलापा की पुष्टि कर 
दी थी ।” उसकी प्रत्यक्ष स्थिति-उसकी समष्टिवाद के विरुद्ध घोषित शप्ुता के 
अतिरिक्त --'जव तक उसकी संस्था स्थापित रही “-उसके संयुक्त-राज्य के साथ 
फिलिपाइन के सहयोग और संयुक्त-राज्य के साथ उसके सम्बन्ध बढ़ाने की नीति 
में पृर्णहपेण स्पष्ट हो गयी थी । डा० छारेन ने कहा कि उसका, इससे यह लात्पय 
है कि उस नीति के संदर्भ में ही १९४६ के फिलिपाइन व्यापार-अविनियम में सुधार 
किया गया और फिलिपाइन के विरुद्ध इसमें सन्निहित विषमताओं में समंजन 
किया गया । 
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उसने आगे स्पष्ट किया कि--इस देश में स्थानीय सम्पत्ति इतनी है कि 

उससे बिना संयुकत-राज्य की तत्क्षण सहायता के भी देश का विकास किया जा 
सकता है । किन्तु लोगों का वर्तमान सरकार में विश्वास नहीं है और उन्हें अपना 

घन लगाने में संकोच होता है” ।! इस विश्वास की कमी का कारण, छारेल ने 
सरकार में व्याप्त भ्रष्ठाचार, उसकी भक्षमता और उसके अतिशय व्यय में असंतुलून 
बताया । 
विवरिनों अपनी भोर से विदेशी मामलों में अपने प्रयत्न द्वारा एक पैसि- 
फिक संधि के माध्यम से--समष्टिवाद के विरुद्ध पैसिफिक और सुद्दरपुर्वे के देशों का 
. एक सम्मिलित मोर्चा बनाने की दिशा में उन्‍्मुख हुआ । इससे उसकी सरकार का 
संयुक्त-राज्य की नीतियों से मेत्रीपूर्ण सहयोग स्थापित हुआ और एक ऐसे कार्य का 
समारम्भ हुआ, जिस पर उसकी संयुक्त-राज्य की यात्रा के समय जोर दिया गया था। 

८ नवम्बर को किये गये अभियान और निर्वाचन में पर्याप्त अव्यवस्था और 
उपद्रव हुआ । निर्वाचन में - क्विरिनों अध्यक्ष-पद के लिए चुना गया और उदार- 
वादी दल का विधानांग पर नियंत्रण स्थापित हुआ । छारेल' ने निर्वाचन में पर्याप्त 
मत प्राप्त किया, जो उसके फिलिपांइन की राजनीति में पुनः लौटने की व्यक्तिगत 
सामथ्यं भौर निर्वाचन अभियान में उठाये गये उसके प्रश्नों को मनवाने में मत- 
दाताओं की इच्छा दोनों का द्योतक था । वह निर्वाचित भी हो गया होता, यदि 
क्विरिंनो और उसके समर्थकों ने राष्ट्रपति पद के अधिकारों का निर्वाचन में उपयोग 
न किया होता । द 

जिस समय क्विरिनों ने राष्ट्रपति. का पद प्राप्त किया, उस समय न तो देश 
की राजनीतिक हालत अच्छी थी, न आथिक । सरकार के विरुद्ध हुक (जापान- 
विरोधी-सैन्य-संगठन के सदस्य) वरावर विद्रोह कर रहे थे। वे १९५० में उस देश 
में हर जगह उपस्थित समझे गये, उनकी सेना में लगभग ४०,००० सशख्र सदस्यों 
का अनुमान किया गया था जिसके अछावा छगभग २५,००,००० सुरक्षित संनिकों 
के होने का अनुमान किया जाता था । उन्होंने मनीला के बाहरी क्षेत्रों में आक्रमण 
किया और स्वयं राजधानी पर भी इनसे खतरे की सम्भावना दिखाई पड़ी । 


ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने एक युवक कांग्रेसी--स्तोमन मेंगसेसे को सुरक्षा- 
सचिव नियुवत्त किया और उन्हें हुकों के विरुद्ध सैनिक कारेवाई करते का दायित्व 
सौंपा । मैगसेसे ते सेता का पुनःसंगठन किया और उसकी शक्ति सम्बंधित की 
जिसे उसके वाद उन्होने हुकों के विरुद्ध पुलिस-सिपाहियों के स्थान पर प्रयुक्त 
किया । हुकों के नियंत्रण-क्षेत्र से उन्हें निकालने के लिए सैनिक छापामार-कौशल 
का विकास किया गया । प्रधान हुक-नेताजों का पता देने या उनकी पकड़ने के लिए 
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पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गयी । अतः इस प्रकार शत्रु के विरुद्ध युद्ध 
किया गया । इसके अतिरिक्त इसके दूसरे पर्याय के रूप में नेताओं के अतिरिक्त 
अन्य समर्थन करनेवालों को राज-क्षमा, पुनर्वास और साथ ही सुरक्षा प्रदान करने 
का वचन दिया गया | इससे भी अधिक मैगसेसे ने इस' वात पर जोर दिया कि इस 
सम्बन्ध में दिये गये वचन और विद्वासपूर्वक स्वीकृत शर्ते प्री की जानी चाहिए । 
इस चातुर्येपर्ण उपाय का--जिसे जारी रखा गया--अच्छा प्रतिफल हुआ । १९५८ 
तक केवल हुक-नेता जेसस छावा ही गिरफ्त में नहीं आया था, पर उसके अधिकतर 
अनुयायियों ने भी आत्म-समर्पण कर दिया था । 


हुकों के विरुद्ध मंगसेसे की सफलता का एक कारण---उसके द्वारा सेना भौर 
सुरक्षा-विभाग के प्रशासन में ईमानदारी की स्थापना करने की उसकी ख्याति थी। 
इसे एक नये विकास के रूप में समझा गया, जिसमें १९४९ के निर्वाचन के समय 
की अधिकांशत्त: स्वीकृत स्थित दशा के विपरीत एक आन्दोलन शुरू किये जानें की 
आद्या रढ़ की । उस समय की राजनीतिक अवस्था ऐसी थी, जिसमें व्याप्त श्रष्टा- 
चार, दमन, हिंसा और अव्यवस्था के कारण जनत्ता को इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र 
का विकास होने का विश्वास दिलाना दुष्कर था। तथापि, १९४९ की तत्कालीन 
परिस्थितियों को १९५१ के निर्वाचन तक बदल्तला जा सका। मैगसेसे के अधीन 
संगठित नयी सेना को निर्वाचनों के सुरक्षात्मक नियंत्रण का उत्तरदायित्व दिया 
गया था | मतदाताओं में निर्वाचनों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ईमानदार निर्वा- 
चनों में रुचि रखनेवाले नागरिकों के संगठनों की स्थापना हुईं । परिणामतः 
१९४९ के निर्वाचनों में हुई गड़वड़ियों का आरोप १९५१ के निर्वाचनों के संबंध में 
नहीं लगाया जा सका । विरोधी (नेशियोनलिस्ता) पार्टी भें सिनेट की कुछ भरी 
जानेवाली सभी नी जगहें प्राप्त कीं मौर २६ निर्वाचित प्रान्तीय 'राज्यपालों 
(गवर्न रों) में क्विरिनो की उदारवादी पार्टी को २० स्थान मिलते ।- 


जब राष्ट्रति के निर्वाचन का समय आया, क्विरिनो के स्थान पर, जो 
पुर्ननिर्वाचन कराना चाहता था और जिसके समर्थक उदारवादियों का नियंत्रण 
उसे पुनः नामांकित करने में समर्थ था, राष्ट्रपत्ति पद के लिए मंगसेसे को वांछित 
उम्मीदवार समझे जाने की वात की जाने रूगी | ऐसे में, राष्ट्रवादी निर्वाचन में, 
जिसके चुने जाने की विशेष संभावना हो, उसे ही इस पद के लिए नामांकित कराने 
के उद्देश्य से मैगसेसे के पास पहुँचे | अतः अपने को राष्ट्रवादी पार्टी का उम्मीदवार 
वनाने के लिए उसने ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा सचिव के पद से त्याग-पत्र दे 
दिया | जनरल रोमोलो, जो राष्ट्रसंघ में अपने देश का प्रतिनिधि और विदेद-मंत्री 
रहा था, उसके विरोध के होते हुए भी उदारवादियों ने विवरिनों को पुनः राष्ट्रपति 
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पद के लिए उम्मीदवार नामांकित किया । इंस पर रोमोलो ने अपने समथीकों के 
साथ उदारवादी पार्टी छोड़कर एक नयी पार्टी--लोकतंत्र पार्टी! की स्थापना की, 
जिसने रोमोलो को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार वनाया । व्विरिनों 
के मतों में विभाजन न होने देने के लिए रोमोलो ने अपना नाम वापस ले लिया 
और लोकतांतिकों ने राष्ट्रवादियों के साथ मैन्नी-सम्बन्ध स्थापित कर छिया भौर 
उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मैगसेसे और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीशवार 
गेरसिया का समर्थन किया । 

चूँकि भैगसेसे और रोमोलो दोनों ने क्विरिनो के समर्थन से अपने को अंग 
करने का कारण उसने प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कार्य-कुशलूता की कमी 
बताया था, इसलिए सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार ही निर्वाचन-अभियान- का लक्ष्य 
हो गया । 

निर्वाचन १० नवम्बर, १९५३. को हुए ! इसमें मैगसेसे की विजय हुई और 
राष्ट्रवादी पार्टी को सफलता प्राप्त हुईं। मैगसेसे ने अपने मतदान में बहुत बड़ा 
बहुमत प्राप्त किया था। इसमें मैत्री-संगठत को अभूतपूर्व विजय मिली थी, जिसने 
सीनेट की आठ भरी जानेवाली जगहें प्राप्त की थीं और प्रतिनिधियों की सभा पर 
अधिकार प्राप्त किया था। नये सीनेट” में १२ राष्ट्रवादी, ६ छोकतांत्रिक, ! 
नागरिकों की पार्टी का सदस्य और केवल ४ उदारवादी थे। सभा में उदारवादियों 
का पहले का बहुमत घटकर अब सभा की कुछ सदस्यता का केवल एक तिहाई रह 
गया था । 

पार्टियों में परिवततेन होने के अतिरिक्त इस निर्वाचन की एक और विशेषता 
यह थी कि मैगसेसे और उसके समर्थकों ने प्रादेशिक और स्थानीय नेताओं के माध्यम 
से जनता के साथ अपरोक्ष सम्पर्क न स्थापित कर, ग्रामीण जनता से स्वयं सीधा 
सम्बन्ध स्थापित किया । मेगसेसे ने राष्ट्रपति के रूप में जनता को अपनी ज॑ती 
भी आथिक और सामाजिक स्थिति के बावजूद (बड़े-छोटे का अन्तर किये विना) 
अपनी शिकायतें सीधे राष्ट्रपत्ति तक पहुँचाने की सुविधा देकर, इस सीधे सम्पर्क को 
बनाये रखा । ह 

नये राष्ट्रपति ने ३० दिसम्बर, १९५३ को अपना पद सम्हाला और उत्त 
समय तक उस पर बने रहे, जब तक कि १९५२ ई० में एक वायु-दुर्घेटना में उनकी 
दुखद मृत्यु चहीं हो गयी, जिसका समाचार पाकर राष्ट्र शोकाकुछ हो गया । उनके 
बाद उनके पद का भार उपराष्ट्रपति कैरलूस गैसिया ने ग्रहण किया, जिल्होंने मेगसेसे 


की नीतियों का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा की । 
राष्ट्रपति ग्रैपिया राष्ट्रवादी दल के. उम्मीदवार की हैसियत से १२ चवम्बर, 
१९५७ को हुए निर्वाचन में अपने वछ पर राष्ट्रपति के रूप में विजयी हुआ । अपने 
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राष्ट्रपति पद के नये कार्य-काल में प्रवेश करते समय उसकी स्थिति काफी मजबूत थी; 
क्योंकि कांग्रेस की दोनों सभाओं में उसे सक्षक्त समर्थन प्रा था बोर सिनेटर क्लेरो 
रेक्टन, जो पार्टी के नेतृत्व के लिए उसके संघर्ष करने पर असफल हुआ था, राष्ट्रपति 
के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए पार्टी से अछग ही गया था । 
राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के साथ गैसिया को देश की पुरानी आथिक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा, जो उसे एक प्रकार से अपने पद-ग्रहण के साथ उत्तराधिकार 
में प्राप्त हुई थीं। ये कठिनाइयाँ राष्ट्रपति मैगसेसे को भी अपने पूर्व राष्ट्रपतियों से 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थीं । 


(८) आर्थिक समस्या 

विवरिनो के प्रशासन में वित्तीय और आधिक स्थिति गंभीर रूप में गिर गयी 
थी । युद्धोत्तर के आरम्भिक वर्षों में नये गणतंत्र ने “पुर्नर्निर्माण-वित्त-निग्रम” के 
माध्यम से ७ करोड़ डालूर का सीमित अमेरिकी ऋण प्राप्त कर देश में पर्याप्र अच्छी 
आर्थिक स्थिति कायम कर ली थी । पुन्निर्माण किये जाने पर देश का आन्तरिक 
और विदेशी दोनों व्यापार पुनर्जीवित हो उठा, जिस व्यापार से देश को कुछ हद 
तक समृद्ध होने का भी अवसर मिछा। अतः व्यापा र-विधेयक के अल्पकाछीन उद्देश्य, 
युद्ध-क्षति की पूत्ति के साथ पूरे होते दिखाई पड़े | फिर भी, यह शीत्र ही स्पष्ट हो 
गया कि यह पुरर्जागरण और पुनर्निर्माण-- फिलिपाइन के अपने साथनों के प्रयोग 
और विकास पर आधारित अच्छे नियोजन और प्रायोजनाओं के कार्याव्वयन से न 
होकर, प्रधान रूप से अमेरिकी सरकार की सहायता और साथ ही कुछ अमे रिकियों 
द्वारा उस देश के व्यावसायिक विकास के लिए लगायी गयी निजी पूंजी के कारण 
सम्भव हुआ था । इसमें गिरावट बाने पर इस तथ्य को, कम-से-कम संयुक्त-राज्य में 
माना गया था। परिणामस्वरूप जब राष्ट्रपति विवरिवों ने संयुक्त-राज्य से आर्थिक 
सहायता की अपीरू की, तो रा प्ट्यति द्रमन से १९५० में डैनियल डब्स्यू वेल के 
नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल, वहाँ की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, मनीला 
ज्षेजा । इस प्रतिनिधि दल ने अन्य चीजों के साथ, यह पाया कि-- 


“यद्यपि उत्पादन सामान्य युद्ध-पुरवे के स्तर पर पहुँच गया है, फिर भी 
उत्पादन-क्षमता की वृद्धि और अर्थे-व्यवस्था के विविध विकासों को कोई मोदछिक 
महत्त्व नहीं दिया गया है । वढ़ी हुई आबादी के लिए नयी भूमि को प्रयोग में लाने, 
कृषि-कार्यों की विधि में विकास करने या मजदूरों ओऔर काइतकारों की स्थिति में 
सुधार करने के लिए सम्भवतः कुछ भी नहीं किया गया है। जव कि बहुसंख्यक 
जनता का रहन-सहन युद्ध-पूर्वे के स्तर तक नहीं पहुँचा है, व्यापारियों का लाभ जौर 
बढ़े भू-स्वामियों की आय में पर्याप्त दृद्धि हुई है 7” 


२७८ पूरे एशिया का आधुनिक इतिहास 


प्रतिनिधि-मंडल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए १४ नवस्थर, 
१९५३ को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया । प्रस्तावित सुधारों, जैसे - कर- 
व्यवस्था में परिवर्तत करने के लिए विधान बनाने की जरूरत पड़ी । विरोध होते 
हुए भी राष्ट्रपति व्यक्तिगव आय-कर और नियम तथा आवकारी-करों में समंजन 
करने में समर्थ हुए। सरकार ने विदेशी-विनिमय पर भी १७ प्रतिशत कर छगाने का 
प्रस्ताव किया और कृषकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूव लागू कराया। प्रतिनिधि- 
मंडल की सिफारिशों पर संयुक्त-राज्य ने इस शर्त पर फिलिपाइन को २५ करोड़ 
स्टलिग वी आयथिक सहायता देने का वचन दिया, कि उसका व्यय मुख्य रूप से 


प्रायोजना के आधार पर किया जायगा और इस निधि के उपयुक्त उपयोग को 
सुनिश्चित करने की इृष्टि से उस पर संयुक्त राज्य का पर्यवेक्षण होगा । 


इस समय किये गये सुधार और लागू की गयी प्रायोजनाएँ आथिक समस्याएँ 
नहीं सुलझा सकी । परिणामतः मैगसेसे ने राष्ट्रपति-पद ग्रहण करते ही ५०० करोड़ 
स्टलिंग की लागत की एक पंचवर्षीय विकास-योजना की घोषणा करते हुए इस 
दिशा में और उन्नति करने का प्रयत्न किया । इस कार्यक्रम और अन्य बढ़े हुए 
सरकारी व्ययों की व्यवस्था करने के लिए कर-वसूली की और समुन्नत विधि बनायी 
गयी और बचत करने का प्रयत्न किया गया, जैसे बड़ी रागतवाही--फिलिपाइन 
हवाई मार्ग की अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना को रद्द कर अथे संग्रहीत किया गया । 
किन्तु अपनी प्रायोजनाओं को चालू रखने के लिए सरकार ने और अधिक विदेशी 
सहायता की भपेक्षा की । यह बाद में 'निर्यात-आयाव-बैंक-ऋण' और अन्तर्राष्ट्रीय 
सहकार प्रशासन-सहायता-ऋण' के रूप में प्राप्त हुई और इसके साथ ही प्रायोजना 
के आधार पर सीघी आर्थिक सहायता भी उसे मिलती रही | और नियोजित विकास 
व्यय में खास मदद के लिए जापान से भी क्षति-पूर्ति के रूप में उसे काफी बड़ी रकम 


मिलने की आशा थी । 
तथापि, १९५६ के पहले जापान के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया 


था। इस समझौते में क्षति-पूति के लिए उस ५५ करोड़ स्टछिंग का, जिनमें से 
अधिकतर वस्तुगत पूंजी के रूप में, किन्तु ३े करोड़ स्टलिंग विविध सेवाओं भौर 
२ करोड़ स्टलिंग उपभोग्य पदार्थों के रूप में--अनेक किद्तों में भुगतान करने का 
निर्णय किया गया था। पहले वर्ष में क्षति-पूर्ति का भुगतान, केवल ग्रामीण विकास 
के छिए आवश्यक सामानों के रूप में किये जाने की व्यवस्था की गयी थी 

भैगसेसे के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि-सुधार को भी सम्मिलित किया 
गया था। यह एशिया के अन्य देशों की भाँति प्रचलित पट्टेदा री-व्यवस्था में सुधार 
करने की विद्या में उन्मुख था । कानून में भुमिगत जायदाद की वेदखछी की भी 
व्यवस्था की गयी थी। इस कानून को विधि-सम्मत वनाये जाने पर सरकार ने 
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५०,००० वर्षो के लिए भूमि पर स्वामित्व देने का विधान वनाया । चूँकि वेदखल 
जमीन के हरजाने का भुगतान करना था, इसलिए भूमि-सुधार-कार्येक्रम के 
कार्यान्वयन में अर्थ की समस्या उपस्थित हुई, जो समस्या राष्ट्रपति गपिया को अपने 
पूर्व राष्ट्रपतियों से उत्तराधिकार के रूप प्राप्त हुई थी। किन्तु मौलिक रूप से उसने 
उस आर्थिक समस्या को, जिसे सुलझाने में उसके पूर्व राष्ट्रपति असफल ' रहे, सामना 
किया, जो समस्या सुख-सामग्रियों के आयात के बड़े व्यय के कारण उपस्थित हुई 
थी, जब वहाँ देशी वाजार की आवश्यकताएँ पुरी करने के छिए उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि नहीं की जा सकी थी, जिससे विदेशी आयात पर काफी भुगतान करना 
पड़ता था । 
(९) विदेशी सम्बन्ध 

अपनी स्वाधीनता की स्थापना के बाद फिलिपाइन गणतंत्र ने अन्तर्राट्रीय 
सम्बन्धों और सुदूरपूर्व की राजनीति में सक्तिय रूप से भाग लिया । इसके दृष्टान्त 
स्वाघीनता प्राप्ति के पूर्व ही इष्टिगत हुए थे। राष्ट्रपति क्वीजान जून, १९४२ में 
संयुक्त-रा ए-संघ के घोषणा-पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने और उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ ओसमेना, युद्ध के समय 'पेंसिफिक युद्ध-समिति' के सदस्य रह चुक्रे 
थे। राष्ट्रमंडल-सरकार ने दोनों-- राष्ट्र-संघ सहायता और पुनर्वास प्रवन्च' और 
ब्रेटन वुड्स--संधियों पर हस्ताक्षर किया था गौर फिलिपाइन ने संयुक्त-राष्ट्-संघ 
के निर्धारक सदस्य के रूप में सैनफ्रान्सिस्को में संयुक्त-राष्ट्र-संघ के चार्टर का आलेख 
तैयार करने में हिस्सा लिया था। फ्रांसिस्को में इसके प्रवान प्रतिनिधि के रूप में 
नियुक्त जनररू रोमोलो ते छोटे राज्यों द्वारा सहाक्त निपेघाधिकार का प्रयोग 
रोकने के लिए किये गये प्रयत्नों में अपना सक्तिय योगदान दिया था। उसने गैर- 
स्वायत्त-शासन-दक्षेत्रों के सम्बन्ध में भी यथासम्भव विस्तृत अधिनियम वनवाने का 
प्रयत्त किया था। फ्रान्सिस्द) में रोमोलो के रुख ने फिलिपाइन की विदेश-नीति का 
स्वरूप स्थिर किया। जहाँ कुछ मामलों में यह गणतंत्र घनिष्ठतापूर्वक अमेरिकी नीति 
का अनुसरण करता रहा, वहीं कुछ मामलों में वह पुरी तरह स्वतंत्र भी रहा । 

फिलिपाइन के अपनी स्थापना के उपरान्त राष्ट्रसंव में सक्रिय कार्यो का 
प्रमाण--१९४९ में जनरल रोमोलो के इसकी साधारणसभा के वष्यक्ष के रूप में 
निर्वाचित होने, १९४८-४९ में न्‍्यासघारी समिति में फिलिपाइन के निर्वाचित होने 
ओर यूगोस्लाविया से मतभेद के समय सुरक्षा-परिपद्‌ में एक कार्यावधि के लिए 
इसके निर्वाचित होने में भी मिरुता है । 

राष्टुसंघ के साथ-साथ इसके वाहर भी, जैसा वांदुंग-सम्मेलन में फिलियाइन 
सरकार ने एशियाई-अफ्रीकी देशों और परद्चिमी देशों के बीच सम्पर्क स्थापित कनेर 
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की दृष्टि से सेतु की भाँति कार्य किया । उसके अनेक भामलों में संयुक्त-राज्य के 
साथ घनिष्ठता के साथ जुड़े रहने और फिलिपाइन की पृष्ठभुमि में एशियाई सम्बन्ध 
की अपेक्षा परिचिमी सम्बन्ध की प्रधानता होने के कारण यह कारें करने में उसे 
कठिनाई भी उठानी पड़ी । 


तटस्थ एशियाई राज्यों ने फिलिपाइन की विदेश-नीति को इसके गणतंत्र 
के संयुकत-राज्य पर निर्मर होने का द्योतक समझा । इसकी परीक्षा अनेक परि- 
स्थितियों में हुई, जैसे चीन के प्रति अपनायी गयी उसकी नीति, इसका एक प्रमाण 
है। इस मामले में संयुक्त-राज्य और फिल्पाइन ने परस्पर एक दूसरे की ओर 
देखा, किन्तु उन्हें ऐसा, केवल पारस्परिक निर्भरता के कारण ही करने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ी थी । 


फिलिपाइन में स्थित थोड़े-से, किन्तु महत्त्वपर्ण चीनी अल्प-संख्यकों के 
तत्सम्बन्धी कार्य-कलाप फिलिपाइनों और उनकी सरकार के लिए चिन्ताकारक थे, 
क्योंकि उस देश के फुटकर व्यापार के बड़े हिस्से पर चीनियों का मियंत्रण था । 
यह चिन्ता चीनी कम्युस्टों का चीन की मुख्य भूमि पर अधिकार होने के समय 
और बढ़ गयी, क्योंकि ठीक उसी समय' कम्युतिस्ट नेतृत्व के साथ हुक (जापान- 
विरोधी सैनन्‍्य-संगठन) आन्दोलन सरकार का सैनिक कारंवाइयों से काफी विरोध 
कर रहा था। चीनी कम्युनिस्टों द्वारा हुकों को तथा उस द्वीप-समृह के उन ची नियों 
को समर्थेत मिलते से सरकार की कठिनाइयाँ बढ़ सकती थीं, क्प्रोंकि उनके विरुद्ध 
आश्थिक कारणों से सरकार कार्रवाई करने के .लिए वाध्य थी । दो दोषों में से एक 
का चुनाव करने की दृष्टि से फिलिपाइन सरकार ने कम्युनिस्ट चीन के विपक्ष में 
राष्ट्रवादी चीन का पक्ष ग्रहण करना कम दोष-पूर्ण समझा, इसलिए उसके साथ हो 
गया । ऐसा करने में, सम्भवतः, उसने १९५० के बाद अपने को उसी स्थित्ति में 
पाया, जिसमें संयुक्त-राज्य था । 


संयुक्त-र हू का सदस्य होने के साथ संयुक्त-राज्य के साथ स्थापित अपने 
सम्बन्धों के कारण उसने कोरियाई युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपनी एक सैनिक 
टुकड़ी भेजी और उस संघष से उद्भूत प्रश्नों पर उसने संयुक्त-राज्य का साथ दिया। 


मनीला ने स्वतंत्र रूप से और अमेरिकी नीति से आगे वढ़कर एक 'प्रादेश्षिक- 
एशियाई-सामू हिक-सुरक्षा-प्रणाछी' की स्थापना करने का प्रयत्न किया, जब उसने 
इसके लिए मई, १९५० में एक सम्मेलन बुलाया, किन्तु वह निष्फके हो गया। अतः 
फिलीपाइन सरकार बिना संयुक्त-राज्य के अधिक जोर-दबाव के ही सीटो” (दक्षिणी- 
पूर्वी एशियाई संधि संगठन) में सम्मिलित हो गयी । 
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फिलिपाइन जब तक क्षति-पूति के प्रश्न पर संतोषप्रद समझौता वार्ता करने 
में समर्थ नहीं हो गया, तव तक उसने जापान-शा[न्ति-संधि को रोक रखने के लिए 
स्वतंत्र रूप से कार्य किया । 

तिस पर भी, देश का संयुक्त-राज्य से सम्बन्ध जुड़ा होने के कारण इस वात्त 
की आवद्यकत्ता पड़ी कि सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में सामान्यतया 
संयुक्त-राज्य द्वारा अपनायी दिशा की ओर ही उन्मुख होना चाहिए। फिलिपाइन 
की सरकार और जनता संयुक्त-राज्य द्वारा निर्बारित कतिपय शर्तों की पूर्ति के 
सम्बन्ध में पूर्णतया संतुष्ट नहीं थी और उसने इनमें सुधार करने में भी आंशिक 
सफलता ही प्राप्त की थी। इन मामलों में---फिलिपाइन और संयुकत-राज्य के सीधे 
सम्वन्धों में रुक-झककर विरोघ भी उत्पन्न होता रहा, जब फिलिपाइन-सरकार 
अपने कुछ विचार उस बिन्दु तक आरोपित करने का प्रयास करती थी कि वास्तविक 
रूप में उसे मसह्य समझा जाता था और कभी-कभी इस संदर्भ में फिलिपाइन का 
संयुक्त-राज्य के साथ सम्बन्ध, उसके एक उपग्रह (या पिछलम्गू राज्य) के साथ 
स्थापित सम्बन्ध के समान माना जाता था । मौलिक रूप में फिलिपाइन के कुछ 
पड़ोसी देशों ने, विशेष रूप से इंडोनेशिया ने इसके साथ पर्याप्त मैत्री-पूर्ण रख नहीं 
अपनाया, जिसका कारण संयुक्त-राज्य और फिलिपाइन के बीच स्थापित मित्र ता- 
पृर्ण सम्बन्ध न होकर वहाँ की स्थानीय समस्याएँ थीं। अधिकतर फिलिपाइन पर 
संयुक्त-राज्य की अवीनता का आरोप, विचारों में संघर्ष का कारण न होकर उसका 
एक वहाना था । ह 


(१०) इंडोनेशियाई गणतंत्र 


सल्‍ाया से न्यूगिनी तक फैला हुआ द्वीप-समृह (पहले का नीदरलैण्ड पूर्वी 
द्वीप-समूह) इंडोनेशिया कहा जाता है। भूमव्य रेखा के दोनों मौर ५५ अंश 
देशान्तरों के बीच द्वीप-समृह की श्रंखला पश्चिम से ऊेकर पूर्व की ओर ३२०० मील 
से अधिक की दूरी में फंली हुई है। संसार के उष्णकटिवंबीय भागों की उपज, 
ज॑से--ची नी, रबड़, चाय, काफी, कुर्नैत, ताड़ का तेल, नारियल के पदार्थ, सीसम, 
सेमलू जौर खनिज पदार्थो--मिट्टी के तेछ, टिन और वीक्घाइट' आदि के उत्पादन 
के पर्याप्त अंश की पति इन द्वीप समहों से ही होती है ।** अतः इंडोनेशिया की 
गणना संसार के अति सम्पन्न देशों में की जाती है । 

यहाँ की अनुमानित (१९४० की) जन-संख्या ७०,०००,००० निवासियों की 
थी, जिनमें इंडोने शियाइयों की संख्या बहुत अधिक थी, जो अनेक जातीय दलों में 
विभक्त थे। विगत जन-गणना १९५० में यहाँ की कुल ६०,८०९,००० जन-संख्या 
में से ५९,१३८,००० इंडोनेशियाई थे । 
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“इसके मूल देशी निवासियों के अतिरिक्त यहाँ जो लोग हैं, उनमें सबसे 
अधिक संख्या चीनियों की है, जो १९३० में १,२३३,००० थी । द्वीप-समृहों में 
सामानन्‍्यतया जिन्हें यूरेशियाई या “इंडो-यूरोपीय' कहा जाता है, उन्हें मिलाकर - 
यूरोपियों की संख्या उस समय २२३,००० थी । इन विदेशी निवासियों में इसके 
बाद सबसे बड़ी संख्या अरबियों की है, जो उस समय ७०,००० थी । यूरो पियों, 
चीनियों और अरबियों ने इस द्वीप-समूह के सामाजिक जीवन में अपनी कम संख्या 
के बावजूद भी अपनी संख्या की तुलना में उससे कहीं अधिक हिस्सा लिया है । 
१९३९ में द्वीप-समूह में छगभग ३०,००० ब्रिटिश-इंडियन भी थे |? *५ 


इंडोनेशिया के जावा और मदुरा द्वीप-समृहों की आबादी सबसे घनी थी, 
जहाँ ५१,००० वर्भमील में ४१,७१९,५२४ लोग, अर्थात्‌ देश की कुल' आवादी के 
दो-तिहाई से भी अधिक लोग बसे हुए थे। औसतन थह आबादी ९०० व्यक्ति प्रति 
वर्गमील से भी अधिक है, ६ जब्‌ कि इसके विपरीत डच-त्यूगरिनी में प्रति दो वर्म- 
मौल पर भी इतनी आबादी नहीं है। घा्मिक दृष्टि से इंडोनेशिया में बहुसंख्यक 
मुसलमान घमवविलस्बी हैं, इसके अतिरिक्त उस समय २० राख से अधिक ईसाई 
थे, भौर १५ छाख बलीनी हिन्दू थे । ््ि 

अपने इस उपनिवेद् पर झासन करते हुए डचों ने स्थानीय संस्थाओं और 
विशेष रूप से स्थानीय विधियों और रीति-रिवाजों का अनुरक्षण करते हुए भप्रत्यक्ष 
शासन-पद्धति अपनायी । १७९८ में नीदरलैण्ड सरकार द्वारा 'डच-ईस्ट इंडीज- 
कम्पनी” के विस्थापन के बाद भी, केख्रीय और दफप्तरशाही कार्यकर्मियों के रूप में 
डच-अधिका रियों की प्रधानता स्पष्टतया बनी रही । प्रान्‍्तों के गवर्नर इस द्वीप- 
समूह के छिए नियुक्त गवर्नर-जनरल के अधीन थे, जब कि स्वयं गवर्नर जनरल 
हारलण्ड सरकार के अधीन था ।** इस अत्यधिक केस्धीकरण में १९२० के आसपास 
के वर्षों में संशोधन करता शुरू किया गया, जिसके अनुसार बंटाविया में स्थित 
गवनेर जनरल पूरे साम्राज्य की सरकार का पूरा शासन सम्हारृता था और वह 
हालैण्ड सरकार के बड़े पर्यवेक्षण में अपना कार्य करता था । ओऔपनिवेशिक सरकार 
को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की ययी और १९१८ में वोल्कसरांद (जनता की 
परिषद्‌) की स्थापन की गयी, जिसने क्रमशः अधिकाधिक अधिकार प्राप्त किया । 
१९२७ तक इसने (बोल्कसराद ने) केवल सलाह देने का अधिकार पाया था, किस्तु 
उसी साल बाद में इसे सह-संवैधानिक अधिकार दिये गये, जिसका क्रियात्मक रूप में 
यह अर्थ हुआ कि वैधानिक कार्यों पर सामरान्‍्यतया दोनों 'बोल्कसराद' और गवर्नेर- 
जद रल का अनुमोदन लेने की भावश्यकता पड़ने रूयी ।/१ “वोल्कसराद' के ६० 
सदस्यों में से---३० इंडोनेशियाई थे, जिनमें २० निर्वाचित किये गये थे, २५ 
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यूरोपीय थे और वाकी जगहें गर-एशियाइयों द्वारा या उन्हींमें से चुने गये सदस्यों 
से भरी गयी थीं। अतः यह संस्था किसी भी प्रकार अनिवार्यंतः जनता के बहुमत 


अरे. 


के विचारों का प्रतिनिधित्व करनेवाली चहीं थी । 


(११) इदण्डोनेशियाई राष्ट्रीयता का विकास 


सरकारी तंत्र-पद्धति के केन्द्रीकरण में ऐसी कमी होने के साथ और इसकी 
पूर्व सहर्मी नीति के अनुरूप, जिसके अन्तर्गत जनता के सामाजिक भौर काथिक 
हितों की ओर अधिक ध्यान देने का दृष्टिकोण अपनाया गया था, इंडोनेशिया में 
युद्ध-पूर्व की इंडोनेशियाई राष्ट्रीयवा का उदय हुआ । प्रथम राषटुवादी समिति-- 
वबोयेडी ओएटोमी” (अश्वृतपूर्व प्रयास) ने १९०८ में अपनी पहली कांग्रेस बुछायी । 
इसका उद्देश्य जनता की आथिक और शिक्षागत स्थिति को समुन्नत करना था ।* 
प्रथम वार चीनियों से मुक्ति पाने की इच्छा से बनी संस्था-- सरीकत इस्कछाम' ने 
इसका अनुसरण गौर अनुपारून किया | इस दल ने अपनी पहली कांग्रेत १९१३ में 
की । १९१२-१९१५ के बीच इसका पर्याप्त रूप से विकास हुआ । इसके कार्यों में 
उन मजदूर-संगठनों के सहयोग को सहयोजित करना आरम्भ किया गया, जो 
प्रथम विदवव-युद्ध के समय या उसके बाद स्थापित्त हुए थे। १९२३ में इसके अति 
उग्रवादी नेताओं को पार्टी से बरूग कर दिया गया, जो इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट 
पार्टी में जा मिलि। १९२७ में कम्युनिस्टों द्वारा आयोजित राजद्रोह को कड़ाई के 
साथ दवा दिया गया । इसके वाद सरकार सभी राष्ट्रवादियों के विरुद्ध जिनमें से 
अधिकों पर कम्युनिस्ट लिवक” रूगा हुआ था, और इस प्रकार जिन्हें दवाना या 
निष्कासित करना उपयुक्त समझा गया था, अपनी दवाव-नीति का कंठोरता के 
साथ उपयोग किया । १९२७ में सुकरनों के नेतृत्व में एक---इंडोनेशियाई राष्ट्रीय 
पार्टी! का संगठन किया गया, किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व बुद्धिवादियों के 
अतिरिक्त इसे भारत की कांग्रेस पार्टी या चीन की कुमितांग पार्टी की भाँति राष्ट्रीय 
भावनावालों के एक अनुशासनपूर्ण संगठन के रूप में स्थापित नहीं किया जा सका 
था। ओर साथ ही इस एकता के अभाव के साथ, इसक्की सहायता की दृष्टि से--- 
यह भी मानना पड़ेगा कि इंडोनेशियाई राष्ट्रीयता सामूहिक आन्दोछन के रूप में 
उदित नहीं हुई थी। राजनीतिक चेतना कुछ लोगों में, वस्तुतः बुद्धिवादियों के 
विकसनशील वर में सीमित थी, जो अपनी भावता और अनुभव की दृष्टि से जन- 
साधारण से दर थे। फिर भी डचों को अशज्ञान्त करने के छिए और उन लोगों के 
विरुद्ध कारवाई करने के लिए उसे अग्रसर करने के निमित्त राष्ट्रीय] का यह 
विकास पर्याप्त समझा गया था, जिन्होंने राजनीतिक प्रवृत्ति व्यक्त की थी या जिन 
लोगों ने हालेण्ड द्वारा निर्वारित स्वायत्त शासन को क्रमशः लागू करने की डच- 
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नीति को मानकर उनके साथ औपचारिक रूप से सहयोग करना नहीं स्वीकार 
किया था। अनेक योग्य प्रश्चिक्षित इंडोने शियाइयों ने तनोकरशाही के निम्न स्तरों में 
सम्मिलित होकर इसके साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी । 

इंडोनेशिया में योग्य और अनुभवी राजनीतिक नेतृत्व का विकास न होने 
का, अन्य कारणों में से एक प्रधान कारण यह था कि डच-सीति के अनुसार इंडो- 
नेशिया में छझ्िक्षा का प्रसार नहीं किया गया था । रूगभग ९३ प्रतिशत इंडोने शि- 
याई निरक्षर थे और केवल लगभग ४००,००० डच पढ़ सकते थे । जिन्होंने द्वीप- 
समूह में शिक्षा पायी थी, उन्हें बाहर, यहाँ तक कि हालैण्ड में भी उच्च शिक्षा 
आप करने जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था। किस्तु युद्ध-पूर्व का 
राष्ट्रीयवावादी आन्दोलन इस छोटे-से विद्यार्थी-वर्ग की भावनाओं और प्रेरणाओं के 
फलस्वरूप ही प्रादुभूंत हुआ था । इसकी प्रेरणा विशेष रूप से विदेशी साधनों से 
प्राप्त हुई थी, जो इसके सैद्धान्तिक मतभेद का कारण भी बनी । 


(१२) इण्डोनेशिया पर युद्ध के प्रभाव 

नीदरलैण्ड पर जर्मनी के आक्रमण से--लूगता है, इंडोनेशिया की स्थिति 
पर कोई गस्भीर प्रभाव नहीं पड़ा था । | 

“जहाँ तक ७ करोड़ गोरों के अधिकाधिक हित और चिन्ता का प्रश्न था, 
इसे एक जबरदस्त पुलिस सेना द्वारा सशक्त रखा गया था, राजनीतिक गिरफ़्ता रियाँ 
बढ़ायी गयी थीं और सामान्य कार्य-कलापों पर और अधिक प्रतिबन्ध लगाये गये थे । 
और अन्तिम रूप से यह अनुभव किया गया था कि शिक्षित इंडोनेशियाइयों फी 
राजनीतिक भावना के प्रति ध्यान दिये जाने का क्षृठा स्वांग दिखाकर उन्हें 
सुधारा जा सकता है। विसमन-आयोग ने इंडोनेशियाई समुदाय के विशिष्ट लोगों 
के राजनीतिक विचारों की साक्षी लेबी शुरू की, किन्तु जहाँ तक इंडोनेशिया का 
प्रश्न है, यह हालैण्ड के उस पर स्थापित दखल (अधिकार) को उदार बनाने की 
एक प्रतिक्रिया मात्र थी। उन राष्ट्रवादियों के साथ प्रयोग करना (सुरक्षा-व्यवस्था 
की दृष्टि से) जो बाद में. उपद्रव का कारण बन सकते थे, अनावश्यक समझा गया 
था। सरकार (इंडोनेशिया) ने जापानी आक्रमण के समय तक-अपनी यह उद्धत 
प्रवृत्ति कायम रखी । 

यह, सम्भवत्तः, एक राष्ट्रवादी नेता का निष्कर्ये था । डच 'विसमन-आयोग' 
की स्थापना से पर्याप्त प्रभावित थे और उन्होंने नीति में एक बड़ा परिवर्तन होते 
देखा । डचों हारा रावादियों का दमन बहुत कुछ उनसे भय उत्पन्न होने या भदुर- 
दशिता के कारण नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी नेताओं के उद्देश्य में शंका होने के कारण 
किया गया था, जिन्होंने वास्तव में अपने को फासिस्ट-विरोधी घीषित किया था 
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और इसलिए इंडोनेशिया की रक्षा में सहयोग करने के इच्छुक थे । तथापि, जो 
कुछ भी हो, दिसम्बर, १९४१ के वाद डच रुख तेजी के साथ बदला । किन्तु उस 
समय तक जन-समुदाय में मौर कुछ देशी नेताओं में डच-विरोधी भावना “ढ़ से 
इुतर' हो गयी थी। यह भावना राष्ट्रीय वान्दोंडन में और उसके नेताओं में स्पष्ट 
रूप से अभिव्यक्त हुई थी, जिनमें कुछ ने इसके आधारभूत कारणों के प्रति खुलकर 
अपनी सहानुभूति प्रकट की थी । वस्तुतः जापान की छोकप्रियता की दृद्धि का एक 
का रण---उनकी अपनी स्वतंत्रता-प्राप्ति की दमित इच्छा को उमारना था। यह 
भावना बढ़ने रगी कि जापानियों द्वारा ठच-निप्कासन के साथ इंडोतनिशियों को 
: मुक्ति मिलेगी [** 

तथापि जापानियों के मुक्तिदाता होने की कल्पना, इंडोने शिया में बहुत शीघ्र 
अनर्गल सिद्ध हो गयी । दक्षिण-पूर्वी एशिया में अन्य देझ्षों में भी जापानी विजेताओं 
ने जैसा किया था, इंडोनेशिया में भी वैसा ही किया और वे उतने उत्पादन का 
भी विनिमय किये विना, जितना पहले होता रहा है, जापानी स्वार्थ की ओर 
उन्मुख होते हुए बौर निर्यात के क्षेत्र में उसे जापानी-विनिमय के आधार पर 
पुरर्नीवित करते हुए, उत्पादन की पुनःस्थापना करने में असफल रहे | अतः जापान 
के शासन के वर्ष, इंडोनेशिया की आर्थिक ग्रिरावट और निर्वेनता की वढ़ानेवाले 
वर्ष सिद्ध हुए । और इस प्रकार जब तक जापान की निश्चित पराजय के रक्षण प्रगट 
नहीं हुए, जापानी सेनिक शासन स्वायत्त-शासन के जौर अधिक अधिकार देने की 
दिश्ला में कोई प्रगति नहीं कर सका था, या उत्तना भी नहीं कर पाया था, जितना 
डचों ने पहले ही कर दिया था और न उसने पृंघोषित जापानी नीति के अनुतार 
इसे स्वाधीनता प्रदान करने का रक्ष्य ही पुरा किया । अन्य जगहीं की भाँति इंडो- 
नेशिया में भी जापान के साथ सांस्कृतिक समन्वय से जापान-विरोबी भावना कम 
नहीं की जा सकी और पहले जापानियों को मुक्तिदाता समझकर उनका स्वागत 
करने की भावना का स्थान अब उनका प्रतिरोध करने की भावना ने के लिया । 


(१३) युद्धोत्तर डच-नीति 


जापानी शासन के प्रभाव और उसकी प्रतिक्रिया ने डचों को बपनी युद्धोत्तर 
योजनाएँ इस संभावना के साथ बनाने के किए प्रेरित किया कि वे इसके अनुरूप 
भावी राजनीतिक घटनाओं की छर्तें गौर समय स्वच्छन्दतापूर्वक निर्धारित करने में 
समर्थ होगे। ऐसा सोचने में उन्होंने वैसी ही गलती की, जैसी अंग्रेजों ने वर्मा के 
सम्बन्ध में की थी। इसमें से किसी देश ने भी जापान-विरोबी भावना या कारंबाई 
के बदले, स्वायत्त द्यासन की दिय्या में अन्तिम एवं पूर्ण स्वायत्तता या स्वाबीनता 
की स्थापना के लिए ओऔपनिवेशवाद की भावना को, इसके संशोधित रूप में भी 
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स्वीकार करने के पक्ष में अपना अभिमत व्यक्त करने का संकेत नहीं किया । इंडो- 
नेशिया में भी वर्मा की भाँति जापानी दखछू और उस्ते कायम रखने के प्रभाव के 
कारण राष्ट्रवादी नेतृत्व की परिपक्वता प्रशंसनीय नहीं समझी गयी । 


युद्धोत्तर डच-नीति ६ दिसम्बर, १९४२ को ' महारानी वेल्हेमिना द्वारा 
घोषित की गयी थी। इसमें युद्ध के बाद 'नीदरलैण्ड सम्बन्धी सम्मेलन करने की 
बात व्यक्त की गयी थी, जिसमें “बदली हुईं परिस्थितियों के संदर्भ में साम्राज्य और 
इसके भागों के स्वरूप पर संयुक्त विचार-विमर्श! करने की घोषणा की गयी थी | 
अन्‍्तततः महारानी ने यह व्यवस्था दी कि-- एक इंडोनेशियाई राष्ट्र-मण्डल की . 
स्थापना की जाय, जिसमें नीदरलैण्ड, इंडोनेशिया, सुरिनम और कुराको--पूर्णे 
आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ इसके प्रत्येक भोग के निजी आन्तरिक मामछों 
के सम्बन्ध में कार्रवाई करें, किन्तु वे एक-दूसरे को पारस्परिक सहायता प्रदान करने 
के लिए भी प्रस्तुत रहें। पद्चिम-विरोघधी क्षेत्रों में इस घोषणा को द्वीप-समूहों की 
अपेक्षा, जहाँ इसे तत्कालीन परिस्थितियों में विस्तारपृर्वक प्रचारित नहीं किया गया, 
विद्येष महत्व दिया गया था । इसने यह तथ्य प्रस्तुत. किया कि इसके अन्तर्गत युद्ध- 
पूर्व इंडोनेशियाई राष्ट्रीयता क्री इच्छा और माँग को पुरा किया जा सकेगा । और 
वास्तव में यह सचमुच ही पर्याप्त रूप से प्रभावशाली सिद्ध हुआ होता, यदि डच-इृष्टि- 
कोण के अनुसार नीति के कार्यान्वयन की सामान्य विधि को लागू किया गया होता 
और युद्ध के उपरान्त इस पर और अधिक ध्यान दिया गया होता । 

तथापि, किसी रूप में युद्धोपरान्त इन घटनाओं के विकास ने डचों के सम्मुख 
एक नयी परिस्थिति पैदा कर दी, जिसने उन्हें युद्ध के वाद की घटनाओं के नियंत्रण को, 
गंभीरता से संशोधित करने को वाध्य किया। १९४३ में ओर उसके वाद जापानियों 
ने इंडोनेशियाई नेताओं को--उनके देश की सरकार में, उन्हें परामशंदाताओं की 
हैसियत से सम्मिलित करना आरम्भ कर दिया था | और जापानी आत्म-समपंण के 
समय, आन्तरिक सुरक्षा अभियान में जापानियों के साथ गठबन्धन करनेवालों ने 
देश की स्वाधीनता की घोषणा कर दी और उन्होंने ऐसे संविधान तथा संगठित 
सरकार के साथ इंडीनेशियाई गणतंत्र की सरकार स्थापित कर ली । इस सरकार के 
समर्थन में जापानी आत्म-समर्पण के समय प्राप्त हथियारों से रूस एक सैन्‍्य-संगठन 
भी बनाया गया। सितम्बर के अन्त में, दक्षिण-पूर्व एशियाई कमान की ब्रिटिश सेनाएं, 
जिन्होंने इंडोनेशिया को युद्ध-भय पंदा करनेवाले क्षेत्र का एक भाग समझा और 
जहाँ जापान ने जावा, मदुरा और सुमात्रा में अपना अधिकार स्थापित और सुदृढ़ कर 
लिया था, जापान द्वारा आत्म-समपेण कराने पहुँची । अतः इसमें ब्रिटिश और इसके 


साथ-साथ डच दोनों ही सम्मिलित थे । * 
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इस सम्बन्ध में वार्ता करते में, दूसरी कठिनाई---इंडोने शिया गणराज्य द्वारा 

महा रानी विल्हेमिना के दिसम्बर, १९४२ के वक्तव्य में व्यक्त क्रिया-विधि को अपनाने 
के लिए, जिस पर डच ह॒ठपूवंक जोर दे रहे थे, पुन. उसका पीछे छोटना अस्वीकार 
कर देने से उपस्थित हुई । १ १० फरवरी, १९४६ को तनीदरलूण्ड सरकार द्वारा नीत्ति- 
विषयक एक नये वक्तव्य में पुनः वार्ता आरम्भ करने की दृष्टि से यथास्थिति में पर्याप्त 
संशोधन व्यक्त किया गया। दोनों पक्षों में समझौतावादी भावना के उदय के कारण 
नवम्बर, १९४६ में एक समझौता करना सम्भव हो सका ।$ इसके अनुसार डदचों ने 
सुकर्नों का नेतृत्व स्वीकार किया, जिससे वार्ता में उपस्थित प्रथम व्यवधान दूर 
हुआ । सरकार ने घोषणा की कि वार्ता में जहीर को शामिल करने और सुकर्नों को 
न शामिल करने में मतभेद बनाये रखना इस वार्ता के लिए सहायक नहीं समझती । 
चूंकि गणतंत्र तत्कालीन क्षण का एक वास्तविक यथार्थ है, इसलिए सरकार इसे--- 
वह जिस रूप में है, स्वीकार करती है। समझौते को क्रियात्मक करने के लिए कुछ 
व्यक्तियों के साथ रियायत करने का भूतलक्षी प्रभाव स्वीकार करना चाहिए। अतः 
समझौते का मार्ग अवरोधहीन हो गया और (२५ माचे, १९४७) को लिग्गाडजती 
समझौते का समर्थन किया गया, जिसे दोनों सरकारों को अपने तत्कालीन मतभेदों 
को पूर्णतया महत्त्वपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करने का दिशा-संकेत देना था ।*० 
गणतंत्र का जावा, मदुरा और सुमात्रा पर पथाविधि अधिकार स्थापित करने के लिए 
उनका पुनःसंगठन किया गया और यह स्वीकार किया गया कि डच और मित्र- 
राष्ट्रों की सेनाएँ हीप-समूह के उन भागों से हटा ली जायँगी, जिन पर उन्होंने कब्जा 
कर रखा है, ताकि गणतंत्र इनको १ जनवरी, १९४९ तक पर्णरूपेण अपने अन्तर्गत 
कर सके । तीन गणतंत्रों (इंडोनेशिया, वोनिओ और ग्रेट ईस्ट) को मिलाकर एक 
इंडोनेशियाई संयुक्त-राज्य बनाना तय किया गया। इसके वाद नीदरलेण्ड के साम्राज्य 
और इंडोनेशियाई संयुक्त-राज्य का एक सघ बनाने का और उसे संयुक्त-राष्ट्र-संघ में 
डच प्रस्ताव पर सदस्यता दिलाने का निश्चय किया गया और महत्त्वपूर्ण आथिक पक्ष 
में यह तय किया गया कि--इंडोनेशियाई गणतंत्र सरकार द्वारा सभी गैर-इंडो- 
नेशियाइयों की सामग्रियों पर, जो उस क्षेत्र में स्थित थीं था प्रयुक्त हो रही थीं और 

जिन पर उसका यथाविधि नियंत्रण था, उन पर उनका अधिकार और उन्हें लौटाने 

के दावे को मान्यता दी जायगी ।/?*८ 

लिग्गाडजती समझौते को प्रभावपुर्ण बनाने के लिए आवश्यक काये नहीं 

किये गये थे । परिणामस्वरूप जब तत्कालीन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए 

उसमें निहित प्रस्तावों को, जिन्हें इण्डोनेशियाई संयुक्त राज्य ने जुलाई, १९४७ में 

समझौते के उपयुक्त आधार के रूप में निर्घारित किया था, प्रस्तुत किया गया, तो 
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इसके प्रतिरोध में अनेक अस्वीकार्य प्रस्ताव उपस्थित किये गये, जिसके संदर्भ में 
डंचों ने यह कहते हुए पुनः वार्ता आरम्भ की कि--थह एक प्रकार से पुलिस द्वारा 
की जानेवाली सीमित सुरक्षात्मक कार्रवाई' है। ये सैनिक कार्रवाइयाँ काफी विस्तृत 
थीं, जो गणतंत्र के नियंत्रण में स्थित एक छोटे जिले से लेकर गणतंत्र की राजधानी 
जाकार्ता के पड़ोस में स्थित जावा के दक्षिणी समुद्री किनारे तक फैली हुई थीं । 


इस स्थिति में इंडोनेशियाई प्रश्न भारत भौर भास्ट्रेलिया द्वारा सुरक्षा- 
परिषद्‌ (संयुक्त-राष्ट्र-संघ) के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और इस निवेदन की तत्क्षण 
आवश्यकता समझते हुए सुरक्षा-परिषद्‌ ने ३१ जुलाई को इस प्रइन पर विचार- 
विमर्श करना शुरू किया और उसके ४८ घंटों के भीतर उसने इस सम्बन्ध में पहला 
युद्ध-विराम प्रस्ताव पारित किया ।* गोकि यह प्रथम युद्ध-विराम प्रस्ताव दोनों 
पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया, किन्तु यह युद्ध कम करने में विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं 
सिद्ध हुआ । तत्परचात्‌ प्रस्ताव के कार्याव्वयन पर अपनी रिपोर्ट देने के छिए एक 
व्यावसायिक आयोग (२५ अगस्त को) स्थापित किया गया, जिसके द्वारा इसे 
सुलझाने के लिए अन्य देशों के सहायक सिद्ध होनेवाले प्रभाव की माँग की गयी । इसे 
स्वीकार किया गया और तदनुरूप ऐसे सहायक देशों की एक समिति बनायी गयी, 
जिसमें वेटिजयम (नीदरलेण्ड द्वारा चुना गया), आस्ट्रेलिया (गणतन्त्र द्वारा चुना 
गया) और अमेरिकी संयुक्त-राज्य (अन्य दो पक्षों द्वारा चुना गया) को सम्मिलित 
किया गया । 

इन सहायक देझों की समिति ने दोनों दलों में आन्तरिक समझौता करना 
स्वीकार कराने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसमें संधि के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम 
और भावी राजनीतिक संघर्ष को हल करने के लिए तदनुरूप सिद्धान्त सब्चिहित 
किये गये थे । सुरक्षा-परिषद्‌ ने इस समझौते के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने औौर 
पश्चिमी जावा और सुमाचा के दोनों क्षेत्रों में, जहाँ गणतंत्र ने डचों के विभाजन- 
प्रयासों के विरुद्ध आवाज उठायी थीं, राजनीतिक घटनाओं पर विशेष रूप से ध्यान 
रखने के लिए उक्त समिति को बनाये रखा ।37 

उक्त संघि-वार्ता उस वर्ष (१९४८) के समाप्त होते-होते असफल हो गयी। 
संधि में निहित सिद्धान्तों के आधार पर राजनीतिक समझौता कराने के लिए 
सहायक देशों की समिति द्वारा किये गये प्रयास भी असफल हो गये। इन रिद्धान्तों 
के अनुसार भविष्य में इंडोनेशिया के संयुक्त-राज्यों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव 
सिया गया था, जिसमें तीदरलैण्ड के साम्राज्य के साथ एक सम्पूर्ण नीदरलैण्ड 
इण्डोनेशियाई संघ/3१ स्थापित करने की योजना बनायी गयी थी । यह योजना 
वास्तव में लछिग्गाडजती के पुनर्ग्रृहूण के समान ही थी। किन्तु इसके साथ ही यह 
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भी स्वीकार किया गया था कि तब तक नीदरलैण्ड-सापम्राज्य बना रहना चाहिए, 
जब तक काछान्तर में नीदरलैण्ड अपनी स्वायत्तता इंडोनेशियाई संयुक्त-राज्य” को 
हस्तान्तरित न कर दे या वह भावी 'इंडोनेशियाई संयुक्त-राज्य' के क्षेत्रों की अस्थायी 
संघीय सरकार! को वांछित अधिकार, कत्तेंब्य और जिम्मेदारियाँ न दे दे, जिसके 
अन्तर्गत 'भावी इंडोनेशियाई संयुक्त-राज्य' की स्थापना के समर्थन के पूवे बनायी 
गयी अस्थापित संघीय सरकार में इसके सभी तत्सम्बन्धी राज्यों को ठीक-ठीक 
प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गयी थी ।”* 


डचों ने इसका यह अर्थ लूगाया कि इंडोनेशियाई संयुक्त-राज्य की स्थापना 
के पूर्व, अस्थायी सरकार के विधान और अधिकारों का अन्तिम निर्णय उन्हींके 
अधिकार में है। दोनों पक्षों ने माना कि इस अस्थायी सरकार का स्वरूप ही वास्तव 
में निर्णायक बिन्दु है।?'* गणतंत्र सरकार इस व्याख्या को स्वीकार करने को इच्छुक 
नहीं थी, क्‍योंकि उसने सोचा कि डच सरकार का लक्ष्य पुन: औपतनिवेशिक पद्धति 
स्थापित करने का है। लोकता त्रिकों के लिए स्वायत्तता का यथाविधि और यथारूप 
विभाजन करने का अर्थ यह था कि बे नीदररुण्ड के पूर्ण अधिकार में स्थित अस्थायी 
सरकार के लिए नहीं, वरन्‌ इंडोनेशिया के संयुक्त-राज्य के लिए ही अपनी स्वाधीनता 
का समपंण करेंगे ।२३ 

सहायक देशों की समिति के तत्वावधान में आयोजित भावी वार्ता में पार्थ्यों 
ने एक दूसरे के प्रति संदेह और अविश्वास रखते हुए भाग लिया । उन्होंने १९४८ वें 
वर्ष में काफी समय तक बिना समझौते का कोई निष्कर्ष पाये, बातचीत्त बढ़ायी । 
जब उनकी वार्ता चल रही थी, तभी डचों ने स्वयं एक अस्थायी सरकार की स्थापना 
करने की दृष्टि से अपने नियंत्रण में स्थित क्षेत्रों का संगठन करना शुरू किया । इससे 
समझीते का निर्णय करना आसान नहीं रह गया। गणतंत्र के अधीनस्थ क्षेत्रों में 
आधिक दशा गिरने लगी, जब कि डच-नियंत्रण में स्थित भाग में आशिक प्रगति हो 
रही थी, जिस पर गणतां त्रिकों द्वारा यह आरोप रूगाया गया कि यह स्थिति डचों 
हारा अवरोध पैदा करने और उसे वनाये रखने के कारण हुई है। समझौते में आगे 
संधि की शर्तों का खंडन करने के लिए परस्पर दोपारोपण किये जाने के कारण 
और कठिनाई उपस्थित हुई । 


इस अवधि में, अगस्त महीने में--कम्युनिस्ट प्रयास से अधिकार हस्तगत 
करने के लिए किये गये प्रयास के कारण गणतंत्र में भान्तरिक कठिनाइयाँ अन्तिम 
सीमा तक पहुँच गयीं । इससे शी त्ता के साथ विद्रोह को दवाने की दृष्टि से कुछ 
समय के लिए आपस में एकत्ता हो गयी । अधिकत्तर कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार कर 
लिये गये बौर विद्रोहात्मक कारंवाई अब दिखावटी और केवल पहाड़ी जिलों में 
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सीमित हो गयी । यह वार्ता की प्रगति के प्रति सामान्य असंतोष व्यक्त करने के 
रूप में एक सांकेतिक विद्रोह था ।*४ 

समिति के संयुक्त-राज्य के सदस्य द्वारा प्रस्तुत की गयी एक नयी योजना 
पर भी समझौता न होने के बाद डचों ने यह अन्तिमेत्थम दे दिया कि जब तक इन 
दलों के बीच भ्रस्तुत प्रधान प्रश्नों पर और साथ ही संधि को छागू करने पर नीदर- 
लण्ड का दृष्टिकोण गणतंत्रीय सरकार तत्क्षण स्वीकार नहीं कर लेती, इस प्रकार की 
समझोता वार्ता को बराबर जारी रखना व्यथे होगा ॥3५ संधि १८ दिसम्बर, 
१९४८ को भंग हो गयी और डचों ने स्थिति पर काबू पाने के लिए पुनः पुलिस 
कार्रवाई की । गणतंत्रीय क्षेत्र पर तेजी के साथ कार्रवाई हुई और गणतंत्र सरकार 
के प्रमुख सदस्यों को ग्रिरफ्तार कर लिया गया । 

सुरक्षा-परिषद्‌ से तत्क्षण कारंवाई करने का निवेदन किया गया और डचों 
को, गो कि उन्होंने यह कहा था कि थह घरेलू मामला है, जिस पर कारंवाई करने 
का उन्हें अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने इस कारंवाई का उत्तर देने के छिए 
विवश किया गया । पर्याप्त विचार-विमशं के बाद अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में डचों को 
यथास्थिति के अनुरूप समझौता न करते हुए अपना निर्णय छादने के बजाय 
समझौता करने की आवश्यकता को और गणतंत्र सरकार के वन्दी सदस्यों को मुक्त 
करना स्वीकारना पड़ा । ३ अगस्त, १९४२ को दोनों ने १० अगस्त से इस सम्बन्ध 
में कारंवाई करने के लिए संधि की, किन्तु दोनों पक्षों ने यह स्पष्ट किया कि फिल- 
हाल उनके बीच केवढ एक शख्नर-समझौता ही हुआ है ।* इस समझौते में उनके 
बीच परस्पर सम्बन्ध की निर्णायक शर्तें तय करने के लिए हालेण्ड में एक गोलमेज- 
सम्मेलन करने की व्यवस्था की गयी । 

(१४) हेग में आयोजित गोलमेज-सम्मेलन 

गोलमेज-सम्मेलन हेग में अगस्त से आयोजित किया गया था और पूरे एक 
सत्र तक, जब तक अन्तिम समझौता नहीं हो गया और २ नवम्बर को इस पर 
हस्ताक्षर नहीं हो गया, तब तक चलता रहा । इसमें निम्नलिखित विषयों पर ' 
विचार-विमरश हुआ--( १) वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में, (२) नीदरलैण्ड भौर 
इंडोनेशिया के बीच स्थापित होनेवाले संघ के स्थायी अंग के स्वरूप के सम्त्नन्ध में 
(३) संघ के प्रधान के रूप में सम्रादू के पद के सम्बन्ध में, और (४) इंडोनेशियाई 
संयुक्त-राज्य में सम्मिलित किये जानेवाले क्षेत्र के सम्बन्ध में (यथ --इस में न्‍्यूग।इना 
को सम्मिलित किया जाय या नहीं)?" । ड्चों ने वित्त के सम्बन्ध में जब तक 
नया गणतंत्र हालैण्ड का ऋण अदा न कर दे, तब तक आरम्भिक रूप से इसके 
वित्तीय बौर कुछ हइञ्यापारिक नीतियों पर अपना निपेधाधिकार रखने की माँग को। 
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३ अक्टूबर को उन्का यह निवेदन वापस ले लिया गया। इसके अतिरिक्त विदेशी 
और आन्तरिक ऋण का प्रश्त उठाया गया, जिसे नये राज्य को अदा करना था 
ओर डचों ने जिसका अंक ६१० करोड़ गिल्ड्स निर्धारित किया था, जिसे इण्डो- 
नेशियाइयों ने ३२० छाख घटाकर रखने की वात की थी और यह कहा था कि यह 
द्रव्य सैनिक और सहसनिक कार्यों पर व्यय किया गया था, इसलिए इसे अदा करने 
की जिम्मेदारी उन पर नहीं है। अन्त में इस पर एक समझौता हुआ, जिसके 
अनुसार इण्डोनेशिया को ऋण के भुगतान के रूप में ४३० करोड़ गिल्डर्स देना था, 
जिसमें पुरानी नीदरलेण्ड ईस्ट इण्डीज सरकार का ३०० करोड़ गिल्डर्स का जान्तरिक 
ऋण भौर इसका पूरा १३० करोड़ गिल्डर्स का विदेशी ऋण सम्मिलित था | 7 
अन्य प्रश्नों पर जिन पर विचार विमर्श किया गया, वे २ नवम्बर, १९४९ 
के हेग-सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित संघ की संविधि का निर्णय करने के संबंध में थे । 
इसमें समान अधिकारों के साथ स्वेच्छया और वरावर के पद के आधार पर दो 
पाटियों के सहकारी संघ की स्थापना का निर्णय सच्चिहित था। इसमें वाद में निर्णय 
के अनुसार संघ में दो हिस्सेदारों का स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य के रूप में पद 
निर्धारित करना अनुपयुक्त नहीं माना गया। संघ का सुनिश्चित उद्देश्य विदेशी 
मामलों और वित्त एवं आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति के विपयों के सम्बन्ध में 
परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना था। विदेशी मामलों, वित्तीय और आध्धिक तथा 
सांस्कृतिक सम्बन्धों में संघ की संविधि में अल्य समझौते का उल्लेख किया गया 
था इसके एक तीसरे सामान्य अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी थी कि इसके 
हिस्सेदारों को लोकतंत्र के आधार पर अपनी सरकार का संगठन करना चाहिए कि 
उन्हें अपनी स्वतन्त्र न्याय-विधि वनानी चाहिए और उन्हें संविधान के परिशिष्ट में 
सन्निहित मूल मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करनी चाहिए । 


संघ की संविधि में ओरेंजनासू की महामहिम महारानी जुलियाना और 
उनके उत्तराधिका रियों को संघ के प्रधान के रूप में मानने के संबंध में भी व्यवस्था 
दी गयी थी । महारानी के अन्तर्गत दोनों हिस्सेदार राज्यों के यथावत्त्‌ नियुक्त 
मंत्रियों को साल में दो वार आयोजित सम्मेलन में भाग लेना था और दोनों हिस्से- 
दार राज्यों की तत्सम्बन्बी छोक-सभाभों के बीच वरावर सम्पर्क वनाये रखना था, 
उनके प्रतिनिधियों को इंडोनेशियाई संयुक्त राज्य के गणतंत्र की अस्थायी छोकसभा 
की स्थापना के आठ महीने के भीतर ही आपस में मिलने का निर्णय किया गया था । 
इन सम्मेलन-संस्थाओं की सहायता के लिए एक सचिवालूय की स्थापना करनी थी, 
जिसमें प्रत्येक पार्टी को एक-एक प्रधान सचिव नियुक्त करना था, जिसमें प्रत्येक द्वारा 
वारी-वारी से सचिवालूय का कार्य-सार संभालने की व्यवस्था की गयी थी। 
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संविधि में विवाचकों का एक न्‍्यायारूय स्थापित करने की भी व्यवस्था 
की गयी थी जिसमें प्रत्येक पार्टी से तीन-तीच सदस्यों को शामिल करता था और 
जिसे संघ की संविधि के सम्बन्ध में विवाद उठाते पर, या हिस्सेदार राज्यों के 
बीच कोई- समझौता होने पर था संयुक्त नियम बनाने पर और न्यायालय के सम्मुख 
ऐसे विवादों को एक हिस्सेदार द्वारा दूसरे के विपक्ष में या दोनों के द्वारा प्रस्तुत 
किये जाने पर विधि-सम्बन्धी निर्णय देने का कार्य दिया जाना था। अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायारूय के अध्यक्ष की सहमति के साथ बहुमत के आधार पर, या पारस्परिक 
स्वीकृति के अनुसार किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा जिसे किसी अत्य 
राष्ट्रीयता के व्यक्ति को संघ-न्यायाक्य का असाधारण सदस्य चियुक्त करने का 
अधिकार प्राप्त हो, ऐसे मामलों में निर्णय करने की व्यवस्था की गयी थी। संघ- 
संविधि की अन्य व्यवस्थाओों के अन्तर्गत--एक हिस्सेदार राज्य के नागरिक की 
दूसरे राज्य में नागरिकता जौर अधिकारों, में उच्चायुक्तों--उनके 'राजदूतीय पदों 
के साथ सिब्बन्दी, पूरे व्यय में दोनों राज्यों के हिस्से आदि का निर्णय और 
अन्य विस्तृत मामलों के सम्बन्ध में कारंचाई करने की दिशा निर्धारित की गयी 
थी । गोलमेज-सम्मेलन की समाप्ति के पुर्व न्यूगाइना के प्रदन पर कोई निर्णय करना 
एक साल' के लिए स्थगित कर दिया गया था । 

गोलमभेज-सम्मेलन के निर्णयों के समर्थन ने--डचों की अपेक्षा वस्तुत्तः गणतंत्र 
हारा अपनायी कार्य-विधि के द्वारा इंडोनेशियाई समस्या को क्रमशः सुलझाने के 
लिए विशेष रूप से एक क्रियात्मक आधार प्रस्तुत किया | इसी आधार पर प्रभुत्तत्ता 
नीदरलैण्ड द्वारा इंडोनेशियाई संयुक्त राज्य को २७ दिसम्वर, १९४९ को हस्ता- 
न्तरित की गयी । 

इंडोने श्ियाई राज्यों का संघीय संगठन विचा प्रयोग में छाये ही मुख्यत्या 
संगठित सामदायिक अ्रदर्शंत के रूप में किये शपतुतापूर्ण हमलों से बहुत जल्दी ही टूट 
गया । संघीय प्रणाली को उपयुक्त कानून या संविधान के अनुसार भंग्र नहीं किया, 
वस्तुतः उस समय इसे यों ही परित्यक्त कर दिया गया था। इंडोनेशियाई संयुक्त- 
राज्य के स्थान पर १५ अगस्त, १९५० को 'इंडोनेशियाई एकीकृत गणतन्त्र' स्थापित 
किया गया, जिस तिथि से जावा के गणतंत्र में अन्य राज्यों को मिलाया गया गौर 
संघीय सरकार और अन्य अनेक राज्य-सरकारों के बीच समझौता किया गया । 

इंडोनेशियाई राज्यों के संघ की अपेक्षा इंडोनेशिया भौर नीदरलेण्ड के बीच 
स्थापित संघ कुछ अधिक दिनों तक, यहाँ तक कि १९५५ में, जब इसे समाप्त किया 
गया, जीवित रहा | १९५४ में संघ को समाप्त करने का समझौता किया गया था । 
इसे इंडोनेशियाई कोक-सभा द्वारा समरथित तहीं कराया गया भा, बयों कि इसमें 


$ 
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१९४९ के गोलमेज-सम्मेलन में हस्ताक्षरेद आथिक और वित्तीय समझौते का 
संशोधन सम्मिलित नहीं किया गया था। १९५० में पुनः वार्ता आरम्भ हुई, 
किन्तु चूंकि कोई संतोषश्रद समझौता इसके लिए नहीं किया जा सका, इसलिए 
इंडोनेशियाई सरकार ने संघ की स्थापना का समझोता और १९४५९ का वित्तोय 
और आध्थिक समझौता अमान्य कर दिया | इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया ने नीदर- 
लैण्ड का ऋण, जिसका हेग में १७ करोड़ स्टलिग का अनुमान किया गया था, 
चुकाना अस्वीकार कर दिया । 

इण्डोने शिया के गणतंत्र में पूरा क्षेत्र जो पहले नीदरलंण्ड ईस्टइण्डीज के नाम 
से जाना जाता था, केवल पश्चिमी न्‍्यूगाइना को छोड़कर (जिसे इण्डोनेशिया द्वारा 
पश्चिमी ईरियन कहा जाता था,) सम्मिलित किया ग्रया। इनमें दूसरा इसके समझौते 
पर कोई निर्णय न होने तक, डच-प्रशासन के बन्तर्गंत रहा, क्योंकि इसके सम्बन्ध 
में जो निर्णय किया गया था, वह वास्तव में हेग में हुए गोलमेज-सम्भेन के समझौते 
पर हस्ताक्षर होने पर एक बप॑ के भीतर तक अच्तिम नहीं माना गया । इसके वाद 
पश्चिमी ईरियन का प्ररन नीदरलैण्ड और इण्डोनेशिया के वीच स्थापित सम्बन्ध पर 
दुष्प्रभाव डालने को एक प्रधान प्रश्न के रूप में बना ही रहा । डच, चूँकि दूसरे पक्ष 
के निर्णयों को एकपक्षीय मानकर उनका सामना करते थे, इसलिए वे पश्चिमी 
ईरियन के सम्बन्ध में कम-से-कम रियायत्त देना चाहते थे। इण्डोनेशियाई सरकार ने 
अपनी ओर से, जेसा राष्ट्रपति सुकर्नों ने कहा-- पश्चिमी ईरियन को इण्डोनेशिया 
में शामिल्ल करने के लिए अपने दावे का, इसे उपनिवेशवादी प्रश्न कहते हुए औौर 


 संयुक्त-राष्टर का जौर समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हुए, इसके लिए दृढ़ 
प्रयास किया । * 


(१५) विदेशी नीति 


सामानन्‍्यतया अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के मामलों में नय्ने राज्य ने भारत के समाच 
तटस्थ नीति अपनायी । जैसा भारत के सम्बन्ध में हुआ, स्थिति के अनुरूप इस 
राज्य हारा भी मंत्री-सम्वन्ध स्थापित करने में पश्चिमी देशों के साथ भूतकालीन 
उपनिवेशवादी समस्या का समष्टिवाद की अपेक्षा अधिक रूगाव था, जो इस सम्बन्ध 
की स्थापना में निर्धारक सिद्ध हुआ । अन्य नये स्वतंत्र राज्यों की भाँति इण्डोनेशिया 
भी अपने सम्बन्धों में वहुत भावशप्रवण था और थोड़े-से भी वाहरी हस्तक्षेप का संवरण 
करना उसके लिए कठिन था | 

विदेशी मामलों में इण्डोनेशिया ने जो प्रधान सक्तियता दिखायी, वह इसके 
१९५५ के वांदुंग-सम्मेरून के आतिथेय राज्य होने में दृष्टिगत हुई, जिसके बाद उसने 
कई एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलनों में भाग लिया और संयुक्त-राष्टर-संघ में यह उन देशों 
के साथ मन्नीपृर्ण सम्बन्ध में सहयोजित रहा । तटस्थवादी नीति अपनाने के कारण 
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इण्डोनेशिया ने 'सीटो” की सदस्यता अस्वीकृत कर दी । इसने जापान-शान्ति-संधि 
पर हस्ताक्षर किया, किन्तु उसका सत्यांकन (अनुसमर्थेन) करना अस्वीकार कर 
दिया । इसने ऐसी अमेरिकी आर्थिक था सैनिक सहायता छेना भी स्वीकार कर 
दिया, जिससे उसे 'शान्ति-युद्ध में पश्चिम का समर्थव करने या उसे शक्ति-संवर्धित 
करने का वचन देना पड़ता । और इसने क्रमशः कम्यूनिस्ट चीन के साथ निकद 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया, जिसके सन्दर्भ में ही उससे बांदुंग-प्रम्मेलन की 
प्रासंगिक निर्णय के अनुप्तार चीनी नागरिकों और इण्डोनेशिया-निवासी चीनियों 
की सम्पत्ति के अनुरक्षण तथा उनकी क्षति के सम्बन्ध में, उसके लिए चीन के साथ 
संधि-वार्ता क्रना सम्भव ही सका । 
(१६) आन्तरिक राजनीति 

इंडोनेशियाई गणतंत्र का संवैधानिक तंत्र तुलनात्मक रष्टि से पर्पाप्त प्तरल 
था । सरकार का केन्द्रीय उपकरण एकाकी मंडलीय छोकसभा थी, जिसके सदस्य--- 
जब तक निर्वाचन न हो जाय, राजनीतिक पार्टियों द्वारा" राष्ट्रपति की समिति के 
अन्तर्गंत निर्धारित समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार नियुक्त किये गये 
थये। लोकसभा ने सुकर्तो को राष्ट्रति और राज्य के कार्यकारी प्रधान के रूप में 
चुना, जो पद उन्होंने गणत्तंत्र के जीवत के दस वर्षों की अवधि तक सम्हाला। थम 
छप-राष्ट्रति (हता) प्रतिनिधियों की सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उप- 
राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किये गये । हता १९५६ तक उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद 
उ्न्हो ने त्याग-पत्र दे दिया, अतः उनका सुकर्नों के “निदेशित' लोकतंत्र के कार्यक्रम 
के अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । संविधान के अनुसार शासन का अधिकार 
'मृंत्रिमंडल' के अधीन था, जिसका संगठन राष्ट्रपति के निदेश पर किया गया था, 
किन्तु जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था । सरकार का संगठन करते हुए राष्ट्रपति 
ते अपने प्रभाव का निरचयात्मक ढंग से प्रयोग किया। वे एक या उससे अधिक 
पार्टियों के नेताओं को मंत्रिमंडल” का संगठन करने के लिए आमंत्रित कर उन्हींके 
माध्यम से लोक-सभा के अनुमोदन पर मंत्रिमंडल का निर्णय कर सकते थे । 

परिणामतः युद्धोत्तर सरकार पार्टियों के आन्‍न्तरिक समझौते के आधार पर 
बनायी गयी थी और सभा में एक पार्टी का पूरा बहुमत प्राप्त होने के कारण यह 
कई पार्टियों के सहयोजन से बनी थी, गोकि इसके कतिपय मंत्री ऐसे थे, जिनका 
किसी पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं था। उद्याहरणस्वरूप, नतसिरूमंत्रिमंडल (६ 
सितस्वर, १९०० से २० मार्च, १९५१ तक) के उप प्रधात मंत्री का क्रिसी पार्टी 
से सम्बन्ध नहीं था, इसी भाँति आन्तरिक मामले, सुरक्षा, संचार एवं यातायात 
और दिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री भी गैरूपार्टी-सदस्य थे, किन्तु इस संगठन को छोक- 
सभा में पार्टियों के सहयोजन के आधार पर समर्थन श्राप्त था । ३१ जुलाई, १९५३ 
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की जिस मंत्रिमंडल की घोषणा की गयी थी, उसके संगठन में पार्टी-प्र तिनिवित्व 
की स्थिति इस प्रकार थी--जिसमें प्रधानमंत्री के साथ ई सदस्य राष्ट्रवादी पार्टी के 
थे, ३ महत्तर (ग्रेटर) इंडोनेशियाई पार्टी के थे, १३ विभ्ंजित दलों के थे, जो वाम- 
मार्गी से छेकर उदार-दक्षिण-मार्गी सिद्धान्तों के समर्थक थे। वास्तव में सरकार 
सीमित रूप से व्यावसायिक राजनी तिज्ञों के दछ के प्रतिनिधियों द्वारा संगठ्ति की 
गयी थी, जिन्होंने एक नये झासन-वर्ग की स्थापना कर छी थी | जेसा एक छेखक 
ने इंडोनेशियाई राजनीति की व्याख्या की है--- 

'इसका आरम्भ परिचमी संगठन प्रणाली के आधार पर होने कौर इसके 
पार्टी-सिद्धान्तों (इंडोनेशियाई राजनीति) के मौखिक वकक्‍्तव्यों में व्यक्त होने के 
बावजूद भी, इसको ऐसी परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जा रहा था, जो एक बृहत्‌ 
झगड़ालू औौर रुग्णतान्त्रिक राजनीतिक परिवार से प्रादुर्भूत छग्ती थीं। पार्टी- 
सदस्यता के प्रदन को दरकिनार रखते हुए, इंडोनेशियाई राजनी तिक जीवन एक 
ऐसे चालक खिलवाड़ की तरह था, जिनमें कुछ हजार छोग एक दूसरे को पूरी तरह 
और बच्छी तरह जानते हुए भाग ले रहे थे ।' 

सरकारों का संगठन, विघटन जीर पुनःसंगठन वैयक्तिक आधार पर किया 
जाता था, जो पार्टी सम्बन्धीं पर भी प्रभाव डाछता था | 

निर्वाचन होने के पूर्व वर्षों में सरकार दो प्रमुखतया पा्टियों-- राष्ट्रवादी 
पार्टी! और मसजुमी में से किसी एक द्वारा था दोनों द्वारा संगठित होती रहीं । 

पहली ने अपना महत्त्व सुकनों और हुता के नेतृत्व (ऐसा नेतृत्व, जिससे समय- 
समय पर अछग होने में सुकर्नों को कोई द्विविवा नहीं थी, से और डचों के विरुद्ध 
अपने किये गये कार्यों से प्राप्त किया था । मसजुमी' सुसरूूमान-प्रधान पार्टी थी, 
जिसके अनुयायी पूरे राष्ट्र में थे। इन दोनों में कौन-सी पार्टी अधिक लोकप्रिय थी, 
इसका निर्णय बदि निर्वाचन होते, तो उसी समय किया जा सकता था, किन्तु ये 
निर्वाचन वास्तव में १९५०० में ही हो सक्रे । 

जैसी सूचना मिली, निर्वाचन में कुछ ३७,७८५,२९९ मत पड़े थे। छः 
पावियों में से प्रत्येक ने दस लाख से अधिक मत प्राप्त किये, बाकी मत अट्टाईस भौर 
राजनीतिक दलों या विशेष व्यक्तियों को मिले थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आधार पर 
निर्वाचन में भाग छिथा था और वाकी अन्य त्रौवालीस व्यक्तियों ने स्थानीय क्षेत्रों 
के आधार पर इसमें भाग छिया था। बट्टाईस पाटधियों और व्यक्तियों ने निर्वाचन 
में स्थान प्राप्त किया, जिनमें वारह पार्टियों ने केवछ एक स्थान पाया । राष्ट्रवादी 
पार्टी ने कुछ मतदान का २३.३ प्रतिशत मत और ५०७ जरहें प्राप्त की थीं, मसजुमी 
ने भी उतनी ही जगहें प्राप्त की थीं, किन्तु उन्हें केवछ २०.९ प्रतिब्नत मत मिले थे, 
इसके अतिरिक्त मुस्ल्मानी शिक्षक दरक'--(एक अन्य रूढ़िवादी मुसतमान पार्टी) ने 
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१८.४ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे और उसके ४५ सदस्य निर्वाचित हुए थे, अतः इसे 
पार्टियों में तीसरा स्थान प्रास हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी को ३९ जगहें और कुल 
मतदान के १६.४ प्रतिशत मत मिले थे, मुसल्िम संगठन (एसोसियेशन को २.९ 
प्रतिशत मत भौर ८ जगहें मिली थीं! जितनी जगहें और २.६ अतिशत यत ईसाई 
दल (जक्रिश्चियन पार्टी) को भी प्राप्त हुआ था, बाद में उसी वर्ष, देश के लिए स्थायी 
संविधात बनाने के निमित्त संगठित संविधान सभा के निर्वाचन में भी पार्थियों की 
स्थिति इसी प्रकार बनी रही । अतः २५७ सदस्यों की लोकसभा में कोई भी अकेली 


पार्टी बहुमत पाने के सन्नचिकट तक भी नहीं आ सकी और सरकार का निर्माण 
तरपार्टी सहयोग” पर ही आधारित रहा । 


इन तिर्बाचनों में दो आश्चर्यजनक बातें हुईं । एक तो मुसलमान जाति के 
मतदान में 'मसजिदी' के मुकाबले 'मुसदमानी शिक्षक-दलरू” की स्थिति का इस प्रकार 
व्यक्त होना था | दूसरा कम्युनिस्टों द्वारा इस सीमा तक मत प्राप्त करना था, जिसकी 
आशा नहीं की जाती थी । निवरचिन ने आशा के विपरीत 'मुसूूमानी शिक्षक-दल' को 
वास्तविक शक्ति की स्थित्ति में छा दिया, जिसका प्रभावएर्ण ढंग से प्रयोग करना इसके 
लिए कठिन था, क्योंकि इसके पास न अनुभवी और न तो सशक्त नेतृत्व ही था । 

जहाँ तक कम्युनिस्टों की सफलता का प्रश्न है, यह उन्हें अपने गणतंत्र-विरोधी 
कार्य-कलछापों से विरत होने के बाद, उनके नेताभों हारा बरती गयी सावधानी के 
कारण मिली थी, जिन्होंने अपने को अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट अभियान का मास्को था 
पीकिंग द्वारा निर्देशित हिस्सा व समझकर, राष्ट्रीय हितों के समर्थक के रूप में प्रगट 
किया था । इसने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति सुकर्नो द्वारा संगठित और उनके मित्र 
अलीसस्त्रो मिडजोजो की अध्यक्षता में--जो निवर्चिन के पूर्व चार वर्षों तक इस पर 
रहे---बनी सरकार को अपना समथन प्रदाव किया था। यह मंत्रिमंडल स्पष्टतया 
वाममार्गी था। नये मंत्रियों में से एक ईवा कुसुमा सुमंत्री थे, जिन्होंने अपना कुछ 
समय मास्को में बिताया था और जिन्हें १९४६ में---उसी साल हुए नियोजित कम्यु- 
मिस्ट विद्रोह में भाग लेने के लिए बन्दी बनाया गया था । उन्हें महत्त्वपूर्ण पद देते 
हुए स्रक्षा-मंत्री बताया गया। उत्तका राष्ट्रवादियों से इस प्रकार का सहयोग देश में 
कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति समर्थन जाग्गत करने में एक बहुत अच्छे छाभ्रद भावरण की 
तरह था । यह सहयोग वास्तविक रूप से असंगत भी नहीं था, क्योंकि डच-विरोधी 
कार्यक्रमों के समय, जिसका राष्ट्रवादियों ने अनुसरण किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने 
कम-से-कम अन्‍न्तर्देशी झंझटों से ध्यान हटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समष्टिवाद की युद्ध 


नीति और समर-यंत्र का सहारा लिया । 
राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के -. इस सहयोग ने निर्वाचन के बाद सरकार 


बमाने की समस्या को जदिल बना दिया, क्योंकि मुसछमाव-पार्टियों ने कम्युनिस्टों के 
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साथ वननेवाली क्रिसी सरकार में भाग लेना अस्वीकार कर दिया था; तथापि 
राष्ट्रवादी अपने सवसे मजबूत समर्थकों के साथ अपनी मैत्री को छोड़ने या उप्ते ग॑मीर 
रूप से खतरे में डालने को तैयार नहीं थे । 

सहयो जित मंत्रिमंडल में कम्युनिस्टों को भी द्यमिल करने के सुकर्नों के दृष्टि- 
कोणके विरुद्ध व्यवहार करते हुए, बी सस्त्रोमिडजोजों ने १९५६ में अपनी दूसरी 
सरकार 'राष्ट्रवादी पार्टी, मसजुमी' 'मुसलमानी शिक्षक पार्टी और पाँच अन्य छोटे 
दलों के संसदीय समर्थन के आधार पर संगठित की । लोकसभा के कुल २५७ सदस्यों में 
सहयोजित सरकार के पक्ष में १८९ सदस्य थे । विरोधियों द्वारा ग्रह-युद्ध की घमकी 
के कारण सस्त्रो मिडजोजो की सरकार ने १९०७ में त्याग-सत्र दिया। चूँकि आवश्यक 
संसदीय समर्थन प्राप्त करते हुए कोई सरकार संगठित नहीं की जा सकी, इसलिए 


सुकर्नो ने डूँडा के प्रवान मंत्रित्व में एक अतिरिक्त संसदीय सरकार संग्रठित की । 


कि 


प्रथम सल्लोमिडजोजो मत्रिमंडल की स्थापना के समय से ही सुकतों ने 
सरकार पर विना कोई वास्तविक उत्तरदायित्व अहण किये वरावर अपने बढ़ते हु 
प्रभाव का प्रयोग किया था। संमवतः संयुक्त राज्य बौर सोवियत संघ की यात्रा में 
हुए अपने स्वागत के कारण सुकर्ना ने राज्य के प्रवाच के रूप में समझते हुए अपने को 
सीमा से अधिक महत्त्व दिया था और अपने मधिकार को सरकार के अधिकारों से 
वड़ा मानने रंगे थे। अतः मास्को, प्रैग्यू, वेलग्रेड और पीकिय की पुन: यात्रा के समय 
उनके प्राककवन पर कि 'सिसिक संधियाँ अन्तचर्राष्टीय तनाव को कम करने के लिए 
किये जानेवाले प्रयत्नों को बढ़ावा नहीं देतीं/---इंडोनैशियाई मंत्रिमंडल को यह 
वक्तव्य जारी करने की आवद्यकता पड़ी, कि--इंडोने शिया अपनी स्वतंत्र विदेशी 
नीति से विरत नहीं हुआ है । १९५६ में देश वापस आने पर सुकर्नों ने आगे यह 
घोषणा की कि १९४५ के बाद पाठियों का निर्माण एक बहुत बड़ी यलरूती का च्योतक 
है, और उन्होंने विवान-सभा को 'एकाकी गणतंत्र की स्वापना करते और पूंजीवाद 
का विकास रोकने के लिए कहा । इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि-- हम परशिचमी 
उदारवादी लोकतंत्र का बनुकरण नहीं कर सकते और न तो हम दूसरे तरह के 
विचारों का अनुसरण करते हुए एकाधिपत्यवाद ही स्थापित कर सकते हैं। फिल्हारलू 
हमारा छोकतंत्र निर्देशित छोकतंत्र होना चाहिए । इसमें स्पष्ठठया यह विचार व्यक्त 
किया गया था कि ऐदत्वा निर्देश स्वयं सक्रनों को ही इंडोनेशियाई समाज का प्रति- 
निधित्व करनेवाली राष्ट्रीय परिपद्‌ के माध्यम से देना चाहिए, जिसे वही नियुक्त 
कर ओर जिसकी वही अध्यक्षता करें। उनका कहना था कि यह परिपद्‌ मंत्रिमंड 
को परामणों देगी, जिसमें कम्युनिस्टों के साथ अन्य पार्टियों के भी प्रतिनिधि 
सम्मिलित किये जाये । 
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इस प्रस्ताव के कारण ही जनता में सुकर्नों के बाद माने जानेवाडे दुसरे 
नेता मुहम्मद हता का राष्ट्रपति से मतभेद हुआ, किन्तु उन्होंने एक राजकीय पदाधि- 
कारी के रूप में पुनः सक्तिय राजनीति में आना स्वीकार नहीं किया । राष्ट्रवादी 
और कम्युनिस्ट पार्टी तथा कुछ छोटे दलों को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने इस 
समस्या के समाधान के रूप में अपना विरोध व्यक्त करने के लिए १९५७ में खुला 
विद्रोह कर दिया, जो १९५८ तक दबाया नहीं जा सका ! ः 

यह विद्रोह केवल सुकर्नों द्वारा संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर निर्देशित 
लोकतंत्र की स्थापना के प्रस्ताव के कारण ही नहीं हुआ था । यदि यह प्रस्ताव 
निर्वाचन के पूर्व या अन्य परिस्थितियों में किया गया होगा तो यह विगत अनुभवों 
के आधार पर स्वीकार भी किया जा सकता था। स्वयं छोकतंत्र की भावना इस 
देश की परम्परागत प्रणाली की देन नहीं थी, वह भी कम-से-कम ग्रामीण स्तर पर 
बाहर से ही आयी थी। परम्परानुगत प्रणाली सत्तावादी थी । यह देशी सत्तावादी 
विश्वास औपनिवेशिक शासन से घटने की बजाय त्तव तक बढ़ा ही, जब तक डचों _ 
ने और अधिक सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी नहीं शुरू कर दी, जिससे जनता 
के प्रति सरकार के कार्यो और उत्तरदा यित्वों की नयी घारणा देश में फैलने छगी । 
ये घारणाएँ, फिर भी १९४५ तक इतने पर्याप्त रूप में विकसित नहीं हो गयी थीं 
कि इससे जनता सत्तावादी शासन को बदलकर जन-नेताओंं से सम्बन्ध स्थापित 
करने की दिशा में उन्मुख हो सके । इसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि 
इंडोनेशियाई पाटियाँ जापानी दखर के समय तक हमेद्या मुख्य रूप से केवल इस 
कारण डचों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का बिना उनका उद्देश्य देखे, विरोध करती रहीं, 
क्योंकि ये प्रस्ताव डचों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे । उन्होंने युद्ध की समाप्ति तक 
जिम्मेदारी के साथ सरकारी अधिकारियों का कोई निश्चित कार्रवाई करने का 
विक्रल्प रखते हुए, बिरोघ करने का कभी अवसर ही नहीं पाया था। परिणामतः 
इन परम्परागत मार्गों का अनुसरण करने और पूर्व अनुभव के कारण विरोधी पार्दियाँ 
नकारात्मक समीक्षा की ओर ही उन्मुख रहीं और वे सरकार के नियंत्रक नेताओं 
को भी प्रमुख रूप से अपने ही शक्ति-संवर्धन के अनुरक्षण और विकास की भौर 


प्रेरित करती रहीं । 
गणतंत्र सरकार पर देश में शान्ति स्थापित करने और देश के उत्पादन की 


पुनःस्थापना करने का उत्तरदायित्व था । यह अपना अधिकार समस्त दही१-समूह 
में पूरी तरह बढ़ाने में उतती सफल नहीं हुई, जितनी क्रमशः मीलिक संघीय व्यवस्था 
के भन्‍्तगंत हो सकी होती, किन्तु संघीय व्यवस्था राज्यों के संगठन पर--विशेष रूप 
से बाहरी द्वीप समूहों पर डच प्रभाव होने के कारण समाप्त कर दी गयी थी । 
तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में यहाँ यह देखा गया कि इंडोनेशिया के बहुत-से क्षेत्रों 
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'भें अशान्ति, डकती, उपद्रव और सरकार के विरुद्ध वृहत्‌ रूप से असंतोष व्याप्त है | 
यह एक ऐसी समस्या थी, जिस पर १९५० के बाद हर सरकार ने कड़ी कारेवाई 
करने की प्रतिज्ञा की, किन्तु यदि स्थिति सुधरी भी तो बहुत मन्द गति से । चोरी, 
कतल और, गाँव जलाने की घटनाएँ होती रहीं । यह असाधारण स्थिति जापानियों 


के आक्रमण और दखल, डचों के विरुद्ध छापामार युद्ध, अतिशय निर्धनता, राज- 
नीतिक असंतोष और धघामिक अन्ध-विश्वास की देन थी 


इन परिस्थितियों ने सेना और उसके नेताओं को विशेष महत्त्व प्रदान किया 
और इसे दक्ति के लिए हो रहे संघं का एक भरूग पहलू बना दिया। इस सम्बन्ध 
. में तथा अन्य मामलों में इंडोनेशिया को वैसे ही अनुभव होने थे, जो स्वाधीनता- 
संग्राम के माध्यम से भौपनिवेशवाद से मुक्त होनेवाले अन्य देशों को हुए थे। समय- 
समय पर सरकार भी सैनिक असंतोष या सरकारी निर्णयों से वुरी तरह प्रभावित 
- अफसरों के मतभेद के कारण टूट गयी । अत: १९५७-५८ का विद्रोह एक कर्नेछ और 
साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी-विरोधी नेताओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया था । 

इससे भी भधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि नागरिक और साथ ही सैनिक 
. प्रशासन में अच्छी तरह प्रशिक्षित लोगों की कमी थी। शान्ति और उत्पादन-क्षमता 
' की पुन.स्थापना के लिए स्वस्थ नियोजन की आवश्यकता थी । सरकार में नेतृत्व 
के स्थानों पर योग्य व्यक्ति थे, किन्तु पुरी सावधानी से बनायी गयी योजना भी 
"तभी सफल हो सकती थी, जब वह अच्छी तरह कार्यान्वित की जाती । इस सम्बन्ध 
में नीति की अपेक्षा नीति के प्रशासकीय कार्यान्वयन की बुरी दशा ने, जिसके लिए 
कोई प्रस्तावित विकल्‍प भी न था, विरोधी पार्टियों को, इसका सरकार के विरोघ 
में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया । इसने परस्पर पारियों और पादियों के 
नेताओं के बीच संघर्ष बढ़ाने में सहायता की । सरकार की अल्पकालीन और दीघे- 
कालीन योजनाओं के सफल कार्यात्वयन के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी प्रशाप्तक्रों 
की जरूरत थी। डचों की औपनिवेशिक नीति युद्ध के कुछ दिनों पहले तक इंडो- 
मेशियाइयों को नागरिक-सेवा करने में केवल निम्नस्तरीय स्तरों को छोड़कर, 
विकास करने की विश्वा में उन्‍्मुख नहीं किया गया था । फिर भी, वहाँ डचों द्वारा 
प्रशिक्षित प्रशासकों का एक दल था। इनमें से अधिकों ने, विशेषतया डचों और 
इंडो-यूरोपियों ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष करनेवाले आरम्भिक लोकतंत्र के विरुद्ध 
अपना गठबन्धन कर लिया था । तत्कालीन राष्ट्रीयता-प्रधान दृष्टिकोण से इन्हें नये 
राज्य की सेवा के छिए अयोग्य समझा गया, गोकि हेग-समझौते' में यह तय किया 
गया था कि उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए रोक लिया जाय। इनमें से अमेक ने 
इस अवधि को एक प्रकार से सेवा-निवृत्ति के पूवें का अवकाश माना और इसे 
भविष्य में सेवा में बने रहने के लिए नये तंत्र के श्रति अपनी श्रद्धा और इसके लिए 
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अपनी क्षमता प्रगठ करने के सुअवस्तर के रूप में नहीं समझा । इसके कारण गणतंत्र 
की नीतियों को छाग्रू करने के निम्मित्त डच-काल के अनुभवी उपलब्ध भधिकारियों 
की संख्या घट गयी । फिर भी, वहाँ कुछ ऐसे लोग थे, जिन्होंने जापानी-दखल की 
अवधि में किसी-त-किसी प्रकार का कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया था । किल्तु 
ऐसे कुछ छोगों को मिलाकर भी प्रशिक्षित और अनुभवी प्रशासकीय अधिकारियों की 
आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी । इसके कारण जन-सैवाओं में तुलनात्मक इृष्टि से 
अप्रशिक्षित और अनुमवहीन लोगों को लगाने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे 
प्रशासन की कार्य-कुशलछूता में कमी आ गयी । न्यूनतम योग्यतावाले भी अप रिहार्य 
थे, जिनकी रिक्तता पूरी करवी भी कठिन थी। चूंकि सरकारी नौकरों ने अपने 
को अप रिहाये समझ लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी सेवाओं का भी अपना ही 
स्तर बना लिया था। परिणामस्वरूप स्वाघीनता-प्रासि के लिए प्रादुर्भव उत्साह के 
कारण इसे जो ओ्ोत्साहन मिला था, स्वाधघीनता प्राप्ति के दाद घटने रूगा और 
सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, सुस्ती और अनुत्तरदायित्व ने बाद की 
सरकारों के सासने गंभीर समस्या उपस्थित कर दी । 

सरकार और सरकारी प्रशासन में अनुभव की कमी का जो परिणाम हुआ, 
वैसा ही देश की आर्थिक जीवचन-व्यवस्था में भी हुआ । डचों के नियंत्रण में ीप- 
समूहों की सरकार विस्तृत रूप से आधिक कार्यों में संछडगन थी । भब ये द्वीप-समूह 
'नयी सरकार के नियंत्रण में आ गये । इनकी व्यवस्था के लिए भी प्रशिक्षित कार्ये- 
कर्मियों की आवश्यकता भी और डचों की भी--उनके प्रति अपनायी राष्ट्रवादी 
नीति के कारण, इस क्षेत्र में कमी हो गयी । तिस पर राष्ट्रीय क्षति-पूर्ति उनके 
पुनम्नहण से ही संभव थी ! आर्थिक दिवालियापन भरने के छिए भी- पश्चिमी लोगों 
द्वारा संचालित प्रमुख उद्योगों, जैसे रवर और पेट्रोलियम उद्योग पर ही आश्रित होना 
था, जो पूरे निर्यात का आघे से अधिक गूल्य प्राप्त करने का साधन था | 

तत्कालीन स्थिति इस प्रकार वतायी जाती है--'श्रम-सम्बन्धी कठिनाइयों 
(अ्रमिक-आनन्‍्दोलन), विदेशी पूँजी के विरुद्ध शत्रुता, बड़े पैमाने पर चोरी- डर्कती, 
रियायती भूमियों का कृषक दखलूकारों द्वारा गैरकामूनी दखछ; भारी कर और 
विनिमय-प्रतिवन्धों ने पश्चिमी उद्योगपतियों के लिए लाभ के साथ अपना व्यवसाय 

. चालू रखना कठित कर दिया है । कुछ बड़ी डच-कम्पनियाँ दुसरे वेशों--विशेषततः 
० इथियोपिया के लिए यहाँ से अपना कारवार स्थानान्तरित कर रही हैं । यह इंडो- 

नेशिया के लिए एक गंभीर विषय है, क्योंकि पश्चिमी उद्योगी ही विदेशी मुद्रा 
कमानेवाले और सरकारी आय के एक सम्पन्न साधन हैं । जब तक इंडोनेशियाई 
पँजी और उद्योग इस कार्य की पूर्ति न कर सकें, आर्थिक दृष्टिकोण अन्चकारदूर् 
रहेगा और सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ रहेगी 
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यह स्थिति सुधरने की जगह और अन्धकारपूर्ण हो गयी, क्योंकि राष्ट्रवादी 
सरकार ने अपने सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी के उत्साहप्रद समर्थन से अपनी आन्तरिक 
कमजोरी से ध्यान हटाकर आगे और डच-विरोघी भावना को प्रोत्साहन दिया 
ओर इस सम्वन्ध में अपनी कारंबाइयों को डच-उद्योगों और उनकी प्रापियों के 
विरुद्ध प्रेरित किया । 

आयिक समस्या जनाॉकिकीय स्थिति के कारण और जटिल हो गयी, क्‍योंकि 
इसकी कुछ आबादी (अनुमानतः ८.५ करोड़) के दो-तिहाईं लोग जावा में बसे हुए 
थे, और जो देश के क्षेत्रफल का केवल ग्यारहवाँ हिस्सा है। डचों ने १९०५ से ही 
इस समस्या के समाधान के लिए जावाइयों को द्वीप-समूहों के अन्य क्षेत्रों में जाकर 
बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। पुनविस्थापन बड़ा महँगा पड़ता था, इसलिए 
इसमें वड़ी धीमी प्रगति हुई। इन नीति को इंडोनेशियाई सरकार ने १९५० में 

- पुनः कार्यान्वित किया, जब २७ परिवार (४५ व्यक्ति) वहाँ से हटाये गये । किन्तु 

इस संख्या में वाद के वर्षो में वृद्धि हुई और १९५४ में ७८४६ परिवार पुनर्विस्थापित 
हुए जिनमें २७, ६४३ व्यक्ति थे । सरकारी योजना ६ वर्षों की अवधि में २० लाख 
लोगों को ४०० करीड़ रुपयों से अधिक की हागत से पुनरविस्थापित करने की थी। 
जावा में आवादी की वृद्धि की तत्कालीन दर के कारण पुनविस्थापन से कोई अधिक 
लाभ नहीं हो सका भौर उस समय के स्तर के अनुसार जावा में जन-संख्या तिरेक 
वना रहा । किसी भी झूप में पुनविस्थापन मूल समस्या को नहीं सुलझा सका, 
जो वस्तुत: जन-वृद्धि सम्बन्धी थी । 

स्वतंचता के वाद आथिक गिरावट के साथ सरकार और प्रशासन के 
व्यवहार और कार्य-संपादन के स्तर में कमी आने के कारण अशान्‍्ति को प्रोत्साहन 
मिला, जिसके परिणामस्वरूप १९५७ में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ । इन परि- 
स्थितियों का कम्युनिस्टों ने देश में अपने अनुयायी बढ़ाने के लिए दुरुपयोग किया। 
इस उद्देश्य-पूत्रि के छिए उन्होंने सुकर्नों और राष्ट्रवादियों को भी अपने पक्ष में करते 
हुए अपनी ऐसी कारंवाइयाँ बढ़ाने में निरन्तर उनका अधिकाधिक समर्थन प्राप्त 
किया । शघ्टरवादियों और कम्युनिस्टों के इस सहयोग ने ही विद्रोह को कम्युनिस्ट 
विरोधी रुख अपनाने का अवसर दिया। परिणामस्वरूप, जैसे-जैसे विद्रोही शक्तियाँ 
क्रमशः सैनिक कारंवाई द्वारा समाप्त होती गयीं, सरकार ने इंडोनेशियाई कम्यु- 
निस्ट पार्टी से अपने गति निकट सम्पर्क से दूर हटते हुए विरोधी शक्तियों से मिलाप 
करने की इच्छा का संकेत दिया । 


तीसवाँ अध्याय 
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पैसिफिक-युद्ध में जापान की पराजय ने, उसे उसकी मृल स्थिति में छा दिया। 
कुरिलीज और दक्षिणी सरवालित को रूस ने हस्तगत कर लिया। कोरिया को समय 
आने पर स्वाधीन किये जाने की बात की गयी, पर उस पर कब्जा करने के उद्देश्य 
से उसे सोवियत संघ और संयुक्त-राज्य के बीच विभाजित कर दिया गया । फार- 
मोसा पर चीन ने अपने पुनरधिकार की घोषणा की । पैसिफिक द्वीप, जो प्रथम 
विखव-युद्ध के बीच जापान के प्रदेशाधीन हो गया था, संयुक्तं-राष्ट-संघ के अन्तर्गत' 
युद्ध-नीति के व्यास' के रूप सें संयुक्त-राज्य को हस्तान्तरित कर दिया गया ! युद्ध 
की पराजय ने इस प्रकार जापान को केवल चार पहले के मल द्वीपों (होन्‍्सू, शिकोर, 
कियुशू, होकाइडो ) तक सीमित कर दिया और पुन-स्थापवा के समय जापान-राज्य 
में इसके साथ कुछ छोटे निकटवर्ती द्वीप शामिल किये गये । किन्तु उसके निजी द्वीप 
में १९५८ में ९ करोड़ जापानी निवास कर रहे थे, जब कि १८६७ में उसकी आवादी 
कुल केवल ३ करोड़ थी। यह वृद्धि एक शताब्दी में बढ़ी प्राकृतिक आवादी और 
उसके साम्राज्य के हारे हुए क्षेत्रों से और विशाल पूर्वी-एशिया की सह-समृद्धि के 
क्षेत्रों से अपने देश में जापानियों के छौट आने से हुई थी । इसका तात्परय यह है 
कि जापानी जनता के सामने जीवन-निर्वाह' की जटिल समस्या थी । यह समस्या 
केवल विदेशी व्यापार की पुनःस्थापना से कच्चे माल' का आयात कर उससे बिक्री 
योग्य पक्‍का सामान बताकर बाहरी देशों के विश्व-वाजार में भेजने से ही सुलझायी 
जा सकती थी । किन्तु जापान की विस्तारबादी नीति ने, जिसकी युद्ध के विनाश 
के साथ समाप्ति हुई थी, ऐसी स्थिति और प्रध्ृृत्ति पैदा कर दी थी, जो उसके 
इस स्वाभाविक अभियान्र द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त करने में, बाघक थी । 
विजयी देश इसको तत्क्षण कोई प्रोत्साहन देने के विरुद्ध थे। और बिना झर्तें आत्म- 
समर्पण के बाद अपने अधिकार की स्थापना के माध्यम से वे जापाव के भाग्य- 
नियंत्रक हो गये थे । 

(१) दखल-चीति और संगठन 

आत्म-समर्पंण की शर्तें २६ जुलाई, १९४५ ई० की पोट सर्डम-घोषणा में दी 

गयी थीं, जिसे जापान ने इस घारणा के साथ स्वीकार कर लिया था कि मित्र-राष्ट्रो 


आत्म-समपेण के धाद जापान ३०३ 


की नीति के अन्तर्गत साम्राज्यिक परिवार को शासन के उपकरण के रूप सें अस्वीक्षत 
नहीं किया गया हैं। दखल-तीति की व्याख्या सर्वप्रथम संयुक्त-राज्य द्वारा जापान 
के लिए संयुक्त-राज्य की आत्म-समर्पणोत्तर मूल नीति में की गयी थी, जिसे राष्ट्र- 
पति ने ६ सितम्बर, १९४५ को अनुमोदित किया था | इसने जापान पर दखल के 
अधिकारों के निमित्त तव तक के लिए एक नीति निर्धारित की, जब तक सुद्ृरपूर्व 
आयोग ने १९ जून, १९४७ को नीति-निर्घारण के समय जापान के लिए आत्म- 
समपंणोत्तर बुनियादी नीति के रूप में इसकी पुनः पुष्टि नहीं कर दी । अतः दखल 
के उद्देश्यों की जो व्याख्या की गयी, वे थे--(१) जापानी सेनाओं---समुद्री और 
हवाई दोनों सेनाओं का पूर्ण विवटन करना और इस प्रकार उसका पूर्ण निरख्री- 
करण करना, साथ ही देश का असैनिकीकरण करना और युद्ध के अपरा धियों को दण्ड 
देना, (२) इसके लोकतंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना, और (३) जापान की सैनिक 
घक्ति के वर्तमान आथिक आवार को नष्ट करना और इसे पु]नर्जीवित होने की 
अनुमति न देना, किन्तु जापान के आर्थिक जीवन को पुनः जागृत करना, ताकि 
जनता और राष्ट्र की श्ान्तिपर्ण आवश्यकताएँ पूरी की जा सके ।* 


आत्म-समर्पंण के प्रपत्रों पर मित्र राष्ट्रों के प्रधान सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल 
मैक आर्थर ने और २ सितम्बर, १९४५ को युद्धपोत मिसूरों पर पैसिफिक के युद्ध 
में भाग लेनेवाले संयुक्त-राज्य के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया । ६ सितम्बर को 
जनरल मैक् आर्थर को जापान पर दखरू करने लिए मित्र-राष्ट्रों के प्रधान सेनाव्यक्ष 
का पद दिया गया । अतः यह उनकी जिम्मेदारी हो गयी कि वे इस प्रकार कार्य 
करें, जिससे अमेरिकी नीति के अनुरूप निर्वारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके । जापान 
पर मूलतः कव्जा करनेवाली सेना अमेरिकी थी और साथ ही मित्र-राष्ट्रों का प्रधान 
सेताध्यक्ष अमेरिकी था और मिऋ्रराष्ट्रों के उद्देश्यों की पूर्ति के छिए अमली सिद्धान्त 
संयुक्त-राज्य सरकार ने स्थिर किये थे, अतः जापान पर दखछ करने का मूल 
अधिकार अमेरिका को ही प्राप्त था। फिर भी, आत्म-समर्पण के पूर्व अमे रिका ने 
यह सुझाव दिया था कि जापान में भावी नीति-निर्घारण में सहायता देने और 
जापानियों द्वारा उनकी प्रतिन्ना-पूर्ति को सुनिर्चित करने के छिए एक अनिवार्य 
संगठन बनाने में मदद देने के तिमित्त एक अन्तर्राट्रीय संगठन स्थापित किया जाय ।* 
संयुवत-रा ए-संघ के विचारों के अनुसार केवछ सलाहकार-समिति के निर्माण के प्रति 
सोवियत संघ और ब्रिटेन के विरोध के कारण मास्को में (२७ दिसम्बर, १९४५ को) 
हुए विदेश-मंत्रियों के सम्मेलन के समझौते के आधार पर सुटटरपृर्वे जआायोग का संगठन 
किया गया, जिप्तकी वाशिगटन में ११ राष्ट्रों, बाद में १३ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
को सदस्यता प्रदाव की गयी और जापान के लिए मित्र-राष्ट्रों की एक “कौंसिल” 
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का भी टोकियो में निर्माण किया गया, जिसकी सहायता पैसिफिक शक्तियों में 
शामिल चार भ्रमुख राष्ट्रों (्रोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन और उसके राष्ट्रममंडल 
तथा संयुक्त-राज्य) को दी गयी । इस संगठन ने अमेरिकी दखल-नीति में सुधार 
किया, किन्तु उसके अधिकार में कोई मुलभृत परिवर्तन नहीं किया। वास्तविक 
अधिकार मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान के हाथों में ही बना रहा । 


मित्र-राष्ट्रीं का यह अधिकार जापानी सरकार के ऊपर स्थापित किया गया, 
किन्तु उसके स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं किया गया । यह एक ऐसा उपकरण अवश्य 
था, जिसके द्वारा मित्र-राष्ट्रों को प्रधान कमान के नेतृत्व और निदेशन में जापान 
पर दखल करने का उद्देश्य पूरा किया जाना था। स्थिति का अनुमान लूगाते हुए 
आत्म-समपेण के पू्वे की सरकार ने एक केन्द्रीय सम्पर्क कार्याठय की स्थापना की, 
जिसके माध्यम से जापानी सरकार और दखछर करनेवाली शक्तियों के बीच सम्पर्क 
स्थापित किया जा सके । इस, संचार (सम्पर्क)--साघन की मान्यता का यह अर्थ 
हुआ कि कब्जा करने के उद्देश्यों, निदेशों और आदेशों को एक अधिकरण (एजेन्सी) 
के माध्यम से जापानी सरकार की शुद्धि के निमित्त प्रयुक्त किया जा सके और वह 
अधिकरण जापान की रूढ़िगत परम्पराओं के स्थान पर, वहाँ एक नये तनन्‍्त्र की 
स्थापना कर मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान द्वारा प्रोत्साहित” उद्देश्यों की पूति कर 
सके । इसी प्रकार का परिवर्तन मंत्रिमण्डल द्वारा कार्यान्वित्त किया गया था, जिसमें 
युद्धोपरान्‍्त जापानी सरकार के कार्यकर्ता अधिकतर युद्ध के पूर्व के अधिकार-तंत्र 
या पार्टी के नेताओं के बीच से लिये गये थे । जापान में आन्तरिक क्रान्ति के अभाव 
में इसकी संभावना समझी गयी और इसे स्वीकार करना पड़ा ! 

फिर भी, उक्त वैक्तव्य में एक महत्त्वपूर्ण अपवाद भी था। अमेरिकी और 
मित्र राष्ट्रों की नीति के एक भंश को कार्यान्वित करना थदि असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य था, जिसके संदर्भ में यह समस्या थी कि सरकार के कार्यों के लिए 
युद्ध-पूर्व के सेना-नायकों को सरकार में कैसे शामिल किया जाय । यह जापानी 
समाज के उन तत्त्वों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार सत्य था, जो जापान द्वारा एक 
दशी सन्‌ १९३१ से १९४१ के बीच अपनायी गयी विस्तारवादी और युद्ध-नी तियों 
के विकास में सैनिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी ठहराये गये थे । टोकियों में एक 
अन्तर्रष्टीय न्यायाधिकरण को पोर्टरस्डम की घोषणा में सच्निहित उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए संगठित किया गया, जिसे उक्त घोषणा के अनुसार युद्ध के अपराधियों के 
साथ और उनके साथ--जिन्‍्होंने मिन्न-राष्ट्रों के युद्धवन्दियों के साथ निर्दयतापूण 
व्यवहार किया था. और जिन्होंने आक्रामक युद्ध-नीतियों का निर्माण किया था, 
कठोर न्याय करता था । जापान के सम्नाद्‌ को युद्ध-अपराध के मुकदमे से वरी कर 
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दिया गया था, क्योंकि उनका मित्र-राष्ट्रों के नीति कार्य-सम्पादन में उपयोग करने 
का निर्णय किया गया था | किन्तु जिन प्र मुकदमे चलाये गये और जिन्हें दण्डित 
किया गया, वे थे--प सिफिक युद्ध शुरू होने के समय के प्रधान-मंत्री जनरल हिडेकी 
तोजो, माक्विस कोइची किडो, राज-समुद्रक लछाडे कीपर, भूतपूर्व विदेश-मन्त्री योसुके 
'मात्सुओका और प्रिवीकौंसिल के भृतपुर्वे अध्यक्ष--किचिरों हिसेनुमा । ये मुकदमे 
१९४६से १९४८ तक चले और निर्णीत दण्ड दिसम्बर, १९४८ में दिया गया । 
युद्ध के अपराधियों पर मुकदमे चछाने के साथ उन्हें अनुचित तत्व समझकर 
महत्त्वपूर्ण स्थानों से उन्हें निष्कासित करने का कार्य भी किया गया । जो सरकार 
में निर्देश देने के स्थानों पर नियुक्त थे, उन्हें पहले वहाँ से निकाल बाहर किया 
गया, इसके बाद जो उद्योगों में लगे हुए थे, उन्हें हटाया गया और ऐसे लोगों को 
भी, जिनका युद्ध/नीति-निर्धारण से कोई महत्त्वपूर्ण सम्पर्क था, अपनी जगहों से 
दूर कर दिया गया । मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान के निर्देशों का पालन करने के 
लिए जापान सरकार ने ४ जनवरी, १९४६ को प्रशासनिक शुद्धि (अपराधियों को 
पदच्युत करने) के अध्यादेश की प्रथम किश्त जारी की । एक वर्ष वाद ४ और १४ 
जनवरी, १९४७ के बध्यादेशों द्वारा इस शुद्धितररण की सीमा और बढ़ायी गयी । 
अतः गोकि शुद्धिकरण के अध्यादेश यथासंभव जापान की आन्तरिक राजनीति के 
निमित्त कार्यान्वित करने थे और गोकि इस अध्यादेश में आनेवालों की जाँच करने 
के लिए स्थापित संगठन ने अपना कार्य उदारता के साथ किया, फिर भी इससे 
युद्ध के पूर्व के अनेक अनुभवी राजनीतिज्ञ और उद्योगपति बुद्धोत्तर आत्म-समपेण 
के बाद तुरन्त सीधे नेतृत्व के लिए अनुपयुक्त करार दे दिये गये ।र 


(२) असेनिकीकरण और निरस्त्रीकरण 


सेनिक पक्ष में मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान ने जापानी सेना के विभाजन 
एवं असेनिकीकरण के साथ निरस्त्रीक6रण की नीति तेजी से लागू करनी आरम्भ 
की। असैतिकीकरण के उद्देश्यों की पूति के लिए इस कार्य में, जनरल स्टाफ- 
संगठन का निरसन, सह-से निक-संगठन का निपेघ (जिनसे सैनिकों के हटने के वाद 
तत्क्षण अपने कार्य-च्युत होने पर पुनः संगठित होने का भय था) और सरकार के 
युद्ध तथा समुद्री विभागों को समाप्त करना आदि सम्मिलित था | उक्त दूसरी श्रेणी- 
वाल को इस कार्य की पूर्ति होने तक अस्थायी रूप से नागरिक सैन्य-विनियोजन 
वोर्ड में रखा गया । ये परिवर्तेव स्वयं उक्त निरसन द्वारा समस्याएँ सुलझा सकते 
थे, जिनके अनुसार गृह और विदेशी नीति के सैनिक कार्य-कौशल की युद्ध-पू्वर की 
भयप्रद राजनीतिक समस्या, उन अधिकारों को--जो पहले सेनापतियों तथा यद्ध 
एवं समुद्री-मंत्रियों के पास थे, सम्राद को देकर हल' की जा सकती थी । नये 
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संविधान में, अन्तर्राट्रीय झगड़ों को तय करने के साघन के रूप में युद्ध और सेना 
दोनों के त्याग द्वारा पुनः सेनिक-भावना (सेनिकत्व) को पुनर्जीवित न होने देने के 
विरुद्ध व्यवस्था की गयी थी । इस .उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निर्णय किया गया 
था कि भू, समुद्र ओर वायु-सेनाओों तथा साथ ही अन्य सेन्य-शक्तियों को फिर कभी 
भी बने रहने व दिया जाय ४ इसके साथ, संविधान से--सम्राट्‌ के भरूग सैनिक 
विशेषाधिकार का निरसन कर, नीति पर सेनिक नियंत्रण की समस्या को सुलझाने 
का कार्य किया गया | 
(३) लोकतंत्रीकरण 

इसके बाद सुधार की दृष्टि से अनेक कार्य किये गये, जिनका उहेश्य समग्ररूप 
से जापान का लोकतंत्रीकरण करना था। इन उपायों में एक था---१ ८८९ के मेजी- 
संविधान की जगह नये संविधान को लागू करना । पर उद्धृत परिवर्तत के अतिरिक्त, 
जो संविधान ३ मई, १९४७ से छाग्र किया गया, उसके अनुसार “राज्य शक्ति के 
सर्वोच्च अंग” और “राज्य के प्रधान विधि-निर्माता' के रूप में आधारित साम्राज्यिक 
विश्विष्टत्ता के स्थान पर डायट” की विद्विष्ठता को आरोपित किया गया ! इसके 
अन्तगंत सम्राट राज्य का और उसकी जनता की एकता का--जन-भावना के 
आधार पर, जिसमें सम्पुर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न शक्ति निहित थी--भ्रतीक था । संविधान 
के चौथे, पाँचवें गौर छठे अध्याय में सरकार की संसदीय प्रणाली की व्याख्या की 
गयी, जिसके अनुसार पूर्णछझपेण एक नागरिक मंत्रिमंडल बनाया गया, जो प्रति- 
निधियों की सभा की प्रति उत्तरदायी था और जिसके पास डायट' के वे वित्त 
नियंत्रण-अधिकार भी थे, जो मेजी-संविधान की अन्तर्गत उसे पहले सीमित सीमा 
में ही प्राप्त थे। साम्राज्य-सम्बत्धी शृद्-कार्य भी तदनुरूप विधि-व्यवस्था द्वारा 
' डायट! के नियंत्रण में लाये गये। पहले की प्रिवी-कौंसिल समाप्त कर दी गयी और 
उसके स्थान पर मेजी-संविधान की कुलीनों की संसद्‌ के बदले विधायकों के निर्वोा- 
चित संसद्‌ की स्थापना की गयी । विघायकों के संसद्‌ को विधान में विलम्बनीय 
विशेषाधिकार प्रदान किये गये और इस मामले में तथा अन्य रूपों में यह प्रतिनिधियों 
के संसद्‌ के अधीन था । संवैधानिक रूप से एक स्वतंत्र न्‍्यायाधिकरण की स्थापना 
की गयी और निर्वाचन-मंडल को जजों की नियुक्ति का तो नहीं, किन्तु उनको 
आवश्यकता पर बुलाने या प्रस्तुत होने के लिए आज्ञा देने का अधिकार प्रदान किया 
गया था अमेरिकी प्रणाली के अनुसरण पर सुग्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायारूय) को, 
न्‍्यायाधिकरण के अन्तिम उपकरण के रूप में, किसी भी विधि, आदेश, तियम यथा 
सरकारी कार्य की विधिवत्ता को परीक्षित और निश्चित करने का अधिकार दिया 
. शया | और नये संविधान के तीसरे अध्याय की इकतीसवीं घारा में मूलतः अमेरिकी 
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विकास-प्रक्रिया के आधार पर राज्य-शक्ति के अनुचित प्रयोग के विरुद्ध व्यक्तिगत 
सुरक्षा के संबंध में विस्तृत नियम बनाये गये । अधिकार के इस विधेयक में, यह 
ध्यान देने की वात है कि एशियाई देशों, जैसे जापान में समूह या संख्या के परम्परा- 
गत अधिकारों की विशिष्टता के स्थान पर व्यक्ति-विद्येप के अधिकारों पर अधिक 
बल दिया गया ! 
संवैधानिक सुधार के निकट सम्बन्ध की दृष्टि से सांसारिक कार्यों के साथ 
राज्य, चैत्य (स_ाइन) और जापानी वर्म के स्थापित सम्वन्धों में परिवर्तेत किया 
गया । इस दिख्ला में पहछा कदम १ जनवरी, १९४६ को सम्भवतः मित्र-राष्ट्रों की 
प्रधान कमान द्वारा निर्देश दिये जाने की आशा में एक राजाज्ञा जारी करके उठाया 
गया, जिसमें सम्राट के प्रति पहले की ईश्वरीय या आध्यात्मिक भावना को मिटा- 
र--उसे राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए, इस पर शासन करनेवाले सत्ताघारी के रूप में 
प्रतिष्ठित किया गया । मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान ने राज्याश्वित जापानी घर्म 
'शिन्‍्टो '--को समाप्त करते हुए धर्मे-चैत्यों का अनुरक्षण जनता की स्वेच्छा पर छोड़ 
दिया । इसके साथ ही 'शिन्ठो'--सम्प्रदाय को राज्य की ओर से आथिक सहायता 
देना अस्वीकृत कर दिया गया। इन कारंवाइयों ने साम्राज्यिक संस्था को पूरी तरह 
सांसारिक नींव पर आधारित कर दिया, जिससे इसका संवेधातिक और छोकतंत्रीय 
तरीके से कार्य करना अधिक संभव हो सका । फिर भी, उन्होंने सम्राट को राज्य 
के प्रधान के रूप में मानते हुए, उसे उसकी प्रतीकात्मक विशिण्टता से वंचित नहीं 
किया और न उसे उसकी इस व्यक्तिगत स्थिति से अगप्रतिप्ठित किया, जिससे 
उसकी जनता व्यक्तिगत विद्वासों के पुरतनी सम्बन्धों से आवद्ध थी। उसकी इस 
प्रतीकात्मक स्थिति का, जैसा पहले वताया गया है, संविधान में भी उल्लेख किया 
गया था । 
ये तथा अन्य विचाराधीन परिवर्तन रूढ़िवादी जापानी संस्था द्वारा मित्र- 
राष्ट्रों की प्रवान कमान के निदेशन या नेतृत्त्व में या इनकी आशा में किये गये । 
मसित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान जापान पर दखल करने के वाद पहले १८ महीनों तक 
लोकतंत्र की अड़चनों को, जिनमें युद्ध-पुर्व की विचार-नियंत्रण-विधि जैसी चोजें 
शामिल थीं, दूर करने की कार्रवाई नहीं कर सकी और वह केवरू छोकतंत्रीय 
प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त भी और कुछ न कर सकी । सरकारी 
अधिकार-पत्र (चार्टर) में जिसके अनुसार मित्र-राष्ट्रों की प्रधाव कमान को कायें 
करना था, और जिसका अधिकार इसके पास सुरक्षित था, उसमें यह आदइवासन 
दिया गया था कि स्वयं जापानी भी कोई वास्तविक आमूल परिवतंन नहीं करेंगे । 
अतः मित्र-राष्ट्रीं की प्रधान कमान ने अमेरिकी और सुद्दूरप्‌र्व आयोग के निर्देशों 
में स्वयं छोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति के पूर्वनिर्णय के आधार पर सुधार कार्य॑- 
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क्रम को बन्द कर रखा था और जो सुधार उसने करना शुरू किया था, वे भी 
उसने जापानियों के माध्यम से किया था, जिनमें कतिपय झुकाव और हित ऐसे 
सुधारों के विप्शीत थे । 


चूंकि सेजी-संविधान में प्रतिनिधियों के निर्वाचित' संसद्‌ की व्यवस्था की 
गयी थी, इसलिए निर्वाचन को युद्ध के उपरान्त जापान में कोई नवीन प्रक्रिया 
नहीं समझा गया । परिणामस्वरूप दखल-भीति का आरम्भिक असर जीवन को युद्ध 
पूर्व की सामान्य स्थिति के अनुरूप चलाना.था । अतः नयी संविधान-पद्धति के 
निर्माण के पूर्व १९४६ के वसन्त में निर्वाचन कराये गये । युद्ध के बाद का दूसरा 
निर्वाचन जो नये संविधान के अन्तर्गत पहला निर्वाचन था, १९४७ के वसन्त में 
किया गया । निर्वाचन पुनः १९४८ में भी हुए | चूँकि नये संविधान ने औरतों को 
भी बालिग मताधिकार प्रदान किया था, इसलिए इस निर्वाचन में तथा उसके बाद 
के निर्वाचनों में निर्वाचन-विधि सम्पूर्ण मताधिकार के सिद्धान्त पर आधारित थी । 
जापान पर दखल करने की अवधि की सभी निर्वाचनों और साथ ही. १९५४ की 
शान्ति-संधि के बाद के भिर्वाचनों की प्रवृत्ति में वास्तविक रूढ़िवादिता का दर्शन 
हुआ, जब कि १९४९ के निर्वाचनों में रूढ़िवादी उदार-छोकतंत्रीय' दर (कान्जर- 
वेटिव लिबरल-डिमाक्रेटिक पार्टी) के प्रतिनिधियों ने संसद में अपना पूरा बहुमत 
प्राप्त किया था । 


दखल के बाद छोकतंत्रीकरण पर जो र देने के कारण जापान के आत्म-समर्पण 
के तत्क्षण बाद ही उसकी राजनीतिक पारियों के कार्य पुन: जीवित हो उठे । पुरानी 
पाट्यों का १९४० में और उसके बाद साम्राज्यिक अधिनिथम-सहकार संघ (इम्पी- 
रियल असिस्टैन्स एसो सियेशन) और साम्राज्यिक अधिनियम सहकार राजनीतिक 
समिति (इम्पी रियल रूल असिस्‍्टैन्स पोलिटिकल सोसाइटी) के संगठन द्वारा न तो 
पुरी तरह विनाश्य किया जा सका और न. उनके युद्ध-पूर्व के राजनीतिक संगठनों 
और सम्बन्धों को समाप्त करने का समय मिर' सका । अतः पहले की पा्टियाँ--- 
/स्युकाई'” और 'मिन्सेइतो---उदारवादी भौर प्रगतिशील पार्टियों के अमपूर्ण नामों 
के अन्तर्गत युद्ध-पूर्व के दिनों के पार्टी-राजनी तिज्ञों और नौकरशाही राजनी तिज्ञों के 
मेतृत्व में पुनर्जीवित हो गयी ।” एक तीसरी पार्टी सामा जिक छोकतां त्रिक पार्टी (सोशछ 
डिमाक्रेटिक पार्टी) ने युद्ध-पूवे के एक श्रम-सम्बन्धी मामलों के वकील और राज- 
नीतिज्ञ कतैयमा के नेतृत्व में उदारवादियों (जिन्होंने १९:४९ तक उदारवादी-लोक- 
तांत्रिक पार्टी संगठित कर ली थी) और प्रगतिशीलों (जिन्होंने वाद में तुरन्त अपने 
संगठन को लोकतांत्रिक पार्टी का नाम दे दिया था) का मुकावछा किया। सामाजिक 
लोकतांतिक पार्दीवाले दो भागों में विभकत हो गये, जिनमें दक्षिणमार्गियों का 
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उद्देश्य उदारवादियों और छोकत्तंत्रवादियों के उद्देश्यों के अनुरूप था और वाममार्गियों 
का शुकाव कम्युनिस्टों के सिद्धान्तों की जोर था । 


आत्म-समर्पण के बाद पहलछा निर्वाचन एक अपूर्ण पुननिर्मित सरकार के 
तत्वावधान में और नयी लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को संगठित भौर झक्ति संवर्धित 
करने के पहले ही किया गया, जिसमें रूढ़िवादी उदारपंथियों और प्रगतिशील पार्टियों 
को डायट! में वहुमत प्राप्त हुआ और जिसमें निर्वाचन के ततक्षण वाद--इसके प्रथम 
राष्ट्रपति हेतोयमा' के मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान के आदेश से निष्कासित किये 
जाने पर, उदारवादी पार्टी का नेतृत्त्वत अहण करनेवाले 'योशिडा शिगेरु' के अन्तर्गत 
मंत्रि-मंडल का निर्माण हुआ। यह सरकार १९४७ के निर्वाचन तक बनी रही । 
इस निर्वाचन में प्रतिनिधियों की संसद्‌ में पार्टियों की सदस्य-संख्या इस' प्रकार 
थी--सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी---१४३, उदारवादी पार्टी---१३३ और छोक- 
तांत्रिक पार्टी--१२६ तथा इसके मलावा ४६६ सदस्यों में कुछ स्वतंत्र थे या अन्य 
छोटी पादियों के थे । इस आधार पर संसद्‌ ने 'कर्तैयमा' (सामाजिक लोकतांधिक 
नेता) को प्रधान-मंत्री का पद प्रदान किया । उसका मंत्रि-मंडल सामाजिक लछोक- 
तांत्रिक, लोकतांन्रिक और जनता की सहकारी पार्टियों के प्रतिनिधियों का संयुक्त 
मंत्रि-मंडल था । कतैयमा की सरकार को आध्थिक-समंजन के कार्यक्रम को तेजी 
से विकसित करने और चलाने में मिली असफलता के कारण, इसके प्रति बड़ा 
असंतोष व्याप्त हो गया, इसलिए इन्होंने (फरवरी, १९४८) में त्याग्र-पत्र दे दिया 
और उनके मंत्रि-मंडल के स्थान पर लोकतांचिक पार्टी के नेता--“अशिडा हित्तोशी” 
के नेतृत्व में दूसरे मंत्रि-मंडल का संगठन किया गया। उनकी सरकार के विपक्ष में 
उठाये गये परिवाद “अशिडा'” के भी प्रतिकूछ गये, जिससे उन्हें भी (अक्तुवर, १९४८) 
में पद-च्युत कर दिया गया और उनके स्थान पर योशिडा” को प्रधान-मंत्री के पद 
पर प्रतिष्ठित किया गया, गोकि योशिडा' की प्रथम सरकार वनने के समय 
पार्टी के छिए निधि का दुरुपयोग करने और गलत हिंसाव रखने के लिए उनकी 
जाँच की जा रही थी । इन परिस्थितियों में भी जनवरी, १९४९ के निर्वाचन में 
उदारवादियों, (वया नाम--उदारवादी छोकतांत्रिक पार्टी) को डायट' में पूरा 
बहुमत प्राप्त हुमा । 

दक्षिणमार्गी पादियों के सम्बन्ध में उठाये गये परिवाद, पार्टियों द्वारा अपने 
कार्य-कलाप के छिए आवदयक वित्त की व्यवस्था करने में अपनाये गये तरीकों के 
कारण थे। जापान की युद्ध-पृर्व राजनीति में भ्ौद्योगिक और वित्तीय पूजीपतियों 
तथा राजनीतिक पाटियों के बीच मिकट का कार्यकारी सम्बन्ध रखा जाता था । 
इनसे वित्तीय सहायता प्राप्त करने के चदले, एक ओर ये पार्टियाँ नौकरशाही और 
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सरकार के बीच भध्यस्थ का कार्य करती थीं. और दूसरी ओर ये जापानी अंथ्थ- 
व्यवस्था (भूस्वासियों ओर जबस्तु) के व्यवस्थापकों का कोर्य करती थीं। च॑क्ि ये 
पुराने सम्बन्ध मित्रराष्ट्री की प्रधान कमान द्वारा किये गये आर्थिक सुधारों के कारण 
पार्टियों का निर्वाचन-सम्बन्धी तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताओं का दूर किये बिना 
छिन्न-भिन्न कर दिये गये थे, गोकि पूरी तरह हटाये वहीं जा सके थे, इसलिए पार्टियों 
ने अपनी आवश्यकत्ताएं पूरी करने के लिए ऐसे ठीकेदारों तथा भौरों से अपने 
कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित कर लिये, जो जापान के पु]ननिर्माण का कार्य करना 
ओर उससे छाभ उठाना चाहते थे। इस तरह के सम्बन्ध का खुला रहस्थोद्याटन 
होने के कारण ही ऐसे परिवाद उठाये गये थे। 


लोकतंत्रीकरण का दूसरा तरीका लोकतंत्रीकरण के लिए अपनाये गये कार्य- 
क्रम में प्रगट हुआ । थह कार्य-क्रम गृह-मंत्राउलय की नौकरश्ञाही द्वारा प्रयुक्त न्याया- 
घिकरण और स्थानीय सरकार का' नियंत्रण कम करने के उद्देश्य से बनाया गया 
था। झह-मंत्रालय--पुलिस प्र नियंत्रण रखने, नियुक्ति के विस्तृत अधिकार रखने 
और न्यायाधिकारियों एवं स्थानीय कार्य-कर्मियों का निदेशन करने के कारण 
सत्ताधारी भौर .चौकरशाही-शासन के एक महत्त्वपूर्ण अभिकरण (एजेन्सी) के रूप में 
स्थित था। पुलिस-प्रशासन-प्रणाली को, विकेन्द्रीकरण के आघार पर, १९४७ के 
अन्त में-- शह-मंत्राठल्य की समाप्ति के पूर्व, जब कि इसके अन्य कार्य या तो हटा 
दिये गये थे या दूसरे मंत्रालयों को दे दिये गये थे, पुनःसंगठित करने के लिए कदम 
उठाये गये। इसके कारण उस नये संविधान में स्वायत्त सरकारों का उदय संभावित 
हो गया, जिसने स्थानीय जन-सत्ता को संगठित और क्रियान्वित करने के नि्मित्त 
विधि-सम्मत विनिमय बनाने के. लिए स्थानीय स्वायत्तता के पिद्धान्त की स्थापना 
की । संविधान की ९४वीं धारा में स्थानीय निर्वाचनीय सभाओं और विधि 
समुदायों में से सीधे प्रमुख समवाधिकार द्वारा का्यलिय-कर्मियों को चुनने की 
व्यवस्था की: गयी । रूढ़िवादी दलों के स्थानीय संगठनों के अन्तर्गत. नौकरशाही 
ओऔर' उसके समर्थकों के परम्परागत अधिकार में केन्द्रित शक्ति का पता इस तथ्य से 
लगा, जब न्यायाधिकारी गवनर' था 'मेयर' के चुनाव में, जो पहले टो कियो द्वारा 
नियुक्त किये जाते थे, स्थानीय निवरचिकों ने उन्हें पुनः अधिकार-पदों पर प्रतिष्ठित 
करने की प्रवृत्ति अभिव्यक्त की। अतः स्थानीय तथा साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 
साढ़े तीन वर्षों में किये गये छोकतंत्रीकरण के प्रयासों से जापान के संस्थागत, राज- 
नीतिक जीवन का .पुन-संगठन हुआ, जिससे नये विचारों और चयी शक्तियों की 
' अभिव्यवित सम्पन्न हो सके, किन्तु युद्ध-पू्वे के नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों का 
: स्थान ग्रहण करनेवाले . किसी वास्तविक भौर महत्त्वपूर्ण नेतृत्व का ,उदय ,नहीं 
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हुआ | यदि निर्वाचन्-फल' को निर्णय का आदशें माना जाय, तो जनता पुराने नेतृत्त्व 
का, जिसका मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान के निदेशों पर निष्कासन नहीं हुआ था, 
अनुसरण करने में ही संतुष्ट थी। राज-नीति से निष्कासित नेता अभी भी परोक्ष 
साधनों से पर्याप्त प्रभाव डाल रहे थे । 


(४) अर्थ और शिक्षा-सम्वन्धी सुधार 


सम्भवतः मित्र-राष्ट्रीं की प्रधान कमान द्वारा सरकारी औौर राजनीतिक 
परिवर्तेनों से अधिक दीर्घका लिक महत्त्व, उसके निदेशन में अर्थ-व्यवस्था और शिक्षा- 
सम्बन्धी, सुधारों को दिया गया । शिक्षा-संबंधी सुधार विद्यालयों में शिक्षा की 
सामग्री और उसके सिद्धांत में परिवर्तत छाकर किये गये । उन्होंने शिक्षा में नये 
विपयों को सम्मिलित किया और शिक्षा के लिए नयी पाव्य-सामग्री स्वीकृत की । 
इस सैद्धान्तिक परिवतंन को दृष्टि में रखकर शिक्षा-पद्धति का विकेन्द्रीकरण किया 
गया, ताकि शिक्षा का उपयोग राज्य के उद्देश्यों की पूति से अधिक व्यवित के 
विकास में सहायक हो सके । चूंकि शिक्षा-संगठन और विधि, जापान की परम्परागत 
दिक्षा के. पुनगंठन से कहीं अधिक अमेरिकी प्रणाली पर आधारित थी, इसलिए 
शिक्षकों के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) की व्यवस्था करती थी । और शिक्षा को औपचारिक 
शैक्षणिक कार्यों की अपेक्षा उसके विस्तृत उद्देदय के साथ ग्रहण करने के लिए युद्ध- 
पूर्व और युद्ध के समय के 'विचार-नियंत्रण' से उसे मुक्त कर प्रकाशन (प्रेस) और 
प्रसारण (रेडियो) की स्वतंत्रता देते हुए उसके (शिक्षा के) कार्यक्रम को जापान के 
लोकतंत्रीकरण के अन्तिम उद्देश्य के साथ सम्बद्ध करना इसका एक प्रधान अंग 
समझा गया था ! 
इस प्रकार, अर्थ-व्यवस्था के कार्य-क्रम को भी, जिसमें एक दुरूह अवधारणा 
समाहित थी, लोकतंत्रीकरण के अनुरूप परिवर्तित करवा था | युद्ध के व्यस्ततम 
काल में ५ लाख सदस्यों के मजदूर-संगठन को उनकी ६० लाख की सदस्यता के 
साथ पुनर्जीवित गौर विस्तृत करना इसका एक प्रमुख संकेत था | स्थानीय मजदूर- 
संगठनों को, जो पुराने कानून के निरपन के वाद तेजी के साथ संगठित हुए, उन्हें 
अमेरिकी अनुसरण पर दो प्रधान मजदूर संगठनों--एक जापानी मजदूर-संघ” और 
दूसरा आओद्योगिक मजदूर कांग्रेस” के अन्तर्गत राष्ट्रीय आधार पर संगठित करना 
था। मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान की नीति ने इस संगठन को प्रोत्साहित किया, 
क्योंकि मजदूर-संगठनों का क्रिया-कलाप अमेरिकी मजदर-आन्दोलन पर आधारित 
था, जिसका उद्देश्य मजदूरों की आ्थिक स्थिति को उन्नत करना था । फिर भी 
इस नीति में उस समय परिवर्तन होने छगा, जब कि मजदूरों की साधारण हड़ताल 
में, जिसकी १९४६ के अन्त और १९४७ के आरम्भ में धमकी दी गयी थी, राज- 
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नीतिक भावना प्रतिष्ठित हो गयी । मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान ने जापान पर 
दखल करने के पहले साल इस हड़ताल को पर्याप्त सीया तक वरदाइत करने के बाद, 
केवछ पूर्णतया आथिक कारण से नहीं, वरन्‌ राजनीतिक कारणों से इसे रोकने के 
लिए अपना हस्तक्षेप किया। १९४८ में जापान की अर्थ-व्यवस्था के सुधार की जगह 
उसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नीति में हुए सामान्य परिवर्तत के कारण, 
सित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान के लिए, पूर्णतया आर्थिक उद्देदयों के संदर्भ में हड़ताल 
की सहन करना कठिन हो गया, क्योंकि इनका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता 
था। इस तथ्य के कारण कि १९४८ की हड़ताछ की धमकी भें, जो विशेषत्त:ः 
सरकारी मजदूर-संगठनों की ओर से अग्रसारित की गयी थी, राजनीतिक उद्देश्य 
की झलक सिली, फिर भी किसी हालत में मुद्रा-स्फीति के कारण मजदूरी की 
बढ़ोत्तरी के लिए हड़ताल का औचित्य हो सकता था, जिसको बिना विद्येष जोर- 
दबाव के स्वीकार करते हुए, सरकार द्वारा जीवन-निर्वाह-व्यय के अनुरूप मजदूरी 
की दर सें समंजन करना स्वीकार किया गया । इस तथ्य ने, कि रेलवे और अन्य 
जन-उपयोगी तथा कई एक ओऔर उद्योग, अंशतः दखल-नीति के कारण सरकार 
ह्वारा नियंत्रित उद्योग हैं या हो गये हैं, संगठित मजदूरों और मित्रराष्ट्रों की प्रधान 
कमान, दोनों के सामने--यह द्विविधा उपस्थित की कि जापान में अमेरिकी 
सिद्धान्तों के आधार पर मजदूर-संगठत के जो प्रयास आरंभ किये गये थे, उचको 
परिकल्पना राजनीतिक थी या आर्थिक । कुछ मजदूर-संगठनों में कम्थुनिस्ट नेतृत्व 
ने आगे यह अनुमान सिद्ध कर दिया कि जिन हड़ताछों से वे सम्बद्ध थे, उनका 
राजनी तिक उद्देश्य था । 

मजदू र-संगठन से राजनीतिक कार्यों और उद्देश्यों को परित्यक्त कराने की 
इन घारणाओ ने आ्थिक स्थिति और युद्धोत्तर आत्म-समर्पण करनेवाले जामान के 
साथ स्थापित अपने सम्बन्धों के कारण केवल थह द्विविधा ही पैदा नहीं की, वल्कि 
उसने मजदूर-संगठनो द्वारा किसी नये नेतृत्व को पनपना कठिन कर दिया, जो 
राजनीति में कोई महत्त्वपूर्ण भाग लेकर जन-नीति का विकास कर पाता श्रम को 
संगठित होने का अधिकार .दिया गया था और बाद में उसे इसके लाभ से वचित 
कर दिया गया, किल्तु, फिर भी, उसे संगठित होने का अधिकार प्रदान करने के 
इस तथ्य ने तत्कालीन स्थिति में नहीं तो भविष्य में एक नयी गण्यमान्य राजनीतिक 
शक्ति जागृत की । 

असैनिकीकरण और लोकतंत्रीकरण की समग्र समस्या के सम्बन्ध में किये 
गये श्रम-सुघार को ऐसा रूप दिया गया था, जिससे वह जापानी अर्थ-व्यवस्था के 
नियंत्रण पर संतुरून रख सके, जो युद्ध के पूर्व काफी ढीछा हो गया था। अब य्रह॑ 


न 
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नियंत्रण बड़े उद्योगपतियों-वित्तकारों को समन्वित रूप में दिया गया, जिनका 
सरकार से निकट का सम्बन्ध था। बिना अन्य परिवर्तेत किये एक जनतांत्िक 
राजनीतिक श्रणाल्ली के अन्तर्गत दृढ़ मजदूर-संयठन द्वारा उनकी शक्ति का परिष्कार 
किया जा सकता था। किन्तु, इस समन्वय के सम्बन्ध में मित्रराष्ट्रीं की प्रवान 
कमान की नीति--आधश्थिक-राजनी तिक दाक्ति के उनके एकाधिकार की तटस्थता ,से 
ऊपर थी। इन समन्वित उद्योगपतियों जौर वित्तकारों में बहुतों (जैवत्सु) का 
सैनिकीकरण और तथाकथित सेंनन्‍्यवादियों से सीवा सम्बन्ध था। परिणामतः मिच्र- 
राष्ट्रों की प्रधान कमान के निदेशनों में जापान-सरकार को अछ्त-शलत्र और विमानों 
का निर्माण रोकने के आदेश से विशेष रूप से जिवत्सु/॑ और सामान्य रूप से युद्ध- 
उद्योग को काफी घकक़ा रुगा |” इसके अलावा, ६ नवम्बर, १९४५ को सभी बड़े 
उद्योगपतियों, वित्तकारों के समन्वित सम्बन्ध को विभाजित करने का निदेश जारी 
किया गया । मसिकत्र-राष्ट्रों की प्रधान कमात की संभावित कारेंबाई के संदर्भ में 
'जैवत्सु' द्वारा पहले से अस्थायी रूप से इस तरीके को छाग्रू करने का चुझाव दिया 
गया था । औद्योगिक अधिकार के विस्तृत वितरण के उद्देश्य से तत्कालीन जैचत्सु- 
कम्पनियों की परिसम्पत्तियों को, उनको मुझ रूप से कम्पनी में छानेवालों के वीच 
पुनः वेचने के पहले, उनका प्रशासन सम्हालने के लिए स्थित कम्पनी-समा सि-आयोग 
का निर्माण किया गया था। यह अभियान वास्तव में एकाविकार समाप्त करने के 
लिए किया गया था, जिसको वाद में उद्योग के तत्कालीन कम्पनी-किस्म के वित्तीय 
नियंत्रण तक दही सीमित न रखकर, पूरी अथें-व्यवस्था को उनके अवयवों में, मूलतः 

ग्रेटे अबयवों, किन्तु उत्पादन की विशिष्ट और (प्रत्येक को) स्वतंत्र इकाइयों के 
आधार पर विभाजित करने के लिए विस्तृत किया गया | अतः जँवत्सु” (जो मृलरूप 
से पारिवारिक आधार पर तत्कालीन कम्पनियों की व्ृत्तीय प्रणाली के रूप में था) 
के विरुद्ध शुरू किये गये इस अभियान को, ओऔद्योगिक और साथ ही अर्थव्यवस्था 
के विकेन्द्रित नियंत्रण के लिए एक भान्दोऊरून के रूप में विकसित किया गया । इस 
सुधार-कार्यक्रम को पड़यंत्रकारी कौशल से बचाने के लिए तथा साथ ही उन लोगों 
को--निदेश देने की महत्त्वपूर्ण जगहों से हटाने के लिए, जो जापान के युद्ध कार्ये- 
क्रम से सम्बद्ध थे, निष्कासन-कार्य की अवधि १९४७ तक वडढ़ायी गयी, जिसमें 
जापान की अर्थव्यवस्था पर पहले से नियंत्रण रखनेवाले लोगों को, जो सरकारी 


का पर नहीं थे, भिम्कासन-योजना के अन्तर्गत निष्कासन के निमित्त सम्मिलित 
गया । 


इन आशिक सुधारों की तत्क्षण प्रतिक्रिया के कारण उत्पादन ग्रिर गया और 
जापान की आर्थिक स्थिति को समुन्नत करने नें अड़चन हुई और इसका स्तर १९३०- 
३४ से भी नीचे ग्रिर गया, जो सुदूर-पुर्ब-आयोग द्वारा वौद्योगिक उत्पादन के 
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लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया था । उदाहरणस्व॒रूप, सितम्बर, १९४८ में 
सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादव १९३०-३४ के उत्पादन के केवल ५८ प्रतिशत तक रह 
गया था। परिणामतः १९४७ के ग्रीष्म के मध्य तक दखछ-तीति में आधिक पुनः- 
प्राप्ति पर विशेष बल देता शुरू किया गया और आध्िक सुधार की उक्त घारा को 
यदि बदला नहीं जा सके, तो उसे मन्द करने की आवश्यकता पड़ी । जो सुधार 
शुरू किये गये थे, किन्तु जो जापानी दृष्टि से कागजी कारंबाई तक ही सीमित थे, 
मित्रराष्ट्रों की प्रधान कमान के सरकार पर दबाव कम होने के कारण और इसके 
“निर्देशन” में परिवर्तत आने के कारण स्थगित कर दिये गये । 


(५) भूमि-सुधार का कार्यक्रम 

आशिक सुधार के दूसरे क्षेत्र ने कृषि को प्रभावित किया। युद्ध-पूर्व के 
उद्योगीकरण के समय जापान की ५० प्रतिशत जन-संख्या कृषि के पेशे में रूगी 
थी । १९४९ तक कृषि-कार्य करनेवालों की संख्या ४६ प्रतिशत रह गयी। प्राप्त 
भूमि से यह जन-संझ्या देश की पूरी जन-संखझ्या के लिए खाद्यान्न नहीं पैदा कर 
पायी । परिणामतः जापान खाद्यान्नों का आयात करनेवाल्य देश हो गया था भौर 
इस आयात की व्यय का भुगतान निर्यात की प्राप्ति से करना पड़ता था ) किन्तु 
कृषि-कार्य करनेवाली जन्त-संख्या कृषि से स्वयं अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी 
पर्याप्त उत्पादन करने में असमर्थ थी। अतः कृषि-परिवार अपने जीवन-निर्वाह 
के लिए अन्य सहायक उद्योगों पर, जैसे--क्चे सिल्क के उत्पादन, किसी परिवार- 
उद्योग और मछली-उद्योग पर निर्भर रहने छगे । इससे जापानी कृषि जौर उद्योग 
के बीच एक सम्बन्ध स्थापित हुआ । किन्तु, इसके बावजूद भी कृषि-परिवारों के 
जीवन-निर्वाह का यह साधन भी अपर्याप्त था। उनके कर्ज बढ़ते गये, जिसके 
परिणामस्वरूप अनेक कृषि-परिवारों ने अपनी भूमि भी खो दी और इस पर वे 
रऊूगान देनेवाले असामी किसानों की हैसियत से ही बने रह सकृ। वहटंदारी 
(उत्पादन के बंटवारे) की कृपि-प्रणाली, जो प्राचीन सामन्वशाही-सम्बन्धों का 
आधुनिक पर्याय थी, इस प्रकार जटिल हो गयी थी कि उसके रहते कृषकों को अच्छे 
दिनों में सफल कृषि द्वारा या उससे कुछ बचत करके पुनः अपनी भूभि का 


स्वामित्व प्राप्त करने का बस्तुतः कोई अवसर नहीं रह गया । न 
युद्धोत्तर जापान में, कृषकों को जापानी समाज के अन्य छोगों की अपेक्षा 


असामान्य समृद्धि प्रा्स हुईैं। सरकारी नियंत्रण के बावजूद क्ृपक खाद्यान्नीं की 
कमी की स्थिति भें, जब जापान में युद्ध पूर्व की सहायक सहपूर्ति के वाहरी साधव 
_कट गये थे और जब सभी तरह की सामग्रियों की कमी हो गयी थी, अच्छी 
. कमाई करने में समर्थ था । शहरवालों को जीने की इन अनिवायें सामग्रियों के 


& हि रा । ९ 
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लिए ग्रामीणों पर, उनकी शञत्तों के अनुरूप आश्रित होना पड़ा था । फर्ुत: कृषकों 
'ने विनिमय की नियमित छर्तों के परिवर्तेन के कारण या तो (१) अपने उत्पादन 
का वड़ा भाग अपने उपभोग के लिए रोककर, या (२) इसका अन्य वस्तुओं में 
काफी छाभ के साथ (विशेषतः काले बाजार में) विनिमय कर, या (३) भूमि के 
,पुनवितरण कार्यक्रम से फायदा पाने के लिए, जो दखल-अभियान द्वारा जापान के 
कृषि-जीवन में सुधार लाने की दृष्टि से किया जा रहा था, मुद्रास्फीति के होते हुए 
मुद्रा-बचत का संग्रह कर विशेष लाभ उठाने का प्रयास किया । 

१९४६ का भूमि-सुधार-अधिनियम विद्येषतः तत्कालीन अनुपस्थाता .भू 
' स्वामित्व (जमींदारी) के विरुद्ध था। अनुमानतः २० लाख “चाँड' (एक चाड या 
'चोवु २.४५ एकड़ के बरावर होता है) भूमि इस अधिनियम से प्रभावित हुई थी, 
जिसमें १९४८ के प्रथम त्रमास के अन्त तक सरकार ने १५ लाख भूमि पुनवितरण 
के. लिए दखल कर ली थी, इस कार्यक्रम को दो वर्षों के भीतर पूरा करना था । 
मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान ने सूचित किया कि जुलाई, १९४८ के अन्त तक इस 
: कार्य-क्रम में कुछ १,३ै२०,११३ चाड भूमि बेची गयी थी । १९४७ में पुनवितरण 
के कार्य-क्रम को विस्तृत कर इसमें कृषि योग्य चरागाहों के साथ कृषि योग्य भूमि 
, भी सम्मिलित कर ली गयी थी । जून, १९५२ त्तक सरकार ने लगभग २० लाख 
चोदवु कृषि योग्य. भूमि और ४५०,००० चोबु चरागाह हस्तगत कर लिये थे और 
. इनमें से अधिकतर काश्तकारों को बेच दिया था। 

सुधार-अधिनियम के कार्यान्वयन ने अनुपस्थाता भूस्वामियों का भूमि से 
अधिकार-हरण कर लिया । किराये पर दी गयी भूमि के और भालिकों को होनन्‍्थशु, 
. शिकोकु, और कियुशु में केवछः १ चोबु और दहोकाइडो में ४ चोदवु कृषि योग्य भूमि 
रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जब कि तीन प्रमुख द्वीपों में ऐसे भूस्वामियों 


को औसतन ३ चोबु और होकाइडो में १२ चोबु भूमि अपने अधिकार में रखने की 
अनुमति दी गयी थी । 


जापान को दखल करने के वाद सम्भवतः स्थायी और वास्तविक रूप से 
राजनीतिक और सामाजिक सुधार के साथ-साथ यह एक आर्थिक और महत्त्वपूर्ण 
सुधार था । स्वयं जापानियों के सहयोग और उनके विस्तृत प्रशासन के कारण यह 
इतने थोड़े समय में पूरा किया जा सका। जैसा प्रोफेसर एलेन ने कहा है--“यह 
सुधार गोकि एक विजयी के शासन में शुरू किया गया, फिर भी, इसने प्रभावपुर्ण 


' जमींदार वर्ग के स्थान पर नये कृषक वर्ग को प्रतिष्ठापित कर एक महत्त्वपूर्ण राज- 
नीतिक शक्ति जाग्रत की ।” 


... भूमि-सुधार-अधिनियम के कार्य-काल में किये गये परिवर्तन महत्त्वपूर्ण थे, 
. किन्तु यें स्वयं न तो उत्पादन बढ़ाने में और न तो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के कृषि- 
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क्षेत्र में आर्थिक पुन्ःप्राप्ति की समस्या हल करने में समर्थ थे। इस उद्देश्य-के 'लिए 
अतिरिक्त साधनों का सहारा लेना था । बतः युद्ध-पर्वे जौर उसके बाद के जापानी 
कृषि-जीवन के अच्तर की विशिष्टता सारांश रूप में नीचे दी गयी है-- 

(१) कृषि-कर्मी जन-संख्या में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

(२) लगानदारों को भूस्वामित्व की, बिता इस परिवतंन के लिए विशेष 
वित्तीय व्यय के प्राप्ति हुई । 

(३) कृषि-कर्मी जन-संझ्या में वृद्धि होते के बावजूद सक्तिय किसानों की 
आशिक स्थिति में सुघार हुआ, जो अंश: भूमि-सुधार के कारण, अंशतः कृषि- 
उत्पादन की सुल्य-वृद्धि और अगंशतः भूमि के अतिरिक्त अन्य अक्लंषि-कार्यो से उन्हें 
प्राप्त होती थी, जैसे सिल्क-उद्योग से, पहले जिसमें मंदी जाने से उनकी जाय. भी 
कम हो चली थी, पर उसकी तेजी से पुन: बढ़ गयी । 

(४) पशुओं की किस्म में, फलों एवं उत्पादन में सुधार के कारण कृषि-कार्ये 
में प्रत्यावतेन हुआ । | 

(५) रासायनिक खाद और कीड़ों-मकोड़ों तथा बीमारियों को रोकने के 
लिए अन्य सामग्रियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा । 

(६) मशीन का और अधिक प्रयोग होने लगा गोकि जापानी कृषि में अनेक 
तरह की कृषि-सम्बन्धी मशीनों के प्रयोग की गंंजाइश नहीं थी | और--- 

(७) जमींदार-वर्ग का विनाश हुआ, जिनमें बहुतों ने अपनी पूर्व-स्थिति से 
नीचे उतरकर सक्तिय किसान की हैसियत प्राप्त. की । 

गोकि युद्ध-पूर्व की स्थिति से बाद की स्थिति में इस तरह के परिवर्तेन व्रष्टव्य 
हुए, फिर भी, उदाहरणस्वरूप यह अभी माना गया था कि जापान में भूमि पर कब्जा 
बहुत छोटी इकाइथों में था, कि कृषि-फार्म और शहर की आय में काफी अन्तर बना 
हुआ था, कि कृषक आबादीवालों को अभी भी अपर्यात्त रोजगार मिलते थे, क्रि 
अभी भी कृषकों की आबादी अत्यधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के 
लोग शहरों की ओर जाते रहे । 


(६) आथिक समस्या का बाह्य पक्ष 
जापानी दखल के आथिक सुधार के कार्य-क्रम इस प्रकार से बनाये गये थे, 
जिनसे जापान के उस समुदाय की स्थिति कमजोर हो जाय, जो युद्ध और आक्रामक 
नीति अपनाने और उसका विस्तार करने के लिए उत्तरदायी समझा गया था| 
मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान आशिक पुनसत्थाव को अपनी खास जिम्मेदारी नहीं 
मानती थी । परिंणामतः वे सुधार, जिनसे कम-से-कम औद्योगिक पति थोड़े समय 
'के लिए मिलंबित हो गयी और जापान का आधथिक स्तर १९३०-३१ से भी नीचे 
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गिर गया; जिसके कारण जापान पर दखछ होने की डेढ़ वर्ष की अवधि तक जापानी 
सरकार पर गम्भीर आथिक कमजोरी की स्थिति में उसको सम्हालने का वोझ जा 
गया था | एक पराजित शज्नु देश होने के कारण इसके बाद भी जापान और अन्य 
देशों के वीच सामान्य विनिमय पुनः आरम्भ करने के लिए भी आवश्यक कदम नहीं 
उठाये गये । इसका तात्पयं यह है कि आरम्भिक अवधि में बाहर से पर्याप्त कच्चा 
माल मंगराने की स्थिति नहीं थी, जिससे पक्का माल वनाकर, उसे देश के भीतर या 
वाहर वेचा जा सके । इसके साथ ही, जेवत्सु/! गौर सरकारी तत्त्वों ने जापान के 
भीतर शक्ति के वितरण को दृष्टि में रखते हुए सुधार-कार्ये-क्रम के अभिप्राय को 
स्वीकारने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके कारण उन्होंने दखल-नीति की दिशा में 
परिवतेन लाने के विचार से उत्पादन का स्तर नीचे गिरा रहने दिया था। पहले 
से प्राप्त भंडार जापान के समपंण और वाद में उसके दखलर के बीच की अवधि में 
सरकार द्वारा पुराने उद्योग-व्यवस्थापकों के हवाले कर दिया गया था, जिसे 
उदाहरणस्वरूप उन्होंने औद्योगिक पुनरुद्धार में नहीं लगाया ओर वह सब काले वाजार 
में चला गया । वर्तमान संयंत्र-क्षमता के अकुशल प्रयोग के कारण मूलतः क्षतिपूर्ति 
के लिए निर्घारित उसकी यह क्षमता भी कम हो गयी । “'राशनिय” द्वारा वितरण 
के लिए किया जानेवाला चावहरू का संग्रह कम हो गया । इस कमी का आंगिक्र 
कारण यह था कि किसानों को आवश्यकतानुसार पूरी सामग्रियाँ नहीं मिलू पाती 
थीं, जिसके लिए उन्हें काडे बाजार में अपने मा का विभनिमय करना पड़ता था 
और इसका दूसरा आंशिक कारण यह था कि सरकार संग्रह के तिमित्त कोई प्रभावपूर्ण 
तरीका अपनाने में असफल थी । 


इन सबके साथ, मुद्रा-स्फीति के कारण जापान की आर्थ-व्यवस्था तेजी से 
गिरती गयीं और उसकी बढ़ती आबादी का जीवन-निर्वाह कठिन हो गया, जिसके 
लिए केवरू इस उपाय को छोड़कर कोई विकल्प नहीं था कि मित्र-राष्ट्रों की प्रधान 
कमान या तो संयुक्त-राज्य से खाद्यान्नों और अन्य सामग्रियों का निर्यात करती रहे 
था जापान के अन्तर्राट्रीय व्यापार को पुनर्जीवित करने में सहायता देने के लिए 
आवश्यक कदम उठाये । मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान ने जापान को अस्थायी रूप 
से थोड़े समय के लिए क्षीण करने के वाद उसके आर्थिक पुनर्जागरण के छिए अपनी 
सुघार-नीत्ति में उपयुक्त कारण से परिवर्तन किया। संयुक्त-राज्य और सोवियत संघ 
के सम्बन्धों में तेजी के साथ मतभेद होना और साथ ही चीन में कुमितांग की राष्ट्रीय 
सरकार की स्थिति का गिरना, सुधार-नीति में परिवरत्तेन करने का दूसरा कारण 
था। चीन पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण की घमकी ने, जिसके कारण 
राष्ट्रीय सरकार के तत्त्वावधान में चीन पर अधिकार रखने के लिए युद्ध की संभावना 
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द्रण्टव्य हो चली थी, अमेरिका को; सोवियत संघ के मुकाबले चीन के प्रति, जो 
भूतपूर्व श्ु देश जापोन के युद्ध में मित्रवत्‌ था, अंपनी सुदूरपूर्व नीति में परिवर्तन 
करने को विवश होना पड़ा । सुद्दूरपृवं की और अन्तर्रष्टीय राजनीति की परि- 
स्थितियाँ ऐसी थीं या दूसरे शब्दों में १९४५ से लेकर १९५० के बीच वे जिस रूप 
में बदलीं, उनके कारण अमेरिकी हितों के दृष्टिकोण में मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान 
की नीति के साथ यह परिवर्तेतन हुआ कि उसने जाप।न को कमजोर करने के बजाय' 
उसे शक्ति-सम्पन्न करना आरम्भ किया । 

अमेरिका के इृष्टिकोण में इस परिवर्तंत के कारण, जिसके संदर्भ में - उसने 
जापान की अर्थ-व्यवस्था में सुधार के स्थान पर उसकी. पुनःस्थापना पर जोर देना 
शुरू किया जिसे सुदूरपूर्व के देशों ने, जो जापान की अ्थे-व्यवस्था और उसके 
सेनिक साम्राज्यवाद से अपने को आक्रान्च समझते थे, कुछ हद तक खतरनाक 
माना । दखरछ-नीति की प्रवृत्तियों के प्रति रू की असहमति सुद्रपुवें आयोग के 
भीतर और बाहर भी अभिव्यक्त हुई थी। किन्तु जापान के साथ शान्ति-संधि की 
शर्तों तक ही इसरे देशों का नाता था, उसको दखल करने की नीति पर पूरा 
नियंत्रण संयुक्त-राज्य का ही था । 

संयुक्त-राज्य ने शान्ति-समझौते के लिए स्वयं कदम उठाया था, जिसके 
आधार प्र दखल समाप्त किया जा सकेता था। १९४७ के ग्रीष्म में, जनरल मैक 
आर्थर ने प्रेस-सम्सेलन में बताया कि मित्रराष्ट्रों का जापान पर दखल करने का उद्देश्य, 
उसकी आर्थिक पूर्ति के अछाबा, और मामलों में पुर्ण हो गया है । उन्होंने यह विचार 
व्यक्त किया कि आर्थिक पूति दखल की स्थितियों में उपलब्ध नहीं की जा सकती । 
स्थायी ज्यान्ति-समझौते की शर्तें तय करने के लिए मित्र-राष्ट्रीं का एक सम्मेलन 
करने का अमेरिकी अस्ताव सोवियत संघ-को उसका चीन को राष्ट्रीय सरकार से 
विरोध होने के कारण, अमातन्य था। उसने आपसी समझौते के आधार पर इस 
समस्या को तय करना चाहा, पर उसमें असफल रहा । परिणामतः नियंत्रण मित्र 
राष्ट्रों की प्रधान कमान और सुदृरपुर्व आयोग के हाथ. में ही था, किन्तु समस्या के 
समाधान के लिए दिये गये सुझावों से उनका इष्टिकोण भिन्न रहा । 

जापान को क्षीण करने की उसकी नीति में परिवर्तन इस तथ्य से स्पष्ट है 
कि क्षति-पृ्ि के भुगतान के लिए जो उत्पादन उपकरण (सुविधाएँ) जापान से 
स्थानानतरित कर चीन, -फिलिपाइन्स तथा जापाव पर अपनी क्षति-एत्ि का दावा 
'करनेवाले अन्य देशों को-भेजे जानेवाले थे, उनके संचरण में भी परिवर्तन दृष्टिगत 
हुआ ।* पालि-आयोग के निर्णय के आधार पर जो औजार और मशीततें पहले जापान 
से 'हटाथी-जानेवाली थीं, उनका न. केवल वहाँ से हटाया जाना ही रोका. गया, 
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वरन्‌ क्रमशः इन्हें जापान में ही इस तथ्य के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाने छंगा कि 
मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान द्वारा निर्धारित उत्पादन की लक्ष्य-पूर्ति के लिए जापान 
भें विशिष्ट मश्षीनों की आवश्यकता है। उसके बाद जापान की स्वयं की आवदय- 
कताओं की जाँच करनेवालों की रिपोर्ट के भाघार पर पाले-रिपोर्ट के निष्कर्षों की 
जाँच में सुधार किया गया। परिणामतः अगस्त, १९४८ तक मित्र-राष्ट्रों की प्रधान 
कमान की रिपोर्ट में स्पष्टतया देखा गया कि जापान से पूर्व दावों के रूप में केवल 
१८,००० मक्लीनी औजारों को जल्यानों द्वारा भेजा गया, जिनका वजन ६०,००० 
मीदटिक टन से कम था । 


१९४८ के आरम्भ में, सुदूरपुर्व आयोग में, संयुक्त-राज्य के प्रतिनिधि ने, 
घटना-चक्र में हुई प्रगति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त-राज्य इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान को जापान की औद्योगिक 
पूति के लिए और अधिक सीधे और उत्साहप्रद उपाय करने चाहिए, क्योंकि स्वयं 
जापानी अपने प्रयत्नों से इस पूति में अभी सफछ' नहीं हुए हैं ।” इस लक्ष्य को रृष्टि 
में रखकर १९४७ के दूसरे अर्घाश में विदेशी व्यापार को, निजी उद्योगपतियों को 
इसमें बढ़ावा देकर, समुन्नत करने के उपाय किये गये । पहले आयात और निर्यात 
'पूरी तरह सरकारी आधार पर मित्र राष्ट्रों की प्रधान कमान द्वारा किया जाता था। 
१९४६ में खाद्यान्नों की कमी पूरी करने के लिए उनके आयात पर संयुक्त-राज्य 
द्वारा १८.७ करोड़ स्टॉलिंग खर्च किया गया था। इस प्रकार की वित्तीय सहायता 
अनिवार्य रूप से चलती रही, जिसके अकावा मार-ऋण-निगम” (कमोडिटी क्रेडिट 
कारपोरेशन) के साथ आवश्यक व्यवस्था कर कच्ची रई का आयात आरम्भ किया 
गया । मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान के नियंत्रण में १९४६ से १९४७ के बीच २० 
करोड़ स्टलिंग की अधिक लागत के अन्य आवश्यक कच्चे माल का आयात किया 
गया। इसी तरह निर्यात में भी समान रूप से, किन्तु कम परिमाण में वृद्धि हुई । 
फिर भी, औद्योगिक कच्चे माल के-- वतंमान व्यवस्था के अन्तगेंत होनेवाले आयात 
को बढ़ाकर ही औद्योगिक पुनर्जागरण तेजी के साथ किया जा सकता था। अन्ततः 
इस आयात-वृद्धि के लिए अथं-व्यवस्था उसके निर्यात से ही करनी थी । अतः पुनः 
अर्थ-प्राप्ति की लक्ष्य-पूति के लिए जापान को उत्पादनों के निमित्त पुनः खुले वाजार 
की आवश्यकता पड़ी । जापान द्वारा निजी विदेशी व्यापार पुन: आरम्भ करना 
उत्पादन और वर्थ-प्रासि दोनों रष्टियों से सहायक हुआ । मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान 
के तत्त्वावधान में इस प्रकार के व्यापार की व्यवस्था के अन्तर्गत एक बात यह थी 
कि उसका व्यापार वास्तव में विनिमय-विधि पर आधारित था, जैसा कि १९४८ 
में तय किया गया था, यह विनिमय जापान-पाकिस्तान और जापान-आस्ट्रेलिया के 
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बीच शुरू हुआ था | इसके बाद इस दृष्टि से ऐसी अन्य अनेक कार्रवाइयाँ भी की 
गयीं, जैसे जापान के आवश्यक आयात के व्यय के लिए व्यावसायिक ऋण की 
जरूरतों को दृष्टि में रखकर आवतंक निधि की व्यवस्था करने का प्रयत्न हुआ, जिसकी 
समस्या ऐसी थी, जिसने परिवर्तित नीति को सार्थक रूप से जापान में शान्तिकालीनत 
अर्थ-व्यवस्था स्थापित कर, इसके उत्पादन को १९३०-१९३४ (बाद में परिवर्तित 
होकर १९३२-१९३६) के स्तर तक पहुँचाने का रूक्ष्य स्थिर किया | उस स्तर की 
उत्पादन-प्राप्ति से यह आश्या की जाती थी कि उससे कम-से-क्रम जांपानी जनता 
आत्म-निर्भर हो जायगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि १९३२-१९३६ 
में जापान आथिक दृष्टि से सुदूर-पुर्व के राज्यों में स्देव अधिक शक्तिशाली था और 
अपने आर्थिक साधनों से, उसका अपने राज्य-ल्षेत्रों के वाहर पूर्वी और दक्षिण-पूर्व्ी 
एशिया तथा पेसिफिक प्रदेशों में काफी प्रभाव था । 


जैसा पहले बताया गया है, अमेरिका की इस नयी आर्थिक नीति के कारण 
सुदूरपूर्वं के कतिपय राज्यों में असंतोष पैदा हो गया था । फिर भी, यह स्पष्ठ था 
कि यदि जनता के जीवन-निर्वाह के लिए रूग्रावार दी जानेवाली अमेरिकी सहायता 
बन्द करनी है, तो जापान को क्षेत्रीयः तथा विश्व की अथे-व्यवस्था के अनुरूप स्थित 
करने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा । १९३०--१९३४ में जापान वे- अपने 
आयात का २४ प्रतिशत संयुक्त-राज्य से और ५३ तअतिशत्त एशियाई देशों (आस्ट्रे- 
लिया को छोड़कर) से प्राप्त किया था और जडयानों द्वारा अपने निर्यात का २३ 
प्रतिशत उसने अमेरिका को और ६० अतिशत एशियाई देशों को भेजा था। १९४७ 
में जापान ने अपने आयात का ९२ प्रतिशत संयुक्त-राज्य से और केवल ६ प्रतिशत 
एशियाई देशों से प्राप्त किया, जब कि' उसने जलूया नों द्वारा अपने निर्यात का फैवल 
१२ प्रतिशत संयुक्त-राज्य को गौर ६६ प्रतिशत एशियाई देशों को भेजा | स्पष्टतया 
युद्धोत्तर की ऐसी असमानताओं को कम करने के लिए जापान के एशियाई देशों के 
साथ युद्ध-पूर्व के आयात-निर्यात के संतुलन को दृष्टि में रखकर तदनुरूप प्रयत्न 
करना आवश्यक था । । 

इस स्थिति में संयुक्त राज्य के सामने यह उत्तरदायित्व ग्रहण करने की 
समस्या थी कि वह जापान से सुदूरपूर्व के अन्य राज्यों की सुरक्षा और फिर 
निःशखत्रीकृत, किन्तु आ्िक दृष्टि से पुनःसमृद्ध स्वयं जापान की सुरक्षा कैसे करे। 
इस उत्तरदायित्व-कों बहन करने के' लिए उसे एक शान्ति-समझौता करने की आव- 
इयकता पड़ी । इस प्रकार की संधि सन्‌ १९५० में संभावित थी, जिसमें यह तात्पय॑ 
लिहित था कि यदि इस पर सोवियत संघ और कम्युनिस्ट चीन हस्ताक्षर नहीं 
' करते, तो उसके बिना भी इसको अन्तिम रूप दिया जाथगा । 
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अमेरिकी नीति के परिवर्तेन का नकारात्मक पक्ष यह था कि श्रम-संगठन के 
ऐसे कार्य-कलापों पर नियंत्रण लगाया जाय, जिनसे उत्पादन में कमी होने की 
संभावना हो, और इस प्रकार ओद्योगिक प्रक्रिया पर सरकारी नियंत्रण के लिए 
और. समर्थ एवं विस्तृत उपाय करने का समर्थन किया गया। इसके अनुसार 
औद्योगिक संगठनों में विकेन्द्रीकरण-कार्यक्रम के अनुसार कार्य-संचालन करने के 
मिमित्त जापानियों पर छगे पूर्व दवाव ढीले कर दिये गये और यह तय किया गया 
कि औद्योगिक व्यवस्थापकों को निष्कासित करने की प्रणाली का उस' सीमा तक 
प्रयोग न किया ज़ाना चाहिए, जिससे औद्योगिक कुशलता कम होने की संभावना 
हो । दूसरे शब्दों में, आर्थिक पुनर्ँभ्राप्ति का उद्देश्य केवछ आत्म-निर्भरता तक सीमित 
न रखते हुए, इस बात पर ध्यान दिया गया कि सुधार कार्यक्रम को उस विन्दु तक 
लागू न किया जाय, जिससे ओऔद्योग्रिक पुरर्जागरण पर कोई विरोधी प्रतिक्रिया हो। 
फिर भी, यह ध्यान रहे कि कम-से-कम इसका एक थह प्रश्न विवादास्पद था क्रि 
इसमें नीति-सम्वन्धी कोई विशिष्ट परिवतंन सचन्निहित नहीं था । नीति में जैसा 
परिवर्तन दिखाई देने लगा, उसके संदर्भ में मिन्नराप्ट्री की प्रधान कमान ने यह 
रिपोर्ट दी कि सुधार कार्यक्रम को मित्रराष्ट्रों के निहित उद्देश्यों की पूति की सीमा 
तक्क सम्पादित किया जा चुका हैं। क्योंकि जापान में सैन्य-वियोजन और नि:दारत्ी- 
करण का कार्य पूरा किया जा चुका है। और लोकतंत्रीय पद्धति का निर्माण हो 
चुका है। दूसरे इस कारण जापानियों को इस सुनिश्चय के साथ अपने जीवन-निर्वाह 
के साधनों की पुनःस्थापना करने की स्वीकृति दी गयी है कि वे इसका उपयोग 
सैनिकीकरण या युद्ध के पुनर्जागरण के लिए न कर, शान्तिकालीन अथ-व्यवस्था 
की स्थापना के लिए करेंगे। शान्ति-संधि होने के उपरान्त स्वाघीनता प्राप्त करने 
पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं जापानियों पर होगा। संधि के अभाव में आथिक 
कार्यकराप के पुनर्जागरण का उत्तरदामित्व मित्र-राष्टों की प्रधान कमान को 
सम्हालना था। 


(७) जापान और कोरियाई युद्ध 


सन्‌ १९५० में कोरिया में युद्ध आरम्म होने के समय जापान एक अधिकृत 
देश था, जिसकी सुरक्षा पूर्णतः इस पर दखल करनेवाली शक्तियों पर निर्भर थी । 
इसका सैनिक और सह-सेनिक संगठन छिन्न-शिन्न कर दिया गया था और नये 
संविधान के दूसरे अध्याय के अनुसार इसके सैनिक संगठन को स्पष्टठतया हमेशा के 
लिए निपिद्ध कर दिया गया था। फिर भी, अन्तर्सष्टीय परिस्थितियों का परिवतंन 
आरम्भ होने पर और विशेषतः चीन की मुख्य भूमि पर कुर्मितांग के स्थान पर 
कम्युनिस्टों का नियत्रण हो ने पर, मित्र-राष्ट्रों की संयुक्त कमान ने इस नये जापानी 
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संविधान की इस व्यवस्था की व्याज्या, उसके वास्तविक रूप में सम्बन्धित सन्दर्भों 
में करना शुरू किया । अतः जनरल मैक आर्थर ने जनवरी, १९५० में जापानियों 
के नाम अपने वाधिक संदेश में अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि जापान ने 
अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैनिक-संगठन के अधिकार का परित्याग नहीं किया 
है। मित्र-राष्ट्रों की संयुक्त कमान के सरकारी अनुभाग द्वारा सुरक्षात्मक उद्देश्यों के 
लिए इस दृष्टिकोण को और विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया । योशिडा-परकार ने 
इसके तत्क्षण बाद संविधान की इस व्याख्या से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया । चूँकि समाजवादी विरोधी पार्टियों ने इससे अपनी असहमत्ति व्यक्त की, 
इसलिए शान्ति-समझौते के बाद जापानी राजनीति में पुन्रःशल्नीकरण के प्रश्न, 
इसके स्वझप और इसकी सीमा के विस्तार की समस्या उपस्थित हुई, जो आगे भी 
चलती रही । अन्तर्राष्ट्रीय इष्टिकोण के अनुसार सुरक्षात्मक उद्देश्यों के लिए पुनः- 
शस्ज्ञीकरण के प्रश्न पर रूपी सोवियत संघ और चीन सहमत थे । सूदूरपूर्व और 
पैसिफिक क्षेत्र के अन्य राज्यों ने इस दृष्टिकोण से अधिक-से-अधिक अपने को उदा- 


सीन प्रकट किया । 

कोरियाई युद्ध शुरू होने के परिणामस्वरूप संयुक्त-राज्य ने जापान” पर 
तेजी से अपनी सैनिक शक्ति पुनःस्थापित करने का दवाव डारा । यह इसलिए 
जरूरी हो गया, क्योंकि संयुक्त राज्य को तरक्षण अपनी अधिकांश भू-सेना जापान 
से हटाकर को रिया में भेजनी पड़ी, भत्तः भान्तरिक व्यवस्था और जापान की सुरक्षा 
का दायित्व उसे जापानी सरकार पर छोड़ना पड़ा, जब कि इसके साथ-साथ, उसे 
को रिया में संयुक्त राष्ट्र की ब्ैनिक कारंबाइयों के निमित्त जापाव को ही अपना 
अड्डा बचाना पड़ा । परिणामतः मित्रन्राष्ट्रों की प्रधाव कमान से श्राप्त अधिकारों के 
अनुरूप पुनःशस्ज्वीकरण की विशा में, जापान को ७५,००० व्यक्तियों के संगठन से 
एक राष्ट्रीय पुलिस फोस” बनाने की स्वीकृति देकर अभियान झुरू किया गया, जो 
जापान के दखल के बाद नियुक्त सैनिकों के कोरिया में भेजे जाने पर उनका स्थान 
अहण कर सके । फिर भी को रिया में प्रयोग के निमित्त स्वयं जापानी सैनिकों की 
भरती नहीं की गयी थी, गोकि कोरियाई सरकार को जापान-तिवासी को रियाइयों 
को अपनी सेना में भरती करने की अनुमति प्रदान की गयी थी । 

इसके अतिरिक्त, जापान ने संयुक्त राष्ट्र की सेवाओं को असैनिक सहायता 
. प्रवान की । इसके कारण संयुक्त राष्ट्र की सेना ने जापान से आवश्यक सामग्रियों 
की प्राप्ति के विशेष आदेश दिये, जिनका १९५० में कुछ मुल्य १४.९ करोड़ स्टलिग 
था । यह जापान को ३६.१ करोड़ स्टलिंग विदेशी सहायता देने के साथ-साथ दिया 
गया था। उसके वब्राद १९५१ में अमेरिकी भआाथिक सहायता केवल ६६-४ करोड़ 
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स्टलिंग तक रह गयी, जो तदनन्तर आगे चलकर विरूकुछ समाप्त कर दी गयी, 
जन्र कि सामग्रियों की प्राप्ति के लिए १९५१ में ५९.२ करोड़ स्टलिंग, १९५२ में 
८२.४ करोड़ स्टलिंग और १९५३ में ८०.९ करोड़ स्टलिग के आदेश जापान को 
दिये गये । ये आदेश १९५४ में कोरियाई युद्ध-विराम-संधि के बाद केवर ५९.६ 
करोड़ सटलिंग तक ही रह गये । 

सामग्रियों की प्राप्ति के ये आदेश कोरियाई युद्ध की संकटकालीन आवदथ- 
कताओं के कारण दिये गये थे, जो जापान की भौद्योगिक पुन:प्राप्ति में बहुत सहायक 
हुए और जिन्होंने जापान को अपनी वित्तीय समंता के अनुरूप अपनी मश्नीनों को 
तेजी से चाल रखने के लिए कच्चे मार का अधिकाधिक आयात करने और अपनी 
मशीनों का नवीनीकरण ओर विस्तार करने का अवसर प्रदान किया । कोरियाई 
युद्ध-विराम-संधि के वाद जापान को सुरक्षा के उद्देश्य से जापान में स्थित अमेरिकी 
सेना की आवदयकताओं के लिए “विद्येष प्राप्ति आदेशों” के बदले पर्याप्त डारूर 
भुगतान स्वरूप प्राप्त होते रहे । अतः १९५७ तक जापान ने अपनी आशिक पुन:प्राप्ति 
की स्थिति प्राप्त कर ली । 

उसका पूरा राष्ट्रीय उत्पादन (वास्तविक रूप से) सन्‌ १९३० के मध्य काल 
से ४४ प्रतिशत अधिक और प्रतिव्यक्षि आय १० प्रतिशत अधिक हो गयी थी । 
कई वर्षों तक उसकी अन्तर्राष्ट्रीय अथे-स्थिति का संतुलन काफी अच्छा रहा और 
उसने विदेशी झुद्रा का पर्याप्त संग्रह कर लिया। उसने अपने प्रमुख उद्योगों की 
आवश्यकताएँ पूरी करने के साथ अपना उत्पाइन युद्ध-पूर्र के स्तर से काफी अधिक 
बढ़ा लिया और इस दिशा में वह अभी भी तेजी से बढ़ता जा रहा था ।* 


(८) आशिक पुनःप्राप्ति की समस्या 

तिसपर भी जापानी सरकार को अभी अपनी आशथिक समस्याओं पर पू्ववत्‌ 
घ्यान देता था। अमेरिकी सहायता और जापानी माल के लिए अमेरिकी आदेश 
ने ओद्योगिक पुन्र:प्राप्ति को प्रोत्साहित और सुगम वना दिया था। लेकिन 
जापानी उद्योग-उत्पादन को, जिसके लिए समुद्र पार के देंशों में आवश्यक बाजार 
की पुत्र: व्यवस्था हुई थी, उसे आगे वनाये रखता था। जापानी सामान पुनः 
अमेरिका के निजी वाजार में विकने गा था और साथ ही जापान में संयुक्त-राज्य 
की सेनाओं के प्रयोग के रछिए भी इनका क्रय किया जाता था, इसके कारण अमेरिकी 
उत्पादकों की ओर से जापानी वचन तथा वहाँ की अन्य स्पर्वाजन्य सामग्रियों का 
अमेरिका में आयात करने पर प्रतिवन्व लगाने की माँग होने छगी। जब १९५५ में 
जापान को “व्यापार गौर शुल्क दर के सामान्य समझौते” में शामिल किया गया 
तो अनेक सदस्य देशों ने समझौते में एक छा जोड़ने की माँग की, जिससे जापानी 


३२४ पूर्व एशिया का आधुनिक इतिहास 


आयात के परिमाण पर रोक रूगायी जा सके । मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान के 
अनुमोदन पर विमिभ्यय के सीधे संमझौते के आधार पर जापान को कुछ लैटिन 
अमेरिकी देशों, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान तथा क्रुछ मध्य-पूर्वी देशों के साथ 
सामान के विनिमय की घोजना बनाने में सफलता प्राप्त हुई) दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के देशों, इंडोनेशिया और फिलिपाइन्स, जिनकी राष्ट्रीयवा और युद्ध-काल में जापान 
द्वारा जिसके दखल के' लिए की गयी सैनिक कार्रवाइयों के कारण जापान के साथ 
व्यापार पर जो प्रतिबन्ध रूग गये थे, उन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए विशेष प्रयत्त 
किये गये, विशेष रूप से किशि-सरकार ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया । 

युद्ध के पृ्वे जापान के लिए कच्चे माल की सहपृति का प्रधान बाजार और 
साधन चीन था, जिसमें संचूरिया भी सम्मिलित था। जापान के सुदर-पूर्व उपनिवेश 
(फारमोसा और कोरिया) के साथ चीन ने जापात को कच्चे माल की पूरी 
आवश्यकता का ३६ प्रतिशत माल दिया और उसके कुल निर्यात्त का ३५ प्रतिशत 
लिया, जब कि संयुक्त-राज्य ने उसको २५ प्रतिशत कच्चा मार दिया और उसके 
निर्यात का १७ प्रतिशत लिया था। परिणासतः स्वाधीन जापान की नीति की 
स्वाभाविक प्रकृति चीन के साथ अपना व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करने की थी, 
जिससे वह युद्ध के बाद की परिस्थितियों में मपनी विकसित अर्थव्यवस्था को संयुक्त- 
राज्य की असामान्य निर्भरता से मुक्त कर सकता । किस्तु बीच में कम्युनिस्ट तंत्र 
की स्थापना, उसके सोवियत संघ से और जापानी कम्युनिस्ट पार्टी से भी स्थापित 
सम्बन्ध की प्रकृति और कोरियाई युद्ध में कम्युनिस्ट चीन के हस्तक्षेप आदि ने 
मिलकर जापान और चीन के बीच पारस्परिक लाभ के व्यावसायिक सम्बन्धों की 
पुनःस्थापना का विरोध किया और कम-से-कम जब तक संयुक्त राज्य और रूसी 
सोवियत-संघ और चीन के बीच सहिष्णुता न हो जाय, तव तक इसे जटिल स्थिति 
में रखा । अतः जापान की समस्या का यह आधिक पहलू सुदूर॒पूर्व में युद्धकालीन 
धक्ति-ससन्वय की सम्पूर्ण समस्या का एक पक्ष बनता रहा। 

(९) शान्ति-स्थापना--१९४७-१९४८ 

१९४७ में मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमाने और चाशिगटन दोनों इस संदर्भ में 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जापान को दखल करने का उद्देश्य मूछतः पूरा हो चुका 
है और जापान तथा मिच्र-राष्ट्रों के बीच शान्तिकालीन सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिए एक शान्ति-समझौता किया जाना चाहिए । जैसा ऊपर बताया गया है, संयुक्त 
राज्य और रूसी सोवियत संघ के बीच इस प्रइन पर, यहाँ तक कि इसकी विधि पर 
समझौता करना असम्भव हो गया था। परिणामतः इस दिश्षा में बढ़ना तव तक 
सम्भव नहीं था, जब तक जापान पर दखल के विरुद्ध बढ़ते असंतोष और स्वयं 
अमेरिका में दखल़ के उत्तरदायित्व के बोझ से मुक्त होने के लिए संयुक्त-राज्य इस 


आत्म-समर्पण के पाई जापाने ३२५ 


मामले में सोवियत संघ की हार था जीत की परवाह किये विना युद्धजन्य स्थिति 
को समाप्त करने का निर्णय न कर ले। इस दृष्टि से संयुक्त राज्य के राजक्रीय मामलीं 
के विभाग द्वारा एक संघिपत्र तैयार किया गया और इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए 
टू मन-प्रशासन द्वारा नियुक्त श्री जॉन फोस्टर डलेस द्वारा दोतरफा समझौता वार्ता 
शुरू की गयी। यह प्रयत्न इस बात से बचने के लिए किया गया कि जापान के 
लिए नीति निर्ारित का प्रइन संयुक्त-राज्य में राजनीतिक विवाद का प्रदत न बत 
जाय । आरम्भ से ही समझौता-वार्ता में भाग लेने के लिए सोवियत संघ को आमं- 
त्रित किया गया था। फिर भी उसके साथ कोई समझीता न हो सका । श्री डलेस 
द्वारा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलंण्ड, ब्रिटेन, वर्मा, फ्रांस, और भन्यान्य राज्यों से वार्ता 
होने पर अमेरिकी मसौदे में कुछ सुधार किया गया । अतः समझौते पर एक अन्तिम 
ऐंग्लो-अमे रिकी मसौदा सेन्‍्फ्रांसिस्को में ५ सितम्बर, १९५१ में आायोजित सम्मेलन 
के समक्ष विचार-विमर्श और हस्ताक्षर के निमित्त प्रस्तुत किया गया । इस पर ४९ 
राज्यों ने--इसकी सभी शर्तों पर सभी राज्य पूरी तरह सहमत न होते हुए भी--- 
हस्ताक्षर किया | उदाहरणस्वरूप, फिलिपाइस्स के प्रतिनिधि-मंडल ने क्षतिपुत्ति की 
शर्तों पर, जिनके अनुसार इस विषय प्र जापान के साथ भविष्य में सीधी वार्ता 
करने की व्यवस्था की गयी थी, अपना असंतोष व्यक्त किया । वर्मा, हिन्दुस्तान 
ओर यूगोस्काविया ने सम्मेलन में सम्मिलित होने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, 
अतः उन्होंने संधि-पन्र पर हस्ताक्षर नहीं किया । रूसी सोवियत-संघ, चेकोस्ला- 
वेकिया और पोल्ेड ने सम्मेलन में भाग लिया, पर संधि-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं 
किया । तिसपर भी जापान के हस्ताक्षर से पेंसिफिक क्षेत्र में केवल चीन, वर्मा और 
सोवियत संघ को छोड़कर वाकी सभी युद्धरत देशों के साथ युद्ध-संघर्ष सामान्यतया 
समाप्त हो गया । हिन्दुस्तान १९४५ तक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थित नहीं हो 
सका था, बतः वह युद्धरत अरूग देश न माना जाकर कंवल ब्रिटिश राज्य का एक 
भाग समझा गया था, इसलिए युद्धरत देझ्षों से वार्ता के समय उससे परामशे नहीं 
किया गया था । चीन को सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि 
संयुक्त राज्य चीन के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की राष्ट्रीय सरकार को ही मान्यत्ता 
देता था, जव कि अन्य राज्यों, जैसे--ब्विटेन, हिन्दुस्तान, और सोवियत संघ ने 
चीन की सरकार के रूप में कम्युनिस्ट तंत्र को मान्यता दे दी थी । सम्मेलन में 


फम्युनिस्ट चीन को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के कारण ही हिन्दुस्तान ने उसमें 
भाग लेना स्वीकार नहीं किया था । 


हस्ताक्षरकर्ता देशों सें केवल जापान ही ऐसा था, जिसने संघि-पत्न का 
१९५१ के अंत में सत्यांकन किया। परिणामत:ः संयुक्त-राज्य और अन्य हस्ता- 
क्षरकर्ता देदों के सत्यांकन के बाद १९५२ में यह संघि लागू हुई । 


रै२६ पूर्व एशिय( का भाधुनिक्त इतिहास 
६:72 ककया 

संयुक्त जप के 28 (8. एअल्वीकत तब तक नहीं किया, जब तक जापान ने 
एक अलग छुरली-सूँश्ि-की, ,बार्तां को ईवीकार नहीं कर लिया, जिसके अनुसार 
संयुक्त राज्य कर खल की संमासि पूरे जापान में अपने सैनिक अड्डे और सैनिक 
सिपाही रखने का-अर्धिके र/मिल सके | -इसके कारण २८ फरवरी, १९५२ को एक 
प्रशासकीय समझौता करने की बंवश्यकता पड़ी, जिसके अन्तर्गत जापान में संयुक्त- 
राज्य की अधिकार-सीमा और अमेरिकी नागरिकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में 
की जानेवाली व्यवस्था की व्याख्या की गयी । इसके अनुसार एक संयुक्त समित्ति 
भी बनायी गयी, जिसको संयुक्त-राज्य के लिए आवश्यक सुविधाएँ तथा क्षेत्र देने 
ओर सुरक्षात्मक व्यय के लिए जापान- द्वारा १५.५ करोड़ की वाषिक सहायता 
देने के सम्बन्ध में समझौता किया गया । अतः शान्ति-संधि के पश्चात्‌ भी संयक्त- 
राज्य ने जापान से अपनी सेनिक शक्ति को पूर्णतया वापस नहीं किया | परिणाम- 
स्वरूप जापान में समझौते की शर्तों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिकी सैमिकों 
की उपस्थिति के कारण उनके व्यक्तिगत व्यवहार से उत्पन्न मतभेद की स्थिति में 
यदा-कदा कूटनीति का श्रयोग करना पड़ा । इसके अतिरिक्त इन सुरक्षात्मक कारे- 
वाइयों का वैसा ही प्रभाव पड़ा, जैसा आर्थिक स्थिति में अमेरिकी नीति का पड़ा 
था, जिसके अनुसार जापानी सरकार को अपना निर्णय, विशेषतः विदेशी नीति के 
सम्बन्ध में अपना स्वतंत्र निर्णय प्रयुक्त करने पर प्रतिबन्ध था । इस कारण जापान 
को कम्युनिस्ट चीन और सोवियत रूस के विरुद्ध संयुक्त-राज्य और उसके मित्र 
देशों के साथ समझौता करना आवश्यक हो गया । इस सन्दर्भ में जापानी सरकार 
को अन्तर्राष्रीय नीति में जहाँ तक सामान्य समझौता का सम्बन्ध था, अपनी नीति 
को उस सीमा के अन्तर्गत रखना पड़ा, जिसमें सम्भवतः अपने को सीमित रखना, 


रूढ़िवादी जापानी सरकार उपयुक्त समझती । 
इस समझौते सें जापान को पीकिंग और फारमोसा शासनों में से किसी एक 


के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का चुनाव करना था । परिणामस्वरूप जापान और 
चीन'की राष्ट्रीय सरकार के बीच एक गलग सन्धि करनी पड़ी । तत्कालीन परि- 
स्थितियों में इसके कारण सन्धि की शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय सीमा के निर्णय में 
विशेष कठिनाई उपस्थित हुई। राष्ट्रीय सरकार ने इस सन्धि द्वारा पुरे चीन पर 
अपनी सरकार के अधिकार को जापाव द्वारा समथित समझा । जापानियों ने सन्धि 
को केवल फारमोसा के मामले तक सीमित रखा। २८ अप्रैल, १९५२ को इस 
विषय पर जो समझौता हुआ, उसके अन्तर्गत इस सन्धि को फारमोसा, पेसकैडर्स 
द्वीपों और उन क्षेत्रों तक ही' सीमित रखा, जो बाद में राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण 
में आये | उत्के बाद जापानी सरकार ने अपनी नीति की व्याख्या के अनुसार चीन 
की कम्युनिस्ट सरकार को अमान्य घोषित किया, विदेशी कार्यालय के ए शियाई 
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व्यूरो के प्रधान ने इस विषय में कहा, कि “उसकी राष्ट्रीय संरकार के साथ हुई 
सन्धि पूरे चीन पर लागू होती है। इस समय युद्ध का कोई मामला नहीं है, जिसके 
कारण चीन के साथ कोई संधि करने की आावश्यकता हो ।7११ 
इस प्रकार सैनफ्रांसिस्को-संधि के सम्बन्ध में उपस्थित होनेवाले सम्भावित 
विभेद को जापान ने समाप्त-ठा कर दिया । इस सन्वि ने जापान द्वारा चीन को 
ओपचारिक रूप से अधिकार का हस्तान्तरण किये विन्ता फारमोसा पर जापान के 
स्वतन्त्र स्वत््व को समाप्त कर दिया और साथ ही १९४५ के पूर्व जापानी साम्राज्य 
के कतिपय अन्य भागों पर से भी उसका अधिकार छिन गया । राष्ट्रीय सरकार के 
साथ, जो फारमोप्ता पर उसे चीन का सूत्रा समझकर दासन कर रही थी, जापान 
द्वारा अछग सन्बि करने का तात्पय यह हुआ कि जापान ने अपने पहले के इस 
उपनिवेश को चीन के वधिका र में दे देना स्वीकार कर छिया था । भारत ने भी 
जापान के साथ (६ जून १९५२ को) 'शाइवत शान्ति कौर मित्रता” की एक अरूय 
सन्धि की, जैसी सन्धवि वर्मा ने भी जापान के साथ उसी समय की थी | १९५६ में 
क्षतिपूति का निपटारा हो जाने के वाद सेनफ्रांसिस्को-सन्बि का फिल्िपाइन द्वारा 
सत्यांकन होने पर जापान ने लिखित रूप में केवलछू सोवियत संघ के क्षेत्र में आने- 
वाले राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के साथ शाच्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिया ।** 
उसी समय जब जापान अन्य राज्यों के साथ अपने सम्वन्धों की पुन स्थापना 
में लगा हुआ था, संगठित अन्तर्राष्ट्रीय समुद्याय में सम्मिलित होने के लिए मी वह 
प्रय्तशीरू था । झ्ान्ति-सन्वि के निर्णय के पूर्व मित्र राष्ट्रों की प्रधान कमान के 
प्रोत्साहन पर इस दिश्षा में प्रयत्न किये गये थे । अत: १९५० के पूर्व ही जापान 
संयुक्त-राष्ट के आथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के कार्य-कलाप में रुचि 
लेने गा था, अन्तर्राट्रीय श्रम-सम्मेलन सें सम्मिलित कर लिया गया था, वाणिज्य 
और शुल्क दर पर सामान्य समझौते के लिए आयोजित बैठक में उसने अपने पय्ये- 
वेक्षक भेजे थे और अन्त में उसे इसकी सदस्यता प्रदाव की गयी जौर उसने अनेक 
अन्तर्राप्टरीय तकनीकी सम्मेलनों में बधिकाधिक्र भाग लिया ॥ इस दिद्या में संयुक्त- 
राष्टसंघ की सदस्यता प्रदान करने के लिए अन्तिम कदम उसका सोवियत संघ से 
विभेद बना रहते के कारण दिसम्वर, १९५७ के पूर्व नहीं उठाया जा सका । 
दखल की अवधि में जापान और सोवियत संघ के वीच मतभेद होने का 
एक कारण रूसियों द्वारा जापान के युद्ध-वन्दियों को पुन: जापान रौटाने से इनकार 
करना था । युद्ध-बन्दियों के रोठाने के प्रश्न पर मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान और 
जापान ने भी जोर दिया था गौर तथाकथित नियंत्रण समिति के विचारणीय 
विपयों की सूची में यह एक वर्पानुवर्षी विषय बन गया था, अर्थात्‌ हर वर्ष इसे 
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विचार के लिए कार्य-सूची में सन्चिहित किया जाता था। सोवियत संघ ने इस संबंध 
में जापान और मित्र-राष्ट्रों की संयुक्त कमाच की समीक्षा पर १९४९ तक बन्दी 
सैनिकों के हस्तान्तरण पर कोई कार्ंवाई नहीं की, जब सोवियत अधिकारियों ने 
उस वर्ष २० मई को यह घोषणा कर दी कि रूसी सोवियत संघ में से ऐसे सभी 
बचे युद्ध-बन्दियों को नवम्वर तक जापान को छौटठा दिया जायगा । इनके २००० 
युद्ध-बन्दियों के पहले दल ने २७ जूत को जापान पहुँचने प्र कम्युनिस्ट समर्थक 
प्रदशेत किया, जिसका अभिपष्राय यह था कि सोवियत वन्‍न्दी शिविरों में उन्हें अच्छी 
तरह समष्टिवादी |सद्धान्तववोघन करा दिया गया था। भागे यह बताया गया कि 
१५ दिसम्बर तक कुल ९,५०० बन्दियों को छोटा दिया गया है। रूसियों ने यह 
दावा किया कि इस निस्तारण के बाद यह मामला तय हो गया, क्योंकि भव उनके 
अधिकार में केवछ' १००० बन्दी और बचे हैं, जिन्हें युद्ध का दोषी होने के नाते 
अभी न्‍्यायाधिकरण के अन्तर्गत रखा गया है। जापानियों ने रूस के ऐसे दावे का 
खंडन करते हुए कहा कि १,५०,००० सैनिकों की युद्ध में संभावित मृत्यु का हिंसाव 
लगाने पर अभी भी ६०,००० बन्दियों का कीई हिसाब (पता) नहीं मिलता । इस 
सतभेद के होते हुए भी सोवियत अधिकारियों द्वारा की गयी इस कार्रवाई से बन्दियों 
की वापसी का मतभेद बहुत कुछ कम हो गया । 

सोवियत संघ से सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या का दूसरा पक्ष जापानी 
कम्युनिस्ट पार्टी और उसका कार्य-कलाप था। युद्ध और उसके पूर्व बुरी तरह दवाये 
जाने के बाद, मित्र-राष्ट्रा की प्रधान कमाव ने भी अपने उद्देश्य की प्रूत्ति के लिए 
खतरनाक विचारों' और विधियों का निरसव करने की आवश्यकता समझी, जिसके 
अनुरूप कार्य करते हुए उसने इनकी बन्दी-ग्रह से मुक्त किया भौर इस प्रकार 
जापान की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पुनः जापान में वापत् लौटने की स्वीकृति 
दी। ६९४९ तक इस पार्टी को, गोकि इसकी सदस्यता बहुत अधिक वहीं थी 
'(१००,००० के गासपास थी) लगभग २० लाख मत प्राप्त करते हुए डायट में 
अपने प्रतिनिधित्व को '४ के स्थान पर ३२५ तक बढ़ी ने में समर्थ किया | इसने नव 
निभित श्रम-सगठन में भी इसे अपना नेतृत्व स्था पित्त करने में सफलता प्रदान की । 
प्रिणामत: कम्युनिस्ट पार्टी की झक्ति का यह वम्युदय सरकार के लिए चिन्ता का 
विषय हो गया, जिसके कारण १९४६ के मिर्वाचन के बाद बने तीसरे थोशिदा- 
सत्रिमडरू से कम्युनिस्टों के विरुद्ध संघर्ष करने का निइचय किया । इस सम्बन्ध में 
जो कार्रवाई की जा सकती थी, उसको मित्रन्शष्टों की प्रधान कमान ने सीमित 
करते हुए वास्तविक रूप में यह स्पष्ट किया कि कम्यु निस्ट-विरोबी-कार्येक्रम के भ्रतिं 
असहिंष्णु होते हुए भी इस चये संवैधानिक तन्त्र को नागरिक स्वाधीनता पर ध्यान 
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'डायट---“गर-जापानी कार्य-कलाप समिति/--की स्थापना की । इस समिति ने 
इसके बाद (२६ अक्तूबर, १९४६ को) कम्युनिस्ट पार्टी पर यह दोष लगाया कि 
श्रमिकों को हिसात्मक कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित कर आतंकवादी कार्यों से 
उसने आन्दोलन करने की योजना वनायी है। पार्टी-मेताओं ने इसको अस्वीकृत 
किया था, किन्तु पार्टी के मुख्यालयों पर पुलिस के घावे से इस दोष को सिद्ध करने 
का प्रमाण मिला । 

अन्य कार्यों में भी कम्युनिस्ट पार्टी की असंगत कार्रवाइयों ने, सरकार की 
इसके विरुद्ध आचरण करने की स्थिति और मजबूत कर दी | उदाहरणस्वरूप, 
१९५० के वसनन्‍्त में, जब कि बन्दियों के लोठाने का मामला अभी चल ही रहा 
था, एक प्रमुख कम्युनिस्ट नेता श्री टोकुडा ने ऐसे युद्ध-बन्दियों को तब तक जापान 
वापस लौटने के प्रश्न पर अपनी इच्छा व्यक्त करने में कमी दिखायी, जब तक 
कृम्युनिस्ट सिद्धान्तों के अनुसार उनका पूरी तरह सिद्धान्त बोधन न करा दिया 
जाय, ताकि लौटने के बाद वे कम्युनिस्ट उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें । ऐसी 
सूचना मिली कि उन्होंने समष्टिवाद की जाँच करनेवाली एक 'डायट'-समिति से 
_ यह भी कहा था कि युद्ध-वन्दियों को सोवियत संघ द्वारा बतायी गयी, न कि 
जापानियों द्वारा दी गयी-संख्या, उनकी देश-वापसी के लिए स्वीकार कर लेनी 
चाहिए । इससे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्य-कलापों में बाह्य निर्देशन प्राप्त करने का 
सत्य सिद्ध होता है, जैसा जनवरी, १९५० में कोमिनफार्मं की आलोचना से भी 
स्पष्ट है, जिसमें यह कहा गया था कि तत्कालीन जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 
श्री सैन्‍्जो नोसाका, जापान में अमेरिकी दखल के विरुद्ध पार्टी के सक्तिय कार्यों का 
नेतृत्व करने में विफल रहे । 


इन सारी घटनाओं ने मिन्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान की नीति को जापान - 
सरकार द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध की जानेवाली कारवाइयों का और अधिक 
अनुमोदन करने के लिए प्रेरित किया । फिर भी, सरकार ने स्वयं इनके विरुद्ध 
कोई उम्र कारेंवाई करने की अपेक्षा, मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान के अन्तर्गत उसके 
अनुमोदन से ऐसे कार्य करना अधिक उपयुक्त समझा । परिणामतः मित्र-राष्ट्रों की 
प्रधान कमान के आदेशों पर ही जापानी सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय 
समिति के चौबीस सदस्यों को जन-पद ग्रहण करने के अधिकार से वंचित कर दिया, 
कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रधान समाचार पत्र (अकेहटा) का प्रकाशन, उसे एक विदेशी 
विघ्वंसक उपकरण कहते हुए, वन्द कर दिया, जिसके वाद सभी कम्युनिस्ट प्रकाशनों 
को रोकने का आदेश दिया गया और नौ प्रधान कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार 
करने का वारन्ट' जारी किया गया । इन कारंवाइयों ने जापानी कम्युनिस्ट पार्टी 
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को भूगरसित कर दिया और कम-से-कम अस्थायी रूप से-इसे जापानी राजनीति के 
तत्त्व के रूप में निषिद्ध कर दिया, जो १९५२ में हुए 'डायट' के निर्वाचन से स्पष्ट * 
है, जिसमें इसे कोई स्थान नहीं मिला । १९५१ और उसके बाद जापान के साथ 
शान्ति-संधि करते में रूसी असफलता के कारण, इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित 
करने में कोई प्रगति नहीं हो सकी । 


(१०) स्वाधीनता के बाद की राजनीति 

जापात द्वारा स्वाघीनता प्राप्त करने पर एक अति आवश्यक प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि दखल अधिकारियों के निदेशन और नेतृत्व में किये गये परिवततों को 
स्थायी कंसे किया जाय ? १९४७ के बाद और दखलर की वास्तविक समप्ति के पूर्व 
जापानी सरकार को उसके कार्यसंचालत सें अधिक-से-अधिक आन्तरिक स्वाधीनता 
दी जाने रूगी थी। फिर भी मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान की सम्मति से ही १९५३ 
में अधिकार-परिवर्तेव हो सका । किन्तु उस सीमा में भी जापानियों द्वारा अपने 
मामलों को स्वाधीनतापूर्वक वियंत्रित करने का अधिकार पाने के सम्बन्ध में किये 
जानेवाले परिवर्तनों के स्वछूप का संकेत किया गया था । "३ 

मित्र-राष्ट्रों की प्रधान कमान की सुधार-नी ति का एक पक्ष जापानी कार्यादय- 
कृमियों हारा बड़ी ग़निच्छा के साथ स्वीकृत ओोर कार्यान्वित किया गया था। इत्त 
नीति के अन्तगेंत जापानी विस्तारवाद के विकास से सम्बन्ध रखनेवालों को सरकारी 
कार्यालयों और उद्योग के झह्यीर्ष व्यवस्थापकीय पदों के लिए अयोग्य करार विया 
गया था। यह नीति विशेष रूप से उन लोगों के सम्बन्ध में थी, जो निष्कासन 
भादेश से प्रभावित हुए थे, जोकि उन युद्ध-दोषियों और युद्ध-अपराधी के रूप में 
बन्दियों में से कुछ (गोकि सभी नहीं) के सम्बन्ध में पर्याप्त उदार भावना अपनायी 
गयी थी । परिणामस्वरूप परिस्थितियों के अनुसार शीघ्रातिशी ध्र जापानियों ने उन 
लोगों को, जो वास्तविक रूप से निष्कासित किये गये थे, पुनः स्वीकार करना और 
युद्ध-अपराधियों को मुक्त कराना आरम्भ किया । 

निष्कासितीं के मामलों में इचिरों हतोयमा का मामला विशेष रूप से उदा- 
हरणीय था, जो उस समय उदारवादी दल के नेता जीर संभावित प्रधान-मंत्री 
समझे जाते थे, जब मित्र राष्ट्रों की प्रधाद कमान ने उन्हें सरकारी कार्यालय के लिए 
अयोग्य घोषित किया था । इसके वाद हतोथमा ने अनिच्छापूर्वक्त एक पार्टी के 
कार्यो का थन्ुभव न रखनेवाले और व्यक्तिगत उन्नति में संलग्न राजनीत्तिज्नों 
योशिदा शिगेरु के अन्तर्गत जुयुतु (उदारवादी पार्टी) के नेतृत्व स्वीकार किया ॥ अतः 
योशिदा मई, १९४६ में अपनी प्रथम सरकार वनाने में सफर हुए। हतोयमा ने 
अपने को पार्टी के प्रधान के रूप में समझा और इस रूप में कुछ वर्षों तक उन्होंने 


आऔत्म-समपण के बाद जापान ३३९१ 


योशिदा को अपने डिप्टी! (उप प्रधान) के रूप में समझते हुए, उनके माध्यम से 
बपने अधिकारों का प्रयोग किया । फिर भी, १९५० तक योशिदा एक अनुभवी 
राजनीतिज्ञ हो गये और अपने बाद के प्रधान मंत्रित्व के समय उन्होंने अपने को 
हतोयमा के एहसानों से स्वतंत्र अनुभव किया । १९५२ में हतोयमा सरकारी पदों 
के निष्कासन प्रतिवन्ध से जब मुक्त हुए, तो इन्हें यह मुक्ति इसलिए नहीं मिली कि 
योशिदा उनके साथ कोई विशेष रियायत कर उन्हें पुतः अधिकार प्राप्त करने के 
योग्य बनाना चाहते थे, वरन्‌ जापान की सामान्य नीति के लागू होने के कारण 
ही ऐसा हुआ । परिणामल्वरूप हतोयमा के पुनः राजनीतिक जीवन में वापस आने 
पर उदारवादी तीन दलों में विभक्त हो गये । अक्तुबर, १९५२ में हुए निर्वाचन में 
प्रतिनिधियों की सभा में उदारवादी पार्टी को वहुमत प्राप्त हुआ था, जिसके अनुप्तार 
२४० जगहें मिली थीं, जो नेतृत्व की दृष्टि से योशिदा के समर्थक्रों को १० 
और हतोयमा के समययंकों को ६९ की संख्या में मिली थीं जौर जब इनमें ६६८६ सदस्प 
तटस्थ थे । 


दूसरे युद्ध-पू्व के नेता श्री मेमोरु शिगेमित्सु, युद्ध-अपराधी के रूप में 
अपने वन्दी आवास की समाप्ति पर उसी समय राजनीतिक जीवन में छोटे, जब 
हतोयमा लौटे थे । उन्होंने कुछ ऐसे राजनीतिक उपकरण को पुनःसंगठित किया, 
जिसका नाम प्रगतिशील पार्टी पड़ा । १९०२ के निर्वाचन में, डायट' में ८५ प्रगति- 
शीरू सदस्यों को स्थान मिलता । 

१९५२ के निर्वाचन के वाद चौथी--विभाजित वहुमत पर आाधुत यो शिदा- 
सरकार का डायट” पर नियत्रण भनिद््चित हो गया गौर जझ्ीत्र ही इसके विरुद्ध 
अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसके कारण १९५३ में नया निर्वाचन 
कराने की आवश्यकता पड़ी । इस निर्वाचन में उदारवादी दल से अरूग होकर 
हतोयमा-समर्थकों ने चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसका प्रतिनिधित्व 
७६ से घटकर ३५ तक रह गया । योशिदा-समर्थंकर उदारवादियों को १९९ जगहें 
मिलीं, जब कि प्रगतिशील को ७६, दक्षिण-पंथी समाजवा दियों को ६६, वामपंथी 
समाजवादियों को ७२ और कम्युनिस्टों को १ जगह मिली । ये अंक इस वात का 
संकेत करते हैं कि हतोयमा के समथ्थकों के प्रतिनिधित्व में कमी, दोनों समाज- 
वादियों बर्थात्‌ दक्षिणमागियों और वाममार्गियों द्वारा भरी गयी । इस परिणाम 
का प्रतिफल यह हुआ कि योशिदा को हतोयमा से अपने विरोध को बनाये रखने 
से ओर प्रयतिशीलों से गीर अच्छे कार्यकारी सम्बन्ध रखने से उसकी स्थिति और 
रढ़ हो गयी । फिर भी, उद्देश्यों और हितों की समानता के कारण प्रगतिशील 
योशिदा की अपेक्षा हतोयमा के अधिक निकट आ गये । तिस पर भी, निर्वाचन- 
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फल ने योशिदा को पाँचवीं सरकार बनाने में सफल बनाया, जी १९५४ के धन्त 
तक चली ।. इस समय (२४ नवम्बर) तक, प्रधान मंत्री योशिंदा के उदारवादी 
विरोधियों ने एक नयी पार्टी- जापानी छोकतंत्रीय पार्टी” का संगठन कर 
लिया गया था । इसका निर्माण प्रगतिशीलों, जापानी उदारवादियों (जो १९५३ में 
उदारवादी पार्टी से अलग हुए थे), उदारवादी दल के योश्िदा-विरोधियों और कुछ 
स्वतंत्रों को मिलाकर किया गया। सभा में लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधियों की 
१२१ जगहें थीं, जब कि उदारबादियों के पाप्त १८५ जगह थी। इससे दक्षिणमार्गी 
समाजवादियों के समर्थव से वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर मत- 
दान कराने की स्थित्ति में आ गयी थी । 


अपने मंत्रिमंडल की औपचारिक पदच्युति को बचाने के लिए, जिसके बाद 
नया निर्वाचन कराना पड़ता, थोशिदा ने त्याग-पत्र दे दिया और उनके स्थान पर 
हतोयमा को प्रधान मंत्रिपद मिला, जिनके साथ सिग्रमित्सु को विदेश मंत्री नियुक्त 
किया गया | फिर भी नयी सरकार के पक्ष में बहुमत पाने के लिए दक्षिणमार्मी 
समाजवादी मतों के समर्थत की आवश्यकता थी | यह समर्थेन हतोयमा को १९५२ 
के आरम्भ में निर्वाचन कराने का बचत देने पर मिल गया था। परिणामतः 
हतोयमा मंत्रिमंडल का कार्य वास्तविक रूप से अभीक्षक (बीच में रखवाली करने- 
वाले) कार्यों ठक ही सीमित रहा। 


समाजवा दियों को दिये वचन की पूर्ति के लिए हतोयमा ने २४ जनवरी, 
१९५५ को 'डायट' को विघटित कर दिया और फरवरी के अन्त तक फिर निर्वाचन 
हुए । निर्वाचन के अनुसार सभा की सदस्यता इस प्रकार थी--इत्तमें क्रमशः १८६ 
प्रजातात्रिक, ११२ उदारवादी, ८९ वाममार्गा समाजवादी, ६७ दक्षिणमार्गी समाज- 
वादी, ५ कृषक-श्रम-सदस्य और २ कम्युतिस्ट थे। मतदान में वाम-पक्ष की ओर 
थोड़ा झुकाव दृष्टिगत हुआ, जिसका पता जापान की ४६ न्यायिक सभा ओं की 
२६११ जगहों के लिए अप्रैल में हुए निर्वाचन से भी लगता है। 'डायट' के निर्वाचन 
के फल ने भी यह तथ्य उपस्थित किया कि अपने दोनों पक्षों के एकीकरण को 
समाजवादी छोकतंत्रीय दलवालों के , बराबर प्राप्त मत्त के साथ, “डायट' के दूसरे 
सबसे मजबूत दल के रूप में अपने को प्रतिप्ठित कर सकते हैं। वनिर्वाचत फल ने 
हतोयमा को भी 'डायट' में अपने बहुमत के लिए या ती छोकतांत्िकों या दक्षिण- 
मार्गी समाजवादियों के समर्थत पर निर्भर करने के लिए बाध्य किया | देश 
इृढ़तापूर्वक रूढ़िवा दियों का समर्थक रहा, क्योंकि दोनों रूढ़िवादी पार्टियों ने देश के 
पूरे प्रभुत्व का ६४ प्रतिशत मत श्राप्त किया । किक्तु यदि दोनों रू ढ़िवादी पार्टियों 
का विभाजव बना रहा, तो उनके सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करते की संमाववा 
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नहीं थी | गुट-विभाजन ने समाजवादियों को भी 'डायट' में अपने उस पूरे प्रभाव 
मै वंचित रखा, जो उन्हें संगठित रहने पर मिलता । अतः दक्षिणमार्गियों और 


घाममागियों--दोनों में एकता के आधार पर संगठित होने की भावना का विकास 
हुआ । म के 
एकता की दिशा में प्तमाजवादी पार्टी के दो गुटों द्वारा सबसे पहले प्रयत्न 


आरम्भ किया गया ! समाजवादी गुटों को मिलाने के लिए १४ अक्टूबर, १९५५ को 
अन्तिम समझोता किया गया | इसके बाद लोकतांञ्रिकों और उदारवादियों ने इस 
एकीकरण का अनुसरण करते हुए अपने को नयी उदारवादी लोकतांत्रिक पार्टी के 
रूप में संगठित किया । इन दो मिलापों ने जापान को निर्वाचन के लिए दो प्रमुख 
पार्टियों के आधार पर 'डायट' में सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त करने की 
ओर अग्रसर किया । अतः १ नवम्बर १९५५ में हुए निर्वाचनों में, जिसकी संसदीय 
अस्थिरता के कारण आवश्यकता पड़ी, उदारवादी लोकतांत्रिक पार्टी ने २९९ और 
समाजवादियों ने १५४ जगहें प्राप्त कीं । अतः हतोयमा ने प्रधान मंत्री के रूप में 
सुरक्षित स्थिति प्राप्त कर ली, जिस स्थिति में वे दिसम्बर १९५६ तक--अपने 
पद से त्यागपत्र देने के समय तक बने रहे । उनके बाद इशिवशि तेन्जन ने उनका 
स्थान ग्रहण किया, जो इस पद पर कुछ समय तक बने रहने के बाद अपने बुरे 
स्वास्थ्य के कारण उदारवादी लोकतांत्रिक पार्टी के अपने प्रधान स्पर्धी नेता श्री 
किशिनोवेसु के पक्ष में अपने पद से त्यागपन्र दे दिया और श्री किशिनोवेसु के 
१९५०८ के अन्त तक प्रधान मन्त्री के पद पर बने रहे, जब कि मई, १९५८ के 
निर्वाचनों में उदारवादी लोकतांत्रिकों ने अपना निर्णायक बहुमत कायम रखा । 

स्वाधीनता के बाद की राजनीति के उपयुक्त सहावलोकन से यह ज्ञात होता 
है कि जापान के राजनीतिक पार्टाॉ-जीवन में व्यक्तिगत निष्ठा पर अधिक बल दिया 
गया था । फिर भी इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सरकार के 
उत्थान-पतन की दृष्टि से पारियों के आपसी और आन्तरिक विभाजन का यही 
एकमात्र निर्णायक तत्त्व था। दोनों तरह की सरकारी और निजी विधियों की 
अनुपयुक्त प्राप्ति और उपयोग के सम्त्रन्ध में, राजनीतिक आशय और परिणाम को 
टृष्टि में रखते हुए अनेक तरह के आरोप ओर प्रत्यारोप लगाये जाते रहे । निश्चित 
रूप से इसमें कोई संदेह नहीं था कि जापानी राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त था, 
विशेष रूप से बहुमत रखनेवाली या प्रमुख पार्टी पर--सरकारी कार्यारूय पर 
अधिकार रखने के कारण इस प्रकार के विशेष आरोप छूगाये जाते रहे और उसकी 
आलोचना भी की जाती थी । 

किन्तु विशेष रूप से जापान पर दखलहरू की वापसी के निकट आने के साथ 
वास्तविक सतभेद सरकारी नीति के सम्वन्ध में था । उदाहरणस्वरूप ह॒तोयमा- 
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समर्थक योशिदा के संयुक्त-राज्य के साथ स्थापित कार्यकारी सम्बन्ध के आरोचक 
इस बात का अनुभव करते थे कि सरक्रारी कार्य-सम्पादन और अधिक स्वाघीनतो 
के साथ होना चाहिए। रांष्ट्रीय रूढ़िवादियों की इच्छा थी कि नये संविधान में जिसे 
वे निश्चित रूप से अमेरिका द्वारा आरोपित समझते थे, परिवतेन किये जाने चाहिए ! 
संविधान में परिवर्तेत या सुधार के लिए प्रतिनिधियों की सभा और विधायकों की 
सभा दोनों में दो तिहाई मत और साथ ही विशिष्ट जनमत संग्रह की आवश्यकता 
थी । समाजवादी पार्टी की शक्ति वे संवैधानिक परिवतेन में बाधा उपस्थित की । 
ससाजवा दियों और साथ ही कुछ उद्य रवादियों ने इत भय से प्रस्तावित संवैधानिक 
परिवतेंनों का विरोध किया कि इससे नागरिक स्वाधीवता में कमी आ जायेगी 
और इससे केन्द्रीकृत पुलिस-प्रशासन के अन्तर्गत खतरनाक विचारों! को युद्ध के 
पहले की भाँति नियंत्रित करने की परिपादी का पुनः आारम्भ होने की सम्भावना 
थी । इसी कारण से ही स्वायत्त-शासन-पद्धति के स्थान पर मित्र-राष्ट्रों की प्रधान 
कमान द्वारा शिक्षा, पुलिस और नाग्ररिक सेवा के और अधिक केन्द्रित नियंत्रण 
स्थापित करने के वैधानिक प्रस्ताव का विरोध किया गया । सैनिक सुरक्षा-शक्ति की 
पुन:स्थापना का विरोध (साथ ही समर्थेन भी) किया गया, क्योंकि इससे नीति के 
प्रधान अंश पर युद्ध-पुर्व के नियंत्रण के पुनर्जीवित होने की आशंका थी । उन छोगों 
ने, जिन्होंने पुतःशलत्नीकरण की आावश्यकता का अनुभव किया, इसके लिए बहुत धीरे- 
धीरे और सावधानी के साथ कार्य करता चाहा और ऐसी कारंवाई को विशेष रूप 
से महत्त्वदीत समझा, जो भमे रिकी आवश्यकता के दृष्टिकोण पर आधारित थी, न कि 
जापानी हितों के लिए जापानी सरकार द्वारा स्वतन्त्र रूप से अपनायी गयी थी । 


हतोयमा और शिगेमित्सु ने जब पुनः राजनीति में प्रवेश किया और अधि- 
कार प्राप्त किया, तो उन्होंने सोवियत रूसी संघ और फम्युतिस्ट चीन के साथ पुनः 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्व प्रारम्भ किया, जैसा प्रयत्न योशिदा ने १९५३ 
और १९५५ के बीच में नहीं किया था। अतः दिसम्बर, १९५४ में हतोयमा के 
अभीक्षक मत्रिमंडल के नव नियुक्त विदेश-मंत्री श्री शिगेमित्सु ने सभी प्राप्त साधनों 
का उपयोग करना, नयी सरकार की नीति बताते हुए कहा कि “एशिया में अपने 
मित्रों के साथ निकट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पुनः स्थापित करने के लिए हम झूस 
और चीन के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के, समान रूप से स्वीकृत शर्तों पर स्वाघीन 
राष्ट्रों के साथ अपनी मौलिक नीति के अनुसार सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के 
इच्छुक हैं | जहाँ तक सोवियत संघ और चीन के साथ व्यापार का श्रश्त है, वर्तमान 
स्थिति में इससे हमें वहुत आशा नहीं है, फिर भी, हम इनके साथ सम्बन्धों को, जो 
- इस समय -बहुत कम हैं, विस्तृत करना चाहेंगे ।* . 
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१९०५ के बारम्म में हतोयमा ने उस वक्तव्य का अनुसरण करते हुए अपना 
रृष्टिकोण व्यक्त किया कि जापान को रूप और चीन के साथ सामरिक स्थिति समाप्त 
करने के छिए प्रयत्न शुरू करना चाहिए । इसके प्रत्युत्तर मे रूस ने अपने को समझौता 
वार्ता के लिए तैयार बताया, जो उसके बाद जून, १९५५ में छून्दन में शुरू हुई। 
समझौता वार्ता १९५०८ में दिना किसी परिणाम के चकूती रही | सितम्बर में रूसी 
वार्ताकारों को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्संध की साधारण सभा में सम्मिलित होने के 
लिए मौका देने के लिए वार्ता स्थगित रखी गयी | उस बैठक में जापान को संयुक्त- 
राष्ट्र का सदस्य बनाने के विपक्ष में रूस ने अपने निपेवाधिक्रार मत का प्रयोग 
किया | रूस की इस कार्रवाई को द्यान्ति-वार्ता में जापान पर दवाव डालने के छिए 
किया गया कार्य बताया जाता हैं, जिसका जापान में विशेष रूप से अनुभव किया 
गया | तिस पर भी, जापान ने जनवरी, ६९५६ में समझौता-दवार्ता पुनः घुरू की । 
मार्च तक कुछ कम महत्त्वपूर्ण मामलों में समझोता हुआ । किन्तु दोनों में कोई भी 
पक्ष विवादास्पद क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करने के छिए तैयार नहीं था| जापानियों 
ने दक्षिणी सखालहिन, दक्षिणी कऋरिछीज और होगोमाय द्वीपो जर टांकाइडा से 
अलूय शिकोटन को छौटाने पर जोर दिया। रूसियों ने होगोंमाय दीप और शिकोटन 
को छौटाने के प्रदवत पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की, जिन पर उन्हें जधिकार 
रखने का, सिवाय इसके कोई सौचित्य नहीं था, कि इन पर उन्होने युद्ध में दखल 
दिया था । फिर भी, उन्होंने सखालिन और कुरितीज को छौठाने के प्रदव पर 
विचार करना अस्वीकार कर व्या, क्योंकि ये रूस को वाल्टा-सन्धि' में प्राप्त हुए 
थे। फलत: किसी भी सरकार के अन्य किसी समावान पर प्रस्तुत न होने के कारण 
समझौता-न्वार्ता २० मा्चे को टूट गयी । 


इसके पश्चात्‌ सोवियत सरकार ने जापान को 'कामचतका' समुद्री किनारे 
पर मछली मारने से रोकते हुए उस पर अपना दवाव डालना झुरू किया । इस पर 
दशान्ति-समझौते पर जागे वातचीत करने के पहले निर्णय करना आवश्यक हो गया । 
१८ मई को एक दशवर्षीय मत्स्य-चमझौता और त्तीन वर्षीय हवाई और समुद्री सीमा- 
सन्धि की गयी और शान्ति-सन्धवि की छार्तों पर पुनः वातचीत आरम्भ की गयी, 
जिसके लिए शिग्रेमित्सु मास्को गये। उनकी सोवियत विदेश मंत्री के साथ हुई वार्ता 
में कोई समझोता नहीं हो सका और दोनों विदेश-मंत्रियों को स्वेज-समस्या पर 
लन्दन में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए वार्ता पुनः स्थगित करनी पड़ी । 
इस समय तक यह स्पष्ट हों गया था कि जापान--(१) या तो शान्ति-प्तन्धि के 
निर्णय के लिए सखालिन बौर कुरिलीज छोड़ना स्वीकार करे, (२) या बिना किसी 
सम्मावित समाधान के वह बातचीत को बढ़ाता रहे, (३) या समझौतान्वार्ता 
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छोड़कर युद्धोत्तर स्थिति में अनिच्छापूर्वक शनश्नुता और मित्रता दोनों से परे रहे 
और (४) था बिना औपचारिक शान्ति-सन्धि किये आपसी सम्बन्ध स्थापित्त करने 
का कोई और तरीका हढूंढ़े । 


हतोथमा ने अस्वस्थ होते हुए भी तब तक अपना सरकारी पद न छोड़ने का 
निश्चय किया था, जब तक उसे उस मसले को कम-से-कम किसी सफल निर्णय तक 
नहीं पहुँचा देते, जिसे उन्होंने अपने प्रयत्न से शुरू किया था, इस लिए बे बुरे स्वास्थ्य 
के कारण असमर्थ होते हुए भी पत्र-व्यवह्ार द्वारा यह जानकर मास्को गये कि 
ऋ्रेमलिन पाँच प्रमुख प्रदनों को--(१) राजनयिक सम्बन्ध की पुनःस्थापना, (२) 
राजदूतों के: विनिमय, (३ मत्स्य-समस्या, (४) संयुक्त-राष्ठ की सदस्यता और 
(५) अभी भी रूस में बचे युद्ध-बन्दियों की वापसी को तय करने के लिए तैयार 
है । परिणामस्वरूप हृतोयमा मास्को में, जापानी-सोवियत-पंघ के सम्बन्धों की 
सामान्य स्थापना और व्यापारिक सन्धि पर की गयी संयुक्त घोषणा की शर्तों को 
तय करने में सफल हुए । इन पर १९ अवतूबर को हस्ताक्षर किये गये और बाद में 
जापानी सत्यांकन के वाद दिसम्बर, १९५५ में उसे संयुक्त-राष्ट्र की सदस्यता देना 
त्तय किया गया । अतः क्षेत्रीय विवाद को भविष्य में विचार-विमशे के लिए छोड़ 
दिया गया, जोकि रूस उस समय होगोमाय द्वीपों और शिकोटन को चीन को 
हस्तान्तरित करने के लिए तैयार हो गया था, किन्तु यह हस्तान्तरण वह शान्ति- 
संधि के निर्णय के बाद करना चाहता था | 

गोकि जापानी सरकार के लिए सोवियत संघ से शान्ति-पंधि की प्रतीक्षा 
करते हुएं, इस पर समझौता-वार्ता करना संभव था, किन्तु उसके कम्युनिस्ट चीन के 
सम्बन्ध की गड़बड़ी के कारण इसको तय करने की कोशिश नहीं की जा सकी, 
क्योंकि जापान अपनी पूर्व घोषणा और परिस्थितियों दोनों के अनुसार उनके सम्बन्ध 
में केवल उसकी राष्ट्रीय सरकार के माध्यम से वार्ता करने के लिए वचन-बद्ध था । 
इसके अछावा कम्युनिस्ट चीन के सम्बन्ध में उसकी बातचीत का सम्बन्ध विशेष 
रूप से राजनीतिक न होकर व्यावसायिक सीमा तक ही था । परिणामस्वरूप 
हतोयमा सरकार और उसका अनुगमन करनेवालों ने जापानियों को सीमित रूप से 
कम्युनिस्ट चीन के साथ निजी (प्राइवेट) व्यावसायिक विनिमय समझीता करना 
स्वीकार किया और इसे प्रोत्साहित भी किया । इसने व्यापार को विकसित किया, 
जो कि यह विकास कोरियाई युद्ध के बाद के नियंत्रण ओर संयुक्त-राज्य द्वारा वांछित 
व्यापार निपेघ के कारण सीमित ही रहा था। फिर भी, कुछ हो, जापानी व्यापा- 
रियों ने, चूँकि वे राज अभिकरणों (एजेन्सियों) के साथ कार्य-सैंपादन करते थे, 
इसलिए अपने को सौदेवाजी की हानिप्रद स्थिति में पाया, विशेष रूप से जब चीन 


२२ आत्म-समपंण के बाद जापान ३३७ 


ने व्यापारिक समझौते के माध्यम से जापान की सरकारी नीति के निर्घारण में 
हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो यह स्थिति और दुरूह हो गयी । 


इसलिए इन स्थितियों में, जापानी सरकार ने कम्युनिस्ट चीन की अपेक्षा 
दक्षिण गौर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ मैत्रीपुर्ण सम्बन्धों को पुन: स्थापित 
करने पर विशेष जोर दिया । यह विशेष रूप से उस समय स्पष्ट हो गया, जब श्री 
किशि प्रधान मंत्री और उदारबवादी लोकतंतत्रिक पार्टी के नेता हुए । गत: जून, 
१९५७ में संयुक्त राज्य में जाने के पूर्व प्रधान मंत्री किशि सदभावना यात्रा पर 
पहले पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, वर्मा, लंका, थाईलेंड और तैवान गये । बाद में उन्होंने 
उन देशों की भी इस प्रकार यात्रा की, जहाँ वे अपनी पहली यात्रा के दौरान में 
नहीं जा सके थे और फिरवे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड भौर फिलिपाइन्स भी गये। इन 
एशियाई यात्राओं ने पूरे गेर-कम्युनिस्ट एशियाई देशों के साथ जापान के और अच्छे 
मैत्रीपृर्ण सम्बन्धों को स्थापित करने के उद्देश्य के लिए आधार तंयार करने का 
कार्य किया । 

इस आधार पर जापान ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में और सक्रिय भाग लेते 
हुए, ओर मौलिक विदेश-नीति अपनानी शुरू की। यह नाभिकीय शज्त्रों (न्युक्लियर 
वीपन्स) का आगे और परीक्षण करने के विवाद में उसके विद्येप रूप से भाग लेने से 
स्पष्ट हुआ । इस विवाद में जापान ने न केवल भाग द्वी लिया, वरन्‌ इस प्रश्न पर 
उसने तथाकथित तटस्थ एशियाई देशों का नेतृत्व भी किया। नेतृत्व की दिशा में, 
दूसरा कदम जापान ने अक्तूबर, १९५७ को संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सुरक्षा-परिपद्‌ के 
चुनाव में स्थान प्राप्त करते हुए उठाया । 

अतः दखल की सम्राप्ति के बाद इस थोड़े ही समय में जापान सुदूरपूर्व 
राजनीति के समीकरण का पुन: प्रमुख भंग वन गया । 


१०. 
१९. 


१२. 
१३. 


१४. 
१५. 


परिशिष्ट 


(पाद-टिप्पणियाँ) 


अध्याय २२ 


अ० श्र० सं० “इण्डस्ट्रियल लेबर इन जापान” सीरीज तथा रिपोर्टे सीरीज 
ए० सं० ३७, पृष्ठ ३६ | 

इस संबंध में देखिए “फारेन पालिसी रिपोर्ट स” खण्ड १०, सं० २७ पृष्ठ ३२०। 
डब्लू ० एस० चेम्वरलिन, जापान्स फार्म आइसिस, एशिया; ग्रन्थ २६, पृष्ठ 
२६९-३७४ । 

एफ० पी० आर० खंड १०, संख्या २५, पृष्ठ ३२०। 


* वही । 


फारेन पालिसी एसोसियेशन, इन्फार्मेशन सर्विस, खंड ६, सं० १६, पृष्ठ २८१ 
से उद्धत । 

इस समझीते के अस्तित्व तथा प्रकार के सम्बन्ध में देखिए “एल आफ एन 
अपील आफ दि चाइनीज गवर्न॑मेन्ट, रिपोर्ट आफ दि कमिशन जाफ इन्ववायरी 
(७ पोलिटिकल १९३२, ७, १२) प्रृष्ठ ४४-४५ । 

लिटन कमीशन, रिपोर्ट, पृष्ठ ४७-४८ । 

घोषणा में कहा गया था कि जब तक च्यांग पेकिंग से शान्तिपूर्वक धला न॑ 
जाय, उसकी सेनाओं को मंचूरिया में फिर से न जाने दिया जायगा, प्रल्तु 


' जब उसने जाने से इन्कार कर दिया और उसकी सेनाएँ मंचूरिया की ओर 


पीछे को हटीं तो उन्हें प्रवेश करने दिया गया, परन्तु राष्ट्रवादियों को उसका 
पीछा नहीं करने दिया गया । 

लिटन कमीशन, रिपोर्ट, पृष्ठ ३० । 

मंचूरिया में कोरियाइयों की स्थिति पर लछिटन रिपोर्ट में विचार किया गया 
है, ए४ ५५-६३ । 

लिटन कमीशन, रिपोर्ट, पृष्ठ ६४; तथ्यों का पूरा-पुरा भाग रिपोर्ट में दिया 
गया है, एपष्ठ ६३-६६ । 

रिपोर्ट । 

उद्धत रिपोर्ट, पृष्ठ ६६ ! 

पहले संकल्प में नियन्त्रक सिद्धान्त ज़्य किये गये थे क्‍योंकि यह एकमत से 


पारित हुआ था | 


१८, 


१७, 
१८. 


१९, 
२०. 
२१. 
९२. 
२३. 
२४. 


२५. 
४ 


रछ. 


रेट 
२९. 
३०. 
३१. 


३२. 


श३. 


३४. 
३५. 


परिशिष्ट ३३९ 


ये आँकड़े ग्रोवर ब्लाक द्वारा लिखित एकानामिक राइवेलरीज इन चाइना” 
में दिये गये हैं, प्रष्ठ १०९ | 
शंघाई की स्थिति पर उसने तुरन्त विचार किया । 


4 का आधार भी प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद ११ से हटकर अनुच्छेद १५ 
हो गया । 


एफ० पी० आरण० खण्ड संख्या २५, पृष्ठ २३३ । 

सर्वे आफ इण्टरनेशनल अफेयर्स, १९३४, पृष्ठ ६४१ । 

न्यूयाक टाइम्स, ६ मई, १९३६ । 

फार ईस्टर्न सर्वे, खण्ड ५, संख्या १, पृष्ठ ४ । 

टी० ए० विस्सन “जापान इन चाइना *, पृष्ठ ३६७ । 

राजदूत जापानी विदेश मन्त्री के निदेशानुसार काम करता था, किन्तु मंचूरिया 
के मामले में उसका संबंध सीधा प्रधान मंत्री से था । प्रवान सेनापति के रूप 
में उसे सम्राट के पास सीधे जाने का अधिकार था, १९३४ के वाद मंचूरिया 
अफेयस बोर्ड ही जापान में सामान्य पर्यवेक्षण एजेन्सी थी । 

फोर्थे रिपोर्ट आन प्रोग्रेस इन मंचूरिया टु (९३४, साउथ मंचूरियन रेलवे 
कम्पनी १९३४ एपेन्डिक्स, ५ में मुद्रित पत्र से । 

जैसा कि रेल के नवशे के अध्ययन से विदित होगा, रूसियों ने भी कुछ नया 
निर्माण पश्चिम की ओर से वाह्मय मंगो लिया तक किया था । 

वायलेट कानोली द्वारा लिखित, “सोवियत ट्रेड फ्राम दि पैसिफिक टु दी 
लेवन्ट”, पृष्ठ ३४। १९०७ की उपसंधि का मूछ पाठ परिश्षिष्ट ३, १९२८ की 
उपसंधि का मूल पाठ, परिशिष्ट ६। 

वही, पृष्ठ ३८ । 

फार ईस्टर्न सर्वे, खण्ड ४, संख्या ११, पृष्ठ ८३ । 

वही, खण्ड ६, संख्या १३, पृष्ठ १४८ । 

जी० सी० एलन, जापानीज इण्डस्ट्रीज, इट्स रिसेन्ट डेवलरूपमेन्ट एण्ड प्रेजेन्ट 
कन्डीशन, पृष्ठ ९४-९५ । 

उद्धरण “फार ईस्टने सर्वे” खंड ५, सं० ६, पृष्ठ ५३-५९ से लिये गये हैं। इस 
लेख हे “एअस आफ मंचूकुओ”” का संक्षिप्त विवरण बड़े सुन्दर ढंग से दिया 
गया हूं | 

देखिए, जापान स्ट्रेटेजिक सैटलमेन्ट्स इन मंचूकुओ, फार ईस्ट सर्वे, खण्ड 
८, संख्या ४। 

पुष्ठ ७२८-७३७ । 

टी० ए० विस्सन, जापान इन चाइना, पृष्ठ ३९२-४०५, उद्धरण पृष्ठ ३९३ 
में से है । 

विस्सन, पृष्ठ ३७४ | 


३४० 


“(७ 


पूर्व एशिया का भाधुनिक इतिहास 


अध्याय २३ 
राष्ट्रीय सरकार ने चिहली प्रांत का नाम बदरूकर होपेइ कर दिया था । 


, टी० ए० बिसन द्वारा लिखित चीन में जापान” (जापान इन चाइना) नामक 
पुस्तक के पृष्ठ ४४-४५ में उल्लिखित । 
. इन माँगों के विवरण के लिए देखिए बिसन की उपयुक्त पुस्तक का पृष्ठ ४८। 


४. डेविड जे० डलिव द्वारा रिखित सोवियत रूस तथा सुद्रपृर्वंट (सोवियट . 


१०. 


११. 


११. 
१३. 
१४, 
२१५. 


१६. 


रशा ऐंड द फार ईस्ट) पृष्ठ ७७ । 

एफ० पी० रिपोर्ट--खण्ड दो, संख्या उन्नीस, प्रष्ठ संख्या २२८ । 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबद्ध अभिलेख (डाकुमेन्ट्स ऑन इण्टरनेशनल अफेप्रसे) 

१९३४, पृष्ठ संख्या ४७२-४७३ । 

वही, पृष्ठ ४७३। 

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबद्ध अभिलेख (डाक्ुमेन्ट्स ऑन इण्टरनेशनल' अफेयस) 

१९३४, प्र॒प्ठ ४७४ । 

गेहूँ के लिए दिये गये अमेरिकी ऋण का भी इस आधार पर विरोध किया 

गया था कि इसका उपयोग शल्ल्लाल के क्रय के लिए किया गया था । इस 

अनुच्छेद के उद्धरण 'भन्तर्राष्ट्रीय मामलों का सर्वेक्षण” (सर्वे आव्‌ इण्टरनेशनवल 

अफेयर्स) १९३४ के पृष्ठ २४७-२४९ से लिये गये हैं ।. 

यह संपूर्ण वक्तव्य अपने मूल रूप में “अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबद्ध अभिलेख 

(डाकुमेन्ट्स ऑन इण्टरनेशनल अफेयर्स) १९३७, लन्दन १९३९ ३ पृष्ठ ६३२- 

६२३८ पर देखे जा सकते हैं । 

देखिए डब्ल्यू० डब्ल्यू० विलोबी की जापान के मामछे की छानबीन” (जापान्स 

केस एक्जामिन्ड) नामक पुस्तक का पृष्ठ ५० जिसमें एफू० टी० मेरिल की 
सुदूरपूर्व में अफीम से उत्पन्न खतरा” (दि ओपियम मीनेस इन द फॉर ईस्ट) 
परराष्ट-नीति संघ” (फॉरेन पालिसी असो सियेशन) माच १९३७ का उल्लेख है। 

देखिए सुदरपुर्वे का सर्वेक्षण” (फॉर ईस्टने सर्व) खण्ड ४, संख्या १६ का 

पृष्ठ १२३ । 

यह वही सेना थी जिसने साइ तिग-काइ के संचालन में सन्‌ १९३२ में शंघाई 

के निकट जापान का प्रतिरोध किया था । 

देखिए “सुदूरपूर्व का सर्वेक्षण (फॉर ईस्टन सर्वे) खण्ड ४, संख्या १६ की 

पृष्ठ १२४ । 


अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का सर्वेक्षण” (सर्वे आँव इण्टरनेशनल अफेयर्स) १९३४ 
पृष्ठ ६३९ | 


सुदूरपूर्व का सर्वेक्षण” (फार ईस्ट सर्वे), खण्ड ५, संख्या ११, प्रष्ठ ११३। 


१७, 
१८, 
१९. 


ली 


व छ% ० ब $ ३ 


ज्यूयाक टाइम्स! का २७ मई, १९३६ का अंक । 
न्यूयार्क टाइम्स” का २७ मई, १९३६ का अंक । 
अंतर्राष्ट्रीय मामलों का सर्वेक्षण” (सर्वे आँव्‌ इण्टरवेशनलछू अफेयर्स), १९३६, 
पृष्ठ ८८५ जिसमें एड्गर स्‍नो से समालाप का उल्लेख है । 
अध्याय २४ 


टी० ए० थिसन ने अपनी “चीन में जापान! (जापान इन चाइना) नामक 
पुस्तक के प्रथम अध्याय में पृष्ठ संख्या १५ पर इस घटना से संबद्ध परि- 


, स्थितियों की विवेकपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत की है । 


इस चीनी-जापानी समिति में दो जापानी सैनिक अधिका री तथा तीन ची नी थे । 
इस परिपद्‌ के गठन के विवरण के लिए देखिए, तेईसवाँ अध्याय का सेकक्‍्सन ४। 
देखिए, टी० ए० बिसन की उपयुक्त पुस्तक का पृष्ठ १६। 

वही, प्रष्ठ संख्या २१ जिसमें मूल शर्तें नार्थे चाइना डेली न्‍यूज नामक समाचार- 
पत्र से उद्धृत की गयी थीं। २९वीं सेना का उल्लेख हाल में ही केन्द्रीय 
सरकार की सेनाओं के होपेइ प्रांत में पुनः प्रवेश के संदर्म में किया गया था। 


है: वही, पर ३१९] 


पहली राजघानी का नाम छगभग इसी समथ पीर्षिग से बदरूकर पीकिंग 
कर दिया गया था । युद्ध के पश्चात यह पुनः पीपिग हो गया मौर तब तक 
यही बना रहा, जब तक कि यह कम्युनिस्टों के 'जन-गणतंत्र” (पीपुल्स 
रिपब्लिक) की राजधानी नहीं वनाया गया । 


, जापानियों की शर्तें ठीक-ठीक इस प्रकार थीं; “(१) चीन द्वारा समस्त 


जापान-विरोघी एवं मंचूकुओ-विरोधी कार्यो का परित्याग और साम्यवाद के 
विरुद्ध संघर्ष में जापान के साथ सहयोग; (२) कुछ असैनीक्त क्षेत्रों की 
स्थापना; (३) चीन-जापान के वीच आर्थिक संबंधों का निपटारा; (४) युद्ध 
के परिणामस्वरूप हुई हानि की क्षतिपृति ।” राजदूत ग्यू द्वारा जाँच के 
पश्चात्‌ जापान के विदेश मंत्री ने कहा “कि असनीकत क्षेत्र मीतरी मंगो लिया, 
उत्तर चीन तथा इस समय जापानी सेनाओों द्वारा अधिकृत यांगत्जे नदी के 
दक्षिण में शंघाई ओर नानकिंग के बीच के जिले में बनाये जाने चाहिए ।” 
इन क्षेत्रों में चीनी प्रभुसत्ता का दिखावा बनाये रखना था। जापान में 
अमेरिकी राजदूत (ग्यू) की जापान के विदेश मंत्री से हुई वातचीत (जनवरी 
१०, १९३८) से संवद्ध मूल स्मृतिपत्र के लिए देखिए “सयुक्त राज्य के विदेशी 
सम्वन्ध--जापान (फ़ारेन रिलेशन्स आऑॉँबू दि युनाइटेड स्टेट्स, जापान), 
१९३१-१९४१, खण्ड १ के पृष्ठ संख्या ४३४-४२५ । 


२४२ 


१०. 


११. 


१२, 


१३. 


१४. 


१५, 
९१८. 
१७, 
१८. 
१९. 
२०. 


२१. 


पूर्व एशिया फा आधुनिक्कत इतिहास 


अन्यथा जापान सरकार द्वारा ३ नवम्बर में दिये गये. एक वक्तव्य में जापान 
के उद्देश्यों का वर्णव इस प्रकार किया गया था--'एक ऐसी व्यवस्था की 
स्थापना करना जो पूर्वी एशिया में चिरस्थायित्व बनाये रखे । इस नयी 
व्यवस्था का आधार जापान, मंचूकुओ तथा चीन का राजनीतिक, आद्िक, 
सांस्कृतिक वथा अन्य क्षेत्रों में पारस्परिक तिसूत्रीय संबंध है । इसका उद्देश्य 
धन्तर्राष्ट्रीय न्याय की प्राति, साम्पवाद के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरक्षा की पूर्णता 
तथा एक नयी संस्कृति का सर्जन और पूरे पूर्वी एशिया में परस्पर निकट 
आशधिक संबंध स्थापित करना है ( 

जापान की इस कठपुतली चीनी सरकार को १ जुलाई, १९४१ को जर्मनी, 
इटली, स्पेन, रूमानिया, “स्‍लोवाकिया” और “क्रोशिया” ने मान्यता प्रदान 
कर दी थी । इस समूचे प्रश्न के और अधिक विस्तार से अध्ययन के लिए 
हैरॉल्ड एसू० विवरले लिखित 'सुद्रपूर्वीय युद्ध (दफार ईस्टर्न वार), 
१९३७-१९४१, के सातवें अध्याय को देखिए ह 

देखिए छो चुआव*हुआ लिखित जापान का चीन में आर्थिक आक्रमण 
(जापान्स इकनामिक ऑफेन्सिव इन चाइना) का प्रष्ठ ५१। 

मिरिथम फार्ले लिखित जापानी उद्योग के विस्तार की समस्या” (प्राब्लेम 
आँव जापानीज देड एक्पपेन्शन), आई० पी० आर० इन्ववायरी सीरीज, 
१९३९ की पृष्ठ संख्या २२ देखिये । 

जे० के० फेयरबेंक द्वारा लिखित संयुक्त राज्य और चीन” (दि युनाइटेड 
स्टेट्स ऐण्ड चाइना), पृष्ठ १८३ । 

लाइन बाजंर पी० एम० ए० की पुस्तक ्यांग काई-शेक का चीन” (द 
चाइना आँव्‌ च्यांग काई-शेक) का पृष्ठ १७५ देखें। इस आन्दोलन पर पृष्ठ 


१७५-१८० में विस्तार से विचार उपलब्ध है । 


लो चुआन-हुआ की पूर्वोक्‍त पुस्तक का पृष्ठ ९४ । 

ई० एफ० कार्लेसनू--चीवी सेना” (द चाइनीज कार्मी) पृष्ठ ६० । 

लाइन बा्जर की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ २२४ । 

वही, प्रष्ठ संख्या १४३ । 

जे० के० फेयरवैंक की पूर्वोक्ति पुस्तक, प्रष्ठ २५५ । 

१९३८-१९४१ के बीच पी० पी० सी० (पीपुल्स पोलिटिकल काउन्स्तिल) के 
गठन, स्वरूप तथा महत्त्व के सम्बन्ध में छाइन बार्जर की पूर्वोक्ति पुस्तक के 
पृष्ठ ६९--७९ देखें । 

कुमिन्तांग-कम्युनिस्ट के परस्पर सम्बन्धों तथा राजनीतिक संघर्ष के अन्य 
क्षेत्रों के संबंध में एडगर सनो द्वारा लिखित एशिया के लिए युद्ध (द बेटिल 


परिशिष्ट ३४३ 


फॉर एशिया) नामक पुस्तक देखें। अन्ना लुई स्टांग की पुस्तक चीन में 
कुमिन्तांग-कम्युनिस्ट संकट” (द कुर्मितांग-कम्युनिस्ट क्राइसिसू इन चाइना), 
अमरेशिया, मार्च १९४१ भी अवलोकनीय है । 

लध्याय २५ 
आई० एस० फ्रायडमैंन लिखित चीन से ब्रिटेन के सम्बन्ध! (ब्रिटिश रिलेदन्स 
विद्‌ चाइना), १९३१-१९३९, पृष्ठ संख्या २०५। 
वही, प्रष्ठ संख्या २०९ जहाँ पालिमेन्टरी डिवेट्स एच० जाँव सी०, खण्ड 
३५० के काल्म ९९४ का उल्लेख है । 
चीन के प्रति रूस की नीति (१९३७-१९४१ के वीच) के अध्ययन के लिए 
देखें डी० डलितन की पुस्तक 'सोवियट रूस और सुदूरपूर्वं) (सोवियत रशा 
ऐण्ड द फॉर ईस्ट) के पृष्ठ ७१-७६ । 
संयुक्त राज्य के वैेदेशिक सम्बन्ध: जापान (फॉरेन रिलेशन्स जॉँव्‌ दि युनाइ- 
टेड स्टेट्स : जापान), १९३१--१९४१, द्वित्तीय खण्ड, पृष्ठ २८१॥ 
१७ अप्रेछ “४० को राज्य विभाग हारा प्रचारित मूल प्रेस विज्ञप्ति के लिए 
देखें वही, प्रप्ठ २८१-२८२ । 


, विदेशिक सम्बन्ध, जापान! (फॉरेन रिलेशन्स, जापान), १९३१-१९४१ 


द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ३२६ । 


« हलल्‍ल', संस्मरण' (मेम्वायसे), द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ९८३ । 
. विदेशिक सम्बन्ध, जापान! (फॉरेन रिलेशन्स, जापान) द्वितीय खण्ड, पृष्ठ 


३२८-३२९ । 


९, वही, द्वित्तीय खण्ड, पृष्ठ ३३२ तथा हलल्‍्ल, पूर्वोक्त का द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ९९५। 


११. 
१२. 
१३. 


2१४, 


« भूल प्रस्ताव 'वदेशिक सम्बन्ध, जापान” (फॉरेन रिलेशन्स, जापान), १९३१- 


१९४१, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ४२०-४२५८ । ह 

वाल्टर मिल्सि की पुस्तक यह पले (हावंर) है ।” (दिस इज पल), प्रष्ठ ११३॥ 
वही, प्रष्ठ १०१ । 

यद्यपि काफी देर हो चुकी थी, फिर भी २७ नवम्बर को “जेनरल मार्शरू 
तथा ऐडमिरल स्टाक ने राष्ट्रपति के पास एक स्मृतिपत्र भेजा” जिसमें उन्होंने 
ओर समय की सिफारिश की थी"“हम जापान के साथ शांति चाहते थे कितु 


यदि शांति सम्भव नहीं थी तो हम और समय चाहते थे” हल्ल की पूर्वोक्त 
पुस्तक, द्वितीय खण्ड का पृष्ठ १०८७ । 


वही, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ १०३४ । 
अध्याय २६ 


« इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि युद्धकालीन इम्पीरियरू जेनरल हेडक्वार्टर्स 


की स्थापना नवम्बर १९२७ में हो गयी थी, यद्यपि चीन में हो रही सामरिक 


३४४ 


पूर्व एशिया का आधुंचिक इतिहास 


कार्रवाई को “युद्ध” की संज्ञा नहीं दी गयी थी । जहाँ एक ओर इस्सी रियल 
जेनरक हेडक्वार्ट्त का कार्य फौजी एवं नौसेना के कार्यों में प्रम्पर समन्वय 
तथा एजैन्सियों ओर राज्य के अन्य प्रमुख अंगों भें संपके रखना था” (हरमर 
व्यूकेमा, कान्‍टेस्थुररी फॉरेल गवनंभेन्ट्स, पृष्ठ २८२), दूसरी मोर उसकी तथा 
सर्वोच्च युद्ध परिषद्‌ (सुप्रीम वार कौच्सिछ) की पुनः स्थापना से फौजी 
नियंत्रण की नीति को बल मिला 


* यद्यपि बाद को सम्मिलित किये गये क्षेत्र की दृष्टि से, इसका संवर्धन वृहतत्तर 


पूर्वी एशिया (ग्रेटर ईस्ट एशिया) के रूप में हुआ जिसमें दक्षिण: पूर्वी एशिया 
तथा इण्डोनेशिया भी सम्मिलित थे। इस प्रकार जापान-चीन-मंचूकुओ ब्लाक 
के पीछे जो आर्थिक उद्देदय था उसको बढ़ाकर “वृहत्तर पूर्वी एशिया सह- 
सम्पन्नता क्षेत्र ' के उद्देश्य के रूप में दिया गया । 
हरमन ब्यूकेमा की पूर्वोक्ति पुस्तक का प्रष्ठ २८९ । 


४. जेरोमे वी० कोहेन, युद्ध एवं पुतर्निर्माण में जापान की अर्थनीति' (जापान्स 


(5 


१०. 
११, 


१२. 


१३. 


इकानामी इन वार ऐण्ड रीकास्स्‍ट्रक्शन) प्रष्ठ ५। 

वही । । 

जी० सी० एलेन, जापानी उद्योग : इसका हाल का विकास तथा वर्तमान 
स्थिति (जापानीज इण्डस्ट्रीज : इट्स रीसेन्ट डेवलेपमेन्ट ऐण्ड प्रेजेण्ट क॑डिशन ) 
आई० पी० आर० इन्क्‍्वायी सीरीज, १९३९; पृष्ठ संख्या १०८ युद्ध के लिए 
एक दद्यक से हो रही तैयारी के सामान्य आ्थिक एवं विकत्ञीय परिणामों के 
अध्ययन के लिए कोहेन की प्र्बोक्ति पुस्तक का पहला अध्याय देखें । 


« एलेन की पूर्वेोक्ति पुस्तक, पृष्ठ ६२ तथा कोहेन की पूर्वोक्ति पुस्तक, पृष्ठ १३। 
एलेन की पूर्वोक्ति पुस्तक का पृष्ठ ६२ । 
इन नियंत्रणों के विश्लेषण के लिए देखिए, कोहेन की पूर्वोक्त पुस्तक के 
पृष्ठ १०-३३ । 
बही, पृष्ठ २८ । 
लेकिन “१९४१ में हम लोगों (संयुक्त राज्य) ने जापान की पूर्ण सामरिक 


तैयारी को भूल से उसकी भिम्नतम युद्ध शक्ति समझा । जापान के कच्चे 
माल के भाण्डार को वास्तविक से बहुत अधिक आँका गया था ।” वही, 


पृष्ठ ४९ । 
संयुक्त राज्य द्वारा सामरिक महत्त्व के स्थानों की वमबारी से संवद्ध सवक्षण 


(पैसिफिक), दी कंम्पेन्स आवू द पेसिफिक वार, पृष्ठ ३। 
वाल्टर मिलिस की प्रुस्तक यह पल (हार्वर) है !! (दिस इज पर !), प्र 


. ३७३ देखें । 


२०, 


२१. 


५305, 


२३. 
२४. 


२५. 


२६. 


न्द्‌ 0. 


जेनरल मार्गछ, जेनरल आरनल्ड, ऐडमिरलरक किंग की युद्ध संबंधी रिपोर्ट! 
(वार रिपोद्स आँवू जेनरल मार्शल, जेनरल आरनल्ड, ऐडमिरल किंग), 
पृष्ठु ८० ॥ 

वही, पृष्ठ ८९१ ॥ 

रॉवर्ट शेरवुड लिखित पुस्तक 'रूजवेल्ट तथा हॉपकिन्स” (रूजवेल्ट ऐंण्ड हाप- 
किन्स), पृष्ठ ४९५ । 

वायुसेना के कर्मांडिग जेनरूू की द्वितीय रिपोर्ट, २७ फरवरी, १९४५, वार 
रिपोर्ट स, पृष्ठ ३९३ | 

चांगशा की तत्कधित दूसरी तथा तीसरी छड़ाइयाँ, मुख्यतः अन्न-अधिग्रहण- 
अभियान थीं। 


वियोडोर एच्‌० छ्वाइट तथा अन्नाली जेकोबी लिखित पुस्तक थण्डर बाउट 
आंबव चाइना , प्रष्ठ १५ तथा १५९। 


आनरेवुल एल्वर्ट डी० टामस, एक्स्ट्राटेरीटोरियलिटी इन चाइना, सिनेट 
डाकेट' संख्या १०२, पृष्ठ ११ ॥ ह 


हेवरी एल० स्टिम्तन तथा मैकजाज वण्डी, सक्रिय सेन्य सेवा में! (ऑॉन 
ऐक्टिव सर्विस) पृष्ठ ५२८, चीन भेजे जानेवाले 'स्टिलवेछ मिशन के विपय में 
सचिव स्टिम्सन ने अपने मत का उल्लेख एप ५२८-५४१ पर किया है। 
चीन के साथ संयुक्त राज्य के संवंत्र' (युनाइटेड स्टेट्स रिलेशन्स विदु चाइना), 
राज्य विभाग का प्रकाशन संख्या ३५७३, सुदूरपूर्व सीरीज ३०, १९४६ 
परिशिष्ट २७ (अ), पृष्ठ ४६९ । इस खण्ड का इसके वाद से चीन का इवेतपत्र 
(चाइना ह्वाइट पेपर), १९४९ के नाम से उल्छेख किया गया है । 
स्टिम्तव की पूर्वोक्त पुस्तक का पृष्ठ ५३२ । 

गीत का इवेतपत्र' (चाइना छ्वाइट पेपर), १९४९, एप ५६१-६५८। राजदूत 
गास से सचिव हलल्‍ल को, ३१ अगस्त, १९४४ | 
चीन स्थित वैदेशिक सेवा अधिकारियों द्वारा १९४३-१९४० में भेजे गये 
स्मृतिपत्र देखें | वही, पृष्ठ ५६४-५७६ । 
वही, १९४९, पृष्ठ ५७४ । 

अध्याय, २७ 

चीन का इवेतपत्र, १९४९, पृष्ठ ११३, टिप्पणी () । 
डेविड जे० डलिन, 'सोवियट रूस तथा सुदूरपूर्वंँध (सोवियट रश्ा ऐण्ड फार 
ईस्ट), पृष्ठ १८८ । 
वही, पृ.) १८८ । 
जापान पर अधिकार! (ऑकुपेशन जॉव जापान) राज्य विभाग का प्रकाशन, 
संख्या २६७१, सुद्रपुव सीरीज १७, पृष्ठ २। मूल शर्तों के लिए देखें चीन 
का रवेतपत्र , १९४९, पृष्ठ ११३-११४ । 


३४६ पुत्र एशिया का माधुनिक इतिहास 


७५. चीन का दवेतपत्र', १९४९, पृष्ठ ४३ ॥ 
डेविड जे० डलिन की पूर्वोक्त पुस्तक, प्ररष्ठ १९५ । 


७. सम्तर वेल्स, हम किस विशा की भोर जा रहे हैं?' (ह्वेयर भार वी हेडिग ?), 
पृष्ठ २०६। 


८. “चीन का इवेतपत्र', १९४९, पृष्ठ ७१-७३ । 
९. वही, प्रष्ठ ७७ । 

१०, वही, प्रष्ठ ७२-८० । 

११. वही, पृष्ठ ७५ । 

१२. वही, पृष्ठ ७९ । 

१२. वही, पृष्ठ ८० । 

१४. वही, प्रष्ठ ६४-६५ । 

१५. वहो, पृष्ठ ६९०८ । 

१६, वही, पृष्ठ १२७-१३० । 

१७. माशल मिशन पर', चीन का द्वेतपत्र, १९४९, अध्याय ५ और परिशिष्ट 
पृष्ठ ६१-१६५॥ 

१८, पी० एसू० एु० राइन बाज र की “'सुद्रपुर्व की युद्धोत्तर सरकारे” (पोस्ट- 
वार गवनेमेन्ट्स आऑँबू द फार ईस्ट) नामक पुस्तक का चीन की युद्धोत्तर 
राजनीति! (पोस्ट-वार पॉलिटिक्स ऑँव चाइना) शीर्षक अंश । द जरनंझछ 
आॉँव पॉलिटिक्स”, पृष्ठ ५३५-५३६ | 

१९, बलेयर चेनालट, द वे ऑॉव ए फाइटर, पृष्ठ १३-१४ । 

२०. “चीन का इवेतपत्र', १९४९, प्रष्ठ ६८६ । 

२१. पी० एम्‌ू० ए० लाइन वार, पाण्डुलेख, जापान और चीन की राजनीति : 
एक युद्धोत्तर मुल्यांकन” (पॉलिटिक्स आऑँवब्‌ चाइना ऐण्ड जापान : ए पोस्ट- 
वार इवेलुएशन), पृष्ठ ३०७-३०८ । | 

२२, वही, पृष्ठ ३१८ । 

२३. प्रत्येक युआन, सरकार के प्रमुख कार्यों, अर्थात्‌ विधिनिर्माण, प्रशासन, त्याय 
परीक्षण तथा नियत्रण, में से एक के संगठन का कार्य करता था । 

२४, सथुक्त राज्य से अपने पक्ष का समर्थंतर पाते में असफलता के परदचात्‌ च्यांग- 
काई-शैक ते अपने पद का भार २२ जववरी, १९४५९ को उपराष्ट्रपति छी को 


सौंपकर नानकिंग छोड़ दिया | कितु फिर भी उन्होंने निश्चित रूप से सरकार 
से अपना सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया । 


२५. चीनी साम्यवाद के विपय में इस दष्टिकोण का आभास उन अमेरिकियों को 
मिला जो विजय दिवस के थोड़े दिनों बाद ही येताव गये थे भौर उन्होंने 
इसकी और अधिक फैलाया । इस इृष्टिकोण को मास्कों से चुकिंग के रास्ते में 


रा 


२६. 
२७. 
२८, 


२९, 


३०, 


परिशिष्ट ३४७ 


मोलोटोव ने जेनरलू हे को बताया और उन्हींके माध्यम से यह चुकिग 
पहुँचा । “मोलोटोव ने यह बात जोर देकर कही कि रूस चीन के आन्तरिक 
मामलों या घटनाओं का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा । मोलोटोव ने तब 
चीन के कुछ भागों में छोगों की विपन्न अवस्था का जिक्र किया। उनमें से 
कुछ लोग ऐसे थे जो यद्यपि अपने को साम्यवादी कहते थे फिर भी उनका 
साम्यवाद से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था । बल्कि अपनी विपन्न आर्थिक 
स्थिति को अभिव्यक्त करने का यह ढंग मात्र था और उसमें सुधार होते ही 
वे अपने इस' राजनीतिक झुकाव को भूल जायेंगे। सोवियट झूस को इन 
साम्यवादी तत्त्वों' से किसी प्रकार मिलाया नहीं जाना चाहिए और न तो 
इस स्थिति के लिए उसे दोष ही दिया जाना चाहिए ।”-“चीन का इवेतपन्न , 
१९४९, पृष्ठ ७२ । 
डेविड जे० डलिन की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १४७ । 
वही, पृष्ठ २४९ । 
ए० डोक वार्नेंट द्वारा करेन्ट वल्डे अफेयर्स” के वाल्टर एस० रोजसे को 
दिनाक ४ सितम्बर, १९४०९ को प्रेषित पत्र । 
सन्‌ १९४९ के उत्तराघं में जब माओत्से-तंग तथा चाउ येन छाई मास्करो 
गये थे तो इन तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के विषय में समझौता वार्ता आरंभ 
की गयी थी | फरवरी १९५० को जिस समझौते की सूचना मिली वह जापान 
विरोधी प्रतिरक्षा मैत्री के विषय में था किन्तु उसमें कुछ ऐसे ग्रुप परिशिष्ट 
भी थे जिनसे सोवियट रूस के अधिकारों में वृद्धि हुई थी । 
न्यूया्के टाइम्स, १८ सितम्बर का ए० पी० डिस्पैच। 

अध्याय २८ 
कॉर्डेल हल्‍्ल, 'संस्मरण' (मेम्बायसे) पृष्ठ ९०३-९०४। 


' इमसेन, मिल्स त्था टामसन, दक्षिण पूर्वी एशिया में शासन तथा राष्ट्रीयता' 


(गवनमेन्ट ऐण्ड नैशने लिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया), प्रष्ठ १९८ । 


« पीयर गोरो, फ्रांसीसी इण्डोचीन संघ के लिए” (फॉर फ्रेंच इण्डोचाइनीज 


फेडरेशन), 'पंसिफिक के मामले' (पैपिफिक अफेयर्स, ४५, 5», संझ्या १, 
पृष्ठ २४ । 


* जोजेफ हैण्डलर 'इण्डोचीन में फ्रांतधीसी शासन के अस्सी वर्ष! (इण्डोचाइना : 


एट्री इयस आब्‌ फ्रेंच रूठ), दि एनाल्स आऑँव्‌ दि अमेरिकन एकेडमी आँव 
पोलिटिकल ऐण्ड सोशल साइंस, २६वाँ अध्याय, पृष्ठ १३५-१३६ । 


* इमसन आदि की पूव्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ २०४। 
* हेरॉल्ड आइजैक्स, (एशिया में तया चक्र' (न्यू साइकिल इन एशिया), पृष्ठ १५६। 


३४८ 


७. 


८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 


२२. 
१४, 


१५. 
१६. 


१७, 
१८. 
१९. 
२०. 


२६. 
हर 
२३. 


२४. 
२५. 


२६. 


पर्व एशिया का छाघुनिक्त इतिहास 


एलेन जै० हैम्मर, नये इण्डोचीन का खाका” (ब्लप्रिटिंग इन न्यू इन्डोचाइना) 

पंसिफिक के मामले २१वाँ अध्याय, संख्या ३ पृष्ठ २ ५२-२५३ | 

हेरॉल्ड आइजेक्स की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५६-१५७ । 

वहीं पर, समझौते की मूल प्रति, प्रष्ठ १६९ । 

एलेन जे० हैम्मर की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ २५६-२५७ । 

वर्जीनिया टामसन, 'थाईलैण्ड: नया स्पाम', (थाईलैण्ड : दे न्यू स्थाम), पृष्ठ ३। 
के० पी० लैण्डन, “थाईलैण्ड”, दि एबल्स आऑँवू दि अमेरिकन एकेडमी आाँव 
पोलिटिकल ऐण्ड सोशल साइन्स', 0४, पृष्ठ ११२। 

टामसन की पूर्वोक्त कृति, पृष्ठ २११। 

इमरसन आदि की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ११८ । 

लेण्डन की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ११५। इस अनुच्छेद में उल्लिखित वक्तव्य 
अधिकांश रूप से इस लेख पर आधारित हैं । द ह 
जा्ज डब्ल्यू० कीटन, चीन, सुदूरपुर्व तथा सविष्य' (चाइना, द फार ईस्ट 
ऐण्ड द फ्यूचर), पृष्ठ ३१५-२१६ । 

लैण्डन, पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ११५ । 

कीटन, पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१७! 

इमसेंव आदि की पूर्वोक्ति पुस्तक, पृष्ठ २१९-२२० । 

सम्नर वेल्स, हम किस दिज्ला की भोर जा रहे हैं ?' (हेयर आर वी हेडिग ?) 

पृष्ठ ३०९ । 

कीटन' की पूर्वोक्ति पुस्तक, प्रष्ठ ३२० । 

न्यू इण्टरनेशनल' इयर बुक, १९४८, पृष्ठ ४४५ । 

१९४१ के अनुमानित आँकड़े । पेसिफिकर युद्ध के आरम्भ होने के समय तक 
उस वर्ष की जनगणना समाप्त नहीं हो पायी थी । 

इमसंन आदि की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५९ । 

जे० एसु० कर्नीवार वर्मा में गोघूलि : पुनविजय तथा संक्रद' (ट्विकाइट 
इन बर्मा : रीकांक्वेस्ट ऐण्ड क्राइसिस), 'पैसिफिक्र के सामले,  रट।7, 
संख्या १, रे-४ | 

“यद्यपि कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ १९०५ से मानते हैं, 
फिर भी सामानन्‍्यत- यह कहा जा सकता है कि विद्वयुद्ध प्रारंभ होने के पूर्व 
तक वर्मा के निवासियों में राजनीति के प्रति कोई दिलचस्पी परिलक्षित नहीं 
होती थी । हिन्दू-मुस्लिम तथा जाति-पाँत्ति सम्बन्धी समस्याओं का वर्मा पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और उसी प्रकार कांग्रेस आन्दोलव भी वहाँ नहीं 


« पनपा” इमर्सन आदि की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६० । 


२५७, 


र्‌८, 
२९. 
३०. 


३१. 
३२. 


३३. 
३४, 
३५. 
३६. 


२३७. 


३९. 


४१. 
३.65 
४२. 
दंड, 
४८, 


परिशिष्ट ३४९ 


जॉन एल० क्रिश्चियन, वर्मा, दि एनल्स आवबू दि एकेडमी आँव्‌ सोशल ऐण्ड 
पोलिटिकल साइंस, 020४5%एा, पृष्ठ १२२ । 
फर्नीवाल की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ६ | 
त्रिश्चियन की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १२१-१२२। 
(ब्रिटिश सरकार का मई १९४५ का नीति-सम्बन्धी वक्तव्य' (स्टेटमेन्ट आँवू 
पालिसी बाई एच्‌० एम्‌० गवर्न॑मेन्ट, मे, 7945 ०ाते 6635) । 
वही । । 
वलेरेन्स हेण्डरशाट, 'बर्मा समझौता” (वर्मीज काम्प्रोमाइज), सुद्रपूर्व सर्वेक्षण, 
खण्ड १६रवाँ, संख्या १२, पृष्ठ १३४। 
फर्नीवाल की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३-४ । 
हेण्डरद्ॉट की पृ१्वोक्ति पुस्तक, पृष्ठ १३३ । 
वही, पृष्ठ १श४। 
उदाहरण के लिए डावटर बामा ने, जो वर्मी प्रतिनिधि के रूप में लन्दन गये 
हुए थे, उस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया । 
जॉन एफ० कैडी, वर्मा, माया तथा फिलिपाइन्स में स्वशासन तथा स्वात्तंत्य 
का विकास” (द डेबलपमेन्ट आँव सेलट्फरूल ऐण्ड इण्डिपेण्डेन्स इन बर्मा, मलाया 
ऐण्ड द फिलिपाइन्स), प्रथम भाग, वर्मा, पृष्ठ १९। 
पैट्रीशिया बार्नेंट, 'बर्मा, मछाया तथा फिलिपाइस्स में स्वशासन तथा स्वातंन्य 
का विकास' (द डेवलरूपमेन्ट आँव सेल्फरूल ऐण्ड इण्डिपेण्डेन्स इन बर्मा, मलाया 
ऐण्ड द फिलिपाइन्स), पृष्ठ ५३ । 
वही । 
रिचार्ड विन्स्टेड, “मलाया” (दि एनल्स आऑब्‌ दि अमेरिकन एकेडमी आंच 
पोलिटिकल ऐण्ड सोशरू साइनस), 02ए5>णशा, पृष्ठ ९७ । 
बार्नेट की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ६६ । 
विन्स्टेड की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १०४। 
बार्नेंट की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ६९ । 
वही, पृष्ठ ७३ । 
वही, पृष्ठ ७३ । 

अध्याय २९ 
राष्ट्रपति क्वेजेन की निर्वासित सरकार ने संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र पर हस्ताक्षर 
किया, पेंसिफिक युद्ध परिषद्‌ की बैठक में भाग लिया और हाँट सिंप्रग्स, ज्रेटन 
बुड्स तथा सेन फ्रांसिस्कों में आयोजित युद्धकालीन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में 
अपने प्रतिनिधि भेजे । ह 


३५० 


१०. 
१२. 
१३. 


१४, 


पूर्व एशिया का भाधुनिक इतिहास 


जॉन कम्पवेल, संयुक्त राज्य विश्व के मामलों में! (दि युनाइटेड स्टेट्स इन 
वल्डे अफेयर्स), १९४५-१९४९, पृष्ठ ३०६ । ह 
वही, पृष्ठ ३०७ | 

इस विधि को पारित करने की अनिवारय॑ता पर विचार करने की आवश्यकता 
राष्ट्रपति टर मन के स्वातंत्त की तारीख को और भागे न बढ़ाने के निश्चय के 


कारण पड़ी । 
दइलजेन्किन्स द्वारा उद्धृत “वर्मा, मछाया तथा फिलिपाइन्स में स्वशासन 


तथा स्वात्तत््य का विकास (द डेवलपमेन्ट माँव सेल्फरूल ऐण्ड इण्डिपेण्डेन्स इन 
वर्मा, मलाया ऐण्ड द फिलिपाइन्स) भाग ३, द फिलिपाइन्स', पृष्ठ ९७-९८। 
वही, प्रष्ठ ९८ । ह 
“अंतिम रूप से १४ मार्च, १९४८ में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गये 
जिसके अनुसार कई अड्डे ९९ वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिये गये थे | मुख्य अड्डा 
मनीलछा के निकट फोर्टे स्टाट्सेनवर्य में बनना था। दस अन्य सैनिक बड़ों 
तथा चार नौसेनिक अधिकार क्षेत्रों का भी निश्चित उल्लेख था ।”' कँम्पवेल 
की पूर्वोक्ति पुस्तक, प्रष्ठ ३१९० । 

जेन्किन्स की पूर्वोक्त पुस्तक, प्रष्ठ ९६ । 

लारेल, ऐक्विनो, ओसियस तथा वर्गेस (जापानी कठपुततल्गी सरकार के प्रमुख 
व्यक्ति) को जापान भेज दिया गया जहाँ से लछोक-त्यायारूयों में उनके ऊपर 
मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत जापान के अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें 
फिलिपाइन्स भेज दिया । लारेल जमानत पर छोड़ दिया गया जिससे वह अपन्ते 
मुकदमे की पैरवी की तैयारी कर सके । किन्तु उसने भपनी स्वतंत्रता का उपयोग 
अपनी राजनीतिक पुनःस्थापना तथा शजझक्ति के रहिए गभियान में किया । 
जेन्किन्स की पूर्वोक्त पुस्तक, परद्ठ ८९। यह उल्लेखनीय है कि लारेछ राष्ट्रपत्ति 
पद के लिए १९४९ में होनेवाले चुनाव में उम्मीदवार था । चुनाव में उसे 
दूसरा स्थान प्राप्त हुआ लेकिन उसे पर्याप्त अच्छी संख्या में वोट मिले । 


वही, पृष्ठ ९३ । 
डेविड बनन्‍्सटीन, 'फिलिपाइन की कहानी” (द फिलिपाइन स्टोरी), पृष्ठ २५४ | 


१४ अक्तूबर, १९४९ का समारहाप जिसका विवरण न्यूयार्क टाइस्स् में 


छपा था । 
संयुक्त राष्ट्र की जेनरलू असेम्बली की १९४९ की बैठक में जेनररू कालस 


रोमोलो के अध्यक्ष चुने जाने के साथ यह तथ्य औपचारिक रूप से स्वीकार 


कर लिया गया । । ली 
समुएल वान वाल्केनवर्ग, प्रशांत सागरतटीय एशिया : राजनी तिक ऐटल 


(पैसिफिक एशिया : ए पोलिदिकक ऐटरूस), बैंदेशिक चीति संघ, दीपक 
सीरीज (हेडलाइन सीरीज), संख्या ६६, नवम्वर-दिसम्बर १९४७, पृष्ठ ६5। 


१५. 


१६. 
१७, 


९८. 
१९. 


२०. 
२९, 
२२. 


२३. 
२४. 


२५, 
२६. 
२७, 
२८, 
२९. 


३०, 
३१. 


३२. 
३३. 
३४, 
३५, 


परिशिष्ट ३५१ 


ऐमरी वाण्डेनबॉश, द नीदरलुण्ड इण्डीज, एनल्स आऑँव्‌ दि अमेरिकन एकेडमी 
आऑँवब्‌ पोलिटिकल ऐण्ड सोशेल साइंस, 0८%>#ए, पृष्ठ ८2६९। 

वही, पृष्ठ ८६ । 

लेनावस ए० मिल्स', दक्षिणपूर्व एशिया में शासन एवं राष्ट्रीयवा' भाग २, 
(गवरनं मेन्ट ऐण्ड नेशन लिज्म इन साउथ-ईस्ट एशिया, पार्ट ॥) में दल्षिणपूर्वे 
एशिय्य की सरकारें, पृष्ठ ९७। 

वाण्डेनबाश की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ९१ । 

वर्जीनिया ठामसन, दक्षिणपूर्व एशिया में शासन एवं राष्ट्रीयता, भाग ३ 
(गवर्नमैन्ट ऐण्ड नेशर्न लिज्म इन साउथ-ईस्ट एशिया, पार्ट ॥) में राष्ट्रीयता' 
पृष्ठ १८४-१८५ । 

साटन स्जाहरीर, देश निकाला से मुक्त! (आउट आँवू एक्जाइल), पृष्ठ २१८। 
वही, पृष्ठ २१९ । 

एचु० आशर्थर स्टेनर, 'सुदूरपूर्व का युद्धोत्तर शासन तथा राजनीति” (पोस्ट- 
वार गवनंमेण्ट ऐण्ड पालिटिक्स आऑँव्‌ द फार ईस्ट) खण्ड ९, संख्या ४, पृष्ठ 
६३१ में 'नीदरलेण्ड ईस्ट इण्डीज का युद्धोत्तर शासन । 

स्‍्जाहरीर की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ २५३-२६४ | 

आक्रमण के समय बने प्लान के अनुसार, दीप समूह पर अधिकार के पश्चात्‌ 
डच नागरिक प्रशासन उनका उत्तरदायित्व ले लेने को था । और स्थानों के 


समान ही यहाँ भी आक्रमण के प्लान में अधिकार कर लेने की दृष्टि से कोई 
विशेष हेर-फेर नहीं किया गया । 


स्टेनर की पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ६२७-६२८ । 
वही, पृष्ठ ६२८ । 
वही, पृष्ठ ६३५ | 
वही, पृष्ठ ६३७ । 


रूपर्ट इमसं तन, 'इण्डोनेशिया का मामला (दि इण्डोनेशियन केस), (विश्व की 
राजनीति' भाग १, संख्या १, पृष्ठ ७० । 


वही, पृष्ठ ७१ । 
ई० ए० आर०, “ण्डोनेशिया : राजनीतिक एवं आर्थिक वास्तविकताएँ” 


(इण्डोने शिया : पो लिटिकल ऐण्ड इकनॉमिक रियलिटीज), आज का विश्व 
(द वल्ड टुडे), फरवरी, १९४९, पृष्ठ ५३ । 


वही, प्रष्ठ ६५४ । 
वही, प्रष्ठ ५५ । 
वही, पृष्ठ ६० | 
वही, पृष्ठ ६२। 


३५२ 


३६. 
३७. 


३८: 


११. 
१२. 
१९. 


पर्व एशिया का आधुनिक इतिहास *. 


न्यूया के टाइम्स, ४ अगस्त, १९४९ । 


सम्मेलन के विवरण मुख्यतः सिडनी ग्रूसन द्वारा न्यूयाक टाइम्स में प्रकार 
रिपोर्टों से लिये गये है | न्यू ट्व अ्रका। शत 


न्यूयाक टाइम्स को २४ अक्टूबर की विज्ञप्ति । 

अध्याय ३० | 
संयुक्त राज्य की जापान से सम्बन्धित आात्म-समर्पणोत्तर आरंभिक नीति की 
मूल प्रति तथा उससे संबद्ध करो सम्मेछन से १९४६ के सध्य तक के अन्य 
अभिलेख संयुक्त राज्य के राज्य विभाग में हैं। “जापान पर अधिकार : 
नीति तथा प्रगति” (आकुपेशन गाँव जापान ; पालिसी ऐण्ड प्रोग्रेस), सुदृर- 
पूर्व सीरीज, पृष्ठ १७१ 


चही, पृष्ठ ७। 
इस कार्यक्रम के अनुसार १९४७ के मध्य तक रूगभग २,००० व्यक्ति जो 


युद्ध के समय के प्रमुख व्यवसायी थे, निष्कासित किये गये ।”” जिरोमे कोहेन, 
“जापान की युद्ध एवं पुनर्तिर्माणकालीन आशिक व्यवस्था” (जापान्स इकॉनॉमी 
इन वार ऐण्ड रशिकान्स्ट्रक्शन), पृष्ठ ४३२) यह संख्या काफी राजनीतिक 
निष्कासितों के अतिरिक्त थी, लेकिन इस अध्यादेश के अंतर्गत आनेवाछे 
लगभग १५ लाख व्यक्तियों के अनुपात में यह संख्या बहुत थोड़ी है । 

१९४७ का संविधान, अध्याय २ ! 

जापान पर अधिकार : नीति एवं प्रगति, प्रष्ठ ४२ । 

क्षतिपूरति की समस्या में सम्बद्ध अमेरिकी नीति में हुए परिवर्तत का उल्लेख 
कोहेन ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक के प्रष्ठ ४१९-४२७ में किया है । 

आरंभ में अपनाथी गयी नीति आथिक पुनरुद्धार के प्रति अनुत्तरदा यित्व की 
थी | उसका उत्तरदायित्व मुख्यत्तः जापान पर डाला गया था | 

थह प्रत्यक्षतः इस मंशा से किया गया था कि पूर्ण स्वत्तेत्रता की स्थापना के 
पूर्व शासन-कार्य में प्रशिक्षण तथा अनुभव के विकास के लिए समय मिल सके । 
कोरिया, १९४५-४८, राज्य' विभाग का प्रकाशन संख्या ३३०५, सुद्रपूर्व 
सीरीज, २८, पृष्ठ ३ । 


, जॉर्ज एम्‌० मैककून, “कोरिया : मुक्ति का प्रथम वर्ष” (कोरिया : द फर्स्ट 


इयर आँव लिवरेशन), पैसिफिक अफेयर्स, माच १९४७, पृष्ठ ८ । 
वही, पृष्ठ ७ । 

किन्तु सोवियट गुट के राज्य उत्तरी सरकार का समर्थन करते रहे । 

को रिया, १९४५-१९४८, राज्य विभाग का प्रकाशन संख्या ३३०५, सुदूरपूव 
सीरीज २८, पृष्ठ २५ । 


